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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Tuesday,  May  2,  972/Vaisakha  12,
 4694  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 (Mr.  SPLAKER  in  the  Chair]

 OBITUARY  REFERENCE

 MR.  SPEAKER  :  [  have  to  inform  the
 House  of  the  sad  and  untimely  demise  of  Shri
 Kamalnayan  Bajaj  who  passed  away  at
 Ahmedabad  on  the  last  May  I972  at  the  age
 of  57,

 Shri  Bajaj  was  a  member  of  Second,  Third
 and  Fourth  Lok  Sabha  during  the  years  1957+
 70  representing  Wardha  constituency,  A  dis-
 tinguished  son  of  an  illustrious  father,  Seth
 Jamnalal  Bajaj,  his  early  period  was  spent
 under  the  guidance  and  inspiration  of  Gandhiji
 und  other  freedoin  fighters,  Those  of  us  who
 sat  with  him  in  this  House  know  how  quiet,
 gentle  and  affable  he  was.  An  able  parlia-
 mentarian,  he  used  to  take  active  part  in  the
 proceedings  of  the  House,  particularly  on  edu-
 cational,  culture  and  industria]  problems.  He
 had  suffered  imprisonment  for  participating  in
 the  freedom  struggle  and  had  also  helped  the
 freedom  movement  in  various  ways.  Coming
 of  a  noted  industrialist  family  he  was  a  phi-
 lanthropist  and  was  associated  with  a  number
 of  sovial  and  educational  institutions.

 We  deeply  mourn  the  loss  of  this  friend
 and  [  am  sure  the  House  will  join  me  in  con-
 veying  our  condolences  to  the  bereaved
 family.

 THE  PRIME  MINISTER,  MINISTER  OF
 ATOMIC  ENERGY,  MINISTER  OF  ELEC-
 TRONICS,  MINISTER  OF  HOME
 AFFAIRS  AND  MINISTER  OF  INFOR-
 MATION  AND  BROADCASTING  (SHRI-
 MATI  INDIRA  GANDHI):  Sir,  we  share
 the  sentiments  which  you  have  expressed.  The
 news  of  Shri  Kamalnayan  Bajaj's  sudden

 death  has  come  as  a  great  shock  to  us  all.

 My  family  came  in  close  contact  with  his
 father,  Seth  Jamnalal  Bajaj,  through  Mahatma
 Gandhi  in  the  early  twenties.  Since  then
 I  have  known  Kamalnayanji  as  well  as  other
 members  of  his  family.  For  some  time,  we
 were  at  the  same  school  in  bombay.

 Kamalnayanji  took  a  prominent  part  in
 the  nationalist  movement  even  in  his  student
 years  and  had  a  deep  interest  in  politics.  In
 post-independent  India,  following  in  his  father’s
 footsteps,  he  held  positions  in  the  Congress
 Party,  At  the  same  time,  through  his  astu-
 teness  and  acumen  he  rose  in  the  world  of
 business.  He  was  connected  with  many

 organisations  and  had  a  large  number  of
 friends  all  over  India  and  abroad.

 A  familiar  figure  has  departed  from  our
 public  life  and  he  will  be  greatly  missed.
 Would  you  please  convey  our  decp  sorrow,  sym-
 pathy  and  condolences  to  all  members  of  the
 bereaved  family  May  I  say  a  special  word
 for  his  old  mother  Shrimati  Janki  Devi  for
 whom  this  must  be  an  especially  grievous
 blow  ?

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 (Serampore)  :  I  share  the  sentiments  expres-
 sed  by  you  and  the  Leader  of  the  House  and
 request  you  to  convey  our  sorrow  and  con-
 dolences  to  the  bereaved  family  of  the  late
 Shri  Kamainayan  Bajaj.

 श्री  जगन्त/थराब  जोशी  (शाजापुर)
 अध्यक्ष  महोदय,  करू  जब  श्री  कमलनयन  बजाज
 जी  के  असामयिक  निधन  का  समाचार  सुनने  को
 मिला  तो  बड़ा  धकक्‍का-सा  लगा  ।  चौथी  लोक  सभा
 में  मैं  भी  था  इसलिये  उनको  नजदीक  से  जानने
 का  मुझकों  मौका  मिला  था।  कुछ  समय  जब  मैं

 फीरोजशाह  रोड  पर  रहता  था,  तो  हम  पड़ौसी
 भी  थे।  स्वभाव  से  बड़े  विनम्र  और  सादगी  के
 तो  मानों  आदर्श  ही  थे।  उनके  असामयिक  तिधन
 से.  राजनीतिक  क्षेत्र  की  एक  बड़ी  क्षति  हुई  है।
 आप  ले  और  सदन  ने  जो  भावना  प्रकट  की  है,
 उसके  साथ  मैं  अपनी  और  अपने  दल  की  भावना
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 भी  प्रकट  करता  हुँ  और  अनुरोध  करता  हूँ  कि
 उनके  शोक  सतप्त  परिवार  को  हमारी  समवेदना

 पहुँचा  दी'  जाय  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जो  (कानपुर)  अध्यक्ष
 महोदय,  स्वर्गीय  जमनालाल  जी  बजाज  के  सुपुत्र
 श्री  कमलनयन  बजाज  इस  सदन  के  सदस्य  काफी
 समय  से  थे  t  जिस  तरह  से  मेरे  साथ  उनकी  जान-

 पहचान  थी-चाहे  उनका  राजनीतिक  दृष्टिकोण

 कुछ  दूसरा  था,  जिससे  मै  कभी  सहमत  नहीं  हो
 सका,  या  मेरा  दल  कभी  सहमति  नहीं  दे  सवा,
 लेकिन  फिर  भी  उनका  जाती  व्यवहार  इतता
 अच्छा  था  कि  कभी-कभी  हम  अपने  मतभेदों  को
 भी  भूल  जाया  करते  थे।  मैं  समझता  हूँ  कि  आज
 उनके  निधन  से  कुछ  क्षति  जरूर  हुई  है  और  मै

 चाहता  हूँ  कि  मेरी  और  मेरे  दल  वी  तरफ  से

 सहानुभूति  और  हांदिक  शोक  उनके  परिवार  तक

 पहुँचा  दिया  जाय  ।

 थ्री  दयामनन्दन  सिश्र  (बेगूपराय)  :  अध्यल

 सहोदय,  कल  जब  यह  दुखद  समाचार  हम  लोगो
 को  मिला  कि  श्री  कमलतनयन  जी  बजाज  अब

 हमारे  बीच  तही  रहे  तो  हस  बडे  मर्माहत  हुए  और

 ऐसा  लगा  कि  राजनीति,  समाज  सेवा  और  उद्योग
 के  क्षेत्र  स ेएक  विशेष  व्यक्तित्व  का  अवसान  हो  गया

 है  ।  कमलनयन  जी  जीवन-सघपे  में  तो  सिर्फ  57
 साछो  तक  जूझते  रहे,  लेकित  वे  जिस  शैली  से  जुझ,
 बह  शैली  बराबर  सलामत  रहेगी  1  उनके  व्यक्तित्व
 में  एक  विलक्षण  सरलता  सादगी  और  सब्पुलन
 था  1  उन्होंने  कठित  से  कठिन  समय  में  भी  अपने
 विनोद  या  सन्तुझन  को  नहीं  खोया  7  राजनीत
 मे  दृढ़  आस्था  और  सकल्प  के  साथ  रहे  और  उद्योग
 से  भी  उन्होंने  अपने  परिवार  के  अनुरूप  सफलता

 पाई  ।

 स्वतन्त्रता  संग्राम  में  उनके  परिवार  का  जो

 स्थान  रहा,  उससे  शायद  ही  कोई  स्वतन्त्नता  सप्राम

 का  सेनानी  अनभिज्ञ  हो  और  यह  सबो  की  राय

 होगी  कि  स्वतन्त्रता  संग्राम  मे  उनके  परिवार  का

 इतिहास  सर्द  के  लिये  सुरक्षित  रहेगा  ।

 वे  बड़े  आदर्शों  के  व्यक्ति  थे।  कितना  जीवन
 में  उतार  पाये,  उसके  बारे  में  उन्होंने  खुद  तो

 लिखा  है--“मैने  बहुत  नहीं  उतारा  है।”  लेकिन
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 wast  far  कहता  शायद  उनकी  विनम्नता  का
 द्योतक  है  ।  अभी  हाल  में  उन्होंने  एक  पुस्तक  लिखी
 जो  उन्होंने  मुझे  भी  दी  थी।  उस  पुस्तक  का  ताम
 है--काकाजी--बापू  -विनोबा  ।”  उस  पर
 उन्होंने  एक  वाक्य  लिख  दिया  था,  जिसका  मेरे
 जीवत  पर  बड़ा  असर  रहेगा।  उन्होंने  लिखा  था---

 “प्रिय  भाई  मिश्र  जी,

 टूर  जाना  तो  सीखा  है,  नजदीक  आना  इस
 से  सीखो  ।”  यानी  इस  पुस्तक  से  शीखों  1  उन्होंने
 इन  तीनो  बड़े  आदर्शों  को,  जित  आदर्शो  के  मू्ति-
 मात  रूप  बापू,  विनोबा  और  जमनालाल  जी  थे,
 इन  तीनो  आदर्शो  को  अपने  जीवन  में  बराबर  लाने
 की  कोशिण  की  उन्होंने  लिखा  है--  “बाकाजी
 के  व्यापार  में  दान  था,  हमारे  दान  में  व्यापार
 है  my

 “बापू  राग-नताम  छेते  थे  कि  उसको  भूल  न
 जाए,  हम  भूले  से  राम-नाम  लेते  है  ad  “विनोबा
 की  प्रज्ञा  स्थिर  है,  काया  चचल,  हमारी  काया
 स्थिर  है प्रज्ञा  चचल  ra  वे  इन  तीन  आदर्शों  को
 अपने  जीवन  में  उतारना  चाहते  थे  और  मै
 समझता  हूँ  कि  इसी  छिय्रे  उनका  जीवन  कई
 माप्नों  मे  विशिष्ट  गुणों  से  विभूषित  था,  वे  भले
 ही  उनका  प्रदर्शव  न  करते  हो  ।

 हम  सभी  आज  उनके  गुजर  जाने  से  हृदय
 से  दुखी  है  और  हम  जब  इसकी  कल्पना  करते  है
 कि  वे  अपती  बहिन  के  घर  से  रुखसत  हुए  तो  उस
 बहन  के  प्रति  भी  हमारी  संवेदना  का  भाव  जाता
 है।  एक  बहिन  का  अपने  भाई  से  इस  तरह  से

 वियुक्त  हो  जाये  यह  एक  बड़ी  दुखद  बात  होती
 है।  इसलिये  आज  हम  सबों  के  हृदय  उस  बहिन
 के  साथ  भी  है  और  उस  सारे  परिवार  के  साथ
 है  1  हम  समझते  है  कि  हम  एक  बड़ी  विरादरी  के
 सदस्य  है  और  यह  आरमीयता  की  भावना  हम  सबों
 में  बराबर  उस  परिवार  के  साथ  बराबर  रहैगी
 आपने,  प्रधान  सब्री  जी  ने  या  हमारे  अन्य  भाइयों
 ने  जिम  भाववाओ  को  व्यक्त  किया  है  वे  भावनाएं
 हम  सबों  की  है  लेकिन  मैं  आपसे  यह  भी  अनुरोध
 करूंगा  कि  आप  जब  उनके  परिवार  के  पास  इन
 भावनाओं  को  भेजें  तो  क्री  कमलनयत  बजाज  की

 बहिस  के  पास  भी  एक  खास  संवेदता  सूसक  कोई
 पन्न  भेजें  |
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 SHRI  G.  VISWANATHAN  (Wandiwash)  :
 In  the  demise  of  Mr.  Kamalnayan  Bajaj  we
 have  lost  not  only  a  leading  industrialist  and
 philanthropist  but  also  a  freedom  fighter  and
 a  close  associate  of  Gandhiji.  On  behalf  of
 our  party  we  request  you  to  convey  our  condo-
 lences  to  the  bereaved  family.

 श्री  भागीरथ  भंवर  (झाबुआ)  :  अध्यक्ष

 महोदय,  सदन  में  जो  विचार  व्यक्तत  किए  गए  हैं
 उससे  मैं  सहमति  प्रकट  करता  हूँ  ।  बजाज  जी  का

 इतिहास  इस  देश  के  विषय  में  जो  कुछ  भी  है  वह
 सर्वंविदित  है।  वजाज  जी  ने  विशेषकर  गांधीजी
 =  iN
 से  प्रेरणा  झकरें  के  इस  देश  की  आजादी  के

 आन्दोलन  में  एक  सक्रिय  सहयोग  किया।  धीरे-

 धीरे  इस  देश  में  गांधी  जी  के  चेलों  और  सहयोगियों
 का  अभाव  होता  जा  रहा  है  जिससे  काफी  दुख  हो

 रहा  है।  मैं  चाहता  हूँ  कि  बजाज  जी  ने  इस  देश

 के  लिए  जो  कुछ  भी  कामनायें  शेष  रखी  हैं  उनके

 विचारों  से  प्रभात्रित  हो  करके  हम  भी  कुछ  कर

 सकें  t  साथ  ही  उनकी  स्वर्गीय  आत्मा  के  प्रति

 अपनी  ओर  से  और  अपने  दल  की  ओर से  श्रद्धांजलि

 अपित  करता  हूं  और  दुखी  परिवार  के  प्रति

 संवेदना  प्रकट  करता  हूं  ।

 PROF.  8.  L.SAKSENA_  (Maharajganj)  :
 Mr.  Speaker,  I  had  the  privilege  of  knowing
 Shri  Kamalnayan  Bajaj  from  childhood.  At
 the  age  of  eighteen  he  was  arrested  in  the  free-
 dom  movement  and  we  were  together  in  the
 Hardoi  jail.  Hewasa  boy  of  cighteen  and
 he  was  put  ina  solitary  cell.  We  were  together
 there  for  about  three  months;  thereafter  we
 remained  friends  all  our  life.

 In  942  on  44th  July  I  was  in  Wardha
 when  the  Quit  India  Resolution  was  passed  in
 the  Congress  Working  Committee.  His  mother
 Shrimati  Janaki  Devi  was  there  ;-so  was  he
 and  Bapuji  was  drafting  the  resolution  on  that
 day.  A  scorpion  stung  me  that  day,  and  ail
 night  I  was  nursed  by  his  mother  and  him.
 He  was  a  gentle  and  amiable  person.  He
 was  a  big  industrialist  with  a  big  mill  in  the
 heart  of  my  State  and  was  a  great  philanthrop-
 ist,  but  not  the  least  proud  of  his  richness  or
 property.  He  was  very  generous  in  aiding
 the  poor,

 When  I  learnt  of  his  death  in  the  morning
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 papers  today  I  was  greatly  shocked.  I  only  wish
 that  he  had  lived  long.  He  was  young  and
 serving  the  country.  I  wish  to  associate  my-
 self  with  the  sentiments  expressed  in  the  House
 and  request  you  to  send  our  condolences  to
 his  mother  and  sister,

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra):  Sir,  I
 would  like  to  associate  myself  and  my  party
 with  the  sentiments  expressed  in  the  House.
 Mr.  Bajaj,  apart  from  being  a_  colleague  of
 ours  in  Parliament  in  the  last  Lok  Sabha,  has
 been  a  personal  friend  of  mine  for  some  years,
 I  have  always  enjoyed  the  banter  we  used  to
 constantly  indulge  in,  never  agreeing  on  any
 subject  at  all.  I  must  admit  that  in  atl  the
 moments  we  have  had  together,  there  was
 always  considerable  laughter  and  give  and
 take.  Therefore,  I  would  like  to  associate
 myself  with  all  that  has  been  said  about  him.
 We  know  that  he  and  his_  family  have  played
 a  very  useful  role  in  the  liberation  struggle
 of  our  country.  I  would  like  you  on  my  be-
 half  and  on  behalf  of  my  party  to  convey  to
 his  famliy  our  sincere  sorrow  at  his  very  in-
 opportune  passing  away.

 SHRIMATI  M.  GODFREY  (Nominated-
 Anglo-Indians)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  I  would
 like  to  associate  myself  with  all  the  sentiments
 expressed  by  the  Leader  of  the  House  and
 others  in  the  House.  I  would  like  you  to
 convey  to  the  bereaved  family  our  heart-felt
 condolences  at  the  sudden  demise  of  Mr.
 Bajaj.

 श्री  शिवकुमार  शास्त्री  (अलीगढ़ )  :  अध्यक्ष

 जी,  पिछछी  लोकसभा  में  चार  वर्ष  तक  इस  सभा

 में  श्री  वजाज  के  साथ  बैठने  का  अवसर  प्राप्त

 हुआ  और  दो  एक  वार--विशेब  समारोहों  में  भी

 एक  दो  दिन  तक  उनके  साथ  रहने  का  अवसर

 प्राप्त  हुआ  |  जैसा  कि  आपने  और  इस  सदन  की

 नेता  ने  विचार  व्यक्त  किए  हैं,  सरलता  और  विनोद-

 प्रियता  यह  दोनों  गुण  उनमें  एक  विशेष  आकर्षण

 थे  जिससे  उनके  समीप  आने  वाले  व्यक्ति  की  इच्छा

 होती  थी  उनके  पास  ही  रहे  |  मैं  आपकी  भाव-

 ताओं  से  और  सदन  की  नेता  की  भावनाओं  से

 अपने  को  सम्बद्ध  करते  हुए  प्रभु  से  प्रार्थना  करता  हूँ
 कि  उनके  भौतिक  शरीर  को  अग्नि  को  भेंट  करते

 हुए  उनके  गुणों  में  से  कुछ  गुण  अपने  जीवन  के  लिए

 चुनें  और  हम  भी  उसी  प्रकार  के  बनें.।
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 MR.  SPEAKER  :  We  will  stand  in  silence
 for  a  while  to  express  our  sorrow.

 The  Members  then  stood  in  silence  for
 a  short  while.

 MR,  SPEAKER:  Before  we  take  up
 Questions,  l  would  like  to  inform  the  House
 that  there  will  be  no  lunch  hour  on  Wednes-
 day  and  Thursday.  Of  course  there  will  be
 lunch  hour  today.  Next  week,  on  Tuesday
 and  Wednesday  there  will  be  no  lunch  hour.

 Now,  we  will  take  up  Questions.

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Percentage  of  Missing  Coal  Wagons

 646,  SHRI  ANNASAHEB  GOT-
 KHINDE  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  percentage  of  missing
 coal  wagons  to  the  total  number  of  wagons
 booked  continues  to  be  high  on  the  Railways,
 even  after  the  introduction  of  the  new  proce-
 dure  of  machine  linking  since  August,  966  ;
 and

 (b)

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 छू,  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes  Sir.

 (b)  re)

 if  so,  the  reasons  therefor  ?

 Inaccurate  and  incomplete  pre-
 paration  of  initial  documents.

 (2)  diversions  and  interceptions  of
 coal  wagons,  and

 (3)  errors  in  coding  and  punching
 of  documents.

 SHRI  ANNASAHEB  GOTKHINDE  :  The
 position  is  quite  different  from  what  the  hon.
 Minister  has  stated.  Some  six  years  ago  it
 was  stated  that  there  was  heavy  incidence  of
 missing  and  unconnected  coal  wagons  and  it
 was  stated  before  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  that  the  position  was  expected  to  im-
 prove  with  the  introduction  of  the  new  9705
 cedure  of  machine  linking.  Even  though
 that  procedure  was  introduced  in  1966,  still
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 there  is  no  improvement.  The  position  con-
 tinues  to  remain  the  same.  May  I  know  what
 was  the  amount  of  expenditure  incurred  for
 the  introduction  of  the  mechanised  procedure
 and  what  was  the  number  of  missing  and  un-
 connected  coal  wagons  ?

 MR.  SPEAKER  :  Substitute  for  the
 missing  link,

 SHRI  K.  HANUMANTHAIYA  The
 hon  Member  has  said  that  the  position  re-
 mains  the  same.  With  my  knowledge  I  may
 say  that  it  has  worsened  during  the  last  seven
 years.  The  deterioration  on  this  side  is  start-
 jing  I  am  very  happy  that  the  hon.  Member
 has  taken  intcrest  in  this  subject  and  put  a
 question.  The  percentage  of  missing  wagons
 has  gone  upto  3!  per  cent  on  some  Railways.
 There  is  alarming  deterioration  in  this  aspect
 of  railway  administiation.  We  are  taking
 various  steps  lor  the  last  two  or  thice  months.
 I  have  appointed  two  work-study  teams  to
 trace  the  missing  wagons  and  to  rectify  the
 procedure  to  see  that  such  missings  do  not
 take  place.  I  had  also  appuinted  thiough  the
 Financial  Commissioner  another  study  Team
 for  coal  accounting  system  and  that  report  is
 ready.  Only  today  we  discussed  this  subject
 in  the  Board  and  have  decided  to  appoint  a
 sub-committee  with  the  Deputy  Minister  as  the
 Chairman  and  the  concerned  members  of  the
 Railway  Board  as  members  to  go  into  the
 whole  matter  expedittiously  and  make  recom-
 mendations  so  that  they  can  be  implemented
 and  the  deficiencics  remedied.

 SHRI  ANNASAHLB  GOTKHINDE  :
 My  particular  question  has  not  becn  answered.
 What  is  the  expenditure  that  was  incurred  for
 the  introduction  of  the  mechanised  procedure,
 which  was  intended  to  obviate  these  difficul-
 tics  ?  Secondly,  what  was  the  cost  of  the  coal
 that  was  transported  through  these  missing
 and  unconnected  coal  wagons  ?

 SHRI  K.  HANUMANTHAIYA  :  I  have
 not  with  me  the  information  about  the  exact
 amount  of  money  involved  for  the  hire  of  the
 computers.  It  is  not  really  question  of  miss-
 ing  wagons  as  such.  It  is  a  question  of  mis-
 directions  or  mis-delivery  and  not  being  able
 to  verify  the  despatch  and  receipts.

 श्री  हुकम  बन्द  कछवाम  :  मैं  जानना  चाहता
 हूँ  कि  ये  जो  मि्सिंग  डिब्बे  हुए  हैं  ये  किसी  की
 गलती  के  कारण  हुए  हैं,  और  जिन  व्यक्तियों  के
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 द्वारा  गलती  हुई  है,  जो  कि  आप ने  प्रदन  के  उत्तर
 में  कबूल  भी  किया  है,  उनके  खिलाफ  आपने  कोई
 कार्रवाई  को  है  ?  और  इस  गलती  के  कारण  जो
 पैसे  की  हानि  हुई  है,  चाहे  रेलवे  बोर्ड  की  हुई  हो,
 चाहे  उद्योगपतियों  की  हुई  हो,  वह  कितनी  हानि
 हुई  है,  इसका  भी  कोई  अनुमान  लगाया  है  ?  और
 उनके  ट्वारा  कितना  बलेम  किया  गया  है  ?

 SHRI  K.  HANUMANTHAIYA  :  This
 question  relates  to  coal  purchase  by  the  rail-
 ways  for  their  own  purposes,  Merchants  and
 others  do  not  come  into  this  picture.  So
 far  as  losses  are  concerned,  the  receiving  points
 arc  more  than  500,  It  is  a  stupendous  task
 even  to  assess  the  irregularitics  and  losses.  We
 ate  at  it  now.

 SHRI  M.RAM  GOPAL  RLDDY  :  We
 have  heard  of  only  missing  children,  How  ts
 it  that  fully-louaded  adult  wagons  are  missing  ?
 The  explanation  which  he  has  given  is  not
 clear.

 MR  SPIAKER  :  It
 missing  link

 is  a  question  of

 SHRI  5.  B.  GIRI:  The  hon.  Minister
 has  said  that  a  committce  has  been  appointed
 with  the  Deputy  Railway  Munister  as  the
 Chairman.  Will  he  kindly  consider  the  ques-
 tion  of  taking  the  co-operation  of  leaders  of
 recognised  trade  unions  in  the  railways  ?

 SHRI  K.  HANUMANTHAIYA  :  The
 question  of  associating  labour  union  leaders
 arises  only  in  the  matter  of  taking  evidence
 and  getting  proposals  from  them.  It  is  not  a
 question  of  menibership  of  the  committec.
 Labour  leaders  ate  welcome  to  give  suggestions.
 They  will  be  formally  invited  to  give  sugges-
 tions  and  we  make  use  of  their  knowledge
 and  experience,

 बिहार  को  ऊँची  दरों  पर  बिजली  की  सप्लाई

 *650,  श्री  कमल  मिशन  सधुकर  :  क्या
 सिचाई  और  विद्युत  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  बिहार  में  उद्योगों  को  सप्लाई
 की  जाने  वाली  बिजकी  की  दर  उत्तर  प्रदेश  और
 पदचचिम  बंगाल  के  उद्योगों  को  सप्छाई  की  जाने

 बाली  बिजली  की  दर  से  अधिक  है  ;
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 (@)  क्‍या  सरकार  ने  सभी  राज्यों  म ेबिजली

 की  समान  दर  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  कार्य-

 वाही  की  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्‍या  है  ?

 सिंचाई  ओर  घिद्युत  मन्व्रालय  में  उपमंत्रो

 (श्री  वेजनाथ  कुरील)  :  (क)  से  (ग).  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है।

 विवरण

 (क)  जी,  हा  ।  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम
 बंगाल  राज्य  में  मौजूदा  दरों  को  तुलना  भें  बिहार
 में  उद्योगों  के  छिए  चार्ज  की  जाने  बाली  दरें  अधिक

 है  1

 (से)  और  (ग).  राज्य  बिजली  बोर्डों  को
 अधिकार  है  कि  वे  अपने-अपने  क्षत्रों  में  विविध
 उपभोक्‍लाओ  को  सप्छाई  की  जाने  वाछी  विद्यत
 के  लिए  अपने  टैरिप  बनाएँ  ।  एक  राज्य  से  दूसरे
 राज्य  में  विद्युत  दरों  की  भिन्‍नता  का  कारण  विद्युत-
 जनन,  पारेषण  और  वितरण  की  लागत  में  भिन्‍नता

 है।  सरकार  का  चद्द  श्य  यह  सुनिश्चित  करने  का

 है  कि  पहले  तो  प्रत्येक  राज्य  के  अन्दर  उपभोक्‍ताओं
 की  प्रत्येक  श्रेणी  के  छिएर  समान  टैरिफ  दरें  हों
 और  अन्तत:  अखिल  भारतीय  ग्रिड  बनाकर  दरों
 की  इस  असमानता  को  जितना  व्यवहाये  हो  सारे
 देश  में  कम  किया  जाए  ।  आपध्र  प्रदेश,  असम,
 बिहार,  गुजरात,  हरियाणा,  केग्ल,  मैसूर,  पंजाब,
 पश्चिम  बगाल  और  मध्यप्रदेश  में  प्रत्येक  श्रेणी  के
 उपभोक्‍ताओ  के  लिए  ममान  टैरिफ  दरें  बनाई  गई
 है  ।  महाराष्ट्र,  उड़ीसा  और  राजस्थान  में  शेष  बोर्ड
 भी  इस  दिशा  में  कदम  उठा  रहे  है।  उत्तर  प्रदेश  में
 बोर्ड  ने  केवल  तीत  मुख्य  शहरों  क्रमशः  इलाहाबाद,
 कानपुर  और  लखनऊ  को  छोड़कर,  जहाँ  घरेलू
 श्रेणी  के उपभोक्ताओं  के  लिए  ऐतिहासिक  कारणों
 से  निम्न  वोल्टता  दरे  कम  है,  सारे  राज्य  में  जुलाई
 I968  से  समान  दरें  लागू  कीं  |  यद्यपि  तमिलनाडु
 बोर्ड  ने  समान  दरें छागू  कीं,  तथापि  जलू-विद्य ूत
 और  ताप-विद्य त्‌  क्षेत्रों  मे ंवृहुत  और  भारी  उद्योगों
 के  लिए  भलग  से  उच्च  वोल्टता  दरें  रखी  गई  हैं  t
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 aft  कसल  मिथ  सधुफर  क्‍या  मन्त्री  महो-
 द्य  बतायेगे  कि  बिहार  में  औद्योगिक  प्रतिष्ठानो
 को  दृष्टि  मे  रखते  हुए  क्या  कभी  आप  ने  इस  बात
 पर  गौर  किया  है  कि  बिहार  में  कौस्ट  आफ  प्रोड-
 क्णन  क्यो  ज्यादा  है  ?  क्‍या  कभी  आपने  बिहार
 इलेक्ट्रिसिटी  बोई  या  सरकार  से  इस  बारे  मे
 विचारविमर्श  क्या  है।  जबकि  दूसरे  राज्यो  मे
 बिजली  ी  कोस्ट  आफ  प्रोडक्शन  कम  है  तो  विहार
 में  किन  वारणों  से  ऐसा  होना  है,  और  उन  कारणों
 को  दूर  करने  के  लिए  वेन्द्रीय  सरकार  की  ओर
 से  कोई  कार्यवाही  बी  गई  है  या  नही  ?

 THE  MINISTFR  OF  IRRIGATION
 AND  POWLR  (DR  K  L,  RAQ)  We  have
 not  taken  it  up  with  the  Bihar  Government
 The  operating  costs  are  very  high  there  and
 the  loss  is  nearly  two  per  cent  every  year
 Therefore,  we  cannot  insist  upon  the  i¢educ-
 tion  of  the  rate  Anyway,  since  the  hon
 Member  has  suggested  if,  I  would  ask  them  to
 see  whether  the  rate  can  be  lowered  But  I
 doubt  it  because  they  aie  imcurting  a  loss  at
 the  moment

 st  कमल  मिथ  मधुकर  आप ने  मेरे  प्रश्न
 का  उत्तर  ठीक  नहीं  दिया  ।  मैं  यड़्  जानना  चाहता

 हैं  कि  आपो  खुद  कहा  कि  कौश्ट  आफ  प्रोडक्शन
 अधिक  है,  तो  दन  बातो  के  लिए  क्या  केर्द्रीय  सर-
 कार  की  ओर  से  कोई  ऐसी  योजना  बनाने  जा  रहे
 है  कि  जो  छौस  होता  है  उसी  रोका  जा  सके
 यह  लौस  मिसमनेजमेट  की  वजह  से  होता  है।  साथ

 ही  आप  सबसिटी  देने  जा  रहे  है  जिसके  जरिये  से
 लौस  को  मक  अप  किया  जा  सके  और  बिजली  की

 दर  और  राज्यों  की  तुलना  में  समान  रूप  से  छागू
 हो  सके  ?

 DR  K  L  RAO.  All  ‘that.  I  can  do
 to  draw  the  attention  of  the  Electricity  Board
 m  Bihar  to  see  how  to  muke  up  this  loss.  We
 have  been  aduressing  them  from  time  to  time.
 The  losses  are  due  to  various  reasons  One
 38  that  the  capital  is  very  high  I  hope  they
 will  make  it  up  in  the  next  few  years.

 ची  के०  एन०  तिवारी  अभी  मंत्री  महोदय
 ने  कहा  कि  बिहार  में  लौस  होता  है,  तो  मैं  यह
 जानता  चाहता  हूँ  कि  कभी  आप  ने  बिहार  इलेक्ट्रि-
 सिटि  बोर्ड  से इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि
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 क्या  कारण  है  छौस  के  ?  आपने  कहा  कि  बहुत  से
 'रीज्न्स  है,  तो  वे  क्या-क्या  रीजन्स  है  जिनकी  वजह
 से  लौस  होता  है।  और  लौम  आगे  न  हो  इसको
 रोकने  के  लिए  कौन  से  स्टेप  आपने  सजेस्ट  किए
 है  या  कौन  से  स्टेप  बिहार  सरफ़ार  या  बिहार
 इलेक्ट्रीसिटी  बोर्ड  उठा  रही  है  ?

 DR  &  L  RAO  TI  have  not  peronatly
 discussed  it  with  them  but  the  officials  do  it
 from  time  to  time  The  officers  here  discuss
 it  with  the  various  State  Governments  The
 return  must  be  higher  because  we  have  pro-
 mised  the  World  Bank  &  certain  amount  of
 return  everywhere  Therefore,  discussions
 are  taking  place  from  me  to  time  The  two
 mam  reasons  why  the  Bihar  ritesare  very
 high  are  reo)  over-estabushment  and  (2)  more
 generation  than  sale,  The  saley  are  not  as
 much  as  the  generation  Much  more  ts  pro-
 duced  than  what  is  sold

 श्री  रामाप्तार  शारत्री  अध्यक्ष  महोदय,
 क्या  यह  बाल  सच  है  कि  चिजली  का  रेट  बिहार
 में  अधिक  होने  वा  बजह  से  जो  छोट-छोटे  उथोग
 घ  है  वे  बहुत  सारे  बन्द  हो  गये  है,  यदि  हा,  तो
 सरकार  उन  उद्योग  धन्धों  को  चालू  करने  के  सिल-
 सिले  में  क्या  कोई  खास  तौर  से  उन्हे  रिआयत  देने
 के  लिए  तैयार  है  ?

 DR  K  L  RAO  Itiy  quile  true  that
 the  rate  is  high  and,  at  any  rate,  if  thev  are
 not  closing,  no  fresh  industry  will  comein
 there  (/nterruption)

 श्री  रामावतार  शारत्नी  700  के  लगभग
 स्मौड  स्केल  र्ट्रीज  बद  हो  रही  है  1

 DR  K  L  १४४०  I  quite  appreciate  that
 because  the  rate  is  high,  the  small-scale  indus-
 tries  may  also  be  affected  and  no  new  industry
 will  walk  in  Therefore,  it  is  in  the  best  in-
 terest  of  Bhar  itself  that  it  must  review  and
 see  that  the  rate  for  the  small-scale  industry
 is  reduced  from  20  paise,  which  is  at  present
 the  rate  for  smull-scale  industry.

 श्री  नरसिह  नारायण  पांडे  मूल  प्रश्न  के

 दूसरे  भाग  की  ओर  मत्री  महोदय  का  ध्यान
 आकृप्ट  करते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या
 उनका  मन्तारूय  ऐसा  विचार  कर  रहा  है  कि  कोई
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 एक  ऐसा  रेट  निश्चित  किया  जाय  जोकि  सारे
 प्रदेशों  में  एक  स्तर  का  हो  और  कोई  एक  ऐसा
 ग्रिड  बताया  जाय  जिससे  कि  सारे  प्रदेश  में  जो
 बीस्ट  है  वह  कम  पड़  सके  ?

 DR.  K.  L.  RAO  :  Yes,  Sir;  in  every
 State  we  are  trying  to  achieve  one  rate  for  one
 type  of  load.  In  that  we  have  practically
 nearly  succeeded  except  in  onc  or  two  States.
 As  to  having  a  uniform  rate  all  over  the
 country,  I  think,  that  has  to  wait  another
 Plan.  Before  we  can  do  thal,  we  have  to  con-
 struct  the  All  India  giid  lines  and  then  find
 out  whether  we  can  introduce  a  uniform  rate.
 It  is  a  bit  far  off.

 SHRI  DINFN  BHATTACHARYYA  :
 The  hon.  Minister  has  said  that  the  rate  of
 electricity  differs  from  one  State  to  another
 due  to  the  different  cost  of  production.  But
 is  it  also  a  fact  that  within  a  Strate  the  rate
 differs  from  onc  place  to  another  ?

 DR.  K.  L  RAO  :  It  depends  on  the  dis-
 tance  at  which  the  station  is  located  from  the
 coalfields,  The  cost  of  coal  differs  from
 place  to  place.  But  what  we  are  trying  to
 sec  is  that  the  various  tates  ina  State  are
 averaged  out  and  there  is  one  unifurm  rate,

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 What  is  the  difference  between  the  all-India
 average  rate  and  the  rate  charged  in  Bihar.
 and  is  the  rate  charged  in  Bihar  not  higher
 because  of  the  fact  that  there  are  small  units
 generating  electricity  there  ;  if  so,  is  there  any
 proposal  to  sct  up  large-scale  units  there  ?

 DR.  K.  L.  RAO  :  Not
 one,

 in  Bihar  but
 all  over  the  country  the  size  offfhe  unit  must
 go  up;  then  only  we  can  produce  power  ata
 cheaper  rate  In  the  Fifth  Plan  we  are  trying
 to  see  that  here  after  each  unit  that  will  be
 set  up  will  be  not  Icss  than  400  megawatts  and
 preferably  200  megawatts.  In  Bihar  in  parti-
 cular  the  average  rate  differs  for  different  cate-
 gories.  For  the  small-scale  industry  the  rate
 in  Bihar  is  20  paise  while  in  the  neighbouring
 States  of  Uttar  Pradesh  and  West  Bengal  it  is
 about  8  paise  ;  there  is  a  difference  of  about
 two  paise.

 sit  रामचना  लिकल  :  क्‍या  मन्‍्ती  महोदय
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बंगाल,  बिहार  और
 उत्तरप्रदेश  में  जो  अन्तर  है  बहु  कितना-कितना
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 है  ?  बिड़लाज  को  जो  ष्हिन्द  डेम  से  लागत  से
 कम  दर  पर  बिजली  दी  जा  रही  है  तो  उस  नुकरान
 को  सरकार  क्‍यों  कर  पूरा  कर  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  कहां  से

 कहां  पहुँच  गये  ?

 श्री  रामचन्द्र  विकल  :  बिडलाज  को  दो  पैसे
 फी  यूनिट  की  दर  से  बिजडी  सप्लाई  की  जा  रही  है
 तो  मै  जानना  चाहता  हूँ  कि  आखिर  यह  बिड़लाज
 को  क्यों  इस  कदर  कम  रेट  पर  बिजली  दी  जा
 रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदरय  बैठ  जाय॑  ।

 DR.  K.L.  RAO:  The  hon.  Member  is
 teferring  to  UP.  Bula  is  not  being  given
 power  in  Bthar  at  the  rate  of  two  paise.

 श्री  ईश्वर  चौधरी  :  अध्पक्ष  महोदय,  में
 अपने  क्षेत्र  गया  में  घूम  कर  आया  हूँ  ।  चूकि  बिजली
 की  दर  अन्य  प्रान्तों  से बिहार  में  अधिक  ली  जाती
 है  इसलिए  उसका  सीधा  सम्बन्ध  छोटे  किसानों  व
 छोटे  उद्योग  धधों  पर  पडता  है  तो  मैं  जानना  चाहता

 हूँ  कि  ऐसे  तत्काल  कौन  से  विशेष  कार्य  किए  जा

 रहे  है  जिसस  बिहार  को  गग्ती  दर  पर  बिजली  दी
 जा  सके  ताकि  सिचाई  का  काम  पब्ल  सके  और  मध्यम
 दर्जे  के  किसान  उनसे  लाभान्वित  हो  सके  ?

 DR.  K.  L  RAO:  The  rates  are  fixed
 according  to  what  each  States  Electricity
 Board  earns.  The  only  way  in  which  the  rate
 can  be  reduced  in  Bihar  is  to  have  more  ex-
 tensive  use  of  power  and  to  produce  much
 larger  quantity  and  also  to  try  to  save  by  way
 of  hereafter  not  increasing  the  staff.  Anyhow,
 ]  will  point  out  the  hon.  Member's  desire  to
 the  State  Ele-:tricity  Board  and  the  Govern-
 ment  of  Bihar,

 Export  Assistance  for  Cotton  Textile  Mills

 #651.  SHRI  ron  JANARDHANAN  ;
 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  enhance
 the  export  assistance  to  cotton  textile  mills  ;

 (b)  if  so,  the  salient  feature  thereof  ;  and
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 (c)  the  reasons  for  enhancing  the  assis-
 tance  ?

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  L.  N  MISHRA):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 SHRI  C.  JANARDHANAN  :  In  spite  of
 the  fact  that  the  Government  of  India  have
 given  so  much  concession  to  the  industry,  our
 exports  are  declining.  In  view  of  the  fact
 that  we  are  facing  keen  competition  in  our
 trade  abroad  and  there  is  a  deepening  crisis  in
 the  industry  here,  will  the  Government  at
 least  consider  to  nationalise  the  export  trade
 and  nationalise  the  industry  as  a  whole  ?

 MR.  SPFAKER :  This  has  nothing  to  do
 with  what  you  have  asked  in  the  Question.
 Your  Question  was  about  export  assistance.
 This  has  nothing  to  do  with  the  question  of
 nationalisation.

 SHRI  C.  JANARDHANAN  He  says
 ‘no’  to  assistance.  So,  assistance  has  proved
 fiuitless.  That  is  why  J]  have  asked  the
 question  vhether  this  fundamental  step  will
 be  taken  by  the  Government.

 MR.  SPEAKER  :  But  questions  on  a
 matter  of  policy  are  not  asked  in  supplemen-
 taries.

 SHRI  ron  JANARDHANAN  :  As  a  step
 to  promote  exports,  will  the  Government
 nationalise  it  ?

 MR.  SPEAKER  :  He  says,  no  and  does
 not  arise,  and  still  the  question  is  arising.

 SHRI  L  N_  MISHRA  :  The  qucs-
 tion  of  nationalisation  of  textile  industry  does
 not  arise.  At  the  moment,  we  have  no
 proposal  to  nationalise  the  textile  industry.
 About  exports,  the  situation  is  not  as  bad  as
 the  hon  Member  has  tried  to  paint.  Of
 course,  we  are  facing  tough  competition  in
 export  trade  and  some  of  the  concession  that
 we  are  enjoying  are  being  threatened,  But  we
 are  taking  steps  to  pick  it  up.  About  nationa-
 lisation  or  taking  over  of  the  export  trade,  we
 have  set  up  a  commitlee  under  the  Textile
 Commissioner,  The  report  has  been  submit-
 ted  and  it  is  under  consideration,
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 SHRI  C.  JANARDHANAN  :  The  Minis-
 ter  says  that  there  is  no  serious  crisis.  But
 there  are  so  many  textile  mitls  still  closed  in
 the  country.  Will  the  Government  consider
 as  a  part  of  promoting  exports  the  taking  over
 of  the  sick  mills  in  the  country  including  the
 Alagapata  Textile  Mills  in  Kerala  ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  The  industry  has
 some  difficulties.  There  are  a  number  of  sick
 mills.  We  have  already  taken  over  40  sick
 mills  and  23  of  them  are  working  satisfactorily.
 If  there  isa  crisis  in  Kerala  unit,  we  will
 examine  and  investigate  it  and,  if  the  State
 Goverment  cooperates,  we  shall  take  it  over,

 SHRI  R.  S.  PANDEY  :  In  order  to
 promote  exports,  may  I  know  whether  the
 Government  is  contemplating  any  scheme  to
 channelise  exports  through  the  STC.  ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA:  I  have  answered
 this  question.

 SHRI  S.M.  BANERJEE  :  May  I  know
 whether  the  hon  Minister  is  aware  that  the
 textile  mills  which  are  manufacturing  medium
 and  coarse  cloth  are  finding  it  very  difficult  to
 export  their  goods  because  of  the  serious
 competition  by  China  and  other  Asian  count-
 ries,  and  if  so,  I  would  like  to  know  from
 the  hon.  Minister  whether  some  incentive  will
 be  given  to  the  textile  mulls  in  Uttar  Pradesh,
 especially  those  in  Kanpur,  which  are  manu-
 facturing  medium  and  coarse  cloth.  (/nterrup-
 tion)  or  Governmant  will  take  the  responsi-
 bility  to  export  the  goods  manufactured  there,

 SHRIL.N  MISHRA  :  I  am  surprised
 that  ShriS  M.  Banerjee  is  putting  this  ques-
 tion.  The  medium  and  coarse  cloth  are
 meant  for  the  working  class  and  the  poor
 people  of  this  country.  We  have  no  desire
 to  export  them.  Even  today  we  are  in  short
 supply  of  these  As  I  said,  the  medium  and
 coarse  cloth  are  meant  for  the  working  class
 whom  Shri  Banerjee  represents  _  here,
 (Interruption)

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  In  South  East
 Asia,  India  has  a  very  good  market  for  textile
 goods.  But  recently  these  markets  seem  to
 have  been  captured  mostly  by  China.  If  it
 is  so,  may  I  know  what  are  the  reasons  for
 that  and  what  steps  Government  is  taking  to
 promote  textile  exports  to  South  East  Asian
 countries...
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 MR.  SPEAKER  :  The  main  question  was
 whether  Government  proposed  to  enhance
 export  assistance  to  cotton  textile  mills,  to
 which  the  Minister  said  ‘no’.  But  all  these
 questions  which  have  no  relevance  to  it  are
 coming  in.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  The  question  of
 assistance  arose  out  of  failure  of  promotion  of
 exports.

 Secondly,  I  would  like  to  know  whether
 it  is  within  the  knowledge  of  the  Government
 that  a  large  part  of  textile  goods  were  exported
 from  West  Pakistan  to  Bangla  Desh  ee
 (Interruptions)

 MR.  SPEAKER  :  No,  no.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  This  is  about
 textiles  and  export  promotion  thereof  ..

 MR.  SPEAKER  :  You  can  ask  a  separate
 question,  I  am  not  allowing  it  now.

 Next  Question,

 पश्चिम  रेलवे  में  रेल  दुर्घटनाएँ

 *652  श्री  हुकम  चन्द  कछवयाय  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क्र)  गत  छः:  महीनों में  पश्चिम  रेलवे  में
 कितनी  रेल  दुधंधाएं  हुई  ;

 (ख)  इनमें  से  कितनी  दुर्घटनाएं  रेल  कर्म-
 चारियों  की  असावधानी  के  कारण  हुई  ;

 (ग)  इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  रेलबे  को

 अनुमानत:  कितने  रुपये  की  हानि  हुई  ;  और

 (घ)  इस  सम्बन्ध  में  कितने  कर्मचारियों  के
 विरुद्ध  विभागीय  जांच  की  जा  रही  है  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHBAIYA):  (a)  During  the
 last  six  months  fe.  from  10.71  to  31,.3,72,
 there  were  43  trian  accidents.

 (a)  25,

 (c)  Approximately  Rs.  2,45,279/-

 (व)  45,
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 aft  हुकस  द... द  कछवाय  :  क्या  मैं  मंत्री  महोदय
 से  जान  सकता  हूँ  कि  यह  जो  दुष॑टनाएं  होती  हैं
 उनका  मूल  कारण  क्या  है।  इसके  सम्बन्ध  में  कौत
 से  लोग  दोषी  हैं  ?  क्या  वह  लोग-दोषी  पाये  गए  हैं
 जिन  से  आप  बारह-बारह  और  सोलह-सोलह  घंटे
 काम  लेते  है,  और  चूंकि  अधिक  काम  करने  में  वे
 लोग  असमर्थ  हैं  इसलिए  उनके  अस्वस्थ  होने  के
 कारण  दु्घंटनायें  होती  है  ?  क्या  मंत्री  महोदय
 इसकी  जांच  करवा  रहे  है  ?

 SHRI  K  HANUMANTHAIYA  :  Sir,  the
 causes  are  failure  of  the  railway  staff,  failure
 of  persons  other  than  railway  staff,  failure  of
 railway  equipment  and  accidental.  The  inferen-
 ce  that  the  railway  staff  is  overworked  and,
 therefore,  these  accidents  are  caused  is  not
 true.

 at  gan  च्यस्द  कछवाय  :  इस  सम्बन्ध  में

 कंट्रोल  रूम  की  सबसे  अधिक  जवाबदेही  है।  मुझे
 कंट्रोल  रूम  में  जाने  का  मौका  मिला  है।  मैंने  देखा
 है  कि  उन  से  बहुत  अधिक  काम  लिया  जाता  है।
 उनको  छः-छः  घंटे  तक  एक  ही  स्थान  पर  बैठे
 रहना  पड़ता  है।  सारे  डिविजन  की  गतिविधि
 लगातार  छ:  घन्टे  तक  उन्हीं  के  काम  करने  पर
 निर्भर  करती  है  ।  इसलिए  एक  क्षण  के  किए  भी
 वह  वहां  से  हिल  नहीं  सकते  |  उनके  ऊपर  काम
 का  बोझ  अधिक  होने  के  कारण  ही  अधिकतर  यह
 दुर्घटनाएँ  होती  हैं।  काम  के  अधिक  बोझ  के
 कारण  उनमें  से  70  प्रतिशत  कर्मचारी  अस्वस्थ

 रहते  है।  इसका  ध्यान  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महो-
 दय  उनके  काम  के  बोझ  को  कम  करने  के  लिए
 तैयार  हैं  ?  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  यह
 नहीं  बतलाया  कि  जो  दोषी  फाये  गये  हैं  उन  के
 खिलाफ  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है।  क्या  इसका
 उल्लेख  वह  करेगे  ?

 SHRI  K.  HANUMANTHAIYA  :  The
 question  does  not  relate  to  the  points  the  hea.
 Member  is  making  But  the  House  knows
 that  every  serious  accident  that  takes  place  is
 being  inquired  into  by  an  independent
 Commission—Raitway  Safety  Commission.
 My  hon.  friend  who  tepresents  Iebour  should
 have  made  these  points  before  the  ‘Commis-
 sion  whenever  there  was  an  inquiry.  It  is  no
 use  making  that  poiat  in  the  Howse  or  to  me
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 when  there  is  an  independent  Commission
 which  inquires  into  the  causes  of  accidents.

 Study  of  flood  Problems  in  Gandak  Basin  and
 Lower  Damodar  Region

 653,  SHRI  B.  K,  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  flood  problems  in  the
 Gandak  basin  and  the  lower  Damodar  region
 have  been  studied  by  the  Committee  set  up
 for  the  purpose  ;  and

 (०)

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8.  N.  KUSEEL):  (a)  and  (b)  The
 report  of  the  Technical  Cimmittee  set  up  for
 studying  the  problem  of  floods  and  drainage
 congestion  in  the  Lower  Damodar  Basin  and
 for  suggesting  measures  for  reducing  the
 reourring  damage  is  decing  finalised  and  is
 expected  to  be  submitted  to  the  Government
 of  India  shortly.

 if  so,  the  outcome  of  the  study  ?

 The  flood  problems  in  the  Gandak  Basin
 are  yet  under  study  by  the  Gandak  Technical
 Committee  set  up  for  evolving  economical
 and  permanent  measures  for  the  control  of
 the  river.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :  In
 view  of  the  losses  caused  by  floods  in  the
 Gandak  basin,  I  would  like  to  know  from  the
 hon.  Minister  whether  they  have  decided  to
 constiture  a  Flood  Control  Commission  for
 the  Gandak  Basin  in  the  lower  Damodar  area
 along  with  the  Flood  Control  Board.

 Secondly,  it  is  said  that  the  Study  Team
 report  is  being  finalised.  What  are  the  main
 features  in  this  study  report  ?

 THE  MINISTER  OF  IRRIGATION
 AND  POWER  (DR.  छू,  L.  RAO):  Yes,  Sir,
 a  Flood  Control  Commission  is  being  set  up
 as  also  the  Flood  Control  Board  for  the
 Ganga  Basin.

 As  regards  the  report,  we  have  not  received
 the  report  yet.  So,  ]  would  not  be  able  to
 say  what  the  features  of  the  report  are.

 SHRI  B,  K.  DASCHOWDHURY  :  It  is
 being  finalished—you  said.
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 SHRI  K.  L.  RAO:  It  is  being  finalised
 hy  the  Committee.  I  have  asked  them  to
 finalise  it.  So  the  report  is  expected  any
 time.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHORY  :  Till
 receiving  the  report  of  the  Study  Team  what
 measures  is  the  Government  proposing  to
 take  up  to  control  the  flood  menace  in  this
 particular  area  ?

 DR.  K.  L  RAO:  I  do  not  know  whether
 the  hon.  Member  is  referring  to  Lower  Damo-
 dar  or  the  Gandak,  Assuming  it  is  Lower
 Damodar,  we  have  sanctioned  a  project,  and
 also  the  Government  is  giving  financial  assis-
 tance  to  the  tune  of  Rs  5  crores  to  complete
 the  First  Phase  of  the  Damodar.  Phase  II  of
 the  Damodar  will  then  be  taken  up  and  an
 estimate  is  being  prepared  for  that  and  will
 be  put  up  before  the  Technical  Advisors
 Committee  and  as  soon  as  it  is  cleared  by
 the  Committee,  this  work  will  be  sanctioned
 and  completed  within  three  or  four  years.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA  :  The
 Minister  just  now  teplied  that  the  first  part
 of  the  Lower  Damodar  scheme  has  been
 completed  and  the  Sccond  part  will  depend  on
 the  report.  Is  it  not  a  fact  that  the  Munister
 himself  visited  the  area  and  he  himself  took
 it  very  seriously  that  this  project  should  be
 taken  and  completed  at  the  earliest  and  at
 least  Rs.  4  crores  should  be  sanctioned  for
 that  scheme  Lower  Damodar  Scheme  ?

 DR  K  L.RAO:  That  is  what  I  said,
 Nothing  is  completed  The  First  Phase  has
 been  sanctioned  and  the  Second  Phase  is  about
 to  be  sanctioned,  but  the  sanctioned  work
 has  to  be  done  and  for  that  the  Government
 is  giving  a  special  assistance  outside  the  State
 Plan  to  the  tune  of  nearly  Rs.  5  crores  for  the
 Lower  Damodar  this  year  and  next  year,  We
 are  trying  to  do  as  much  as  possible,

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA  :
 Rs.  14  crores  is  necessary  to  complete  the
 project.  You  yourself  admitted  that  when
 you  visited  the  place.

 DR.  K.  L.  RAO  :  That  is  the  cost  of  the
 project.  It  will  take  a  few  years—more  than
 2  years,

 oft  शंकर  दयाल  सिह  :  दामोदर  के  पानी  से
 बराबर  बाढ़  का  सिछसिला  रहता  है।  अभी  बिहार
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 में  एक  रिजवयिर  है।  मै  मंत्री  महोदय  से  जानता

 चाहता  हूं  कि  क्या  तिलेया  और  कोणार  से  बिहार
 को  पानी  देकर  इस  बाढ़  को  कम  किया  जा  सकता

 है

 DR.  K.I.  RAO:  I  do  not  exactly  follow
 what  the  hon,  Member  said  —whether  he  is
 referring  to  Gandak  or  Tillaya.

 SHRI  SHANKER  DAYAL  शारता
 Tillaya,

 DR  K.  L.  RAO:  Tillaya  is  in  the  DVC
 area.  What  the  hon.  Member  has  said  is  to
 assist  in  the  fleod  contiol  of  the  Damodar.
 The  water  level  from  Tillaya  will  help  the
 arca  of  Bihar  and  there  111  be  some  mmnpact
 on  the  floed  contol  in  the  Damodar  valley.
 About  Gandak,  I  would  say,  Gandak  3s  north
 of  river  Ganga  and  Tillaya  is  in  the  south
 of  river  Ganga.  About  Gandak  there  has
 been  a  lot  of  trouble  for  a  number  of  years
 There  was  a  breach  in’  Chitoni  fast  year  and
 the  hon,  Minister  of  Railways  has  ordered  its
 closure  ;  but  he  dogs  not  spare  inuch  money.
 That  is  the  trouble  and  the  spur  protection
 has  to  be  done  by  the  Goveinment  of  U  P,

 SHRI  SAMAR  GUHA:  When  will  the
 Lower  Damodar  Project  be  compicted  ?  What
 are  the  areas  that  will  be  fiee  from  flood  ?
 What  are  the  areas  which  will  have  the  facility
 of  irrigation  from  this  particular  project  ?

 DR.  K.  L.  RAO:  There  will  be  no  irri-
 gation  as  such.  The  idea  is  to  construct  banks
 on  both  sides,  dredge  Amta  and  Rupnarain
 so  that  water  may  be  drained  off  quickly.
 There  will  be  no  irrigation  as  such  =  We  hopc
 the  project  will  be  completed  as  early  as
 possible,

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  What  are  the
 areas  free  from  flood  ?

 DR.  K.  L.  RAO  :  Districts  of  Howrah  and
 other  districts  bordering  on  the  Damodar
 river.

 kixation  of  Jute  Price

 654,  SHRI  MD.  JAMILLURRAMAN  :
 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be
 pleased  to  state  ;

 (a)  whether  Government  propose  to  fix
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 the  price  of  jute  after  taking  into  consideration
 the  production  cost  ;  and

 (b)  if  so,  the  broad  features  of  the
 proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  L.  N.  MISHRA)  ;  (a)  and  (b).  Mini-
 mum  support  price  for  jute  is  being  fixed
 every  season  in  the  light  of  the  recommen-
 dations  made  by  the  Agricultural  Prices
 Commission  which  takes  into  account  the  cost
 of  production,

 SHRI  MD.  JAMILLURRAHMAN  :  Due
 to  uneconomic  and  non-lixation  of  price  of
 jute  a  large  number  of  bales  are  smuggled  into
 Nepal  e#  route  to  China  and  thereby  economic
 condition  of  the  poor  growers  is  adversely
 affected  This  also  causes  inmmense  loss  of
 foreign  exchange  to  us  Keeping  this  in
 view,  I  would  like  to  know  from  the  Govern-
 ment  whether  the  Government  plans  to  pur-
 chase  through  its  own  agency  to  stabilise  the
 puices  because  by  such  way  the  poor  kisans
 will  get  standard  price  of  jute.

 SURI  L.N  MISHRA:  Government  has
 already  startcd  purchasing  jute.  It  is  pur-
 chasing  jute  ॥  the  secondary  market  in  a
 number  of  tegtons.  There  is  an  ambitious
 programme  in  this  regard.

 SHRI  MD  JAMILLURRAHMAN  :  There
 are  various  varictics  of  jute  grown  in  the
 district  of  Purnea  and  in  many  of  the  eastern
 parts  of  {ndia  such  a  Sonapat  (Golden  Fibre),
 Dhaka,  Chandi  and  Gorsan  4  would  like  to
 know  from  the  Government  whether  separate
 prices  have  been  or  will  be  fixed  for  each
 variety  of  jute  or  one  standard  price  will  be
 fixed  for  all  varieties.

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  Till  now  we  have
 fixed  for  Assam  Bottom  only.  Well,  certainly
 we  will  fx  prices  of  the  other  varieties  also
 but  till  now  we  have  fixed  for  Assam  Bottom
 only.

 SHRI  DINESH  CHANDRA  GOSWAMI:
 Due  to  import  of  jute  from  Bangladesh  there
 is  imbalance  of  prices  in  those  areas  near
 Bangladesh,  Twant  to  know  whether  this  is
 a  fact.  If  it  is  a  fact,  how  does  the  Govern-
 ment  propose  to  rectify  it  १

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  We  have  net
 imported  jute  from  Bangladesh.  I  can’t  say
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 anything  about  smuggling.  In  our  country  this
 price  varies  from  Rs,  40  to  Rs,  45.  All  efforts
 are  being  taken  to  eliminate  the  long  chain
 of  middlemen,  and  that  is  the  only  solution
 in  these  things,

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  ३  am  happy
 that  the  hon.  Minister  is  taking  steps  to  assure
 a  remunerative  price  to  the  growers.  But  is
 he  aware  that  the  entire  jute  industry  in
 West  Bengal  is  coming  to  a  standstill  from
 the  8th  of  this  month  because  of  the  threate-
 ned  strike  ?  I  find  from  the  newspapers  that
 the  hon,  Minister  has  intervened  in  the  matter.
 I  would  like  to  know  what  positive  steps  have
 been  taken  to  save  the  jute  industry  from  the
 impending  labour  unrest  :

 SHRI  L,  N.  MISHRA  :  At  3.30  pm.
 today,  we  are  having  a  meeting  with  the  Bengal
 Minister,  the  labour  leaders  and  the  Indian
 Jute  Mills  Association  people.  I  would
 request  Shri  S.  M.  Banerjee  also  to  help  us
 in  avoiding  this  strike.  It  is  a  very  crucial
 period  for  jute,  and  we  are  just  picking  up.  I
 would  request  the  labour  leaders  not  to  go  on
 strike,

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  He  should  also
 advise  the  employers  to  pay  something.

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  Of  course,  I  shall
 do  that.

 SHRI  S.  N.  MISRA  :  In  case  the  Jute
 Corporation  is  compelled  to  purchase  at  that
 price,  will  they  be  compensated  for  the  luss
 suffered  on  account  of  those  purchases  ?

 SHRI  L.  N.  MISHRA  :  The  price  to  be
 paid  is  economic  and  remunerative  price  for
 the  growers  and  there  should  not  be  any  loss.
 If  there  is  loss,  of  course,  Government  will
 have  ‘o  suffer.

 थी  हुकम  ग्वग्द  कछवाय  :  जब  काश्तकार

 &  लेकर  मंत्री  में  जाता  है,  तो  उस  को  काफी

 कम  दाम  मिलते  है।  चूकि  जुट  कार्पोरेशन  की

 शाखायें  [सभी  मंडियों  में  नहीं  हैं,  इसलिए  वह
 किसानों  का  माल  खरीदने  में  असमर्थ  रहता  है  1

 व्यापारी  बहुत  अधिक  मात्रा  में  जूट  खरीद  लेते  हैं
 और  बाद  में  उसको  ऊँचे  दामों  पर  बेचते  हैं  a  इस

 लिए  कार्पोरेशन  सभी  मंडियों  में  पहुंचे,  ताकि

 काश्तकारों  को  उचित  दाम  सिलें।  कया  मंत्री

 महोदय  इस  बारे  में  जांच  करेंगे  ?
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 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  तो  सजेस्शन  फार  एक्शन
 है  1  इन्होंने  जो  सलाह  दी  है,  मिनिस्टर  साहब  उस
 को  नोट  कर  लें।

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  इसमें  सलाह  क्‍या
 है  ?  मैंने  सवाल  पूछा  है  1

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  हमेशा
 झगड़ा  न  करें  बहू  सप्लीमेंटरीज  के  बारे  में  रूलज
 को  पढ़े  |--श्री  विभूति  मिश्र  ।

 श्री  विभूति  मिथ् :  सरकार  आसाम  बाटम
 का  दाम  कलकता  शहर  में  तय  करती  है।  क्‍या
 सरकार  सोच  रही  है  कि  सके  बजाये  वह  प्राइमरी
 मार्केट  में  मिनिमम  प्राइस  तय  करे,  ताकि  ग्रोहजं
 के  साथ  न्याय  हो  सके  ?  मै  यह  जानना  चाहता

 है  कि  सारे  देश  में  जहा-जहां  जूट  सैट्ज  है,  वहां
 सरकार  प्राइमरी  मार्केट  मे  मिनिमम  प्राइस,
 रीम्युनरेटिव  तय  बयो  नही  करती  है  1

 श्री  एस०  एन०  मिशन  :  माननीय  रादरय  का

 कहना  सही  है  कि  कलकले  में  ही  कीमत  लगाई
 जाती  है।  जूट  कार्पोरेशन  को  डायरेकशन  है  कि
 प्राइमरी  और  सेकडरी  मार्कट  में  हर  किस्म  के

 जूट  की  कीमत  लगाई  जाये  और  उसको  छपवा
 कर  बंटवाया  जाये,  ताकि  किसान  को  सही  कीमत
 मिल  सके  ।

 Mass  Rapid  Transit  System  for  Delhi

 *656.  SHRI  7,  M.  MEHTA:
 SHRI  P.  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  Railvays  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  cost  of  the  survey  for  the
 techno-economic  feasibility  studies  for  a  mass
 rapid  transit  system  in  Delhi  ;  and

 (b)  the  total  amount  that  has  been  pro-
 vided  for  the  survey  in  the  current  financial
 year  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Nearly  Rs.
 90  lakhs.

 (b)  Res.  34.90  lakhs.
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 SHRI  P,  GANGADEB  :  In  view  of  the
 need  to  ease  congestion  in  the  Delhi  urban
 areas,  may  I  know  whether  Government  have
 surveyed  or  have  under  consideration  the
 need  to  electrify  the  railway  lines  linking  Delhi
 with  satellite  towns  Ike  Faridabad  and
 Ghaziabad  ?

 SHRI  K.  HANUMANTIAITYA  :  That  is
 a  different  question.  What  my  hon,  friend
 has  asked  in  the  main  question  is  about  the
 mass  rapid  transit  system  But  I  may  inform
 hon,  members  that  there  is  also  the  idea  of
 connecting  the  outlying  places  around  Delhi
 by  an  overground  mass  rapid  Transport
 system,  now  under  cxamination  by  the  Metro-
 politan  Transport  Team  and  Planning
 Commission.

 SHRI  P.  GANGADEB  :  Is  there  any
 proposal  to  have  and  underground  railway
 system  for  Delhi  ?  If  so,  what  is  the  feasibi-
 lity  to  set  up  the  same  ?

 SHRI  K  HANUMANTHAIYA  :  Yes,
 there  is  a  scheme  and  it  is  being  worked  out.
 We  are  now  in  the  stage  of  working  out  the
 techno-economic  feasibility  aspect  of  it.

 MR.  SPEAKER  :  Short  Notice  Question
 No,  3——The  member  is  absent.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Effect  of  Budget  Proposal  on  the  Increase  in
 Price  of  Fertilisers

 621,  SHRI  ८.
 Will  the  Minister
 pleased  to  state  :

 JANARDHANAN  :
 of  AGRICULTURE  be

 (a)  whether  the  supply  of  fertilisers  in
 the  open  market  has  become  inadequate  after
 the  announcement  of  Budget  proposals  ;

 (b)  whether  fertilisers  are  only  available
 at  black  market  rates  ;

 (c)  whether  Government  have  received
 such  complaints  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  Government  intend  to
 take  to  meet  this  situation  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
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 ANNASAHEB  P  SHINDE):  (a)  There  ‘8
 no  reason  to  believe  that  the  supply  of  ferti-
 lisers  has  become  inadequate  duc  to  the  impo-
 sition  of  additional  levy  of  5%  in  the  last
 budget.

 (b)  Itis  not  a  fact  that  fertilisers  are
 generally  available  only  at  black  market  rates.

 (c)  A  few  complaints  have,  however,
 been  received  about  the  sale  of  fertilisers  by
 unscrupulous  dealers  at  prices  exceeding  the
 statutory  rates  in  the  State  of  West  Bengal.

 (d)  The  State  Governments  have  been
 given  adequate  powers  under  the  Essential
 Commodities  Act  and  the  Fertiliser  Control
 Order  made  thereunder  to  apprehend  and
 prosecute  the  offenders.

 According  to  information  received  4  State
 Governments  started  proccedings  against  66
 dealers  during  970  and  the  fist  three  quar-
 ters  of  OT.  The  State  Governments  have
 again  been  reminded  to  exercise  vigilance  and
 to  take  severe  action  against  the  offenders

 Every  cifort  is  being  made  to  increase
 supplies  to  the  farmers  thiough  additional
 indigenous  production  and  imports

 Complction  of  works  of  Haldia  Port  and  Ship
 Building  Project  and  “Employment

 opportunities

 622,  SHRI  SAMAR  GUHA  :  Will
 the  Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  when  the  works  of  the  Haldia  Port
 and  the  Ship  Building  Project  there  are  going
 to  be  completed  ;

 (b)  the  number  of  hands  working  for  the
 purpose  and  employment  opportunities  likely
 to  be  created  for  the  Port  and  the  Ship
 Building  Project  ;  and

 (c)  the  number  of  the
 recruited  so  far  7

 local  people

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS,  AND  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR):  (a)  to  (०).
 As  yet,  there  is  no  sanctioned  project  for  the
 establishment  of  8  ship-building  yard  at
 Haldia.  As  such,  the  question  of  indicating
 the  date  of  completion  of  the  project  and  the
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 “employment  opportunitics  that  will  be  available
 on  this  account  does  not  arise.

 2,  Asregards  the  Haldia  Port  project.
 the  oil  jetty  was  commissioned  in  August
 968  ;  the  Dock  system  is  expected  to  be

 oo
 and  commissioned  by  the  end  of

 ‘1973,

 The  number  of  hands  directly  recruited  by
 the  Calcutta  Port  Commissioners  is  500.
 Since  a  large  number  of  contractors  have  been
 engaged  by  the  Calcutta  Port  Commissioners
 to  carry  out  different  items  of  work  relating  to
 the  project,  no  precise  data  is  available  about
 the  number  of  hands  employed  by  them  on
 the  execution  of  the  project.  As  regards  the
 employment  opportunities  likely  to  be  created,
 the  Calcutta  Port  Commissioners  have  indi-
 cated  that  the  direct  emptoyment  potential
 (ic.  the  staff  that  will  be  iccruited  by  the
 Calcutta  Port  Commissioners  directly  for  the
 Haldia  Duck  and  the  Oil  Jetty  including
 those  who  will  be  connected  with  port  ope-
 ration)  is  expected  to  be  about  7000.

 About  2900  local  persons  out  of  a  total
 of  1258  evicted  and  atlected  families  have  so
 far  been  provided  with  employment  by  the
 Calcutta  Port  Commissioners  and  their  con-
 tractors  in  connection  with  the  Haldia  Port
 Project  and  by  the  Haldia  Refinery  project
 and  their  contractors.

 Heart  Discase  among  Children  in  India

 #623,  SHRI  P.M.  MEHTA:
 SHRI  P.  GANGADEB:

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  heart  disease  is  very  common
 among  children  in  India  ;  and

 (b)  ifso,  the  measures  proposed  to  be
 taken  for  preventing  the  disease  ?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  &  HOU-
 SING  AND  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (SHRI  UMA  SHANKER
 DIKSHIT)  :  (a)  Yes,  sir.

 (b)  Paediatric  Centres  have  been  establi-
 shed  where  comprehensive  paediatic  care  also
 covering  heart  disease  including  preventive
 and  curative  aspects  is  being  undertaken,
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 The  setting  up  of  more  such  centres  in  the
 Fifth  Five  Year  Plan  will  be  considered.

 Step  for  Availability  of  Fertilisers

 *624.  SHRI  MOHAN  SWARUP  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  taking
 measures  for  the  availability  of  fertilisers  to
 the  muximum  possible  exient  to  ensure
 gradual  increase  in  agricultural  production  ;
 and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  TIL
 MINISIRY  OF  AGRICULTURE  (SIRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  The  reguuements  of  States  for  ‘1972+
 73  are  expected  to  be  met  by  and  luge  The
 Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  have
 assured  this  Ministry  of  the  availability  of  9.4
 lakh  tonnes  of  Nitrogen  and  2  lakh  tonnes  of
 2205  from  the  domestic  production  for  use
 during  the  Kharif  and  Rabi  crops  of  =  ‘192-73.
 The  Ministry  of  Finance  have  allocated  foreign
 exchange  for  additional  imports  of  5  56  lakh
 tonnes  of  nitiogen  204  lakh  tonnes  of  P205,
 .50  lakh  tonnes  of  K20  against  which  the
 Ministry  of  Supply  and  the  Minerals  and
 Metals  Tiadmg  Corporation  have  been
 commissioned  to  make  import  programmes
 for  timely  arrivals  of  fertilisers.  It  is  expected
 that  together  with  the  stocks  as  on  Ist  April,
 1972,  implementation  of  these  measures  would
 meet  the  requirements  of  the  States  and  the
 availability  of  fertilisers  for  the  years,  as  a
 whole  is  likely  to  be  larger  than  for  the  pre-
 ceding  year,  that  is,  ‘1971-72.

 परिवार  नियोजन  के  लिए  विदेशी

 सहायता

 *625,  श्री  कमलमिश्र  सधुकर  क्या  स्वास्थ्य
 और  परितार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  में  भारत  सरकार  को
 विभिन्‍न  देशों  से  परिवार  नियोजन  कार्य  के  लिए

 कुल  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  ?

 निर्माण  और  आवास  तथा  स्वास्थ्य  और

 पह़िबार  नियोजन  मंत्री  (शी  उसाशंकर  बीक्षित)
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 अपेक्षित  सूचना  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  में  प्राप्त  की  गई  सहायता  का
 विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 अमरीका  अन्‍्तर्राप्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  से
 निग्नलिलित  सहायता  प्राप्त  हुई  है

 |

 “

 परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  प्रयोगात्मक
 तथा  नवीन  योजनाओं  के  ड्ण  8  करोड़
 40  लाख  म्पये  |

 गाड़ियो  की  खरीद  के  लिए  6  करोड
 रुपये  के  अनुदान  में  से  3  करोड़  76
 लाख  रुपये  |

 कार्यक्रम  की  बढोतरी  के  लिए  2  करोड़
 डालर  (15  करोड़  रुपये)

 इसके  अलावा  गाड़ियों  के  आयातित  पूर्जो
 की  खरीद  के  लिए  27  लाख  दालर  ऋण
 के  वास्ते  अ्रमरीफी  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 एजेल्पी  के  साथ  समझौता  किया  गया
 है  1  इसमें  से  OL2  डालर  की  रकम
 के  लिए  बचन  पत्र  जारी  कर  दिये  गये
 है  और  आगे  1,47,802  डालर  के  लिए
 आवेदन  पत्र  अमरीकी  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  एजेन्सी  को  मेज  दिया  गया  है  1

 देश  के  खास-खास  क्षेत्रों  में  वृहद्‌  नसबन्दी
 केम्पो  की  खला  के  आयोजन  से
 सम्बन्धित  प्रयोगात्मक  परियोजनाओ  के
 लिए  अमरीकी  अन्तर्राप्ट्रीय  विकास  एजेन्सी
 ओर  भारत  सरकार  के  मध्य  हुए  समझौते
 के  फलस्वरूप  अमरीकी  अन्तर्राष्ट्रीय

 विकास  एजेन्सी  से  अग्रिम  में  डी०  ई०  ए०

 द्वारा  |  करोड  50  छाख  रुपये  की  रकम
 प्राप्त  हुई  है  1

 हाल  ही  में  50  मिलीग्राम  खायी  जाने
 बाली  गर्भरोधक  गोलियों  की  प्राप्ति  के

 VAISAKHA  22,  894  (SAKA)  Written  Answers  30

 लिए  0  लाख  20  हजार  की  रकम  के

 लिए  एक  अन्य  समझौता  भी  किया  गया
 था।  पेशगी  मे  डी०  ई०  ए०  ने  पूरी
 रकम  प्राप्त  कर  ली  है।

 7.  उपयुक्त  के  अलावा,  पूर्व  वर्षों  में  किए
 गये  समझौतो  के  अनुसार  अमरीकी

 अन्त  राष्ट्रीय  विकास  एजेन्सी  से  तकनीकी
 गहायता  वर्ष  1969-70,  970-71  और
 1971-72  के  दौरान  प्राप्त  होती  रही  t

 8  एक  अन्य  देश  जिससे  परिवार  नियोजन
 कार्यक्रम  के  लिए  सहायता  प्राप्त  हुई  वह
 स्वीडन  है  (स्वीडन  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास
 प्रधितरण  स्टावहोग)  ।  |  जुछाई,
 968  में  किए  गये  समझौते  के  अनुसार
 जो  30  जुन  I970  तक  वध  था,  निम्न-
 लिखित  पूरी  सामग्री  पहले  ही  प्राप्त  हो
 गई  है

 6  करोड़  49  लाख  निरोध  ।

 250  टन  आफ  सेट  कागज  ।

 50)  टन  ग्लेजूड  न्यूज  प्रिट

 |  पेकिंग  मशीन

 णु  लाख  स्वीडिश  काउन  में  आकस्मिकता
 निधि।

 परामश  सेवाओ,  शिक्षावृत्तियों  और  उपकरण
 के  रूप  में  सयुकत  राष्ट्र  (यू०  एन०  षी०  पी०
 और  यू०  एन०  एफ०  पी०  एग्)  तथा  विश्व
 स्वास्थ्य  सगठन  और  यूनिसेफ  जैमे  विशिष्ट

 एजेन्सियों  से  भी  सहायता  प्राप्त  की  जा  रही  है।

 9  वर्ष  (97I-72  में  एक  समझौता  नार्वे

 (अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  लिए  नार्वेजियन
 एजेन्सी  (नोराद)  के  साथ  किया  गया

 है।  समझौता  के  अन्तर्गत  भारत  सरकार
 ने  अखिल  भारतीय  प्रसवोत्त  र  कार्यक्रम

 में  उपयोग  किए  जाने  के  लिए  88,27,-
 352.48  रुपये  की  सहायता  प्राप्त  की

 है
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 10.  विदेशी  सहायता  परिवार  नियोजन  उपायों

 को  बढ़ाने  और  खास  तौर  से  निम्नलिखित

 योजनाओं  के  लिए  उपयोग  की  गई  है  _—

 (L)  खाये  जाने  वाले  गर्भरोधक  प्रदर्शन

 (2)

 (3)

 वाणिज्यिक  वितरण  कार्यक्रम

 परिवार  नियोजन  प्रशिक्षण  अनुसन्धान
 केन्द्रों  का  सुदृढ़ीकरण  |

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  लिए
 चलचित्र  सहायता  में  सुधार  करना  |

 (4)

 दाइयों  को  प्रशिक्षण  किटें  प्रदान  कर

 परिवार  नियोजन  के  लिए  प्रसूति  और

 बाल  स्वास्थ्य  सेवाओं  को  सुदृढ़  करना  |

 (5)

 टेप  रिकार्डरों  के  माध्यम  से  परिवार

 नियोजन  के  लिए  व्यापक  रेडियो

 सहायता  |

 (6)

 (7)  जीव-चिकित्सोय  अनुसन्धान  ।

 (8)  रक्‍त  क्षीणता  की  रोकथाम  के  जरिये

 परिवार  नियोजन  के  लिए  प्रसुति,  बाल

 स्वास्थ्य  सेवा  का  सदृढ़ीकरण  |

 (9)  जनांकिकीय  प्रशिक्षण  एवं  अनुसंधान

 केन्द्र,  बम्बई  (अब  जनसख्या  अध्ययन

 का  अस्तर्राप्ट्रीय  संस्थान)

 (10)  एकीकत  डाक  प्रेक्षण  पद्धति  का  विकास

 (i)  खास-खास  क्षेत्र  और  सघन  जिला

 कार्य क्रम

 (12)  प्रसवोत्तर  कार्यक्रम

 (13)  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  और  केन्द्रीय
 स्वास्थ्य  परिवहन  संगठन  1  राज्य
 स्वास्थ्य  परिवहन  संगठनों  के  लिए
 गाड़ियों  की  प्राप्ति
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 Restrictions  on  Inter-State  Road  Transp  rt

 *626.  SHRI  BAKSI  NAYAK:
 SHRI  PAMPAN  GOWDA:

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  are  restrictions  on  the
 inter-State  road  transport  of  men  and  mate-
 rial;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ;  and

 (c)  whether  Government  are  planning  to
 end  these  restrictions  and  if  so,  what  is  the
 reaction  of  various  State  Governments  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS,  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (तारा  RAJ  BAHADUR)  :
 (a)  to  (c)  Under  the  Constitution,
 the  executive  responsibility  in  respect
 of  motor  transport  rests  with  the  State
 Government.  The  Central  Government  are
 only  concerned  with  the  regulation  of  Inter
 State  Transport  through  the  agency  of  the
 Inter-State  Transport  Commission  appointed
 under  the  Motor  Vehicles  Act.  Tuxation  on
 motor  vehicles  and  on  goods  and  passengers
 carried  on  them  is  solcly  in  the  State  field.

 Multiplicity  of  taxes,  absence  of  uniformity
 in  the  rates  and  the  method  of  collection  of
 taxes,  need  for  countei-signatures  of  permits
 for  operation  of  transport  vehicles  and  exis-
 tence  of  octroi  and  other  check-posts  are  the
 main  impediments  to  the  free  flow  of  inter-
 State  tratlic.

 A  Working  Group  has  been  set  up  by
 Government  to  go  into  the  question  of  simpli-
 fication  of  procedures  for  the  levy  and  collec-
 tion  of  various  taxes  on  motor  vehicles,
 avoidence  of  multiplicity  of  agencies  for
 collection  of  these  taxes  and  rationalisation  of
 the  prevailing  tax  structure  generally.

 The  Inter  State  Transport  Commission
 has  initiated  several  Zonal  Permit  Schemes
 for  free  movement  of  goods  vehicles  within
 the  respective  Zones  on  the  basis  of  payment
 of  tax  at  a  single  point  and  without  counter-
 signature  of  permits.  The  South  Zone  Permit
 Scheme,  covering  the  five  States  of  Andhra
 Pradesh,  Kerala,  Maharashtra,  Mysore  and
 Tamil  Nadu  have  been  in  operation  since  Ist
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 January,  1967.  The  Western  Zone  and
 Norther  Zone  Schemes  are  at  an  advanced
 stage  of  finalisation.

 The  question  of  abolition  of  octroi  is  being
 pursued  with  the  State  Governments  concerned.

 The  Road  Transport  Taxation  Enquiry
 Committee  recommended  that  sales  tax  and
 other  clicck-posts  set  up  by  the  State  Govern-
 ment  Departments  should  be  abolished  and
 one  check-post  under  a  single  organisation  set
 up  to  serve  the  necds  of  the  several  Depart-
 ments  concerred  ;  the  necd  for  combining
 various  check-posts  on  the  common  frontiers
 of  two  States  was  also  emphasized  by  this
 Committee.  The  question  of  implementation
 of  these  recommendations  is  being  pursued
 with  the  concerned  States.

 Adult  Fducation  Scheme  in  big  Cities

 *627.  SHRI  JAGANNATH  MISHRA:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE.  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  con,idering
 a  proposal  to  introduce  the  adult  education
 scheme  in  big  citics  of  each  State  ;  and

 (b)  if  so,  the  special  features  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.  YADAV):
 (a)  and  (b).  I,  The  Government  have  under
 consideration  the  proposat  of  introducing  a
 comprehensive  programme  of  Out-of-Sehooi
 Education,  including  adult  education,  to  cover
 all  districts  including  big  cities  of  each  State.

 2.  Related  to  the  proposed  scheme  of
 model  schools,  is  the  scheme  of  Nehru  Youth
 Centics,  to  be  set  up  in  all  the  districts  in  the
 country.  It  is  envisaged  that  programmes
 relating  to  Out-of-School  Education,  including
 adult  literacy,  adult  education,  continuing
 education,  further  education,  functional  literacy
 for  different  occupational  groups,  rmal  and
 mobile  libraries,  will  also  be  taken  up  along
 with  these  schemes  to  cover  the  adult  popu-
 lation  especially  in  the  age-group  15-25,  The
 model  schools  will  have  Departments  of
 Out-of-School  Education,  which  will  organise
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 appropriate  programmes  according  to  the
 requirements  of  different  areas.  Fuller  details
 of  the  scheme  are  being  worked  out.

 3.  The  Government  have  also  under
 consideration  the  proposal  of  eradication  of
 illiteracy  in  some  districts  during  the  Fourth
 Plan.

 Establishment  of  an  Agricultural  Rescarch
 Institute  in  U.P.

 *628.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  an  Institute  of  Agricultural
 Research  is  to  be  established  in  Banaras
 Hindu  University  to  cater  to  the  needs  of  agri-
 culture-dominated  regions  of  Eastern  U.P.  and
 Western  Bihar;  and

 (b)  if  so,  whether  this  Institute  will  cater
 to  the  needs  of  regions  profitably  and  whether
 the  Irstitute  will  be  of  the  status  and  scale  of
 Pant  Agricultural  University  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  (a)  and  (७),
 No  proposal  for  the  establishment  of  an  Agri-
 cultural  Research  Institute  in  Banaras  Hindu
 University  has  been  received  so  far  either  from
 U.P.  Government  or  from  the  Banaras  Hindu
 University.  Both  the  University  and  the
 State  Government  have  been  asked  to  indicate
 the  latest  position  Necessary  information
 will  be  furnished  to  the  House  on  receipt  of
 their  replies.

 Targets  of  Production  of  Foodgrains,
 Poultry,  ish,  Milk  and  Vegetubles

 O29,  SHRI  RANA  BAHADUR
 SINGII  :  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state  the  targets  fixed
 for  the  production  of  foodgrains,  poultry,
 fish,  milk  products  and  vegetables  during  the
 years  1970-71  and  1971-72  and  the  progress
 made  in  each  case  so  far  ?

 ‘THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHIRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  A  statement
 is  placed  on  the  Table  of  the  Sabha.
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 Statement

 Item  Unit  Targets  of  production  Actual/Anticipated
 production

 1970-71  1971-72  1970-71  1971-72

 I,  Foodgrains  million  06  i2  07.8i
 tonnes

 II.  Poultry  (Eggs)  millions  Targets  for  these  years  5638  6040
 hot  laid  down  ;  target  (anticipated)
 for  1973-74  is  8,000
 million  eggs.

 गा,  Fish  Lakh  target  was  21.01  19,02,  20.78
 tonnes  not  fixed  (anticipated)

 IV.  Milk  Products
 Infant  milk  thousand  Production  targets  have  15.78  46.8
 food  tonnes  been  fixed  for  1973-74  at
 Condensed  milk  oe  45,000  tonnes  for  infant  6.2"  8.4  /_
 Milk  Powder  क्र  milk  food,  15,000  tonnes  7.4*  92
 Malted  milk  food  coe  for  condensed  milk  and  I,3*  2.02

 40,000  tonnes  for  milk
 powder,

 द  Vegetables  Million  targets  not  laid  down  4.64**
 tonnes  (for  potatoes)

 Not  yet  available
 ct  Estimate  is  available  for  potatoes  only.

 *  Relates  to  1970,
 Z.  Relates  to  1971,

 Study  of  Sub-Soil  Water  Reserve

 *630.  SHRIS.  N.  MISRA:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  the  steps  taken  to  study  the  question
 of  the  sub-soil  water  reserves  to  cope  with  the
 drain  by  the  increased  fixing  up  of  the  pump-
 ing  sets  in  various  regions  of  the  country  ;
 and

 (b)  if  so,  whether  the  copies  of  such  study
 or  reports  would  be  placed  on  the  Table  of  the
 House  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF,
 SHER  SINGH)  :  (a)  Steps  taken  in  the
 matter  include  :

 (i)  Systematic  hydro-geological  investi-
 gations  undertaken  by  the  GS.I.  ;

 (il)  Deep  exploratory  drilling  together
 with  the  electric  logging  of  the  bore

 (iti)

 (iv)

 (v)

 (vi)

 holes  and  pump  tests  carried  out  by
 the  Central  Ground  Water  Board  ;

 Undertaking  of  spccial  projects
 under  representative  hydrological
 units  for  complete  evaluation  of  the
 Groundwater  resources  by  the
 CG.W.B,  ;

 Collection,  compilation  and  analysis
 of  hydrological  and  hydrological  data
 by  the  State  Ground  Water  Organi-
 sations  ;

 Expanding  net  work  of  discharge-
 gauging  sites,  hydro-meteorological
 stations  and  observation  wells  for
 hydrological  assessment  of  ground
 water  resources  ;

 Approximate  assessment  of  ground-
 water  resources  in  relation  to  specific
 schemes/projects  formulated  for  im-
 plementation  ;  and

 (vi)i  Setting  up  adequate  organisation  in
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 the  States  and  at  the  Centre  for  per-
 forming  the  above  functions,

 (b)  A  large  number  of  reports  of  studies  un-
 der  individual  items  involved  in  investigation  of
 sub-soil  water  resources  are  available.  However
 as  the  available  reports  are  numerous,  techni-
 cal  in  nature,  and  limited  in  scope,  it  is  not
 proposed  to  place  them  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 Staff  Working  in  Delhi  Polytechnics

 *631,  DR.  KARNI  SINGII  :  Wiil  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  all  the  staff  cxcept  workshop
 staff  is  vocational  in  the  Delhi  Plytechnics  ;

 (b)  if  so,  the  grounds  on  which  they  are
 not  allowed  to  avail  of  all  those  benefits
 which  are  availed  by  the  staff  of  other  cate-
 gories  ;  and

 (c)  whether  Government  intend  to  extend
 all  those  benefits  to  them  and  treat  them  at
 par  with  other  staff  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  No  Sir,
 There  are  also  other  categories  of  staff,  which
 are  non-yocational  ;

 (b)  Their  presence  during  summer  vaca-
 tions  is  essential  for  repairs,  maintenance,  up-
 keep  and  installation  of  machinery  etc.,  of  the
 polytechnics,

 (c)  No  such  proposal  is  under  considcra-
 tion.  All  the  non-vocational  staff  are  entitled
 to  earned  leave  according  to  normal  rules,

 Temporary  Advances  Drawn  by  Officers
 of  LLLT.,  New  Delhi

 *632,  SHRI  KARTIK  ORAON:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  temporary  advances  are  be-
 ing  drawn  by  officers  of  the  Indian  Institute
 of  Technology  ;  New  Delhi  to  the  tune  of
 several  lakhs  of  rupees  ;

 (b)  whether  some  of  these  advances  re-
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 currently  remain  unaccounted  for  years  to-
 gether  ;  and

 (c)  if  so,  are  there  any  criteria  of  ceiling
 fixed  for  such  advances  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  Yes,
 Sir.  On  an  average,  an  amount  of  about  Rs.
 4  lakh  per  month  is  given  as  an  advance  to
 officers  in  cash  for  the  purchase  of  materials
 for  works  organisation,  equipment  and  con-
 sumable  articles  for  the  Departments.

 (b)  A-sum  of  about  Rs.  20,268  advanced
 upto  3I.3.7I  is  outstanding  as  on  31,.3.72.

 (c)  The  criteria  followed  by  the  Institute
 is  the  urgency  of  the  requirements  of  the  De-
 partments  for  purchase  of  various  materials
 and  equipment.  No  ceiling  is  feasible.

 Pilferage  of  Medicines  from  C.G.H.S,
 Dispensaries  in  New  Delhi

 *633,  SHRI  R.S,  PANDEY:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY  PLAN-
 NING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  has  been  large  scale
 pilferage  of  medicines  from  the  C.G.H.S.  Dis-
 pensaries  in  New  Delhi  ;

 (b)  whether  any  estimate  has  been  made
 of  the  annual  loss  to  Government  on  account
 of  this  pilferage  ;  and

 (c)  what  concrete  steps  are  being  taken
 to  check  this  pilferage  ?

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND
 HOUSING  AND  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (SHRI  UMA  SHANKER
 DIKSHIT)  :  The  requisite  information  is  as
 under  :

 (a)  There  has  been  no  large  scale  pilfe-
 rage  of  medicines  from  the  CGHS  Dispensa-
 ries  in  New  Delhi.  During  the  last  three
 years  only  6  cases  of  pilferage  of  medicines
 came  to  notice  in  the  68  dispensaries  function-
 ing  under  the  CGHS  in  Delhi/New  Delhi,  as
 indicated  below  :—

 969  5
 4970  -
 497  _  nil
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 (b)  The  estimated  cost  of  medicines  alle-
 ged  to  have  been  pilfered  from  the  CGHS
 dispensaries  during  970  was  about  Rs.
 8,509/-

 (c)  The  following  steps  have  been  taken
 to  prevent  the  pilferage  of  medicines  from
 CGHS  Dispensaries  :

 (i)  An  Internal  Audit  Unit  was  sct  up
 under  the  CGHS  two  years  ago  to
 conduct  periodicai/surprise  inspections
 of  CGHS  dispensaries  Inspection
 team  of  this  Audit  Unit  makes
 surprise  checks  of  medicines/
 equipment  under  the  charge  of  Phar-
 macists/store  Keepers  in  the  CGHS
 dispensaries.

 Q)  Liasion  has  been  developed  with  the
 Drugs  Control  Organisation  to  evalu-
 ate  the  quality  of  medicines  stocked
 in  the  S  ores  of  the  dispensaries  and
 to  keep  in  check  the  leakage/pilferage
 of  medicines  in  the  dispensaries
 through  replacement  of  spurious  sub-
 standard  medicines.

 (3)  Complaints  giving  clues  to  the  leak-
 age/pilferag.  of  medicines  from  the
 CGHS  dispensaries  as  and  when
 received  arc  passed  on  the  Special
 Cell  functioning  under  the  S  P.E.  for
 investigation.

 4)  The  handing/taking  over  of  charge
 by  Store  Keepers  and  Pharmacists
 under  the  supervision  of  the  Medical
 Officer  Incharge  of  the  dispensary
 concerned,  has  been  made  compul-
 sory.

 India’s  Share  in  World  Shipping  Tonnage

 9634,  SHRI  JYOTIRMOY  RBOSU  :
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  India’s  share
 in  the  total  World  shipping  tonnage  a>  on
 1950,  960  and  970  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT:
 ARA  AFFAIRS,  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR):
 India’  share  in  the  total  world  shipping  ton-
 nage  during  1950,  960  and  4970  was  as
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 follows  _

 (in  lakh  GRTs)

 950  3960  970

 Indian  Tonnage  4,20  8.59  24.0i

 Woild  Tonnage  :  845.80  297.70  2274.90

 Percentage  of
 India’s  share  to
 total  World
 tonnage  0.49%  0 66%,  ]  06%

 Report  of  the  Committee  on  Development
 of  Sugarcane

 #635,  SHRI  K.  BALADHANDAYU-
 THAM  :  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Pasricha  Committee  on
 Problems  of  Sugarcane  Development  m_  the
 North  has  submitted  ifs  report  ;

 (c)  if  so,  the  main  recommendations
 made  by  the  Committee  ;  and

 (c)  the  decision  taken  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  JIN  THE
 MINISIRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and(c).  A  statement  is  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT—887/72}.

 सध्य  प्रदेश  में कपास  के  मूल्य  सें
 गिरावट

 636.  श्री  आर०  बी०  बड़े  :  वया  क्षि  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  कपास  के  मूल्य  घटते  जा  रहे  है
 और  मध्य  प्रदेश  में  मण्डिया  बन्द  हो  गई  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  राष्ट्रीययुक्त  बैकों
 ने  कपास  के  भण्डार  गिरवी  रख  कर  ऋण  देना
 बन्द  कर  दिया  है।  और

 (य)  क्या  इसके  फलस्थरूप  किसानों,  को
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 वित्तीय  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और
 यदि  हां,  तो  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्या  योजना  बनाई  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (श्री  अण्णा-

 साहिब  पी०  शिन्दे)  क)  :  जी  हां  ।  निस्सन्देह
 पिछले  कुछ  महीनों  में  कपास  के  मूल्यों  में
 गिरावट  आ  गई  थी  परन्तु  अब  मूल्यों  के

 पूव-स्तर  पर  आने  की  सम्भावनायें  हैं  और  कई
 उपायों  को  क़ियान्वित  करके  मड़ियों  में  स्थिरता
 लाई  जा  रही  है।

 खि)  तथा  (ग)  :जी  नहीं।  वास्तब  में
 रिजर्व  बैक  आफ  इंडिया  ने  हाल  ही  में  कपास  के
 लिये  बैक  पेशगियों  पर  ऋण  नियंत्रण  के  सम्बन्ध
 में  कुछ  छूट  दी  है।

 Representatives  from  Indian  Press  in
 Olympic  Games  at  Munich

 *637,  SHRI  INDRAJIT  GUPTA  ;  Will
 the  Minister  of  EOQUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  representatives  of  the
 Indian  Press  will  attend  the  forthcoming  Olym-
 pic  Games  at  Munich  as  official  invitees  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  invitations
 received  in  this  regard  through  the  Ministry
 and/or  the  Indian  Olympic  Committee  ;

 (c)  the  procedure  adopted  for  allocating
 such  invitations  to  particular  newspapers  and/
 or  sports  Journals  in  this  country  ;  and

 (d)  The  newspapers  which  will  get  the
 benefit  of  such  invitations  for  the  Munich
 Games  and  basis  of  their  selection  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  (SHRI  K.S.  RAMA-
 SWAMY):  According  to  information  furni-
 shed  by  the  Indian  Olympic  Association  in
 August,  4972  the  Association  was  allotted  4
 accreditations  for  Indian  Newspapers/Journa-
 lists  by  the  Organising  Committee  of  the  XX
 Olympics,  Munich.  The  accreditation  forms
 were  to  be  sent  back  to  the  organising  com-
 mittee  by  November,  ‘1971,  On_  receiving
 requests  from  Indian  Newspapers  and  Jour-
 nalists  the  Indian  Olympic  Association  allot:
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 ted  the  4  accreditations  to  the  following  four
 newspapers  on  a  first  come  first  served  basis  :

 The  Times  of  India,  New  Delhi.
 The  Deccan  Herald,  Bangalore.
 The  Amrita  Bazar  Patrika,  Calcutta.
 The  Motherland,  New  Dethi. hud

 1

 Later  the  LOA  reccived  further  requests  for
 accreditation.  Thereupon  the  Indian  Olym-
 pic  Association  made  special  efforts  to  get  at-
 least  two  more  accreditations  from  the  Orga-
 nising  Committee  but  managed  to  secure  only
 One  more  accreditation.  This  accreditation
 has  been  allotted  by  the  Indian  Olympic
 Association  to  the  United  News  of  India.

 Subsequently  the  accreditation  —  allotted  fo
 the  Motherland  was  surrendered.  The  Indian
 Olympic  Association  has  now  recommended
 to  the  Organising  Committee  that  this  may  be
 allotted  to  the  Press  Trust  of  India  The
 decision  of  the  Organising  Committee  is
 awaited.

 Working  of  Ba)  Bhavan  Society  of  India
 New  Delhi

 *638  SHRI  BHARAT  SINGH  CHOW-
 HAN:  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  have  reccived
 any  complaints  against  the  working  of  Bal
 Bhavan  Society  of  India,  New  Delhi  and  if
 so,  the  contents  thereof  ;  and

 (b)  whether  the  service  rule,  framed  by
 the  Bal  Bhavan  have  not  been  approved  by
 Government  and  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE  DE-
 PARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.
 YADAY):  (a)  and  (b)  Necessary  infor-
 mation  is  being  collected.  The  same  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Gajendragadkar  Committee  on  Pay  Structure
 of  University  and  College  Teachers

 639,  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  date  by  which  the  Gajcndragad-
 kar  Committee  will  submit  its  report  regarding
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 the  pay  structure  of  the  University
 College  Teachers  ;  and

 and

 (b)  the  reasons  for  the  delay  in  sub-
 mitting  the  report  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  This
 question  is  still  under  consideration  of  the
 Committee  on  Governance  of  Universities
 and  Colleges  and  it  is  difficult  at  this  stage
 to  indicate  the  date  by  which  the  Committee
 will  submit  its  report.

 (b)  The  work  of  the  Committee  has
 been  delayed  on  account  of  the  complicated
 issues  involved  and  also  to  some  extent  due
 to  the  resignation  of  Dr.  Gajendiagadkar.

 तकनीको  शिक्षा  का  विकास  एवं  सुधार

 *640  श्री  सूल  चन्द  डगा:  क्‍या  शिक्षा
 और  समज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  योजना  के  अनुसार  तकनीकी
 शिक्षा  की  प्रगति,  उत्थान  और  उसकी  किस्म  में

 कोई  विशेष  सुधार  नहीं  हुआ  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  और
 अब  सरकार  इस  कभी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या
 उपाय  सोच  रही  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री

 (प्रो०  एस०  नुरुल  हसन)  :  (क)  और  (ख) :
 विभिन्‍न  कोटि  सुधार  कार्यत्रमों  के  कार्यान्वियन  के

 लिए  चौथी  पच  वर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  तथा
 राज्यों  के  सेक्टरों  में  व्यवस्था  की  गई  है  |  जब  कि
 मोजना  के  अनुसार  केन्द्रीय  सेक्टर  के  कार्यक्रम
 सन्‍्तोषजनक  प्रगति  कर  रहे  हैं,  राज्यों  के  सेक्टर
 में  वर्तमान  संस्थाओ  के  सुदृढकरण  और  उनके
 विकास  की  विभिन्‍न  योजनाओं  में  अभी  भी  पर्याप्त
 प्रगति  की  जानी  है।  रिपोर्टों  के अनुसार,  मुख्य
 कारण  यहू  है  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन
 बोजनाओं  को  अपेक्षित  प्राथमिकता  नहीं  दी  जा

 रही  है।  इस  मामले  पर  हाल  ही  में  अखिल
 भारतीय  तकतीकी  शिक्षा  परिषद्‌  द्वारा  विचार
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 विमर्श  किया  गया  था।  अखिल  भारतीय  तकनी-
 की  शिक्षा  परिषद्‌  की  सिफारिशों  के  अनुसार
 इस  मामले  पर  राज्य  सरकारों  और  योजना
 आयोग  का  ध्यान  आकर्षित  किया  जा  रहा  है।

 Action  taken  Against  Films  for  not  Meeting
 Export  Obligations

 #641,  SHRI  C  CHITTIBABU:  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  cases  in  which  penal
 action  has  been  taken  against  firms  for  not
 meeting  their  export  obligations  in  1970-71.
 and  1971-72,  ;

 (b)  how  many  meetings  of  the  Intet-
 ministerial  group  set  up  exclusively  to  review
 the  progress  in  this  regard  have  taken  place  ;
 and

 (c)  the  nature  of  punishment  awarded  to
 the  defaulters  ?

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  L.  N.  MISHRA):  (a)  Action
 against  9  firms  who  were  issued  Capital  Goods
 Licences  and  in  whose  cases  export  obligation
 was  imposed  was  taken  during  970-7l  and
 ‘1971-72,

 (b)  Four.

 (c)  The  punishment  was  in  the  nature  of
 forfeiture  of  bank  guarantee,  debarment  from
 getting  licences/Release  Orders  for  specified
 periods  The  question  whether  prosecution
 should  also  be  resorted  to  is  at  present  under
 consideration.

 Foreign  Exchange  Karned  through  Export
 of  Films

 *642,  SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI:  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  earned  in  foreign
 exchange  from  films  exported  in  the  year
 970-7l  ;  and

 (b)  the  names  of  the  countries  which  are
 interested  in  the  Indian  films  ?
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 THE  MINISTER  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  L.  N.  MISHRA):  (a)  Information
 relating  to  the  total  amount  earned  in  foreign
 exchange  from  films  exported  in  the  financial
 year  1970-71,  is  not  available.  However,
 information  available  on  calender  year  basis
 shows  that  the  net  foreign  excl  ange  earncd  is
 Rs.  4.39  crores  during  the  year  4970  and
 Rs.  2.31  crores  during  January-June,  1971,

 (b)  A  statement  showing  the  names  of
 the  countries  to  which  Indian  films  have  been
 exported  during  the  years  970  7]  and  1971-72,
 (upto  October,  97])  5  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT—888/72].

 Progress  made  in  Gumati  Project  in  Tripura

 *643.  SHRI  DASARATHA  DFB:
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  made  on  the  Gumati
 Project  in  Tripura  ;  and

 (b)  when  this  project  is  likely  to  be
 completed  ?

 THE  MINISTER  OF  IRRIGATION
 AND  POWER  (DR.  K.L.  RAO):  (a)
 The  construction  of  approach  roau,  bridges
 at  Kawamara  and  Nutan  Bazar,  buildings
 and  colony  have  been  completed.  Dam,
 power  channel,  forebay,  penstock,  power
 house  and  switchyard  are  under  construction,
 Most  of  the  electrical  equipments  have  already
 been  received.

 (b)  The  project  is  likely  to  be  completed
 by  September,  ‘1974,

 Proposal  for  running  Special  Trains  to
 meet  Summer  Rush  of  Travellers

 *644,  SHRI  NIHAR  LASKAR:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state.

 (a)  whether  Government  have  chalked
 out  a  plan  to  run  special  trains  on  important
 trunk  routes  in  order  to  meet  the  increased
 summer  rush  of  travellers  ;

 (b)  the  routes  on  which  these  special
 trains  will  be  operated  ;  and
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 (c)  what  other  measures  are  being  adopted
 to  clear  the  summer  rush  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  ४९६  Sir.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha

 {c)  The  loads  of  existing  trains  are  being
 augmented  on  various  routcs  having  regard
 to  the  traffic  offering,  hauling  capacity  of  the
 engines  and  the  availability  of  resources,

 Statement

 l,  New  Delhi-Madras,
 2  Bombay  Central-Pathankot.
 3  Bombay  Central-New  Delhi.
 4  Bombay  VT-Cochin.
 5  Bombay  VT-Varanasi.
 6.  Bombay  VT-Madras,
 7,  Bombay  VT-Lucknow,
 8  Bombay  VT-Bangalore.
 9,  Bombay  VT-Vasco.

 10.  Bombay  VT-Poona.
 WW  Howrah-Madras
 2.  Howrah-Bombay  VT,
 13,  Bombay  VT-Secunderabad,
 14,  Lucknow-Howrah.
 15,  Delhi-Lucknow.
 16.  Ahmedabad-Abu  Road.

 Viramgam-Rajkot.

 Irrigation  Development  Plan

 645,  SHRI  P.  A.  SAMINATHAN  :  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  part  of  ‘1971-1981  Irri-
 gation  Plan  has  been  incorporated  ia  ‘1972-73
 Annual  Plan  ;

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ;  and

 (c)  the  brief  outline  of  the  ten-year  Irri-
 gation  Plan  ?
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 THE  MINISTER  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (DR.  K,  L.  RAO)  :  (a)  to  (c).  The
 Perspective  Pian  for  development  of  Irrigation
 during  the  decade  97]  to  1981  prepared  in
 May,  1971,  proposed  the  addition  of  over  28
 million  acres  {o  the  irrigated  areas  under
 major  and  medium  projects,  which  along
 with  an  increase  of  ॥7  million  acres  in
 minor  irrigation  areas,  and  by  use  of  improved
 seeds,  fertilisers  etc.  would  enable  increase
 in  our  foodgrain  production  to  60  million
 tonnes.  The  Plan  emphasised  the  need  for
 providing  adequate  resources  during  the  Fourth
 Plan  for  the  irrigation  projects  in  hand  and
 envisaged  on  outlay  of  Rs,  2250  crores  in  the
 remaining  seven  years.

 The  objectives  of  the  Decade  Plan  are
 being  incorporated  in  the  Annual  Plans  to
 the  extent  possib'e  keeping  in  view  the
 resources  available.  The  annual  Plan  for
 ‘1972-73  targets  for  an  additional  potential  of
 about  2.25  million  acres,  about  50%  more
 than  what  was  achieved  in  ‘1971-72.  Detailed
 proposals  for  the  Fifth  Plan  (1974-75  to
 1979-80)  ard  also  being  drawn  up  keeping  in
 view  the  perspective  plan  for  the  decade.

 Kerala’s  Contribution  iu  Total  Fxports

 #647,  SHRI  VAYALAR  RAVI  :  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  contribution  of  Kerala  to  the
 export  earnings  in  1971-72,  both  in  amount
 and  in  percentage  ;  and

 (b)  the  total  amonnt  spent  in  Kerala  for
 the  development  of  export-oriented  industries
 in  1971-72  and  ths  amount  proposed  to  be
 spent  for  this  purpose  in  1972-73  together
 with  the  nature  of  the  industries  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C  GEORGE)  :  (a)  Statewise  export
 statisiics  are  not  maintained.

 (b)  Specific  information  in  respect  of
 export  oriented  indusiries  is  not  available,

 Cottage  Industries  Emporium,  Calcutta

 *64),  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  ;
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Cottage
 Industries  Emporium  in  Calcutta  is  running
 at  a  loss  ;

 (b)  if  so,  the  extent  of  the  loss  and  the
 reasons  therefor  ;  and

 (c)  whether  it  is  proposed  to  shift  the
 Emporium  from  its  present  location  to  new
 premises,  involving  a  huge  expenditure  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GFORGE)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)

 Year  Loss

 1968-69.  Rs_  1,03,619

 1969-70  Rs.  2,70,129

 1970-71  Rs.  2,013,309,  (Provisional)

 The  Branch  Emporium  is  in  the  initial
 stage  of  establishment  For  any  such  new
 venture  it  takes  time  to  establish  ttself  and  to
 draw  sufficient  chentale  to  make  profits.

 (c)  A  proposal  to  shift  the  Emporium
 from  its  present  premises  in  Chowringhee,
 Calcutta,  is  under  consideration,  as  there  aie
 no  parking  facilities  and  the  place  is  crowded.

 Take  ever  of  Textile  Mills  in  Muharashtra

 *655.  SHRI  H  M.  PATEL  :  Will  the
 Minister  of  FORFIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  attention  of  Government
 has  been  drawn  to  a  report  in  the  Economic
 Times  of  the  3lst  March,  972  regarding  the
 take  over  of  a  number  of  textile  miils  by
 Government  in  Bombay  and  other  parts  of
 Maharashtra  ;

 (b)  if  80,  the  value  of  such  mills  ;  and

 (c)  low  many  employees  have  been
 affected  as  a  result  of  such  take-over  and  what
 action  is  being  taken  by  Government  in
 regard  to  these  employees  ?

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  L.  N.  MISHRA):  (a)  ‘Yes,  Sir.
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 (b)  Presumably,  the  Hon’ble  Member
 wants  to  know  the  net  worth  of  the  compa-
 nies  of  these  mills.  The  net  worth  of  the
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 companies  of  these  mills  as  at  the  end  of  the
 accounting  year  for  which  the  latest  accounts
 are  availabie  is  given  below  :—

 Name  of  the  Mill  Net  worth  As  on.
 (Rs_  in  lakhs)

 (i)  Model  Mills  Lid.,  Nagpur.  (—)  29.94  30.6.1970.

 (ii)  RS.R.G.  Mohta  Mills  Ltd.  Akola  (+)  57.88  28.2  972

 (iii)  |  Chhaganlal  Textile  Mills,  Chalisgaon.  (—)  5.26  28.2.1970

 (iv)  Abmedabad  Jupiter  Bombay  and  Ahmedabad.  (+)  65.72  34.3.970

 (v)  Digviyay  Spg.  &  Wve,  Mills  Ltd..  Bombay.  (—)  22.77  31.12.1970,

 (vi)  India  United  Milly  Ltd.,  Bombay.  (—)  788.54  31.12,1970

 (vii)  Aurangabad  Mills  Ltd  ,  Aurangabad.  (4-)  2.00  31.12.1970

 (viii)  Osmanshahi  Mills  Ltd.,  Nanded.  (—)  29.88  30.9,1969

 {c)  Presumably,  the  Hon'ble  Member
 wants  to  know  the  number  of  workers  to  whom
 employment  has  been  provided  in  these  mills.
 The  number  of  workers  in  the  employment  of
 these  mills  is  28420.

 भूतपूर्व  शाहव रा  सहारनपुर  लाइट  रेलवे  को  पुनः
 चालू  किया  जाना

 "657,  श्री  मुल्की  राज  सेनी  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सहारनपुर  और  शाहदरा  के  बीच

 शाहदरा  सहारनपुर  लाइट  रेलवे  छाइन  को

 पुनः  चालू  करने  के  बारे  में  लोक  सभा  के  सदस्यों
 का  एक  प्रतिनिधिमण्डल  उनसे  मिला  था;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बैठक  के  क्‍या  परि-
 णाम  निकले  ?

 रेल  मंत्री  (भी  के०  हनुमस्तंया)  :  (क)
 और  (ख).  जी  हां  1  प्रतिनिधि  मण्डल  को  बता
 दिया  गया  था  कि  रेल  मंत्रालय  लाइट  रेलवे  को

 दुबारा  खोलने  और  उसे  चला  सकते  भें  समर्थ

 नहीं  होगा  और  उत्तर  प्रदेश  सरकार  उसे  चलाने
 के  लिए  कदम  उठा  सकती  है।  लाइट  रेलबे
 अपना  अलग  अस्तित्व  और  स्वरूप  रख  सकती  है  ।
 राज्य  सरकार  सड़क  और  रेल  परिवहन  का
 समन्वय  भी  करेगी।  तदनुसार  इस  व्यवस्था  के
 अन्तगंत  उसके  संचालन  में  होने  वाली  हानि  को

 न्यूनतम  रखना  सम्भव  हो  सकेगा  ।  फिर  भी,
 रेल  मन्त्राह्य  चल  स्टाक  और  अन्य  उपस्करों  को
 प्राप्त  करने  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  करने
 को  तैयार  रहेगी।  रेलवे  को  चलाने  में  राज्य
 सरकार  की  सहायता  के  लिए  अनुबंधित  शर्तों  पर

 उपयुक्त  व्यक्तियों  की  सेवाएँ  भी  प्रदान  की  जा
 सकती  हैं।

 Concessions  expected  from  Developed
 Countries  at  UNCTAD-IIL

 *658.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  some  concessions  are  expected
 from  the  devsioped  countries  at  the  Third
 Conference  of  the  UNCTAD  at  Santiago  in
 the  near  future  ;  and
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 (b)  if  so,  the  nature  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  L,  N.  MISHRA):  (a)  and  (b).  The
 Third  Conference  which  is  now  in  scssion
 from  3th  April,  972  in  Santiago  is  expected
 to  conclude  its  deliberations  on  May  1D,  1972.
 At  present,  the  main  Committee  and  Sessional
 Bodies  established  by  the  Conference  to  Nego-
 tiate  on  the  various  substantive  matters  before
 the  Conference,  have  only  initiated  their  work.
 It  is,  therefore,  too  early  to  anticipate  the
 concessions  that  the  developed  countries  will
 be  granting  at  the  Third  Conference.

 Appointment  of  Lady  Advocates  as  Puisne
 Judges  of  High  Courts

 #659,  SHRIS.N.  MISRA  :  Will  the
 Minister  of  LAW  AND  JUSTICE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  taken  any
 decision  to  appoint  Lady  Advocates  as  Puisne
 Judges  of  the  High  Courts  ;  and

 (b)  whether  there  was  any  bar  against
 their  appointment  as  Judges  of  High  Court  in
 the  past  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  &  PETROLEUM  &  CHEMICALS
 (SHRI.  प्र,  R.  GOKHALE):  (a)  Under  the
 Constitution,  any  person  who  is  a  citizen  of
 India  and  has,  for  atleast  J0  years,  held  a
 judicial  office  in  the  territory  of  India  or  has,
 for  atleast  0  years,  been  an  advocate  of  a
 High  Court  is  eligible  for  consideration  for
 appointment  to  the  High  Court.  There  is,
 therefore,  no  bar  against  the  appointment  of
 lady  advocates  as  Judges  of  High  Courts.  If
 any  lady  advocate  is  recommended,  she  will,
 no  doubt,  be  considered  provided  she  satisfies
 the  criterion  of  merit  and  suitability,  In
 view  of  the  constitutional  position,  there  is  no
 question  of  taking  any  decision  in  the  matter.

 (b)  No,  Sir.

 Selling  of  Porbander  Thermal  Power
 Station  to  Birlas

 #660,  SHRI  VEKARIA  :  Will  the  Minis-
 ser  of  IRRIGATION  AND  POWER  be  pleased
 to  state  ६

 (a)  whether  Government  are  contem-
 plating  to  sell  Porbander  Thermal  Power
 Station  to  Birla  Bros  ;
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 (b)  if'so,  the  regsons  therefor  ;  and

 (c)  whether  Government  have  taken
 into  consideration  the  interests  of  small
 industries  and  the  workers  ?

 THE  MINISTER  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (DR.  K  L.  RAO):  (a)  to  (c)  The
 I5  MW  thermal  power  station  at  Porbander
 set  up  by  the  former  Saurashtra  Government
 and  now  owned  by  the  Gujarat  Electricity  Board
 has  been  supplying  power,  process  steam  and
 sea  water  to  the  Saurashtra  Chemicals  Limi-
 ted,  Porbander  and  other  consumers  in  the
 area  since  1959,  This  small  sized  steam
 power  station  had  proved  suitable  for  the
 purpose  of  generation  of  power  and  supply  of
 Process  steam  to  Saurashtra  Cheniicals  Limi-
 ted  earlier  in  the  period  when  load  iu  the
 area  needed  to  be  nuised  and  built  up.  How-
 ever,  with  the  development  of  a  State-wide
 grid  in  Gujarat  served  by  large  thermal  and
 nuclear  power  stations,  it  is  now  proving
 uneconomical.  Gujarat  Cicctricity  Board,  in
 consultation  with  the  Government,  have  there-
 fore  ducided  to  sell  the  thermal  powei  station
 at  Porbandcr  to  Sautashtra  Chemicals,  in
 June,  ‘1973.

 Small  and  medium  industries  and  other
 consumers  in  the  areas  presently  served  by
 this  power  station  will  continue  to  receive
 power  from  Gujarat  Grid  at  the  sare  rate
 and  dependability.  The  employees  of  the
 Board  attached  to  this  power  station  will  be
 absorbed  at  the  o'her  installations  of  the  Board
 and  will  continue  to  receive  the  same  emolu-
 ments,  benefits  and  prospects  in  the  service  of
 the  Bourd  as  they  have  been  receiving  hitherto.
 Thus  the  interests  of  small  industries  and
 workers  employed  at  this  power  station  will
 not  be  affected  adversely.

 asa  प्रदेश  में  आवास  बोर्डों  को  िये  गये  ऋण

 4424,  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  :  क्या
 निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 (क)  आवास  और  तगर  विकास  निगम  द्वारा
 अपनी  स्थापना  के  बाद  मध्य  प्रदेश  राज्य  आधषास
 बोर्डों  को  अलूग-अरूग  कुछ  कितनी  राशि  के  ऋण
 दिए  हैं;  और

 (ख)  प्रत्येक  आवास  बोई  द्वारा  कितने
 मकानों  का  निर्माण  किया  जायेगा  ?
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 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (श्री  आई८  के०  गुजराल)  :  (क)  और  (ख).
 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  केवल  एक  आवास  बोर्ड  है
 और  आवास  तथा  नगर-विकास  निशम  समिति
 द्वारा  उस  आवास  बोर्ड  को  अभी  तक  कोई  ऋण

 नहीं  दिया  गया  है।  उस  राज्य  में  भोपाल

 सुधार  न्यास  ही  केवल  एक  अभिकरण  है  जिसे
 उस  निगम  द्वारा  ऋण  स्वीकृत  किया  गया  है।
 इसे  बिक्री  के  लिये  652  प्लाट  विकसित  करने

 हेतु  39  छाख  रुपये  का  ऋण  स्वीकृत  किया  गया
 है  1

 Jute  Production  Target  for  ‘1972-73

 4425.  KUMARI  KAMILLA  KUMARI  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  raw  jute  production  target  for
 the  year  972-73  ५  proposed  by  the  Planning
 Commission  ;  and

 (b)  what  would  be  the  Statc-wise  break-
 up  in  terms  of  bales  ?

 THE  MINISTLR  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAIIFB  P.  SHINDE)  :  (a)  The  all-
 India  raw  jute  production  target  for  1972-73,
 has  been  fixed  by  the  Planning  Commission
 at  64  lakh  bales,

 (b)  The  working  targets  fixed  by  the
 State  Government  are  as  follows  :

 (lakh  bales  of  80  kgs  each)

 West  Bengal  38.00
 Assam  12,12,
 Bihar  0.00

 Orissa  4.25
 Uttar  Pradesh  2.6
 Tripura  0.75

 Meghalaya  0.54

 Total  67  82
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 Central  Grant  for  Rural  Works  Programme
 for  Rewa  and  Sutna  Districts  in  M.P.

 4427.  SHRI  MARTAND  SINGH:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  amount  of  money  granted  by
 the  Union  Government  for  Rewa  and  Satna
 Districts  under  the  Rural  Works  Programme
 undertaken  during  !97I-72  ;  and

 (b)  the  number  of  persons  given'employ-
 ment  under  the  scheme  during  1971-72  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  The  Rural  Works
 Programme,  now  redesignated  as  Draught
 Prone  Areas  Programme,  is  not  implemented
 in  the  Districts  of  Rewa  and  Satna.  Under
 the  Crash  Scheme  for  Rural  Employment,
 however,  the  State  Government  had  allotted  a
 sum  of  Rs,  0.62  lakhs  for  Rewa  district  and
 Rs,  9.44  lakhs  for  Satna  district.

 (b)  The  number  of  persons  and  the
 period  of  their  employment  differs  on  different
 projects  It  is,  therefore,  more  appropriate
 to  go  by  the  number  of  mandays  of  employ-
 ment  generated  rather  than  in  terms  of
 number  of  persons  provided  employment.  The
 reported  mandays  of  employment  upto  the
 end  of  February,  4972  in  respect  of  Rewa
 District  are  4849  and  in  respect  of  Satna
 District  ‘1180,

 Evolution  of  a  New  Variety  of  Wheat
 in  Rajasthan

 4428.  SHRI  DEVINDER  SINGH  GAR-
 CHA  :  Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  young  farmer  in  Rajasthan
 has  evolved  a  new  variety  of  wheat  which
 gives  a  yield  of  more  than  00  maunds  per
 acre  ;

 (b)  ifso,  whether  this  new  variety  has
 been  tried  by  Indian  Council  of  Agricultural
 Research  ;  and

 (c)  if  so,  the  results  thereof  o

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
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 ANNASAHEB  P,  SHINDE)  :  (a)  to  (०0.  Shri
 Gurdarshan  Singh  a  farmer  from  Shri  Ganga-
 nagar  (Rajasthan)  has  sent  two  varities  namely
 Gurdarshan  TD  4  (Dwarf  Variety)  and  Gur-
 darshan  AIG  2  (Medium  Tail)  for  trails  by
 the  ICAR.  These  varieties  were  tried  in  1970-71.
 season  at  the  IARI  but  both  of  them  were
 not  found  to  be  promising  and  as  such  were  not
 included  in  the  regular  vaiictal  trials.  The
 yield  of  Gurdarshan  TD  4  was  found  to  be
 40.00  Quintals  per  hectare  and  that  of  Gur-
 darshan  AIG  2  3600  Quintals  per  hectare,
 which  was  14.4%  and  271%  less  respectively
 than  Kalyan  Sona,  which  yielded  48.00  Quintals
 per  hectare.

 Drinking  Water  Facilities  in  Rural  Areas

 4429.  SHRI  MARTAND  SINGH:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state  ;

 (a)  the  amount  of  funds  allotted  by  the
 Union  Government  to  provide  drinking  water
 facilities  in  the  rural  areas  of  Rewa  Region  in
 Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years  ;
 and

 (b)  the  number  of  villages  District-wise
 that  have  been  covered  under  the  scheme  and
 the  number  of  villages  yet  to  be  covered  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA):  (a)  Water  Supply  Program-
 mes  are  included  in  the  State  Sector.  The
 responsibility  for  formulaiing  rural  water
 supply  schemes  in  a  particular  village  or  regton.
 their  phasing,  allocation  of  funds  and  imple-
 mentation  of  the  schemes  rests  with  the  State
 Goveraments.  Central  assistance  is  given  by
 way  of  block  loans  and  block  grants  in  the
 ratio  of  70  per  cent  and  30  per  cent  respecti-
 vely  without  specific  reference  to  any  parti-
 cular  scheme  or  head  of  development,  How-
 ever,  tO  ensure  proper  implementation  of
 rural  water  supply  schemes,  Plan  outlays  are
 earmarked  at  the  time  of  Annual  Plan’s
 discussion  but  this  is  also  done  for  Rural
 Water  Supply  Programme  as  a  whole  and  mot
 scheme-wise.

 (b)  The  required  information  is  awalted
 from  the  Goverament  of  Madhya  Pradesh  and
 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  when
 received.
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 Assistance  for  Chronically  Drought
 Affected  Areas

 *4430.  SHRI  MARTAND  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 Pleased  to"  state  :

 (a)  whether  Government  have  selected
 certain  Districts  for  special  assistance  to  deve-
 lop  chronically  drought  affected  areas  ;  and

 (b)  if  so,  their  names  State-wise  and  the
 criteria  for  determining  them  as  backward
 Districts  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  TIIE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Statc-wise  list  of  the  54  districts
 selected  for  implementation  of  the  Drought
 prone  Areas  Programme  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library  See  No.
 L  T  1889/72]  The  selection  of  drought  prone
 districts  was  made  on  the  basis  of  objective
 criteria  like  incidence  and  pattern  of  rainfall,
 the  extent  and  severity  of  past  occurrence  of
 drought  and  the  percentage  of  irrigated  areas,

 Expenditure  on  Family  Planning  in  Madhya
 Pradesh

 443l.  SHRI  MARTAND'-  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  moncy  which  has  becn
 spent  by  Government  on  Family  Planning
 during  last  three  years  in  the  State  of  Madhya
 Pradesh  ;  and

 (b)  the  number  of  clinics  set  up  during
 above  period  and  the  amount  going  to  be
 spent  in  this  head  along  with  the  number  of
 clinies  proposed  to  be  opened  during  Fourth
 Five  Year  Plan  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA  :  (a)  A  sum  of  Rs.  275  lakhs  is
 estimated  to  have  been  spent  by  Government
 on  Family  Planning  Programme  during  the
 years  1969-72  in  Madhya  Pradesh.
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 (b)  The  number  of  clinics  set  up  during
 the  period  1969-72  is  as  follows  :-—

 (i)  Utban  Family  Welfare  Planning
 Centres.  0

 (ii)  Rural  Family  Welfare  Planning
 Centres.  3

 (iit)  Rural  Sub-Centres.  40

 Sixteen  more  rural  family  welfare  planning
 centres  and  256  additional  rural  Sub-Centres
 are  to  be  established  during  the  4th  Five  Year
 Plan.  The  amount  to  be  spent  will  depend  on
 the  number  of  centres  that  will  be  actually
 opened  by  the  State  Government  during  the
 rest  of  the  4th  Five  Year  Plan  period.

 Area  under  Sanctuaries  and  National  Parks

 4432.  KUMARI  KAMLA  KUMARI  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  total  area  of  all  Wild
 Life  preserves  in  the  country  including  all
 Sanctuaries  and  National  Parks  is  only  0.5  per
 cent  of  the  total  land  area  of  India  ;

 (b)  whether  the  Expert  Committee  set
 up  by  Central  Government  had  recommended
 an  increase  by  4.0  per  cent  of  the  total  land
 area  of  India  for  purpose  of  Wild  Life  preser-
 vation  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government
 in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  &  (b).  Yes,  Sir,

 (c)  Based  on  a  resolution  of  the  Execu-
 tive  Committee  of  the  Indian  Board  for  Wild
 Life  on  this  subject,  the  State  Governments
 have  been  advised  that  “areas  under  National
 Parks  and  Sanctuaries  must  be  increased  to
 the  extent  necessary  to  provide  enough  habitat
 for  perpetuation  of  the  local  species.”

 सध्य  प्रदेश  को  संस्थाओं  को  केन्द्रीय  समाज
 कल्याण  बोई  द्वारा  अनुदान

 4433.  श्री  गंगा  चरण  दोक्षित  क्‍या
 शिक्षा  और  सपाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
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 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मध्य  प्रदेश  की  उन  समाज  कल्याण
 संस्थाओं  के  नाम  क्‍या  है  जिनको  गत  वर्ष  में
 केन्द्रीय  ममाज  कल्याण  बो  से  अनुदान  प्राप्त  हुए
 है;  और

 (ख)  वर्ष-वार  अनुदान  किस  आधार  पर
 दिये  गये  तथा  उनका  उपथोग  किस  प्रकार  किया
 गया  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्र.लग्  में  उप-
 मंत्री  (श्रो  के०  एस०  रामास्वामी)  :  (क)  और
 (ख).  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  अपने  कुछ

 कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  स्वयंसेवी
 संस्थाओं  को  सीधे  अनुदान  देता  है  तथा
 अन्य  कार्यक्रमों  के  लिए  इसके  अनुदान  राज्य
 समाज  कल्प्राण  बोटों  के  माध्यम  से  दिए  जाते  है  1

 इन  अनुदानों  का  वितरण  सहायक  अनुदान
 कार्यक्रमों  में  विहित  करिए  गए  सिद्धान्तों  और
 प्रक्रि  के  अनुसार  फिया  जाता  है।  अनुदान
 विशिष्ट  कार्यक्रमों  के  लिए  दिए  जाते  है  और
 उनका  उपयोग  भी  तदनुमार  किया  जाता  है।
 मांगी  गई  सूचना  के  अन्तर्गत  सैकड़ों  ही  सस्थाएँ
 आती  है  |

 मध्य  प्रदेश  के  अध्यापकों  के  लिये  तिहरी  लाभ
 योजना  हेतु  वित्तीय  सहायता

 4434,  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  :  क्या
 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  के  अध्यापकों  के
 लिए  तिहरी  लाभ  योजना  लागू  कर  दी  गई  है*

 (ख)  यदि  नही,  तो  क्‍या  इस  योजना  को
 लोगू  न  करने  का  कारण  यह  है  कि  केन्द्रीय
 सरकार  से  वित्तीय  सहायता  नहीं  मिली;

 (ग)  उक्त  योजना  को  लागू  करने  के  लिए
 राज्य  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  मांगी  थी;
 और
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 (घ)  यदि  योजना  को  लागू  कर  दिया  गया

 है  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  (श्री  डी०  पी०

 यादव)  :  (क)  और  (घ).  मध्य  प्रदेश  के

 सहायता  प्राप्त  गैर-सरकारी  स्कूलों  में  त्विलाभ
 योजना  आंशिक  रूप  से  लागु  कर  दी  गई  है,

 अर्थात्‌  केवल  सामान्य  भविष्य  निधि  की  सुविधा
 उन्हें  दी  जाती  है  1

 (क)  और  (ग).  शिक्षा  तथा  समाज
 कल्याण  मंत्रालय  को,  उक्त  योजना  लागू  करने
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  हेतु  राज्य  सरकार  से

 कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  1

 बुरहानपुर  (सध्य  प्रदेश)  में  स्टेडियस  का  निर्माण

 4435,  श्री  गंगा  चरण  दीक्षित  क्या
 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  बुरहानपुर
 नगर  (मध्य  प्रदेश)  में  सुभाष  हाई  स्कूल  के

 अहाते  मे  बन  रहे  स्टेडियम  के  निर्माण  के  लिए
 कोई  वित्तीय  सहायता  मांगी  थी;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  इसके  छिए  कोई
 घनराशि  दी  गई  थी  और  यदि  हां,  तो  कितनी;
 और

 (ग)  कया  स्टेडियम  का  काम  पूरा  हो  गया

 है;  और  यदि  नहीं,  तो  इलके  कब  तक  पूरा  हो
 जाने  की  सम्भावना  है  और  इसके  पूरा  न  होने
 के  क्या  कारण  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री

 प्रो०  एस०  नुरुल  हुसन)  :  (क)  बुरहानपुर
 स्टेडियम  समिति,  बुराहनपुर  द्वारा  बनाए  जा  रहे
 स्टेडियम  के  लिए  मध्य  देश  सरकार  ने  वित्तीय

 सहायता  मांगी  थी  ।

 (@)  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  गई
 25,000  रुपये  की  राशि  में  से,  15,000  रुपये  की
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 पहली  किस्त  968  में  दी  गई  थी  ।

 (ग)  कार्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  हा  है।
 परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  मध्य
 प्रदेश  सरकार  को  स्मरण-पत्र  भेजे  गए  हैं  1  उन्होंने
 यह  नहीं  बताया  है  कि  परियोजना  के  कब  तक

 पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है।

 Sucial  Condition  of  Fishermen  of  Coastal
 Areas  of  Kerala

 4436.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the
 deplorable  social  conditions  of  the  fishermen
 of  the  thickly  populated  coastal  areas  of
 Kerala  ,  and

 (v)  if  so,  the  steps  taken  for  their  social
 upliftment  and  the  schemes  Government  pro-
 pose  to  take  up  in  in  1972-73,  for  this  purpose
 and  its  estimated  expenditure  ?

 THE  DFPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  (SHRI  K.  S.  RAMASWAMY):
 (a)  and  (b).  Fishermen  in  Kerala  State  have
 been  classified  as  Other  Backward  Classes  by
 the  Stute  Government.  ‘They  get  educational
 facilities  under  the  Backward  Classes
 Sector.  The  Fisheries  Depertment  of  the
 State  Government  _  gives  scholarships
 to  the  eligible  childien  of  fishermen  for
 higher  education.  Some  reservation  has  also
 been  made  for  the  candidates  of  this  commu-
 nity  in  the  various  posts  and  services  by  the
 State  Government.

 The  State  Government  has  a_  colonisation
 scheme  for  fishermen  under  which  houses  are
 constructed  and  given  free  to  fishermen  whose
 annual  income  does  not  exceed  Rs.  -200/-

 Details  of  the  provisions  made  for  1972.
 73  for  fishermen  are  not  available.

 Expenditure  on  the  Devclopment  of  Fishing
 Harbour  in  Kerala

 4437,  SHRI  VAYALAR  RAVI  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  the  total  amount  spent  for  the  deve-
 lopment  of  fishing  harbours  in  Kerala,  including
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 that  of  creating  landing  and  berthing  facilities
 for  fishing  crafts  at  Cochin  Port,  during  1971-
 72  ;  and

 (b)  the  present  stage  of  the  works  of
 different  fishing  harbours  :n  Kerala  and  the
 details  of  works  proposed  to  be  taken  up
 during  1972-73  and  the  estimated  expendi-
 ture  ?

 THE  MINISTER  OF  STATL  IN  THE
 MINISTRY  OJ  AGRICULTURE  (SURI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  (a)  Under  the
 Centrally  Sponsored  Scheme  for  landing  and
 berthing  facilitics  for  fishing  crafts  at  Minor
 Ports,  a  sum  of  Rs.  29.44  lakhs  was  paid  to
 the  Government  of  Kerala  as  Central  Aid
 during  !97I-72.  The  fishing  harbours  covered
 under  the  sanction  were  continuing  works  at
 Vizhinjom  (Rs.  8.02  lakhs)  and  Mopla  Bay
 (Rs.  .42  lakhs).

 Under  the  Central  Scheme  for  landing  and
 berthing  facilities  for  fishing  crafts  at  Major
 Ports,  a  sum  of  Rs.  25,00  lakhs  was  paid  to
 the  Cochin  Port  Trust  as  Grant-in  Aid  during
 97I-72  towards  preliminaty  cost  in  respect  of
 a  fishing  harbour  at  Cochin.

 (b)  A  fishing  harbour  at  Cochin  was
 administratively  approved  fur  Rs.  272.40  lakhs
 in  June,  I97]  under  the  Central  Scheme.  The
 Project  is  being  executed  by  the  Cochin  Port
 Trust.  The  Port  Trust  authoritics  have  taken
 up  land  acquisition  work  with  the  Govern-
 ment  of  Kerala.  The  Port  Trust  will  under-
 take  construction  work  during  1972-73  after
 the  completion  of  land  acquisition  work  and
 finalisation  of  tenders  etc.  The  Project  will
 continue  till  1973-74,  The  Port  Trust  have
 indicated,  as  their  requiiement  during  1972-73,
 a  sum  of  Rs.  94.00  lakhs.

 The  construction  work  in  respect  of
 Vizhinjom  and  Mopla  Bay  fishing  harbours
 will  continue  during  1972-73,  A  proposal
 for  undertaking  additional  work  at  Molpa
 Bay  in  Cannanore  fishing  harbour,  is  being
 examined  in  consultation  with  the  Ministry  of
 Shipping  and  Transport.  This  is  estimated  to
 cost  about  Rs.  20.85  lakhs,

 The  U.N.D.P.  Survey  Project  has  recom-
 mended  the  construction  of  Needakara  fishing
 harbour,  for  which  necessary  plans  and  esti-
 mates  are  heing  prepared  by  the  Project,
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 Conversion  of  Health  Centres  into  Small
 Hospitals  in  States

 4438.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Primary  Health
 Centres  in  Kerala  and  the  propased  additions
 in  1972-73,  and  its  estimated  expenditure  ;

 (b)  whether  the  Central  Government
 has  circulated  a  proposal  among  the  States
 to  develop  soinc  of  these  Health  Centres  as
 small  hospitals  with  some  beds  ;  and

 (ce)  ifso,  the  reaction  of  the  Kerala
 Government  to  his  proposal  and  how  far  the
 Central  Government  have  moved  in  this
 direction  ?

 THE  DLPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (SHRI  A.  ६8,  KISKU)  :  (a)  062
 primary  health  centres  are  functioning  in  143
 community  development  blocks  There  is  no
 block  without  a  primary  health  centre.  As
 such,  no  additional  primary  health  centres
 have  been  proposed  during  ‘1972-73,

 (b)  Yes.

 (c)  The  Government  of  Kerala  agree  to
 the  proposal  in  principle,  Euch  primary  heal:h
 centre  has  I2  beds  attached  to  it.  The  State
 Government  would  like  to  increase  the  number
 of  beds  but  have  indicated  that  it  may  not  be
 easy  to  find  funds  from  the  State’s  resources
 and  have  accordingly  requested  for  Central
 assistance  for  this  purpusc.

 During  the  Fourth  Pian,  no  Central  assis-
 tance  is  available  for  this  scheme  and  State
 Government  was  advised  to  mect  the  expendi-
 ture  from  the  outlay  in  respect  of  “Hospitals
 and  Dispensaries”  under  the  State  Sector,

 Rules  for  Allotment  of  Government  Quarters

 4439.  SHRI  BISHWANATH  JHUN-
 JHUNWALA  :  Will  the  Minister  of  WORKS
 AND  HOUSING  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  Government  have  changed
 the  rules  for  allotment  of  Government  quar-
 ters  to  Central  Government  Employees  in
 Delhi  ;
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 (b)  if  so,  what  arc  the  salient  features  of
 the  present  rule  ;  and

 (c)  whether  as  a  result  of  the  amendment
 of  the  rules,  period  of  waiting  for  allotment
 of  quarter  can  be  reduced  and  if  so,  to  what
 extent  and  the  period  for  which  the  employees
 will  be  required  to  wait  for  each  category  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  Amendments  to
 the  existing  Rules  are  being  made  from  time
 to  time.

 (b)  Sinve  the  i5th  May,  1963,  the  follow-
 ing  major  changes  have  been  made  in  the
 Allotment  of  Government  Residences  (General
 Pool  in  Delhi)  Rules,  963  Mm

 (i)  Date  of  priority  in  respect  of  all  types
 was  initially  the  earliest  date  from
 which  an  employee  had  been  conti-
 nuously  drawing  emoluments  relevant
 to  a  particular  type  or  a  higher  type
 in  a  post  under  the  Central  Govern-
 ment.  This  provision  was  lhberali-
 sed  so  as  to  take  into  consideration
 the  period  of  service  rendered  under
 the  State  Governments.  All  empio-
 yees,  except  those  entitled  to  type  I,
 were  eligible  for  allotment  of  accom-
 modation  in  the  next  below  type.
 This  provision  was  modified  and
 employecs  entitled  to  type  IV  and
 below  were  allowed  to  count  their
 entire  service  rendered  under  the
 Central  Government/State  Govern-
 ment  for  purposes  of  date  of  priority
 and  the  next  below  concession  in
 their  case  was  withdrawn.

 Officers  owning  houses  at  the  station
 of  their  posting  were  not  eligible  for
 allotment  of  accommodation  from
 the  general  pool.  This  provision
 was  modified  in  May  966  and  such
 employees  were  declared  eligible  for
 allotment  of  Government  accommo-
 dation.

 (ii)

 Entitlements  of  employees  were  re-
 vised  taking  into  account  the  dear-
 ness  pay  with  marginal  adjustments.

 (iii)

 (iv)  Rule  regarding  applications  for  allot-
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 ment  was  modified  so  that  Central
 Government  employees  stationed  at
 Delhi  could  apply  only  when  annual
 applications  for  allotment  of  general
 pool  accommodation  are  invited.

 Separate  pools  for  four  categorics  of
 Officers  were  abolished  in  966  but
 keeping  in  view  the  difficulty  experien-
 ced  by  lady  officers  and  Tenure
 Officers,  two  pools  were  again  revi-
 ved.

 (v)

 (vi)  Provision  regarding  out-of-turn  allot
 ments  on  medical  grounds  has  been
 omitted  from  the  rules.

 (c)  There  being  an  overall  shortage  of
 accommodation  in  the  gencral  pvol,  amend-
 ments  have  not  reduced  to  a  great  extent  the
 period  of  waiting  for  different  categories  of
 employces.  To  mect  the  need  for  residential
 accommodation  of  their  employees,  Govern-
 ment  have  a  continuing  programme  of  cons-
 truction.  The  programme  depends  upon  the
 avatlability  of  funds,  building  materials,  land
 and  technical  capacity.  No  time  limit  can  be
 set  for  fulfilling  the  requirements  of  accom-
 modation.

 Import  of  Milk  Powder

 4440.  SHRI  BISHWANATH  JHUN-
 JHUNWALA  :  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  bce  pleased  to  state  :

 (a)  the  quantity  of  milk  powder  being
 imported  from  USA  and  whether  the  supplies
 of  milk  powder  are  likely  to  be  affected  ;  and

 (b)  if  so,  what  arrangements  have  been
 made  to  meet  the  shortage  through  other
 sources  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  Out  ef  9.522  tonnes  of
 commercial  purchase  from  abroad  of  skim  milk
 powder  for  the  Central  Pool  during  97I-72,
 200  tonnes  was  from  U.S.A.  The  supplies
 from  U.S.A.  are  not  affected  and  are  schedu-
 led  to  arrive  in  India  in  May  and  June,
 1972,

 (b)  Does  not  arise.



 65  Written  Answers

 Allotment  of  Land  to  Registered  Religious
 Institutions  in  Delhi

 4441,  SHRI  BISHWANATH  JHUN-
 JHUNWALA  4  Will  the  Minister  of
 WORKS  AND  HOUSING  be  pleased  to
 state  ¢

 (a)  whether  Government  has  taken  a
 decision  to  allot  land  to  registered  religious
 institutions  in  Delhi  ;  if  s0,  the  number  of
 plots  so  far  allotted  during  the  last  two  years  ;

 (b)  whether  any  of  the  plots  thus  allot-
 ted  was  originally  car  marked  for  educational
 institution  and  if  so,  the  reasons  for  this
 deviation  ;  and

 (c)  the  number  of  applications  at  present
 pending  with  D  DA.  for  allotment  of  such
 land  and  time  by  which  allotments  will  be
 made  to  these  religious  institutions  ?

 THE  MINISTER  Of  STATE  IN  THE
 MINISTRY  Of  WORKS  ANID  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  to  (c).  The
 requisite  information  is  being  collected  and
 will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha  in  due
 course,

 Emnloymecnt  Opporinitics  created  and
 Financial  Assistance  to  St.tes  under

 Crash  Programme

 4442.  SHRI  VAYALAR  RAVI:  Will
 the  Minister  of  AGRICUI  TURE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  State-wise  number  of  employment
 opportunities  created  under  crash  programme
 for  :ural  employment  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  give
 more  financial  assistance  to  these  States  in
 1972-73  considering  their  success  ia  this  field
 in  97E-72,  ;  and

 (0)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  As  the  labourers  bene-
 fited  by  the  scheme  are  employed  for  varying
 pericds  on  dilfcrent  works  in  different  States,
 it  is  more  appropriate  to  go  by  the  number
 of  mandays  of  employment  generated  rather
 than  by  the  simple  number  of  persons  employ-
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 ed,  A  Stafement  showing  the  mandays  of
 employment  reported  by  different  States  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  {Placed  in
 Library.  See  No.  LT~i890/72].

 (b)  Financial  assistance  during  the  1972.
 73  is  being  provided  to  different  States  and
 Union  Territories  on  the  same  scale  as  during
 the  year  1971-72  except  in  the  case  of  Mani-
 pur,  Tripura,  A.  and  N,  Islanfis.  Arunachal
 Pradesh,  Goa,  Daman  and  Dus,  Dadra  and
 Nagar  Haveli,  L,  M.  A.  Islands  and  Pondi-
 cherry  whose  alfocations  have  been  reduced  to
 accord  with  their  actual  needs.

 (c)  Guidelines  have  been  circulated  for
 implementation  of  the  programme  during  the
 year  1972-73,  Some  of  the  salient  points
 indicated  in  the  guidelines  are  as  follows  :—

 I  The  following  kinds  of  projects  can
 be  sanctioned  by  the  State  Govern-
 ments  themselves  without  reference
 to  the  Government  of  India  :
 (i)  Road  building  ;

 (ii)  reclamation
 land  ;

 development  of

 (iii)  drainage,  flood  protection  and
 anti  waterlogging  ;

 (iv)  water  conservation  and  ground
 water  recharging  ;

 (v)  minor  irrigation  ;

 (vi)  soil  conservation  ;

 (vii)  afforestation  ;

 (viii)  construction  of  additional  class-
 tooms  for  primary  school  build-
 ings  ;

 (ix)  special  repairs  ~as  distingnished
 from  ordinary  day  to  day,
 maintenance  repairs—  of  existing
 assets  with  a  view  to  making
 them  durable  and  useful.

 Other  projects  will  have  to  be  referred  to  the
 Government  of  India  for  prior  approval.

 2.  No  project  isto  be  Icft  incomplete.
 Any  project  which  should  have  been
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 but  has  not  been  completed  in  the
 year  97l-72  should  be  completed  in
 the  year  ‘1972-73,

 3.  Cost  of  field  staff  for  supervision  of
 projects  can  go  upto  5%  of  the  total
 cost  of  the  projects  instead  of  3%
 prescribed  in  the  year  1971  72.

 4  The  Government  of  India  may  allow
 the  diversion  of  funds  from  one
 district  to  another  if  sufficient  justi-
 fication  exists.

 Ship  Building  Activity  in  Private  Sector

 (4443  SHRI  DEVINDER  SINGH
 GARCHA  :  Will  the  Minster  of  SHIPP-
 ING  AND  TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  agreed  to
 allow  private  sector  to  undertake  ship  building
 activity  in  the  country  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thercof  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  :  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,

 भारत  में  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा

 4444,  श्री  पत्नालाल  बारूपाल  :  क्या
 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  प्राथमिक  शिक्षा  के
 ज्ञान  और  उसके  प्रमाण-पत्र  की  प्राप्ति  को  कब
 तक  अनिवार्य  घोषित  कर  दिया  जायेगा  ?

 शिक्षा  ओर  समाज  कल्पाण  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  सें  उप-संत्री  (श्री  डी०  पी०

 यादव)  :  नागालेंड  तथा  हिमाचल  प्रदेश  को

 छोड़कर  सभी  राज्यों  में  अनिवाय  प्राथमिक  शिक्षा
 अधिनियम  है।  संघ  क्षेत्रों  में  से  दिल्‍ली  अंडमान
 और  निकोबार  द्वोपसमृह  तथा  चंडीगढ़  में
 आवश्यक  कानून  है  1  जिन  राज्यों  में  अनिवाये
 प्राथमिक  शिक्षा  अधिनियम  है  तथा  जो  निशुल्क
 शिक्षा  प्रदान  करते  हैं,  वहां  भी,  कुछ  राज्यों  को

 छोड़कर  शेष  में  दाखिले  की  संख्या  सामान्य  नहीं
 हुई  है।  इसके  अंतर्तिहित  सामाजिक  भाधिक
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 तथा  अन्य  कारणीं  को  दूर  करना  होगा  तथा
 अनिवार्य  शिक्षा  को  लाय  करने  से  पुर्व  अतिरिक्त
 वित्तीय  साधन  ढूंढने  होंगे।  राज्य  सरकारों  के
 परामर्ण  से  मामले  की  लगातार  समीक्षा  की  जा
 रही  है।  6-Ll  वर्ष  की  आयु  वर्ग  को  1975-76
 तक  तथा  I-4  आयु  वर्ग  को  1980-81  तक
 सर्वव्यापी  शिक्षा  उपलब्ध  कराने  के  प्रस्तावों  की
 जांच  हो  रही  है।

 लद्दाख  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 4445,  श्री  कुशोक  बाकुला  :  क्‍या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 (क)  कया  सरकार  का  विचार  लद्दाख  में
 विद्याथियों  के  लिए  छात्नवृत्तियों  की  संख्या  को
 बढाने  का  है  जिससे  गरीब  तथा  परन्तु  उत्साही
 लद्ाखी  विद्यार्थी  राज्य  के  तथा  देश  के  अन्य
 भागों  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  कर  सके;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  दिशा  में  किये  जाने
 वाले  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा
 संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  (झी  डी०  पी०

 यादव)  :  (क)  संस्कृति  विभाग  देश  के  सभी
 भागो  में  उत्तर  मैट्रिक  अध्ययन  हेतु  लद्दाखी  छात्नों
 को  सीमित  संख्या  में  छात्रवृत्तिया  प्रदान  करने
 की  योजना  बनाने  पर  विचार  कर  रहा  है।

 (ख)  अभी  प्रदन  नहीं  उठता  t

 Part-Time  Engincering  Degree  Course  in
 Universities

 4446.  SHRIS  D.  SOMASUNDARAM  :
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  to  Unstarred  Questions  No.  649  and
 2922  on  the  20th  March,  4972  and  i7th  April,
 3972  respectively  and  state  the  names  of
 Universities  where  the  part-time  Degree  Course
 in  Engineering  is  for  four  years  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
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 (PROF,  S.  NURUL  HASAN)  :  The  following
 institutions  are  conducting  part-time  Degree
 courses  of  four  ycars’  duration  for  Diploma
 holders  in  Engineering  :

 l.  L.D.  College  of  Engineering.  Ahmeda-
 bad.  (Affiliated  to  Gujarat  Univer-
 sity).

 2.  Government  Engineering  College,
 Jabalpur  (Affiliated  to  Jabalpur
 University).

 3  Ss.  6  S.  Institute  of  Technology  and
 Science,  Indore  (Affiliated  to  Indore
 University).

 4.  Jadavpur  University,  Calcutta.

 Ex-me  mbers  of  Parliament  in  Possession
 of  Government  Accommedation

 4447.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  ex  Members  of  Parlia-
 ment  are  still  in  possession  of  Government
 accommodation  unauthorisedly  and  if  so,  their
 names  ;

 (b)  the  rate  at  which  rent  is  being  charged
 from  them  for  the  said  unauthorised  occupa-
 tion  viz.  whether  at  the  market  rate  or  some
 peal  rent  0  ordinary  rent  ;  if  ordinary  rent,
 tbe  justification  thereof  ;

 (c)  whether  any  amount  of  rent  is  duc
 from  any  such  ex-M.P.  and  if  so,  the  amount
 due  from  each  such  ex-M.P.  ;  and

 (d)  whether  some  officers  arc  responsible
 for  failing  in  getting  the  said  unauthorised
 occupation  vacated  and  if  so,  the  action  taken
 or  proposed  to  be  taken  against  them  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  l.K  GUSRAL):  (a)  and  (०.  A
 statement  showing  the  details  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  {Placed  in  Library.
 See  No.  LT--89i/72].

 (b)  Rent  at  market  rate  is  recovered
 from  ex-M.Ps  and  at  penal  rate  from  ex-
 Ministers.
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 (d)  ४०,  Sir.

 Open  Nullahs  in  Sector  Dp  of  DALZ
 Area,  New  Delhi

 4448.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  iH
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleascd  to  state  :

 (a)  whether  open  nullahs  for  rainy  water
 have  been  constructed  in  Sector  ‘D’  of  फ  Zz
 Area,  Gole  Market,  New  Delhi  ;

 (b)  whether  the  said  nullahs  have  been
 constructed  in  front  of  quarters  and  not  at
 their  bach  and  thus  they  look  very  ugly  ;

 (ce)  the  width  of  the  road  on  both  sides
 of  which  these  nullahs  have  been  provided
 and  whether  the  arca  eft  on  the  road  is  suf-
 ficient  for  vehicles  and  persons  to  pass  ;  and

 (d)  whether  it  is  proposed  to  cover  these
 nullahs  and  if  so,  when  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K,  GUJRAL)  :  (a)  and  (b).  Small
 open  storm  water  drains  hase  been  constructed
 for  drainage  of  rain  water  along  the  sides  of
 quarters,  eacept  in  the  case  of  40  quarters,
 which  have  such  drains  in  their  frontage.  This
 could  not  be  avoided  due  to  layout  of  the
 blocks.

 (ce)  The  width  of  the  mctalled  road  is
 12!  and  the  overall  width  from  the  edge  of
 the  drain  to  the  edge  of  the  drain  on  the  other
 side  varies  from  6’  to  8f  which  is  considered
 sufficient  for  internal  traffic,

 (d)  No  Sir.

 Employees  of  the  National  Secds  Corporation

 4449.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  ;

 (a)  the  total  number  of  employees  in  the
 office  of  the  National  Seeds  Corporation,  New
 Delhi  along  with  the  categories  of  posts  and
 number  of  employees  category-wise  ;

 (b)  the  total  number  of  employecs  belong-
 ing  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 among  them,  category-wise  ;



 7  Written  Answers

 (c)  whether  some  employees  in  various
 categories  have  been  declared  surplus  there  and
 if  so,  the  number  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  persons  declared  sarplus  and
 of  those  who  belong  to  non-scheduled  castes
 and  have  been  declared  surplus  ;  and

 (d)  whether  the  posts  reserved  for
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tiibes  have
 becn  filled  by  those  belonging  to  these  castes
 and  if  not,  the  reasons  for  which  the  employe-
 es  belonging  to  these  castes  have  been  declared
 surplus  and  steps  proposed  to  be  taken  in
 this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  SIArk  IN  THL
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDF)  :  (a)  The  total
 number  of  employecs  in  the  National  Secds
 Corporation,  New  Delhi  Office  i9  368.

 Category-wise  information  is  given  in
 the  Statement  laid  on  the  Table  of  the  Housc.
 (Placed  in  Library.  See  No,  LT—892/72].

 (b)  The  total  number  of  employees  be-
 longing  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  is  48.

 Category-wise  information  is  given  in
 the  statement  laid  on  the  Table  of  the  House,
 (Placed  in  Library,  See  No.  LT-892/72].

 (c)  Yes,  Sir.

 The  Staff  Inspection  Unit  of  the  Ministry
 of  Finance,  who  had  reviewed  the  staff  position
 at  the  headquarters  of  the  Corporation,  had
 declared  39  persons  as  surplus,  Four  of  them
 belong  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.

 (d)  No,  Sir,
 The  Four  employees  belonging  to  Sche-

 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes  had  been
 declared  surplus,  as  they  happened  to  be  the
 last  four  in  seniority  in  their  category.

 It  has,  however,  been  decided  by  the
 Board  of  Directors  of  the  Corporation  not  to
 retrench  any  of  the  employees  declared  surplus.
 All  of  them  are  being  absorbed  against
 requirements  at  Regional  Office/Head  Office.

 Opening  of  more  D.M.S.  Booths  in
 Janakpuri  Colony,  New  Delhi

 4450.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
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 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  milk  booths
 provided  by  the  Delhi  Milk  Scheme  in  Janak
 Puri  Colony,  New  Delhi;

 (b)  whether  he  is  aware  that  the  number
 of  milk  booths  so  far  opened  there  are  very
 insufficient  to  cater  to  the  needs  of  the  resi-
 dents  of  the  colony  ;  and

 (c)  if  so,  the  measures  being  adopted  by
 Government  to  provide  more  milk  booths  there
 and  when  they  are  likely  to  be  constructed
 and  thetr  proposed  location  ?

 THE  MINISTFR  OF  STATE  IN  THI
 MINISIRY  OF  AGRICULIURE  (PROF.
 SHLR  SINGH):  (a)  One  (two  depots),

 One  depot  functions  in  the  morning,  and
 the  other  in  the  evening.

 (b)  and  (c).  Yes,  Sir.  Junakpuri  is  a
 growing  colony  and  Government  35  aware  that
 there  3s  ned  for  more  milk  depots  m  the
 area  Accordingly,  the  area  has  been  surveyed
 and  DMS.  has  tequested  the  DDA.  to
 erect  3  additional  milk  booths  ut  the  following
 sites:

 (J)  On  the  foot-path  near  clectiic  pole
 No.  64.  Opposite  louse  No.  A2A/
 243  to  252,  Janakpur.

 This  will  cater  to  the  requirement  of
 blocks  A,  Al,  AIlB  and  A2A.

 (2)  On  the  corner  in  an  open  space  near
 the  Primary  School  (tented)  B3A
 Block,  Janakpuri

 This  will  cater  to  the  requirement  of
 B,  8  and  B3A  blocks,

 (3)  On  the  foot-path  apposite  Electric
 Pole  No,  254,  outside  Municipal  Park
 near  present  DESU  Office  Bl  Block,
 Janakpuri.  This  will  serve  blocks
 BI  aud  B2B.

 In  case  the  D.D.A.  do  not  take  up  this
 work,  it  will  be  taken  up  by  Delhi  Milk
 Scheme  in  the  next  phase  of  their  expansion
 programme,  envisaging  the  erection  of  450
 additional  milk  booths.  It  is  not  possible  to
 indicate  at  this  stage  as  to  when  the  booths
 will  be  erected,
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 D.D.A.  Flats  in  Janak  Puri,  New  Delhi

 4451,  SHRISHASHI  BHUSHAN  :  Will
 the  Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  {otal  number  of  fluts  constructed
 and  allotted  by  the  Delhi  Development  Autho-
 rity  in  Janak  Puri,  New  Delhi  ;

 (b)  whether  the  roads,  street  lights,  rain
 water  nullahs,  sewerage  and  drinking  water
 have  since  been  provided  there  ;  and

 (c)  if  not,  the  time  by  which  all  these
 facililics  90  likely  to  be  provide!  there  and
 save  the  residents  of  the  colony  from  facing
 further  inconvenience  ?

 THE  MINISIFR  OF  SLATE  IN  THR
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I,  K.  GUJRAL);  (a).

 Constructed  Allotted

 296I  2757

 (b)  Yes,  Sir.

 Does  not  arise. (c)

 Small  Irrigation  Schemes  in  Madhya  Pradesh

 4452,  SHRI  MARTAND  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURI  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  nunsber  of  schemes  approved
 under  ‘Smuall-Irrigation  Schemes’  in  Rewa,
 Sidhi,  Satna  and  Shahdol  Districts  of  Madhya
 Pradesh  ;  and

 (b)  the  projects  which  are  under  deve-
 lopment  and  the  time  by  which  they  are  likely
 to  be  completed  ?

 THE  MINISILR  OF  STATL  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGLI)  :  (a)  ‘The  number  of  small
 irrigation  schemes  approved  in  Rewa,  Sidhi,
 Satna  and  Shahdol  districts  ;  is  five,  one,
 two  and  three  respectively.  In  addition
 eighteen  number  of  schemes  have  been  appro-
 ved  in  Sidhi  district  under  drought  prone
 areas  programme.  Private  minor  Irrigation
 works  like  wells,  pumpsets  ete  are  also  being
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 financed  from  Institutional  sources  in  these
 districts.

 (b)  All  the  projects  the  number  of
 which  is  given  above  are  in  progress  and  are
 likely  to  be  completed  during  the  Fourth  Plan
 Period,

 Permanency  to  Scheduled  Castes
 Teachers  in  Delbi

 4453,  SHRI  AMBESI:  Will  the  Minis-
 ter  ०  EDUCATION  AND  SOCIAL  WLL-
 FARL  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Delhi  Administration,
 Dell  sued  an  Office  Order  No.  ‘SIS  dated
 22nd  July,  ‘1905  declaring  its  employecs
 permanent,  whereas  Scheduled  Castes  teachers
 (T.G.Ts  and  P.G.Ts)  working  in  Delhi
 Adounistration  Higher  Secondary  Schools  are
 Not  being  declared  permanent  though  they  are
 working  sittce  I96]  ;

 (b)  whether  these  Scheduled  Castes
 teachers  have  not  beon  gianted  benefits  under
 the  provisions  of  96(  orders  and  in  spite  of
 other  repeated  orders  tssued  by  the  Ministry
 of  Home  Affairs  ;  and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken
 by  Delhi  Administration  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  JIN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WLLFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  9.  ?,  YADAY)  :  (a)
 According  to  the  information  furnished  by
 Delhi  Administrut  on,  no  Office  Order  No.
 55  dated  22nd  July,  65  concerning  confir-
 mation  of  ‘Irained  Graduate  Teachers  and
 Post  Graduate  Teachers  was  issued  by  the
 Directorate  of  Education,  Delhi  Administration,
 All  teachers  including  those  belonging  to
 Scheduled  Castes  are  being  declared  permanent
 according  to  the  Seniority  and  availability  of
 the  permanent  posts.

 (b)  Scheduled  Castes  teachers  are  being
 given  all  benefits  as  directed  by  the  Govern-
 ment  of  India  from  time  to  time.

 (c)  Does  not  arise.

 Amount  Sanctioned  for  Rural  Works  Programme
 during  1970-71  and  1971-72,

 ‘4454.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
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 to  state:

 (a)  the  total  amount  of  money  sanction-
 ed,  disbursed  and  actually  spent,  State-wise,
 during  1970-71  and  97J-72  (upto  29th
 February,  3972)  on  account  of  Rural  Works
 Programme  ;

 (b)  whether  “Rural  Works  Programme’”’
 was  aimed  at  creating  J000  new  jobs  in  each
 district  ;  and

 (c)  if  so,  the  progress  of  the  Programme
 in  each  State,  so  far,  in  physical  terms,  parti-
 cularly,  in  respect  of  the  creation  of  additional
 jobs  ?

 THE  MINISTFR  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF,
 SHER  SINGH)  :  (a)  The  information  is
 given  at  Statement  I  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No,
 LT-J893/72]

 (b)  No,  Sir.

 (c)  The  State  Governments  have  not  yet
 furnished  the  full  details  of  the  physical  pro-
 gress  of  the  Programme  and  the  employment
 generated  through  its  implementation.  How-
 ever,  on  the  basis  of  the  available  information
 received  from  the  State,  Governments,  employ-
 ment  generated  in  vaious  States  through  the
 implementation  of  the  Drought  Prone  Ateas
 Programme  (formerly  called  Rural  Works
 Programme)  is  shown  at  Statement  II  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library,  See  No.  LT-893/72},

 उचित  मूल्य  को  दुकानों  के  माध्यम  से  उपभोक्ता

 बस्तुओं  की  सप्लाई

 4455.  डा०  लक्षरीनारायण  पांडे  :  क्‍या

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मूल्यों  में  वृद्धि  रोकने  और  उन्हें  स्थिर
 रखने  के  लिये  सरकार  द्वारा  किन-किन  उपभोक्ता

 वस्तुओं  को  सब्षित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम
 से  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है;  और

 (ख)  किन-किन  नगरों  में  यह  व्यवस्था  की

 गई  है  !
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 कृषि  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 अण्णासाहिब  पी०  शिन्दे)  :  (क)  सामान्यतः
 उचित  मूल्य  की  दुकानों  से  दी  गईं  मुख्य  वस्तुएँ
 गेहूं,  गेहूं  के  पदार्थ,  चावछ  और  चीनी  है।  तथापि,
 कभी-कभी  वनस्पति,  मिट्टी  का  तेल  भ्ादि  जैसी
 अन्य  वस्तुएँ  भी  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम
 से  दी  जाती  हैं  1

 (ख)  उचित  मूल्य  की  दुकानें  अथवा  राशन
 की  दुकाने  अधिकांश  प्रमुख  नगरों  तथा  कस्बों  में
 स्थित  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  भोंडी  पिपरिया  गांव  में  पाए  गए
 चांदी  के  सिक्के

 4456.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्‍या  शिक्षा
 और  सभथाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मध्य
 प्रदेश  के नरसिहपुर  जिले  के  भोंडी  पिपरिया  गाव
 में  चांदी  के  कुछ  सिक्के  मिले  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  वे  किस  काल  के  हैं  तथा
 द्स  भसम्बन्ध  में  आम  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  सस्क्ृति  संत्री

 [प्रो०  एस०  नुरुल  हसन)  :  (क)  जी,  हा।
 तथापि,  कलेक्टर,  तरसिहपुर  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  गाव  का  नाम  गोडी  ज़िर्या  है  1

 (ख)  चांदी  के  सिक्‍कों  की  संख्या  07  है।
 इनमें  मुगल  राजाओ  क्रमानुसार  अकबर,  जहांगीर,
 शाहजहा,  'भौरगजेब,  गाहआलम  1 शौर

 जहादारशाह  के  सिक्के  शामिल  है।

 एक  निजी  खेत  में  भूमि  संरक्षण  विभाग

 दुवारा  भूमि  के  खुदाई  कार्य  के  दौरान  में  8
 और  9  मार्च  को ये  प्राप्त  हुए  थे  ।

 अब  ये  सिक्‍के  नरसिहपुर  स्थित  जिला

 खजूने  की  अभिरक्षा  में  है  और  खजाना  अधिनियम
 के  अधीन  जिला  मजिस्ट्रेट  दवारा  इनके  सम्बन्ध
 में  कार्यगाई  शुरू  की  गई  है।
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 New  Housing  Scheme  of  Life  Insurance
 Corporation

 445".  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Life  Insurance  Corpora-
 tion  of  India  has  submitted  for  Government's
 sanction  a  new  housing  scheme  under  which
 State  Housmg  Boards  would  work  as  Life
 Insurance  Corporation's  agents  for  the  cons-
 truction  of  townships  and  make  the  houses
 built  available  to  the  insured  on  the  lines  of
 the  ‘Own  your  house”  scheme  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Central
 Government  and  the  State  Governments  in
 this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  IK.  GUJRAL)  ;  (a)  and  (b).  Yes  The
 LIC  of  India  had  forwarded  for  consideration
 of  the  Government  a  scheme  for  financing  of
 State  Housing  Boards  for  construction  of  houses
 for  policy-holders  This  Scheme  is  mote  or
 less  on  the  lines  of  ‘Own  Your  Home’  Scheme
 already  being  operated  by  the  LIC  themselves.
 The  Scheme,  inter  alia,  contemplates  that  the
 State  Housing  Boards  should  opcrate  the
 Scheme  as  agents  of  the  LIC  The  Scheme  of
 the  Corporation  has  been  circulated  to  the
 State  Housing  Boards  for  their  views  which
 are  still  awaited.

 Identification  of  Sick  District  Cooperative
 Banks

 4458.  SHRI  P  NARASIMHA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Reserve  Bank  of  India
 has  identified  the  sick  Dustrict  Cooperative
 Banks  in  the  different  States  ;

 (b)  if  so,  the  names  thereof,  Statewise  ;
 and

 (c)  the  remedial  measures  proposed  to
 rehabilitate  these  banks  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 JAGANNATH  PAHADIA):  (8)  Yes,  Sir.

 (bh)  A  State-wise  list  of  54  Central  Coop-
 rative  Banks  identified  by  the  Reserve  Bank
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 as  “Weak  Central  Cooperative  Banks”,  is
 given  in  the  attached  statement.

 (c)  A  Central  Sector  Scheme  for  the
 rehabilitation  of  selected  weak  Central  Coope-
 rative  Banks“is  being  implemented  from  the
 current  year  in  consultation  with  the  State
 Governments  concerned.  The  objective  is  to
 write  off  the  accumulated  losses  and  bad  and
 doubtful  debts  upto  a  limit  of  50%  of  accumu-
 lated  losses  and  overdues  over  three  years  as
 on  30th  June,  1971,

 Statement

 l.  Andhra  Pradesh
 Srikakulam
 Cuddapah
 Mahbubnagar
 Medak
 Nellore yao

 2  Assam
 6.  Cachar
 7.  Dhubrugarh
 Be.  Goalpara
 9.  Kamrup

 0  Nowgong
 Il.  Sibsrgar
 12,  Tezpur

 3.  Bihar
 13.  Bhagalpur
 i4,  Bihar-Barh-Fatwah
 15,  Motihari
 16,  Nawadah

 4.  Gujarat
 7.  Kutch

 5.  Haryana
 18,  Gurgaon
 19.  Hissar

 6.  Himachal  Pradesh
 20.  Jogindra

 7.  Jammu  and  Kashmir
 2h  Anantnag
 22.  Baramulla
 23  Jammu

 Maharastra
 24.  Poona

 oo
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 9  Madhya  Pradesh
 25  Bhopal
 26  «=Jhabua
 27.  Panna
 28  Surgwa
 29  Vindhya
 30  Satna

 lq  Mysore
 %!  Bangalore
 32  ~—s«Bellary
 33  Chitradurga
 34.  Gulbarga
 35  Kolir
 36  Tumkur

 I]  Rajasthan
 १7.  Ajmer
 38  Banswara
 3)  Bhilwara
 40  Ganganigar
 44.  SJhumbunu
 42  Jodhpur
 43  Pils

 12.  Uitar  Pradcsh
 44  Hardor
 48  Kanpur
 46  Munpuri

 3  West  Bengal
 47  Budwin
 4९  Cooch  Behar
 49  =  Daryjecling
 50  =  Jalpaiguri
 5.  Kalna  Katwa
 ‘52  Midnapur  Khelar
 ‘53  Nadia
 54  Purulia

 United  Nations  Divelopment  Programme  for
 4  Year  Prowct  for  Streamlinmg  Market-

 ing  and  Inspection  Facihties  for  Agri-
 cultural  Products

 4459  SHRI  CHINTAMANI  PANI
 GRAHI  Will  the  Mintster  of  AGRICUL
 TURE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Unit.d  Nations  Deve
 lopment  Programme  ts  to  give  assistance  for
 a  five  year  project  for  streamlining  the  market
 mg  and  inspection  =  facilities  for  agriultural
 products  especially  perishable  goods  ,

 (b)  tf  so,  the  amount  provided  therefor  ,
 and

 MAY  2,  972  Written  Answers  80

 (c)  the  main  features  of  the  project  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANN/4SAHEB  P  SHINDF)  (a)  Yes,  Sir
 The  Governing  Council  of  the  UNDP  has
 approved  a  project  entukd  ‘Central  Agmark
 Research  and  Training  Institute,  Nigpur”’

 (b)  The  project  contemplates  a  UNDP
 contribution  of  US  $1001  million  and  Go-
 vernment  of  India’s  contribution  of  Rs  28  II
 lakhs

 ©  The  Institute  at  Nagpur  is  being  sct
 up  for  streamlining  the  marketing  ind  ins
 pection  fuciities  for  agricultural  products  spe-
 cially  perishables  =  It  will  conduct  icsearch
 in  improving  the  methods  of  picking  packing
 handling  transport,  Cold  storige  assembling
 ete  There  ults  of  these  researches  will  be
 demonsu  ited  to  show  their  applnubility  and
 profitability  to  the  co  yeratives  and  others
 concerned  with  the  marking  of  these  pro
 ducts  The  Institute  vill  a)  ०0  provide  training
 in  improved  methods  of  muatheting  to  condi
 date,  depute!  by  cooperatives  बात  other
 agencies  eng  iged  in  the  marleting  ol  agriul
 turil  and  animal  husbin  {ry  products  =  Thus
 the  progat  will  provide  for  modernising
 merketing  op.rati  ns  of  perishibles  products,
 specially  fruits  ind  vegetal  Ics

 Irregularitics  Comnitted  by  Duector
 Delhi

 4460  SHRI  KARTIK  ORAON  Will
 the  Minister  of  LDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  0  state

 (9).  whether  a  number  of  regulanmies
 conimittcd  by  the  Director  of  the  Indian  Ins-
 titute  ot  Technology  New  Delhi  have  been
 brought  to  the  notice  of  Government  ,  and

 (b)  if  so  the  main  features  thereof  and
 the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  LDUCATION,
 SOCIAL  WELFARrF  AND  CULTURI
 (PROF  S  NURUL  HASAN)  (a)  and  (b)
 The  Government  has  received  some  complaints
 of  irregularity  in  the  matter  of  appom  ment,
 promotion,  fixation  of  pay  and  =  eatenstin  of
 service  at  the  Indian  Institute  of  Tichnology.
 Delhi  The  complaints  are  examined  with
 reference  to  the  provisions  of  the  Institutes
 of  Technology  Act,  96]  and  the  Statutes
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 framed  thereunder.  On  examination,  some
 of  them  have  been  found  uniustified  and  the
 examination  of  the  rest  is  in  progress.

 Manufacture  and  Import  of  a  Trawler

 4461,  SHRI  M  KALYANASUNDA-
 RAM  :  Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleascd  to  state  :

 (a)  whether  Government  has  given  an
 assurance  to  the  indigenous  ship  manufacturers
 that  an  order  for  one  trawler  would  be  given
 to  them  against  the  import  of  every  two  traw-
 lers  from  the  Soviet  Union  ;  and

 (b)  if  so,  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHERB  P.  SHHNDE)  :  (a)  and  (७).
 A  formula  providing  for  placement  of  order
 with  indigenous  ship  building  years  in  the
 ratio  of  one  indigenous  to  every  two  imported
 vessels  has  been  under  consideration  of
 Government  on  the  basis  of  consultation  with
 the  ship  building  industry  While  no  formula
 as  such  has  been  adopted  so  far  in  connection
 with  imports  expected  to  be  made  fiorn  the
 USSR,  it  is  proposed  to  ensure  full  utilization
 of  indigenoue  capacity  and  to  meet  only  addi-
 tional  requirements  by  import.

 R.S.S.  Influence  in  Educational  Institutions

 4462.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  formulated
 any  scheme  tocheck  the  incieasing  influence
 and  communal  propaganda  of  the  Rashtriya
 Swayamsevak  Sangh  in  the  educational  insti-
 tutions  in  the  country  ;

 (b)
 and

 if  so,  main  feature  of  the  scheme  ;

 (ce)  the  manner  in  which  Government
 propose  to  implement  it  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE  DE-
 PARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  D  P,
 YADAY)  :  (a)  to  (c).  Government  is  imple-
 menting  several  programmes  for  eliminating
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 from  the  academic  community  any  narrow  or
 communal  feelings,  for  imbuing  it  with  a  sense
 of  national  purpose  and  fraternal  feelings,  and
 for  discouraging  the  activities  of  all  communal
 organisations  in  the  educational  institntions.
 The  more  important  among  these  programmes
 are

 (a)  (i)  A  Critical  examination  of  all
 books  prescribed  or  recommended
 for  study  in  standards  !  to  i!  in  all
 the  schools  in  the  country  in  subjects
 like  languages  History,  Civics,  and
 Social  Studies,  with  a  view  to  remov-
 ing  objectionable  material  from  the
 stand-point  of  national  integration,
 in  co-operation  with  the  State
 Governments.

 Steps  are  also  being  taken  at  Cen-
 tral  level  for  the  production  of  quality
 textbooks  at  school  level  with  a  view
 to  ensure  that  such  reading  will  lead
 to  the  understanding  of  the  compo-
 site  culture  of  India  as  against  any
 communal  or  sectarian  approach.

 (li)

 A  Teacher's  Hand-book  has  been
 prepared  and  circulated  to  all  State
 Governments  to  provide  guidelines  to
 school  teachers  for  the  promotion  of
 communal  harmony  among  school
 children,

 (iii)

 (b)  National  Integration  Samitis  have
 been  set  up  in  about  420  universities  and
 colleges,  and  one  of  the  objectives  of  these
 Samitis  is  to  promote  friendly  feelings  among
 all  sections  of  the  community.

 (c)  Apart  from  the  above,  the  National
 Book  Trust  of  India  has  also  been  producing
 translation  of  most  representative  and  well-
 known  books  from  each  language  into  other
 regional  languages  to  promote  mutual  under-
 standing  of  the  feelings  and  urges  of  people
 living  in  various  parts  of  the  country,

 2  The  Government's  general  policy  re-
 mains  that  no  Government  grant-in-
 aid  should  be  given  to  any  organi-
 sation,  including  the  R.S.S.,  indulg-
 ing  in  communal  activities.

 a  A  proposal  to  set  up  a  Comimittee
 to  enquire  into  the  activites  of  com-
 mung]  nature  in  academic  campuses
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 ig  under  consideration  of  the  Govern-
 ment,

 Population  Policy  Recommended  by  Eco-
 nomists,  Sociologists  and  Mass  Com-

 munication  Experts

 SHRI  M.  S.  SIVASAMY  :
 SHRI  P.  GANGADEB  :

 4463.

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  considered
 the  new  population  policy  as  recommended  by
 the  economists,  sociologists  and  mass  com-
 munication  experts  from  universities  and  other
 institutions  who  recently  had  a  critical  look  at
 India's  population  policy  in  Delhi  ;  and

 (b)  if  so,  the  out-come  thereof  and  the
 reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA)  :  (a)  and  (b).  No  specific  popula-
 tion  policy  was  recommended  by  the  Seminar
 of  Sociologists  held  in  Delhi  on  25th  and  26th
 March,  4972.  Certain  views  were  expressed
 and  these  will  be  given  due  consideration,

 Rura)  Electrification  Corporation  Schemes,
 for  Adivasi  Areas

 4464,  SHRI  RANABAHADUR  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  criteria  followed  in  sanctioning
 Rural  Electrification  Corporation  schemes  for
 Adivasi  areas  ;

 (b)  the  number  of  schemes  of  this  nature
 that  have  been  set  up  for  sanction  by  the
 Himachal  Pradesh  State  Government  ;  and

 (c)  the  number  of  such  schemcs  that
 have  been  sanctioned  by  the  Central  Govern-
 ment  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  (SHRI  K.  S.  RAMA-
 SWAMY)  :  (a)  to  (c).  The  Department  is  not
 concerned  with  the  subject  matter.  The
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 Ministry  of  Irrigation  and  Power  who  are
 concerned  with  the  Rural  Electrification  Cor-
 poration  schemes  have  stated  that  they  have
 no  schemes  for  Adivasi  Arcas  including
 Himachal  Pradesh.

 Untouchability  and  Bonded  Labour  in
 ujarat

 SHRI  VEKARIA  :
 SHRI  0.  ए,  JADEJA  :

 4465,

 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  districts  or  regions  in
 Gujarat  State  where  untouchability  and  bon-
 ded  labour  is  still  practised  ;  and

 (b)  the  steps  being  taken  for  eradication
 of  untouchability  completely  from  the  State  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  (SHRI  K.S.  RAMA-
 SWAMY)  :  (a)  The  number  of  cases  regis-
 tered  under  the  Untouchability  (Offencs)  Act,
 1955,  during  the  year  97l  was  169,  out  of
 which  5]  cases  were  challaned  by  the  police.
 The  information  regarding  the  districts  or  re-
 gions  in  which  these  cases  occurred  is  not
 available.  ‘Ihe  State  Government  has  repor-
 ted  that  bonded  labour  is  not  prevalent  in  the
 State,

 (b)  The  steps  taken  by  the  State  Govern-
 ment  for  eradication  of  untouchability  are
 given  in  the  note  laid  onthe  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT—894/72],

 The  Untouchability  (Offences)  Act,  955
 is  also  being  amended  to  make  its  penal  pro-
 visions  more  stringent.

 Procurement  Price  of  Rice  in  States

 4466.  SHRI  PAMPAN  GOWDA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 state  :

 (a)  the  procurement  price  of  rice  in  each
 State  ;  and

 )  whether  the  Agricultural  Prices  Com-
 mission  has  recommended  that  the  procure-
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 ment  price  of  rice  should  not  be  changed;
 and  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHLB  ए,  SHINDE)  :  (a)  A  state-

 VAISAKHA  12,  894  (SAKA)  Written  Answers  86

 (b)  The  Commission  recommended  that
 the  price  of  paddy  and  rice  fixed  for  1970-71,
 be  continued  during  97l-72  season  in  all
 States  except  in  the  case  of  Jammu  and
 Kashmir,  Orissa  and  Tamil  Nadu,  where,  the
 price  of  standard  variety  of  paddy  be  margi-

 शैक्षणिक  संस्थाओं  में  हाथ  का  काम  करने  को
 व्यवस्था  और  उत्पादन  सम्बन्धो  गतिविधियां

 4467,  श्री  बिभूति  मिशन :  क्‍या  शिक्षा
 और  सम  ज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  देश  में  आर्थिक  कठिनाइयां  और
 बेरोजगारी  की  गम्भीर  समस्या  को  देखते  हुए
 सरकार  का  विचार  शैक्षणिक  संस्थाओं  में  हाथ
 का  काम  करने  की  व्यवस्था  तथा  उत्पादन  संबंधी

 गतिविधियां  लाभू  करने  का  है;  और

 ment  giving  the  required  information  3  nally  increased  by  Re.  Ye  per  quintal  and
 attached.  consequential  changes  made  in  the  other

 varieties  of  paddy  and  rice.

 Statement

 Procuiement  prices  of  Standard  variety  of  rice  in  the  various
 States  during  ‘1971-72  season

 (In  Rs.  per  quintal)

 Sl.  Name  of  State  Standard  Procurement  gcice
 No.  Variety  for  (1971-72

 .  Andhia  Pradesh  Akkullu  80  32
 2.  Assam  Winter  Sali
 3.  Bihar  Coarse  95.28
 4,  Gujarat  Sathi  85  34
 5.  Haryana  Begmi  85.50
 6,  Kerala  Palghat  Matta  85.88
 7,  Madhya  Pradesh  Gurmatia  83.00
 8.  Maharashtra  Coarse  8.00
 9.  Mysore  Coarse  (Raw)  74.30
 10.  Orissa  Mudium  95  20
 M.  Punjab  Begmi  85,50
 12,  Rajasthan  Suthersaul
 13.  Tamil  Nadu  Kattaisamba  88.31  (Boiled)
 14,  Uttar  Pradesh  Grade  पर]  89.00
 5  West  Bengal  Common  91.20

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्‍या  महात्मा  गांधी

 दवारा  चलायी  गयी  बुनियादी  शिक्षा  में  भी

 सुधार  छाने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रों  भी  to  पो०
 यादव)  :  (क)  जी  हां  ।  ऐसे  कार्य  अनुभव
 कार्यक्रमों  को  जिनसे  शारीरिक  तथा  बौद्धिक
 दोनों  प्रकार  की  कुशलताओं  का  विकास  होता  है,
 स्कूल  स्तर  पर  प्राथमिक  और  माध्यमिक  स्तर
 पर  लागू  कर  दिया  गया  है  स्कूछों  में  कार्य

 अनुभव  कार्यक्रमों  को  भलि  भांति  संचालित,  करने
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 के  योग्य  बनाने  के  हेतु,  बी०एड  डिग्री  प्रदान
 करने  वाले  चार  क्षेत्रीय  शिक्षा  काछेजों  में  प्रशि-
 क्षाथियों  के  लिए  भी  इन्हें  लागू  कर  दिया  गया

 है  ।  गैर  युवकों  को  स्वतः  रोजगार  के

 लिए  उपयुक्त  बनाने  हेतु,  क्षेत्रीय  शिक्षा  काछेजों  में
 गैर  छात्नीय  युवकों  के  लिए  व्यावसायिक
 कार्मक्रम  भी  लागू  कर  दिए  गए  हैं  ।  भारत
 सरकार  द्वारा  97i-72  के  दोरान  000  मिडिल

 स्कूलों  में  पूर्णालिक  कार्य-अनुभव  अध्यापक

 नियुक्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता
 दी  गई  है  ।  निकट  भविष्य  में  स्थापित  किए  जाने
 बाले  आदशे  स्कूलों  और  नेहरू  युत्रक  केन्द्रों  के
 साथ  उत्पादन  एकक  संलग्न  करने  का  भी  प्रस्ताव

 है  t

 (a)  कार्य  अनुभव  कार्यक्रम,  जो  आधुनिक
 समाज  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखता  है,
 महात्मा  गांधी  द्वारा  चलाए  गए  बुनियादी  शिक्षा
 के  बहुत  निकट  है  t

 Phased  Programme  for  Devclopmcnt  of  Soil
 Conservation  in  Damodar  Valley  Area

 4468.  SHRI  P.  A.  SAMINATHAN  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  when  was  the  phased  programme  of
 development  works  pertaining  to  soil  conser-
 vation  in  the  Damodar  Valley  area  drawn  up  ;

 (b)  the  progress  made  in  implementation
 of  the  phased  programme  ;  and

 ©  when  this  is  likely  to  be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  The  present  ten  year
 phased  programme  of  soil  conservation  in
 upper-Damodar  Valley  area  was  taken  up  in
 the  year  1969-70.

 (b)  Under  the  composite  programme  of
 soil  conservation  which  includes  afforestation,
 soil  conservation  on  agricultural  up-lands  and
 soil  conservation  engineering  measures  in
 guiled  lands  end  denuded  forests,  an  area  of
 1,43,924  hectares  has  been  treated  upto
 4970-7I,
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 (c)  The  current  phased  programme  of
 works  is  likely  to  be  completed  by  the  end  of
 the  5th  Plan

 Phased  Programme  for  Development  of  Affores-
 tation  in  Damodar  Valley  Area

 4469,  SHRI  P.  A,  SAMINATHAN  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  ;

 (a)  when  was  phased  programme  for
 development  works,  pertaining  to  afforestation
 in  the  Damodar  Valley  area  drawn  up  ;

 (b)  the  progress  made  in  the  implemen-
 tation  of  the  phased  programme  ;  and

 (c)  when  this  is  lthely  to  be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  The  present  ten  year
 phased  programme  of  afforestation  under  the
 composite  programme  of  Soil  Conservation  m
 Upper  Damodar  Valley  areas  was  taken  up  in
 the  year  ‘1969-70,

 (b)  An  area  of  1,43,924  hectares  has  been
 treated  by  various  soil  conservation  measures
 such  as  afforestation,  soil  conservation
 measures  up-lands  and  soil  conservation  Engi-
 neering  measures  in  gullied  and  denuded  forest
 areas  up  to  970-7l.  This  include  affores-
 tation  of  47,747  hectares  and  soil  conservation
 Engineering  measures  in  denuded  forests
 i,59l  hectares.

 (c)  The  current  programme  of  work  is
 proposed  to  be  completed  by  the  end  of  the
 5th  Plan.

 Phased  Programme  for  Development  of
 Fisheries  in  Damodar  Vatiey  Area

 4470.  SHRI  ?,  A.  SAMINATHAN :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  when  was  the  phased  promramme
 for  the  development  of  fisheries  in  the  Damo-
 dar  Valley  area  drawn  up  ;

 (b)  the  progress  made  in  the  implemen-
 tation  of  the  phased  programme  ;  and

 (c)  when  this  is  likely  to  be  completed  7
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  (a)  The  deve-
 lopment  of  fisheries  in  the  reservoirs  of  the
 Damodar  Valley  Corporation  has  been  recei-
 ving  attention  from  950  under  various  pro-
 grammes.  After  they  were  taken  over  by
 the  Central  Fisheries  Corporation  in  966a
 Project  report  covering  a  period  of  five  years
 was  drawn  up.  The  need  was  however  felt
 for  detailed  technical  studies.  and  these  were
 entrusted  to  the  Central  Inland  Fisheries
 Research  Institute.  On  the  basis  of  these
 studies  a  programme  of  stocking  of  the  reser-
 voirs  was  drawn  up  in  968

 (b)  and  (c)  In  969  the  question  of  the
 future  of  the  Central  Fisheries  Corporation
 came  up  for  review  and  it  was  decided  in
 this  context  not  to  undertake  developmental
 measures  in  the  reservoirs.  It  has  since  been
 decided  to  return  the  reservoirs  to  the  Damo-
 dar  Valley  Corporation,

 Phased  Programme  for  Development  of
 Agriculture  in  Damodar  Valley  Area

 ‘A471,  SHRI  P.  A.  SAMINATHAN  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  when  was  the  phased  programme  for
 development  of  agriculture  in  the  Damodar
 Valley  area  drawn  up  ;

 (b)  the  progress  made  in  the  implemen-
 tation  of  the  phased  programme  ;  and

 (c)  when  this  is  likely  to  be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  The  present  ten  years
 phased  programme  of  Soil  Conservation  on
 agricultural  up-lands  was  taken  up  in  the  year
 1969-70,  under  the  composite  programme  of
 Soil  Conservation  in  Damodar  Valley  area  ;

 (b)  Anarea  of  1,43,924  hectares  has
 been  treated  by  various  Soil  Conservation
 measures  upto  1970-71.  This  iaclude  soil
 conservation  measures  on  agricultural  up-lands
 over  an  area  of  64352  hectares,

 (c)  The  current  programme  of  work  is
 proposed  to  be  completed  by  the  end  of  Sth
 Plan  Le.  ;  1978-79,
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 Phased  Programme  for  Development  of  Public
 Health  in  Damedar  Valley

 ‘4472,  SHRI  P.  A.  SAMINATHAN  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  when  was  the  phased  programme  of
 development  works  pertaining  to  public  health
 in  Damodar  Valley  drawn  up  ;

 (b)  the  progress  made  in  the  implemen-
 tation  of  the  phased  programme  ;  and

 (c)  when  this  is  likely  to  be  completed  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (SHRI.  A  K  KISKU):  (a)  The
 first  phased  programme  for  Public  Health  was
 taken  up  by  establishing  camps  at  Tilaatya
 Konar  and  Hazari  Bagh  in  the  years  1950,
 1951  and  952  respectively,  Similar  camps
 were  later  set  up  at  Maithon  Panchet  and
 Durgapur.  A  phased  programme  for  Malaria
 control  was  also  taken  up  in  tespect  of  the
 Reservoir  at  Tilaaiya  in  1950,  Konar  in  95I
 and  Maithon  tn  I952  and  Panchet  in  1954,

 (b)  The  camp  areas  are  now  reported  to
 be  free  from  communicable  diseases  except
 Influenza.  Only  one  case  of  Diphtheria  was
 repoited  in  1970-71,  at  Maithon.

 (c)  Public  Heath  measures  are  a  conti-
 nuing  process  comprising  various  preventive
 measures.

 Increase  in  Price  of  Tobacco  and
 Llimination  of  Middlemen

 4473.  SHRI  S.  A.  MURUGANAN-
 THAM  :  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  actual  increase  registered  in  prices
 of  tobacco  since  State  Trading  Corporation
 entered  the  tobacco  market  to  avert  its  distress
 selling  ;

 (b)  whether  the  benefit  of  this  price  increase
 goes  mainly  to  the  merchants  since  State
 Trading  Corporation  is  not  making  any  direct
 purchases  from  the  farmers  ;  and

 (c)  if  so,  whether  there  is  any  proposal
 to  eliminate  middlemen  from  the  tobacco
 market  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  (a)  There  has
 been  a  rise  of  Rs.  50!.  to  Rs,  100/-  per  quintal
 inthe  price  of  tobacco  after  State  Trading
 Corporation  entered  the  tobacco  market  for
 purchase

 (b)  and  (c).  The  primary  producers  of
 the  commodity  have  also  benefited  by  the
 increase  of  prices,

 मध्य  प्रदेश  के जनजातीय  क्षेत्रों  का  विकास

 4474  श्री  फूलखन्द  वर्मा  :  क्‍या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि

 (क)  कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुरोव  किया  है  कि  राज्य  मे  जनजा-
 तीय  क्षेत्रों  का विकास  करने  हेतु,  चतुर्थ  पचवर्षीय
 योजना  में  नियत  की  गई  घनराशि  मे  वृद्धि  की

 जाये,  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शिक्षा  धौर  समाज  कल्याण  संज्रालय  सें  उप-
 संत्री  (श्री  के०  एस०  रामास्वामी)  :  (क)
 चतुर्थ  पत्रवर्धीय  योजना  के  दौरान  राज्य  सरकार
 ने  आदिवासी  विकास  खण्डों  की  योजना  के  लिये
 38114  लाख  रुपये  की  धन  राशि  की  अधिरिक्त
 निधिया  मांगी  थी  ।

 (ख)  वित्तीय  निरुद्धता  को  ध्यान  मे  रखते

 हुए  यह  प्रस्ताव  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 नही  किया  गया  ।

 जिला  परिषदो,  प्राम  पंचायतों  और  पंचायत
 समितियों  के  लिए  योजतायें

 4475.  श्री  मूलचन्द  डागा  :  क्या  कृषि  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  ब्या  योजना  बनाने  से  पहले  ग्राम

 वचायतों,  पंच्रायत  समितियों  और  जिला  परिषदों
 से  परामर्श  लिया  जाता  है;
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 (a)  क्‍या  जिला  परिषदें  अपने  जिलों  की
 योजनाओं  का  प्रारूप  बना  कर  भेजती  है;  और
 यदि  हां,  तो  क्या  उनकी  योजनाओ  के  प्रारूपो  में

 रहो-बदल  करने  से  पूर्व  सम्बन्धित  जिला  परिषदों
 से  परामर्श  लिया  जाता  है  और  यदि  नहीं,  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं,  और

 (ग)  क्‍या  जिला  परिषद्‌  और  ग्राम  पंचायते
 इसलिए  निष्क्रिय  हो  गईं  है  क्योंकि  उनकी  अपनी
 योजनाएं  तो  स्वीकार  नही  की  जाती  है  और  उन
 पर  ऊपर  से  अन्य  योजनाएँ  लादी  जाती  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (प्रो०  शेर

 सिह)  :  (क)  से  (ग).  भारत  सरकार  ने  राज्य
 सरकारो  /  केन्द्र  शासित  क्षोत्न  प्रशासनो  से  बार-
 बार  अनुरोध  किया  है  कि  पचायती  राज  सस्थाओं
 को  अपने-अपने  स्तरों  पर  स्थानीय  आयोजना  का
 कार्यभार  सम्भालना  चाहिए।  इस  नीति  वा
 कार्यान्वयन  हर  राज्य  में  स्थानीय  पच्ागती  राज
 सस्थाओ  के  विकास  के  अनुसार  अलग-अलग  प्रकार
 से  है।  तथापि,  देश  के  कुछ  भागो  में  पचायती
 राज  संस्थाओं  के  कम  प्रभावी  होने  के  कारण
 अलग-अलग  है  और  उसके  लिए  एकमात्र  उन
 पद्धतियो  को  ही  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जा
 सकता  है  जो  विभिन्‍न  राज्यो  में  योजना  तैयार
 करने  के  लिए  अपनाई  जाती  है  t

 Changes  in  Prohibition  Policy  suggested  by
 Delhi  Administration

 4476  SHRIB.K  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  changes  in  the  prohibi-
 tion  policy  have  been  suggested  by  the  Delhi
 Administration  ;  and

 (b)  if  so,  the  gist  thereof  and  the  reaction
 of  Government  thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  (SHRI  K.  S.  RAMASWAMY)  :
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,
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 Construction  of  Building  for  Special
 Central  School,  New  Dethi

 4478,  SHRI  VIRBHADRA  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Special  Central  School
 at  New  Delhi  is  at  present  housed  in  tents  ;

 (b)  if  so,  whether  any  decision  has  been
 taken  to  construct  building  for  the  School  ;
 and

 (c)  whether  apy  site  has  been  selected
 for  the  purpose  and  when  construction  work
 is  likely  to  be  taken  in  hand  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCI-
 AL  WELFARE  AND  IN  THE  DEPART-
 MENT  OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.
 YADAV):  (a)  The  Special  Central  School
 at  New  Delhi  is  partly  housed  in  tents  and
 partly  in  a  temporary  accommodation  provi-
 ded  by  the  Ladhakh  Baudha  Vihara  at  Bella
 Road,  Dethi.

 (b)  and  (c).  A  decision  has  been  taken
 to  construct  the  building  for  the  School.  A
 request  has  already  been  made  to  the  Minis-
 try  of  Works  and  Housing  for  allotment  of
 a  suitable  land.  No  site  for  the  building  has
 yet  been  selectcd.  Construction  work  will
 start  as  soon  as  land  is  made  available.

 शहरी  सम्पसि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित
 करने  के  बारे  में  अध्ययन  दल  की  सिफारिशे

 4479,  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्‍या
 निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  शहरी  सम्पत्ति  की  अधिकतम  सीमा
 निर्धारित  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 नियुक्त  किये  गये  अध्ययव  दल  की  सिफारिशें
 क्‍या  है;

 (ख)  क्या  अध्ययन  दल  ने  यह  सुझाव  दिया

 है  कि  उद्देश्य  के  लिये  सारे  देश  के  लिये  समान

 कानून  बनाया  जाए;  और

 (ग)  यदि  हां,  ती  इस  पर  सरकार  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है  ?
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 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 श्री  आई०  के०  गुजराल)  :  (क)  से  (ग).
 शहरी  सम्पत्ति  पर  सीमा  लागु  करने  के  सम्बन्ध
 में  अध्ययन  ग्रुप  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  5
 अप्रैल  972  को  प्रस्तुत  की  ।  रिपोर्ट  में  सरकार
 को  की  गई  उनकी  शिफारिशोें  हैं  ।  सरकार
 सिफारिशों  पर  विचार  किए  जाने  से  पूर्व  इस
 अवस्था  में  इन  सिफारिशों  का  प्रचार  करना
 वांछनीय  नही  समझनी  ।

 Appointment  of  Committee  to  Investigate
 Fall  in  use  of  Fertiliser

 4480.  SHRI  NAVAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  AGRI-
 CULTURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  have
 appointed  any  committee  to  investigate  into
 the  cause  of  fall  in  use  of  fertiliser  ;  and

 (b)  if  so,  when  the  Committee  is  expec-
 ted  to  submit  its  report  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULSURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  (a)  and  (b).
 No  Sir.  No  such  committee  has  been  appointed
 by  the  Government.  In  fact,  there  has  been
 no  fall  in  the  use  of  fertiliser  ;  only  the  rate
 of  growth  of  the  consumption  of  fertilisers
 has  declined  from  40%  in  ‘1965-67  to  14%  in
 ‘1970-71.  However,  during  the  period  1965-66,
 to  970  7”,  the  consumption  of  fertilisers  has
 increased  at  a  compound  growth  rate  of  24%.

 However,  a  Committee  is  being  appointed
 to  make  a  forecast  of  demand  for  the  दि  Plan,
 as  auggested  by  the  National  Commission  on
 Ariculture.

 Promotional  Programme  to  Boost
 use  of  Fertilisers

 4481,  SHRI  RAJDEO  SINGH  :
 SHRI  NAVAL  KISHORE

 SHARMA  :

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  according  to  the  Fertilisers
 Promotion  Commissioner  the  use  of  fe:tilisers
 ha  sfallen  steeply  ;
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 (b)  whether  the  fall  in  the  use  of  ferti-
 hzers  is  due  to  high  cost  of  fertilizers  and
 unremunerative  prices  for  farm-products  ;  and

 (c)  if  so,  the  main  features  of  promo-
 tional  programme  being  contemplated  to  boost
 the  use  of  fertiiizers  in  coming  years  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDB):  (a)  The  rate
 of  growth  of  fertiliser  consumption  in  ‘1976-78
 was  40°  over  the  previous  year,  14%  in
 1968-69  ;  13%  in  1969-70  and  14%,  in  $970-7I,

 (b)  No,  Sir,  The  fall  in  rate  of  growth  of
 fertiliser  consumption  is  due  to  the  following
 reasons  :

 (i)  A  break-through  was  achieved  with
 high  yielding  varieties  of  wheat  in
 middie  960  and  there  was  a  spurt
 in  fertiliser  use  soon  thereafter  The
 break-through  in  paddy  has  so  far
 relatively  been  less  spectacular  than
 in  the  case  of  wheat,  and  iis  impact
 on  fertiliser  use  has  also  been  accor-
 dingly  less  dramatic  than  in  the  case
 of  wheat.

 (2)  Deficiencies  in  the  distribution
 systems  in  some  of  the  States  and
 weak  cooperative  structure  in  some
 States,

 (3)  Lack  of  availability  of  sufficient
 credit  in  time.

 (4)  0895  in  extension  effarts,

 (c)  The  main  features  of  the  proposed  ten-
 point  promotion  programme  to  boost  the  use
 of  fertilisers  in  the  coming  years  are  :—

 ro)  Massive  demonstration  programme
 in  70  selected  districts  on  a  package
 approach  in  collabarotion  with  the
 other  demonstration  programmes  in
 respect  of  cereals  and  specific  cash
 crops  like  cctton,  oil  seeds,  jute,
 sugarcane  etc,

 (2)  Training  of  V.L.Ws,  retail  dealers
 including  cooperative  _—  salesmen,
 Extension  officers  and  other  field
 officers  in  proper  fertiliser  use  and
 management,  so  that  they  can  assist
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 the  farmers  on  the  efficient  use  of
 fertilisers.

 (3)  Training  of  farmers  including  farm
 women  in  proper  use  and  maaage-
 ment  of  fertilisers  in  the  selected
 districts,

 (4)  Dissemination  of  information  on  the
 use  of  fertilisers  through  personal
 contact,  group  discussions  and  mass
 media  such  as  films,  radio  and
 television,

 (5)  Organisation  of  fertiliser  festivals  in
 the  selected  districts.

 (6)  Strengthening  of  the  existing  soil
 testing  Jaboratories  in  the  districts
 with  provision  of  mobile  testing
 laboratories  and  also  strengthening  the
 quality  control  laboratories  at  the
 centre  and  in  the  States.

 mM  Increasing  cooperative  credit  facili-
 ties  to  farmers  for  fertiliser  use.

 (8)  Credit  to  be  given  in  kind  as  _fertili-
 sers  as  far  as  possible.

 Oy  More  selling  points  to  be  opened  in
 cach  block  and  their  proper  dispersal.

 (i0)  Linking  of  Commercial  Bank  Credit
 Programme  with  fertiliser  sales  on  an
 area  basis.

 Wild  Life  Census

 4482.  SHRI  8.  K.  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  census  for  the  wild  life
 in  the  country  has  been  conducted  and  comp-
 leted  ;

 (b)  whether  the  wild  life  population  is
 on  the  increase  or  decline  ;  and

 (c)  the  findings  of  the  census  held  and
 the  steps  taken  in  safeguarding  the  wild  life
 in  the  country  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  No,  Sir,  Census  for
 all  animals  in  the  country  has  not  been
 conducted.  However  census  of  lions  in  Gir
 Sanctuary,  wild-ass  in  the  Rann  of  Kutch,
 animals  in  Kaziranga  and  Orang  sanctuaries
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 in  Assam  and  tigers  in  U  P.  and  Maharashtra
 have  been  done.  A  country-wide  census  of
 tigers  has  been  taken  up  for  completion  by
 15th  June,  972  and  will  be  repeated  next
 year  in  April-June.

 (b)  The  Expert  Committce  on  Wild  Life
 Conservation  appointed  hy  the  Government
 have  reported  in  late  969  that  there  is  decline
 in  wild  life  population  of  the  country  except
 in  selected  wild  life  preserves.

 (c)  (i)  77  lions  are  reported  in  Gir
 Sanctuary  in  1958,

 (ii)  362  wild-asses  in  the  Runn  of
 Katch  during  469.

 (tii)  Consus  conducted  recently  in
 Kaziranga  has  shown  an  increase
 of  animals  by  149 7%  over  the
 census  figures  of  1966,

 (iv)  452  tigers  in  U.P.  during  1970-71
 and  214  tigers  in  Maharashtra
 during  1971,

 The  steps  taken  for  safeguarding  the  wild
 life  in  the  country  are  :—

 (i)  Establishment  of  more  sanctua-
 ries  and  National  Parks  ;
 Ban  on  the  shooting  of  endan-
 gered  animals  ;

 (ii)

 Ban  on  the  export  of  Mare  and
 endangered  animals  and  bird3
 and  their  products  ;

 (iii)

 (iv)  Restriction  on  the  export  of
 certain  animals  and  birds  and
 their  products  ;

 (v)  Creating  wings  under  the  Forest
 Depaitment  for  systemic  con-
 servation  of  wild  life  ;

 Training  of  inservice  personnel
 drawn  from  the  States  in  wild
 life  conservation  and  manage-
 ment  at  Dehra  Dun.

 (vi)

 Pay  Scales  of  Guidance  Counsellors  in
 Government  Schools,  Delhi

 SHRI  Y.  ESWARA  REDDY  :
 SHRI  D.  K.  PANDA:

 4483,

 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  the  Guidadce  Service  in  the
 Government  Schools  of  Delhi  was  introduced
 in  1959;

 (b)  whether  all  the  appointments  of  the
 Guidance  Counsellors  were  made  in  the  pay
 scales  of  the  Post-Graduate  Teacher  (PGT)
 prevailing  at  respective  times  and  if  so,
 number  of  Guidance  Counsellors  appvinted
 so  far;

 (c)  whether  their  pay  scales  have  not
 been  revised  along  with  others  in  May,  970
 and  September,  97]  and  they  have  been
 placed  in  the  lower  grade  of  Rs,  250-470  with
 retrospective  effect  ;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  are  consi-
 dering  their  demand  for  the  revised  grades  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCI-
 AL  WELFARE  AND  IN  THE  DEPART-
 MENT  OF  CULTURE  (SHRI  D,  P.
 YADAV)  :  (a)  ‘Yes,  Sir.

 (b)  to  (d).  The  number  of  Educational
 and  Vocational  Guidance  Counsellors  appoin-
 ted  so  faris  32.  The  pay  scale  for  these
 posts  is  Rs.  250-470,  the  same  as  the  scale  of
 pay  for  post-graduate  teachers  as  sanctioned
 on  Ist  July,  ‘1959,  While  the  pay  scales  of
 the  post-graduate  teachers  have  been  revised
 subsequently  in  1967,  970  and  1971,  the  pay
 scale  of  the  Educational  and  Vocational
 Counsellors  has  not  been  revised  so  far,  The
 question  of  jhe  revision  of  the  scale  of  pay  of
 Educational  and  Vocational  Guidance  Coun-
 sellors,  along  wiih  other  left-out  categories  of
 teachers,  is  under  active  consideration  of
 Government,

 Housing  Schemes  Covered  by  the  Loan
 Sanctioned  by  Housing  and  Urban

 Development  Corporation

 4484,  SHRI  P.  M.  MEHTA  :
 SHRI  P.  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Housing  Schemes
 covered  by  loans  sanctioned  by  Housing  and
 Urban  Development  Corporation  for  the  cons-
 truction  of  homes  for  low  and  middle  income
 groups  ;  and
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 (b)  the  broad  features  of  the  schemes  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a).  20  (Twenty).

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-895/72}.

 मसबअन्दी  आपरेशन  पर  प्रति  व्यक्ति  व्यय

 4485.  श्री  कमल  मिथ  सथुकर  :  कया
 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  नसबन्दी  आपरेशन  पर

 होने  वाला  प्रति  व्यक्ति  व्यप  सभी  राज्यों  मे  एक
 समान  है  अथवा  भिन्‍त-भिन्‍न  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (प्रो०  डी०  पी०  चअट्टोपाष्याय  )  :

 महाराष्ट्र,  गुजरात  तथा  तमिलनाडु  को  छोड़कर
 जहा  कि  नसबन्दी  आपरेशन  के  प्रति  मामले  पर  खर्च
 क्षधियों  तश्ना  पद्टियों  की  लागत  के  अछावा
 ऋमशः:  46  रुपये,  40  रुपये  तथा  40  रुपये  है,  आम-
 तौर  पर  प्रति  मामले  पर  30  रुपये  खर्च  किए
 जाते  है।  I97]-72  के  दौरान  प्रयोगात्मक
 आधार  पर  गठित  किए  गए  नसबन्दी  कंम्पो  के
 सम्बन्ध  में  उपर्युक्त  राशियों  के  अतिरिक्‍त  केन्द्र
 सरकार  ने  20  रुपये  से  84  रुपये  प्रति  नमबन्दी
 के  मामले  की  दर  से  अतिरिक्त  सहायता  स्वीकृत
 की  है।  इसके  अतिरिक्त  स्थानीय  श्बन्दे  से  धन

 एकत्न  किया  गया  है  तथा  कैम्पों  पर  खर्च  को  पूरा
 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  भी  धन  दिया  है।

 शिक्षकों  और  छात्रों  मे  नई  सामाजिक  नेतिकताएँ
 जगाना

 ‘4486.  भरी  कमल  मिश्र  मधुकर  :  क्‍या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि:

 (क)  क्या  सरकार  का  ध्यात  इस  और  दिलाया
 गया  है  कि  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  दीक्षांत  समारोह
 में  भाषण  करते  हुए  श्री  अच्युत  पटवर््धन  ने  हाल  में

 यह  कहा  था  कि  “भारत  के”  सभी  92  विश्व-
 विद्यालयों  को  सब  से  पंहुले  अपने  शिक्षकों  और
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 छात्रों  में  नई  सामाजिक  नैतिकताएंँ  जगानी

 चाहिए;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्षिमा  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मत्री

 (प्रो०  एस०  नुरुल  हसन)  :  (क).  बनारस

 हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  54वें  दीक्षान्त  समारोह  में
 अभिभाषण  करते  हुए,  श्री  अच्चुत  पटवरद्धन  ने,
 अन्य  बातों  के  साथ  भाथ,  निम्नलिखित  बातें

 कही  —

 (i)  समाजवादी  समाज के  निर्माण  में  जिस
 सामाजिक  शील  और  नए  मूल्यों  की
 आवश्यकता  है,  उसका  निर्मोण  और
 उसकी  बुनियाद  देश  के  विश्वविद्यालयों
 में  डालना  एक  महत्त्वपूर्ण  कार्य  है।
 शासन  और  विश्वविद्यालय,  दोनों
 को  मिलाकर  इस  समाज-शिक्षा  के
 कार्यक्रम  का  संचालन  करना  चाहिए।

 समाजवादी  समाज  की  स्थापना  के

 लिए  जन-मानस  में  जो  परिवतेंन
 जरूरी  है,  उन  संस्कारों  और  प्रवृ-
 त्तियों  को  सर्वप्रथम  विश्वविद्यालय
 के  अध्यापक  और  छात्र  जीवन  में
 साकार  करना  चाहिए  |

 (iii)  विश्वविद्यालय  की  शिक्षा  का  एक
 पहलू  है--सामाजिक  उत्तरदायित्व
 का  भान  ।  स्नातक  पदवी  के  पूर्व
 साल-डेढ़)  साल  ग्रामीण  साक्षरता
 का  अथवा  लोक-शिक्षण  का  काये-
 क्रम  छात्रों  की  शिक्षा  का  आवश्यक
 अंग  मानना  चाहिए  |

 (iv)  प्रौढ़ों  ी  निरक्षरता  के  उन्मूलन  के
 कार्य  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है।
 ग्रामीण  साक्षरता  अभियान  में  सहरों
 की  संख्या  में  युवकों  को  भाग  लेना

 चाहिए।  इस  कार्यकम  की  सफरूता
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 से  अन्य  विकास  कार्यों  विशेषतः  कृषि-
 उत्पादन,  परिवार  नियोजन  आदि  को
 अवश्य  गति  मिलेगी  |

 (ख)  भारत  सरकार  सितम्बर,  96l  से

 स्वैच्छिक  आधार  पर  राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 कार्यान्वित  कर  रही  है।  इस  योजना  का  उद्देश्य
 विश्वविद्यालय  के  छात्रों  में  सामाजिक  जागरूकता

 पैदा  करना  और  सामाजिक  सेवा  परियोजनाओं  में

 समाज  में  कार्य  करने  का  अवसर  प्रदान  करना

 है।  इस  योजना  के  कार्यकरण  के  मूल्यांकन  के

 फलस्वरूप,  निम्नलिखित  प्रस्ताव  विचाराधीन

 हैं  el

 (क)  विश्वविद्यालयों  की  पाठ्यचर्याओं  का

 नए  सिरे  से  अभिविन्यास  किया  जाना

 चाहिए,  ताकि  छात्र  सक्रिय  रूप  से  जन-

 जीवन  के  सम्पर्क  में  आये  और  उनकी
 समस्पाओ  से  अवगत  हो  सके  ।

 प्रत्येक  विश्वविद्यालय  अपने  पड़ोस  के

 एक  खण्ड  अथवा  जिले  को  इलाके  के
 सामान्‍य  विकासात्मक  कार्यक्रम  के  अंग
 के  रूप  में  राष्ट्रीय  सेवा  क ेएक  समेकित
 कार्यक्रम  के  हेतु  अपनाये  ।

 (ख)

 20,000  नए  स्नातकों  के  लिए
 राष्ट्रीय  सेवा  स्वैच्छिक  कोर  की  एक
 प्रयोगिक  परियोजना  स्थापित  की
 जानी  चाहिए।  ऐसे  स्नातकों  को  एक
 वर्ष  तक  वृत्तिकाएँ.  मिलेंगी  और  तीन
 मास  के  गहन  प्रशिक्षण  के  बाद,  उन्हें,
 प्रौढ़  शिक्षा,  अविच्छिन्न  शिक्षा,  साक्ष-

 रता,  बिस्तार,  ग्रामीण  स्वास्थ्य-विज्ञान
 और  स्वच्छता  आदि  जैसी  समाज  सेवी
 योजनाओं  मे  लगाया  जाएगा  ।  इस
 परियोजना  के  कार्यकरण  में  अनुभव
 प्राप्त  करने  के  बाद,  एक  ऐसे  व्यापक
 कार्यक्रम  को  प्रारम्भ  करने  के  प्रश्न
 पर  विचार  किया  जाएंगा,  जिममें

 प्रत्येक  छात्र  को,  अपने  प्रथम  डिग्री

 पाद्यक्रम  के  बाद,  अपनी  डिग्री  प्राप्त

 (ग)
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 करने  और  जीवन-संधर्ष  में  प्रवेश
 करने  अथवा  आगे  अध्ययन  शुरू  करने
 से  पहले,  कुछ  तिर्धारित  अवधि  तक

 राष्ट्रीय  सेवा  का  कार्य  करना  होगा  |

 Night  Homes  for  Pavement  Dwellers

 4487.  SHRIJAGANNATH  MISHRA:
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  established
 night  homes  for  pavement  dwellers  ;

 (b)  if  so,  the  numbers  of  cities  in  which
 they  have  becn  established  ;

 (c)  the  total  amount  spent  for  their  cons-
 truction  during  ‘1970-71,  1971-72 ;  and

 (d)  the  amount  earned  from
 centres  ?

 these

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 THE  MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUS-
 ING  (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  to  (०).
 The  Slum  Clearance  and  Improvement  Scheme
 provides,  inter-alia  for  the  construction  of
 night  shelters  for  providing  sleeping  accom-
 modation  for  shelterless  people,  on  payment
 of  a  rent  not  exceeding  25  Paise  per  person
 per  night  inclusive  of  service  charges.  The
 Scheme  is  in  the  State  Sector  of  the  Fourth
 Five  Year  Plan  and  the  responsibility  for
 provision  of  night  shelters  is  that  of  the  State
 Governments.  Information  about  the  num-
 ber  of  such  shalters,  the  amount  spent  thereon
 during  ‘1970-71  and  1971-72,  and  amount  ear
 ned  by  letting  out  such  shelters  is  not  avail-
 able.

 Student  Participation  in  Management  of
 University  Affairs

 4488.  SHRI  JAGANNATH  MISHRA  ;
 SHRI  C,  K.  CHANDRAPPAN  :

 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  proposal  under  consider-
 ation  of  Government  to  include  student  re-
 presentatives  in  the  management  of  Unlvyersity
 Affairs  has  since  been  finalised  ;
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 (b)  if  so,  by  which  date  the  proposal  is
 going  to  be  implemented  ;  and

 (c)  what  are  the  special  features  of  the
 proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN):  (a)  to  (c).
 The  recommendations  made  by  the  Gajendra-
 gadkar  Committee,  including  those  relating  to
 Students  participation  in  University  Adminis-
 tration  have  been  accepted  in  principle  by  the
 Central  Government.  The  implementation
 of  these  recommendations  would  require
 amendment  of  the  Acts  of  the  Universities  and
 further  action  in  this  regard  is  to  be  taken
 by  State  Governments  and  the  Central  Govern-
 ment.  So  far  as  the  Central  Government  is
 concerned,  these  recommendations  are  being
 taken  into  account  in  formulating  legislative
 proposals  for  the  Central  Universities.  Copies
 of  the  report  have  been  placed  in  the  Parlia-
 ment  Library.

 Establishment  on  an  Agricultural  Research
 Institutions  in  Kanpur,  U.P.

 4489.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state  whether  to  cater  tothe  needs  of
 the  Central  U.P.,  a  third  Institute  for  agricul-
 tural  research  at  Kanpur,  will  be  initiated  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  Information
 has  been  called  for  from  the  Government  of
 U.P.  and  the  same  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  on  receipt.

 Grim  Prospects  facing  North  Indian
 Sugar  Miils

 SHRI  RAJDEO  SINGH  :
 SHRI  RAMKANWAR  :

 4490,

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  North  Indian  Sugar  Mills  in
 private,  publicand  co-operative  sectors  face
 the  grim  prospect  of  having  to  cope  with  the
 economic  consequences  of  high  cane  prices,
 low  recoverics,  limited  cane  availability  and  a
 shortfall  in  production  ;  and

 (b)  if  so,  the  measures  Government  pro-
 pose  to  adopt  to  make  them  run  smoothly  to
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 meet  the  requirements  of  domestic  consump-
 tion  and  export  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a),  Yes,  Sir.  Quite  a
 large  number  of  sugar  factories  in  the  North
 generally  do  not  do  as  well  economically  as
 those  in  the  South,  particulatly  in  Maharash-
 tra,  Gujarat,  Mysore  e‘c.,  on  account  of  in-
 adequate  availability  of  sugarcane,  lower  sugar
 content  of  sugarcane,  and  the  old  and  uneco-
 nomic  capacity  of  the  plants  in  many  cases.
 Keen  competition  from  the  gur  and  khandsari
 producers  in  the  purchase  of  cane,  espccially
 in  the  north,  also  necessitates  payment  of
 higher  cane  prices,

 (b)  The  following  mcasures  have  been
 taken  to  improve  the  working  of  the  factories
 in  the  North  :—

 {i)  Intensive  development  schemes  for
 Sugarcane  around  sugar  factory  areas
 in  most  of  the  States  have  been
 undertaken

 (u)  The  mode:nisation  and  rehabilitation
 of  old  uncconomic  units  depend  on
 the  initiative  of  the  sugar  factories
 themselves,  Applications  for  ex-
 Pansion  received  from  them  are
 sympathetically  considered.

 (iii)  In  order  to  examine  the  matter  from
 an  all  India  angle,  the  Sugar  Indus-
 try  Enquiry  Commnssion  set  up  in
 Scptember,  1970,  has  been  asked  to
 suggest  a  blue  print  for  the  devel-
 opment  of  the  sugar  industry  over
 a  period  of  the  next  0  to  5  years.

 Setting  up  of  Agro-Service  Centres  to  Pro-
 vide  Employment  to  Educated  Rural

 People

 4491,  SHRI  RANABAHADUR  SINGH:
 SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY  :

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Agro-Service  Centres
 80  far  opend  to  provide  employment  to  the
 educated  young  rural  people  ;

 (b)  the  State-wise  break-up  of  the  total
 number  ;
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 (c)  the  agency  through  which  the  setting
 up  of  such  Centres  is  executed  ;  and

 (d)  the  number  of  educated  rural  youth
 who  have  benefited  from  this  scheme  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  ?,  SHINDE)  :  (a)  I32  Agro-
 Service  Centres  have  been  established  in
 various  States  till  20th  April,  1972.

 (b)  U.P.  85
 Bihar  37

 Haryana  8
 Madhya  Pradesh  2

 Total  :—  32

 (c)  Agro-Service  Centres  are  being  esta-
 blished  through  the  State  Agro-Industrics
 Corporation/State  Governments,

 (d)  So  far  20  nos,  of  technically  quali-
 fied  personnel  200  nos,  of  skilled  persons  and
 00  nos.  of  clerical  staff  have  been  gainfully
 employed.

 Production  of  Foodgrains,  Poultry,  Fish,
 Milk  Vegetables

 4492.  SHRI  RANABAHADUR  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  the  Statewise  break  up  of
 production  of  foodgrains,  poultaty,  fish,  milk
 products  and  vegetables  during  the  years
 1970-71  and  ‘1971-72,  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHES  P,  SIIINDE)  :  Statements  (I  to
 V)  giving  available  information  in  regard  to
 production  of  foodgrains,  eggs,  fish,  milk
 products  and  potatoes  are  laid  onthe  Table
 of  the  House  [Placed  in  Library.  See
 No,  LT—896/72].

 Progress  made  by  Central,Food  Technolo-
 gical  Research  Institute  for  Nutri-

 tious  Food

 SHRI  RANABAHADUR  SINGH  :
 SHRI  PAMPAN  GOWDA  :

 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE
 be  pleased  to  state  the  progress  made  by  the

 4493.
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 Central  Food  Technological  Research  Insti-
 tute  for  nutritious  ‘food  for  poormen’  during
 last  three  years  ?

 THE  MINISTER  OF  STATI  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULIURE  (SIIRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  The  nutitious
 food  for  low  income  groups  developed  by  the
 Central  Food  Technological  Research  Institute
 and  promoted  by  Government  include  the
 following  :

 (i)  Balahar:  tis  low-cost:  mixture  of
 vegetable  protein,  cereal  grains,  milk
 powder/pulse  flour,  vitamins  and
 minetals  and  is  now  be.ng  produced
 ona  lage  scale  for  child  feeding
 programmes

 Bal  Amul  +  Wis  a  hugh  protem  pre-
 cooked  weaning  food  made  from
 cereals,  soya  flour,  milk  powder  and
 fortified  with  vitamins  and  minerals
 which  will  be  commercially  marketed
 by  the  Kawa  District  Cooperative
 Milk  Producers  Union.

 (u)

 (in)  Fortified  Atta  ‘the  wheat  atta
 produced  in  the  Roller  Flour  Mills
 is  fortified  with  a  proteim-concentrate
 like  edible  groundnut  flour  and  fortt-
 fied  with  vitamins  and  miuerals.  A
 fresh  programme  for  production  of
 fortified  atta  ts  under  implementation
 in  Bombay  and  Culcutta

 Miltone  (Protcin  isolate  toned
 milk):  है  is  a  high  protein  beverage
 prepaicd  by  using  vegetable  protein
 (groundnut  protein)  and  blending  it
 with  normal  milk  and  is  fortified  with
 vitamins.

 (vi)

 Success  of  Vasectomy  Among  Different
 Strata  of  People

 4494.  SHRI  S.  N.  MISRA:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  plcased  to  state  :

 (a)  whether  any  data  have  been  collec-
 ted  separately  as  tothe  percentage  of  the
 success  of  vasectomy  in  upper-middle,  middle
 and  lower  income  groups  ;

 (b)  whether  data  have  been  collected  on
 family  planning  community-wise  ;  and
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 (c)  if  so,  whether  a  copy  of  data  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  House  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA.-
 DHYAYA):  (a)  No  systematic  study  on  an
 all-India  basis  has  been  carried  out  to  find  out
 the  percentage  of  successful  cases  among  vasec-
 tomised  persons  belonging  to  upper-middle,
 middle  and  lower  Income  gioups.  However,
 a  few  localised  studies  have  been  made  among
 the  vesectomised  cases  which  furnish  their  dis-
 tribution  by  income.  A  statement  containing
 the  available  information  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT—897/72].

 (b)  and  (c).  Community-wise  _  statistics
 regarding  acceptance  of  the  Family  Planning
 Programme  on  State/All-India  basis  are  not
 maintained  However,  some  ad-hoc  studies
 have  been  conducted  and  the  results  of  such
 studies  have  been  compiled.  These  are  shown
 in  the  statements  laid  on  the  Table  of  the  House,
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT  —897/72}

 Effect  of  Mechanised  Farming  on  Agricul-
 tural  Production

 4495.  SHRIS.N.  MISRA:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  ¢

 (a)  whether  the  increased  agricultural
 production  has  been  largely  contributed  by
 use  of  mechanised  farming  ;

 (b)  whether  any  study  has  been  made
 as  to  the  effect  on  production  by  mechanised
 farming  and  by  reduction  of  the  ceilings  on
 lands  ;  and

 (c)  if  so,  the  results  of  such  studies  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISfRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  क,  SHINDE)  :  (a)  Introduc-
 tion  of  machanised  farming  has  also  helped
 in  increasing  the  agricultural  production  in  the
 country  a}though  the  exact  contribution  made
 hes  not  bee  assessed  so  far.

 (b)  and  (c).  No,  Sir.  However,  studies
 are  being  undetiaken  by  the  Punjab  Agricultu-
 tal  University,  Ludhiana  and  Indian  Institute
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 of  Management,  Ahmedabad  with  the  objective
 of  measuring  the  impact  of  farm  mechanisa-
 tion  on  employment  and  productivity  in  repre-
 sentative  farming  areas  of  the  respective  States.
 The  final  report  of  the  study  may  become
 available  some  time  during  1974,

 Stoppage  of  use  of  Loop

 4496.  SHRI  S.  N.  MISRA:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  use  of  Joop  has  been
 completely  denounced  and  stopped  ;

 (b)  if  so,  why  ;  and

 (c)  how  much  investment  had  been  made
 by  Government  for  manufacture  of  this
 device  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF  D.  P.  CHATIOPA.
 DHYAYA):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise,

 (c)  The  I.U  C.D,  «६  being  manufactured
 by  the  Small  Scale  Industries  Department  of
 the  Uttar  Pradesh  Government.  The  Govern-
 ment  of  India  has  made  no  investment  for
 manufacture  of  this  device.

 Restrictions  on  Medical  Facilities  te  Govern-
 ment  Servants  to  Check  Explosion  of

 Population

 4497.  SHRI  S.N.  MISRA:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY  PLAN-
 NING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  contempla-
 ting  to  bring  in  Jegislation  or  to  impose  res-
 trictions  in  the  matter  of  medical  facilities  to
 Government  servants  in  order  to  check  the
 explosion  of  population  ;  and

 (b)  if  so,  what  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OR  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF,  D  क  CHATTOPA-
 DHYAYA  (a)  No,

 6)  Does  not  arive,
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 Pay  Scales  of  Demonstrators,  Engineering
 Instructors  and  Workshop  Instructors

 in  Delhi  Polytechnics

 4498  DR.  KARNI  SINGH:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WALFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  All  India  Council  for
 Technical  Engineer  has  recommended  same
 scales  of  pay  for  Demonstrators,  Education
 Instructors  and  Workshop  Instructors  in
 Delhi  Polytechnics  ;

 (b)  whether  these  two  categories  of  Poly-
 technic  teachers  are  having  the  same  scales
 in  Uttar  Pradesh  and  Jamia  Milia  Rural  Engi-
 neering  Institution  Okhla,  New  Delhi  ;

 (c)  whether  pay  scales  of  these  teachers
 are  different  in  Delhi  Polytechnics  $  and

 (d)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken
 by  Government  to  remove  this  anamally  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULIURE  (SHRI  D.  P.  YADAY):  (a)
 No,  Sir,

 (b)  and  (c).  A  statement  giving  the  re-
 quired  information  is  laid  on  the  Table  of  the
 House,  [Placed  in  Library.  Sce  No.  LT—
 1898/72].

 (d)  In  view  of  the  position  indicated  in
 the  statement  the  question  of  revision  of  the
 pay  scales  of  the  staff  of  Delhi  Polytechnics
 does  not  arise.

 Faculty  House/Nalanda  Hostel  of LLT.
 Delbi

 4499,  SHRI  KARTIK  ORAON:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Faculty  House/Nalanda
 Hostel,  of  Indian  Institute  of  Technology,  New
 Delhi,  is  remaining  absolutely  under  utilised  ;
 and

 (b)  7  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION, t
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
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 (PROF,  8.  NURUL  HASAN):  (a)  and  (b).
 The  Faculty  House  consists  of  two  parts  :  (i)
 Nalanda  Hostel  and  (ii)  Nalanda  Guest
 House.  The  Nalanda  Hostel  is  designed  to
 provide  accommodation  to  research  scholars
 with  families,  According  to  the  report  recei-
 ved  from  the  Institute,  all  the  54  suites  of
 the  hostel  are  occupied  in  full.  The  Nalanda
 Guest  House  provides  accommodation  for
 casual  visitors  (Institute's  guests),  parents  of
 students,  Faculty  Guests  and  participants  of
 Summer  Schools,  Wintor  Workshops,  Sominars
 Conferences,  etc  The  average  occupancy  is  55
 per  cent  each  month,

 Irregularities  in  fixation  of  Salaries  of
 Officers  in  TI.T.  Delhi

 4500.  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARF  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  several  Administrative  Offi-
 cers  of  the  Indian  Institute  of  TVechnology.
 Delhi,  were  irregularly  granted  additional  pay
 or  for  that  matter  the  fixation  of  salary  itself
 suffered  from  marked  irregularities  ;  and

 (b)  ifso  the  number  of  such  Officers
 who  fall  under  this  category  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.S  NURUL  HASAN):  (a)  and  (७).
 The  emoluments  of  various  members  of  staff
 are  fixed  by  the  authorities  of  the  Institute
 according  to  the  provisions  of  the  Instituces  of
 Technology  Act,  1961.  Recently,  a  few  com-
 plaints  of  irregularity  in  the  fixation  of  pay
 of  some  members  of  the  administrative  staff
 and  grant  of  special  pay  have  been  received
 and  the  matter  is  being  examined,

 Work  of  Computer  Centre  of  LT,  Delhi

 4501,  SHRI  KARTIK  ORAON  :  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  work  of  the  Computer
 Centre  of  the  Indian  Institute  of  Technology,
 Delhi  was  undertaken  in  abeyance  of  the
 standard  procedure  laid  down  by  the  Govern-
 ment  of  India  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  following
 the  standard  procedyres  ;  and
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 (c)  the  resources  and  additional  exp2ndi-
 ture  that  was  involved  tn  not  following  the
 standard  procedure  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,  SO-
 CIAL  WELFARF  AND  CULTURE  (PROF.
 S  NURUL  HASAN).  (a)  to  (c).  The  Civil
 Work  of  the  Computer  Centre  of  the  Institute
 was  undertaken  in  accordance  जाओ  the  stand-
 ard  procedure  Tenders  for  the  as-condition-
 ing  of  the  Centic  were  initially  invited  on  open
 tender  basis  but  concquent  on  the  failure  of
 the  party  to  accept  the  conditions  of  tender,
 the  work  had  to  be  awarded  on  limited  tender
 basis  to  a  reputed  firm  This  ts  in  accordance
 with  the  normal  procedule  as  it  is  a  specialised
 precision  work.  Ihe  Institute  has  denied
 that  there  has  been  any  loss  to  them  im  the
 allotment  of  this  work

 Rehabilitation  of  Blind  Persons

 4502.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU.  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state

 (a)  the  cstimited  number  of  blind  per-
 sons,  State-wise  ,

 (b)  how  many  of  them  have  been  {bene-
 fited  by  the  various  sehcmes  of  his  Ministry
 formulated  for  cach  State  ,  and

 (c)  the  nature  of  assistance  rendered  by
 the  Social  Welfare  Department  to  each  State,
 during  the  last  three  years,  for  the  rehabilitae
 tion  of  the  blind  persons  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISIRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WLLFARE  (SHRI  K  S  RAMASWAMY)  :
 (a)  No  reliable  data  about  the  size  of  the
 blind  population  or  its  State-wise  break-up  are
 available  However,  it  is  estimated  that  the
 countiv  has  about  5  million  blind  estimated.

 (b)  The  Department  of  Social  Welfare
 has  not  formulated  schemes  for  the  welfare  of
 the  blind  for  each  State  ;

 {c)  In  the  IV  Plan,  programmes  for  the
 rehabilitation  of  the  blind  have  been  transferred
 tothe  State  sector.  The  Department  of
 Social  Welfare  does,  however,  have  certain
 Central  programmes,  the  benefits  of  which  are
 open  to  blind  students  from  all  the  States.
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 Consumption,  Demand  and  Supply  of
 Fertilizer,  State-wise

 4503.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  average  consumption  of  fertilizers
 per  hectare  of  cultivated  land  in  each  State.
 year-wise  during  the  last  three  years  ;  and

 (b)  the  state-wise  demand  and  supply  of
 fertilizers  year-wise  during  the  last  three
 years  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P  SHINDE)*  (a)  and  (b).
 Two  statements  are  showing  the  average  con-
 sumption  per  hectare  of  net  area  shown  in  each
 State  and  year-wise,  during  the  last  three  years
 and  the  demand  and  supply  of  fertihzers  in
 terms  of  plant  nutrients  in  each  State,  year-
 wise,  during  the  last  three  years  are  laid  on
 the  Table  of  the  House.  {Placed  in  Library
 See  No  LT  1899/72]

 The  demands  of  States  shown  for  each
 year  are  the  net  requirements  of  the  States  as
 finalised  in  consultation  with  them  to  be  met
 by  both  the  domestic  manufacturers  and  the
 Central  Fertiliser  Pool.

 State  wise  Outlay  and  Expenditure  on
 Rural  Road  Development  Works

 4504  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :
 DR,  LAXMINARAIN  PANDEY  :

 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  Central  allocation  to  each  State
 on  rural  road  development  works,  year-wise,
 from  1969-70  to  1974-72  ;  and

 (b)  the  Central  assistance  actually  utili-
 sed  by  each  State  year-wise  from  1969-70  to
 97i-72  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  :  (a)  and
 (b).  Central  assistance  to  States  is  given  in
 the  form  of  block  loans  and  block  grant  and
 there  is  no  separate  allocation  for  the  develop-
 ment  of  rural  roads.  However,  in  the  Fourth
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 Five  Year  Plan,  the  State  Governments  have
 been  asked  to  earmark  at  least  25%  of  the
 outlay  on  roads  in  the  State  Plans  for  the
 development  of  rural  roads  It  is  estimated
 that  during  the  first  three  years  of  the  Plan,
 hey  1969-70  to  1971-72,  the  State  Government
 have  spent  about  40%  of  their  total  expendi-
 ture  on  roads  on  rural  roads  which  comes  to
 approximately  Rs.  120  crores.  In  addition,
 local  resources  are  also  mobilised,

 Funds  are  also  being  provided  under
 certain  Centrally  financed  programmes  such  as
 Drought  Affected  Areas  Programme,  Com-
 mand  Areas  Development  Programme,  etc.
 These  programmes  provide  for  various  develop-
 mental  activities  which  include,  inter  alia,
 rural  roads  also  Available  information  shows
 that  expenditure  aggregating  Rs.  ‘11.46,  crores
 was  incurred  under  the  wo  programmes,
 namely,  Drought  Prone  Area  Programme  and
 Command  Areas  Development  Programme,
 till  31.3,1972,

 Development  of  National  Capital  Region

 SHRI  R  P  ULAGANAMBI  :
 SHRI  T.  S.  LAKSHMANAN  :

 4505,

 Will  the  Minister  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  action  taken  by  Government  on
 the  studies  completed  by  the  Town  and
 Country  Planning  Organisation  for  the  develop-
 ment  of  National  Capital  Region  ;

 (b)  whether  the  National  Capital
 Regional  Planning  Board  has  been  constitu-
 ted  ;  and

 (c)  if  so,  the  composition  and  the  duties
 assigned  to  the  Board  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  हू,  GUJRAL)  :  (a)  The  studies  are
 being  examined  by  the  Governments  of
 Haryana,  Rajasthan  and  Uttar  Pradesh  who
 are  concerned  with  the  National  Capital

 ,  Region.

 (b)  Not  yet.

 गि  Does  aot  arise.
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 Develepment  Plan  for  South  Fast
 Resource  Region

 4506.  SHRI  R.  P.  ULAGANAMBI  :
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  and  brief  outlines  of
 studies  completed  by  the  Joint  Planning  Reard
 set  up  for  the  preparation  of  a  development
 plan  for  South  East  Resource  Region  com-
 prising  Bihar,  West  Bengal,  Orissa  and
 Madhya  Pradesh  ;

 (b)  if  so,  the  action  taken  on  such
 completed  studies  ;  and

 (c)  if  not,  when  these  studies  are  Jikely
 to  be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K,  GUJRAL)  :  (a)  20.  The  studies
 relate  to  the  delineation  of  the  region  ;  the
 development  of  Agricultural,  Forest  and
 Mineral  Resources  ;  Cropping  pattern  ;  Iron
 and  Steel  Industry  and  its  export  potential  ;
 industrial  development  potential  ;  transporta-
 tion  and  communication;  pattern  of  he
 movement  of  coal  and  ore;  social  services
 and  welfare  including  tribal  welfare  ;  educa-
 ional  programme  for  tribal  population  ;  rural
 and  urban  settlements,  regional  land  ase  ;  role
 of  growth  focii  in  regional  development  ;
 development  of  water  and  power  resources  ;
 etc.

 (b)  and  (c).  The  completed  studies  have
 been  furnished  to  the  concerned  State  Govern-
 ments  so  that  they  could  make  use  of  them
 in  the  preparation  of  development  plans  for
 their  Districts.

 Levy  of  Tax  on  Sight-Seeing  of  १
 Sathambh  8९  Chittorgarh  ४७४

 4507.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Government  of  India
 have  levied  tax  on  the  sight  seeting  of  Vijay
 Sathambh  at  Chittorgach  in  Rajasthan  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  the  monthly  income  ecarmed-by-way
 of  taxation  ;  sn@
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 @)  the  adverse  effects  on  the  visitors
 and  sight-seers  of  Chittorgarh  Fort  and  Vijay
 Sathambh  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  An
 entry-fee  of  50  paise  per  head  has  been  levied
 at  Vijaya  Stambha  (Victory  Tower)  at  Chittor-
 garh  for  persons  above  the  age  of  fifteen.
 Entry,  however,  is  free  once  a  week.

 (b)  Entrance-fee  has  been  levied  not
 only  at  Vijaya  Stambha  (Victory  Tower),  but
 also  at  twenty-five  other  Centrally-protected
 monuments  which  are  of  great  tourist  interest
 and  where  it  has  been  found  feasible  to
 enforce  the  fee.  The  purpose  of  levying  the
 fee  is  to  control  entry  and,  incidentally,  also
 to  augment  revenue  which  could  be  ploughed
 back  for  the  maintenance  of  monuments.

 (c)  and  (d).  A  statement  of  the  monthly
 income  from  the  levy  of  entrance  fee  is  laid
 on  the  Table  of  the  House,  from  which  it  will
 be  seen  that  there  has  been  no  adverse  effect
 on  the  number  of  visitors  to  Vijaya  Stambha
 and  inferentidily  to  the  Chittorgarh  Fort.
 [Placed  in  Liberary.  See  No,  LT-900/72].

 मेडिकल  कालेजों  में  परीक्षा  पास  कर
 मिकलने  वाले  डाक्टरों  को  संख्या

 4508,  श्री  आर०  बी०  बड़े  :
 श्री  जी०  बाई०  कृष्णन  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  1969-70  और  1970-71  में  मेडिकल
 कालेजों  से  डाक्टरी  की  शिक्षा  पूरी  करने  के  बाद
 कितने  डाक्टर  कालेजों  से  बाहर  निकले;  और

 (ख)  उनमें  से  कितने  डाक्टरों  को  काम
 मिल  गया  है  और  क्रितने  अभी  तक  बेकार  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में
 उप-भंत्री  ो  wo  के०  किल्क्‌ू)  :  (क)  और

 (छा).  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  और  यथा-
 शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी।
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 दिल्‍ली  में  रंन  बसेरे

 4509.  श्री  हुकम  ह... क  कछवाय  :  क्‍या
 निर्माण  और  आवास  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  इस  समय  दिल्ली  में  कितने  रैन  बसेरे

 हैं;

 (ख)  इन  रेत  बसेरो  में  एक  साथ  कितने
 व्यक्ति  आश्रय  पा  सकते  हैं;  और

 (ग)  इनमे  और  सुधार  करने  के  लिये  क्‍या
 योजनाएं  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (शी  आई०  के०  गुजराल)  :  (क)  नगर  निगम

 क्षेत्र  में 11  स्थायी  तथा  iO  मौसमी  (केवल  णीव
 काल  के  लिये)  रैन  बसेर  है।

 (ख)  स्थायी  रैन-बसेरों  में  3240  तथा
 मौसमी  रैन-बसेरो  मे  985,

 (ग)  ऐसी  बोई  योजना  नही  है  1

 र।मेह्वर  द्वीप  में  भगवान  राम
 का  मंदिर

 45\0.  at  हुकम  चन्द  कछवाय  क्या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  क्या  रामेदवरम  स्थित  भगवान  राम  के
 मदिर  की  सुरक्षा  हेतु  अनुदान  देने  की  कोई  योजना
 सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कह्याण  तथा  संस्कृति  संत्री

 (प्रो०  एस०  नुरूल  हसन)  :  क्योंकि  मंदिर  एक
 केन्द्र  संरक्षित  स्मारक  नहीं  है  अतः  भारत  सरकार
 का  इससे  कोई  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  है।  तथापि,

 तमिलनाडु  सरकार  से  एक  प्रार्थना  प्राप्त  होने  पर
 भारत  सरकार  ने  उसे  यूनेस्को  के  पास  भेजा  था
 जिसने  एक  विशेषज्ञ  की  सेवाएं  1970 +  प्रदान
 की  थी  विशेषज्ञ  ने  आकर  मंदिर  को  देखा  और

 एक  रिपोर्ट  दी  जो  आवश्यक  कारंबवाई  के  लिए
 राज्य  सरकार  के  पास  पहले  ही  भेजी  जा  चुकी
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 है।  मंदिर  की  मरम्मत  और  संरक्षण  के  लिए
 10,000  डालर  की  छागत  का  सांज  सामान  देने
 के  हेतु  भी  यूनेस्को  सहमत  हो  गया  है  ।

 यूनेस्को  विशेषज्ञ  की  रिपोर्ट  में  सुझायी  गयी
 मरम्मतों  के  कार्यक्रम  की  आयोजना  और
 का्थल्वियन  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  सलाह  और
 मार्ग  दर्शन  प्राप्त  करत  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  से  संपर्क  स्थापित  करने
 की  सलाह  दी  गयो  है

 Procedure  for  Grant  of  Loan  in  Gujarat for  Agricaltural  Purposes

 45il.  SHRI  VLKARIA  :  Will  —  the
 Minster  of  AGRICUS  TURE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  the  special  facilites  being  given  with
 regaid  to  the  procedure  and  conditions  for
 the  advancenint  of  loans  for  agricultural
 purposes  in  Gujarat  and

 facilities  on (b)  the  impact  of  these
 agriculture  ?

 THE  MINISIER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  PrP  SELINDE)  (a)  The
 Government  of  Giyarat  have  exempted  agri-
 cultural  Ioans  froin  commercial  banks,  upto
 certain  limits,  in  tespect  of  stamp  duty  and
 registration  fee  et.  The  details  of  the  conces-
 sions  given  by  the  State  Government  are
 given  at  pages  86-87  of  the  Report  of  the
 Lxpert  Group  on  State  Lnactments  having  a
 bearing  on  commetcial  Bank  Jerding  to  agri-
 culture  (falwar  Commuttee),  which  is  a  priced
 publication  issued  by  the  Reserve  Bank  of
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 provided  for  loans  issued  to  small  and  margi-
 nal  farmers  in  selected  areas.

 (b)  These  facilities  have  hetped  in  the
 flow  of  larger  credit  for  agriculture,

 Sugar  Factories  in  Gujarat  State  and  Sugar
 produced  by  them

 4512,  SHRI  VEKARIA  :  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  of  sugar  factories  in
 Gujarat  State  and  the  quantity  of  sugar  pro-
 duced  by  each  of  these  factories  during  the
 last  three  years  ;

 (b)  how  many  of  these  factories  are  in
 the  private  scctor  and  how  many  in  the  co-
 operative  scctor  ;  and

 (c)  whether  there  is  scope  for  statting
 more  sugar  factories  in  Gujarat,  keeping  in
 view  the  total  cane  production  of  this  State  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF,
 SHER  SINGH):  (a)  and  (b).  There  are  at
 present  seven  sugar  factories  in  Gujarat  State
 and  all  are  in  the  cooperative  sector.  A  stater
 ment  indicating  the  quantity  of  sugar  produced
 by  each  of  these  sugar  factorics  during  the
 last  three  years  i.e.  during  1968-69,  1969-70
 and  ‘1970-71  seasons  is  attached,

 (c)  Jn  view  of  the  cane  potential  in  the
 State  of  Gujarat,  letters  of  intent/licences  have
 already  been  granted  for  the  establishment  of
 six  more  cooperative  sugar  factories  and  these
 are  likely  to  go  into  production  in  the  next

 India.  Special  guarantees  have  also  been  few  years.
 Statement

 SI.  No.  Name  of  the  factory  _Quantity  of
 sugar  produced  (Tonnes) 1968-69  1969-70  ‘1970-71  .

 —,  2  3.  4870  ४5

 [छत  Khedut  Sahakari  Khand  Udyog  21,656  25,119  21,467
 Mandli  Ltd,  Sardar  Baug,  Bardoli,
 District  Surat.

 2.  The  Sahakati  Khand  Udyog  Mandal  1,373  10,336  7927  >
 Ltd.,  Gandevi,  Bilimora,  District
 Bulsar,
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 3.  Shree  Bileshwar  Khand  Udyog  Khe-  28,890  74,198  25,425
 dut  Sahakari  Mandli  Ltd.,  Kodinar,
 District  Aareli,

 4  Shree  Una  Taluka  Sahakari  Khand  14,509  18,426  12,242
 Udyog  Mandli  Ltd.,  Una  (Sorath)
 District  Junagadh.

 5.  Shree  Madhi  Vibhag  Khand  Udyog  4,210  20,591.  15,853
 Sahakari  Mandli  Ltd.,  Post  Madhi,
 District  Surat.

 6.  Shree  Chalthan  Vibhag,  Khand  349
 Udyog  Sahakari  Mandli  Ltd.,  Chal-
 than,  District  Surat.

 *7,  Chprotar  Sahakari  Khand  Udyog  94
 Ltd.,  Petlad,  District  Kaira.

 *The  factories  at  Chalthan  District  Surat  and  Petlad  District  Kaira  started  production
 during  1970-71  season.

 Facllities  far  Fishing  Operation  at  Gujarat
 Coast

 45i3.  SHRI  VEKARIA  :  Will  the  Minis-
 ter  of  AGRICULTURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  adequate  facilities  exist  for
 fishing  operations  in  the  coastal  areas  of
 Gujarat  ;

 (b)  whether  there  are  proposals  under
 consideration  for  improving  and  constructing
 fishing  harbours  in  the  State  ;  and

 (c)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  to  (c).
 Fishing  harbour  facilities  in  the  coastal  areas
 of  Gujarat  exist  to  some  extent  at  Navabunder,
 Jafrabad.  Umbergaon,  Porbunder,  Umersadi,
 Kolak,  Mangrol,  Hirakot  and  Jakhau.  In
 addition,  a  fairly  large-sized  harbour  has  been
 provided  at  Veraval  at  a  cost  of  Rs.  26  lakhs
 Harbour  facilities  on  a  small  scale  are  availa-
 ble  at  Kandla,  The  Government  of  India  has
 issued  total  sanctions  amounting  to  Rs,  59
 fakhs  for  creation  of  landing  and  berthing
 facilities  in  the  coastal  areas  of  Gujarat.  A
 survey  of  these  areas  has  also  been  carried  out
 by  the  UNDP  assisted  Pre-investment  Survey
 of  Fishing  Harbours  Project,  Bangalore,  for
 preparation  of  project  reports  for  intensive
 developinent.  They  have  indicated  Umbergaon
 as  suitable  from  the  engineering  point  of  view
 for  developing  intoa  harbour.  Detailed  in-

 vestigations  are  likely  to  be  taken  up  during
 late  1972.

 The  State  Government  have  sent  propo-
 sals  for  undertaking  some  additional  works  at
 Veraval  such  as  providing  dry  dock,  electricity.
 cranc  factlities  etc  and  for  providing  naviga-
 ble  aids  some  fishing  centres.  These  are  being
 examined  im  consultation  with  the  State
 Government.

 Economic  Condition  as  Criterian  for  Deter-
 mining  Family’s  Backwardness

 4514,  SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  proposed  to  fix  econo-
 mic  condition  of  a  family  excepting  the  Sche-
 duled  Castes  and  Tribes  people  as  the  criteria
 for  backwardness  for  educational  facilities  ;
 and

 (b)  if  not,  reasons  therefor  ?

 THE  DFPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  (SHRI  K.S.  RAMASWAMY):
 (a)and  (b).  The  Government  of  India  have
 not  drawn  up  any  list  of  Backward  Classes
 other  than  the  Scheduled  Castes  and  Schedu-
 Jed  Tribes.  The  matter  has  been  left  to  be
 decided  by  the  State  Governments  who  have
 been  advised  that  in  the  opinion  of  the
 Governments  of  India,  it  would  be  better  to
 go  by  economic  tests  rather  than  caste.
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 Eoonomic  condition  of  a  family  is  a  principal
 consideration  apart  from  academic  merit,  in
 the  case  of  national  scholarships  awarded  by
 the  Central  Government.  Central  Govern-
 ment  have  also  under  their  consideration
 teagures  to  provide  special  educational  facili-
 ties  to  children  balonging  to  the  socially  and
 economically  deprived  sections  of  the  com-
 munity.

 intment  of  Hippies  by  Bal  Bhavan
 App  Society,  New  Delhi

 4515.  SHRI  BHARAT  SINGH  CHOW-
 HAN:  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Director  of  Bal  Bhavan
 Society  of  India,  New  Delhi  has  appointed  a
 few  happies  without  the  approval  of  Govern-
 ment  and  in  contravention  of  Foreigner’s
 Registration  Act  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  ANDIN  THE  DE-
 PARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.
 YADAY)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Government  Control  over  Working  of  Bal
 Bhavan  Society  of  India,  New  Delhi

 45i6.  SHRI  BHARAT  SINGH  CHOW-
 HAN:  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  :

 the  extent  of  Government  control
 Bhavan  society  of

 (a)
 over  the  working  of  Bal
 ladia,  New  Delhi  ;

 (b)  whether  the  post  of  Director  of  Bal
 Bhavan  is  filled  through  the  Union  Public
 Service  Commission  ;

 (०).  the  academic  qualifications  prescribed
 for  the  post  of  Director  ;  and  whether  the
 peesant  Director  is  not  academically  qualified
 ta  hold  the  post  ;  and

 d)  if  ४०,  whether  she  has  been  appointed
 on.  regular  or  जा  ad-hoc  basis  ?
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 THE  DE?UTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.  YADAV)  ;  (a)
 Bal  Bhavan  Society  of  India  is  a  Society  regis-
 tered  under  the  Sovieties  Registration  Act.
 The  affairs  of  the  Society  aie  managed  and
 conducted  by  a  Board  of  Management,  accord-
 ing  to  the  rules  and  regulations  of  the  Society
 which  have  been  framed  with  the  approval  of
 the  Government  of  India.  The  previous  sanc-
 tion  of  the  Government  of  India  is  also  requi- red  for  any  change  in  the  rules  and  regula-
 tions.

 The  Chairman  and  Vice-Chairman  of  the
 Bal  Bhavan  Society  are  appointed  by  the
 Government  of  India.  Two  representatives  of
 the  Government  of  India,  one  each  from  the
 Ministry  of  Education  and  the  Ministry  of
 Finance  are  also  nominated  on  the  Board  of
 Management.

 (b)  No,  Sir,

 (०)  and  (d).  The  appointment  of  the  pre-
 sent  Director  was  made  by  the  Chauman  of
 the  Bal  Bhavan  after  calling  for  applications
 through  an  advertisement  in  the  Icading  news-
 papers.  The  academic  qualifications  pres-
 eribed  for  the  post  were  as  follows  :—

 “Essential—Good  M.Sc.j/M.A.  (Picferably
 first  Class)  Degree  or  equivalent  advanced
 Degree  or  Diploma  in  Creative  Art.  or  per-
 forming  arts.  Minimum  Five  Ycars’  experi-
 ence  of  working  with  children  in  school/or
 out-of-school  setting.  While  in  school  the
 candidate  must  have  been  responsible  for
 organising  and  conducting  extra-curricular  acti-
 vitics,  such  as  Art,  Dance,  Drama,  Music,
 Science  Clubs,  Exhibitions,  Field  Trips,  Games
 and  Physical  Education  Activities,

 Desirable  :  Minimum  2  years’  administration
 or  supervisory  experience.  Study  abroad  in
 any  one  or  more  of  the  following  fields  :
 Education  Art  Education,  Science  Education,
 Child  Development.  Group  work  (Social
 Work)  Educational  Psychology,  Experience  of
 working  abroad  in  schools,  Science  Clubs,
 Boys  Clubs,  Children’s  Museums,  Summer
 Camps,  Community  Centres,  Authorship  and
 publication  of  articles,  pamphlets,  proposals,
 books  on  education,  out-nf-school  education,
 and  all  matters  related  to  children  Familiarity
 with  oroblems  of  creative  education  and
 recreation.
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 Membeiship  in  Professional  Organisation
 and  Association  with  Educational  Societies
 Experience  of  research  and  organising  of
 Teacher  Training  Programmes,  Seminar  ond
 Conferences.

 The  present  Director  is  a  BSc.  T.D.  and
 48  a  Associate  of  the  Drama  Board  (London)
 and  has  been  considered  well  qualified  to  hold
 the  post  of  Director,  Bal  Bhavan.

 The  present  Director  was  appointed  for  a
 period  of  one  year  asa  _  result  of  the  selec-
 tion  made  in  response  to  the  advertisement.
 On  the  busts  of  her  performance,  she  has  been
 given  a  fresh  contract  for  three  years

 Grant-in-Aid  to  Bal  Bhavan  Society  New
 Dethi

 45\7.  SHRI  BHARAT  SINGH  CHOW-
 HAN:  Wi  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WLLFARE  be  pleased  to
 state

 (a)  the  grant-in-a'd  given  to  Bal  Bhavan
 Suciety  of  India,  New  Delht  by  Government
 during  the  last  three  years  ;  and

 (b)  whether  the  auditors  have  raised  seri-
 ous  objection  on  wasteful  expenditure,  if  so,
 their  findings  ?

 THE  DEPUTY  MINISILR  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.  YADAV):
 (a)  Grant-m-aid  given  to  Bal  Bhavan  Society,
 India,  during  the  last  three  years  are  as
 follows  :—

 1969-70,  Rs.  6,45,000.00
 1970-71  Rs.  7,22,000.00
 ‘1971-72,  Rs.  7,i5,000  00

 (b)  The  reports  of  ths  Government  Audi-
 tors  have  only  been  recetved  for  the  years
 1969-70,  and  970-7I.  These  reports  do  not
 contain  any  serious  objection  on  wasteful  ex-
 penditure  The  Government  audit  for  the
 year  1971-72,  has  yet  to  take  place.

 Children  on  Roll  of  Bal  Bhavan  Society  of
 India,  New  Delhi

 4518,  SHRI  BHARAT  SINGH  CHOW-
 HAN  :  Will  the  Minister  of  EDUCATION
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 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  the  number  of  children  on  the  rolls
 of  Bal  Bhavan  Society  of  India,  New  Delhi,
 and  the  actual  number  of  children  who  attend
 the  Bhavan  daily  in  the  evening  ;

 (b)  the  annual  income  of  the  Bhavan
 from  fees  charged  from  children  ;  and

 (c)  whether  the  number  of  children  AS.
 increased  only  during  the  summer  break,  and
 not  during  academic  season  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE  DI-
 PARTMENT  OF  CULTURL  (SHRI  D  P
 YADAV):  (a)  The  total  number  of  childten
 on  rolls  of  the  Bal  Bhavan  Society,  New
 Delht  was  2,969  during  970  and  4932  during
 97I  No  daily  attendance  registers  are  kept
 Altendance  varies  from  20  to  000  daily
 depending  on  the  time  of  the  year  and  the
 school  examination  schedules.

 (b)  The  annual  income  of  the  Bhavan
 fiom  fees  charged  from  the  children  was  Rs
 20,3111,20  during  1970-71,  and  Rs  33,042
 during  1971-72,

 (०)  Theenroiment  goes  on  throughout
 the  year,  the  maximum  occurring  immediately
 after  the  annual  examination.

 Crash  Programme  for  Rural  Employment
 in  Purnia,  Bihar

 4519,
 Will  the  Minister
 pleased  to  state  :

 SHRI  Md  JAMILURRAHMAN  :
 of  AGRICULTURE  be

 (a)  whether  the  Government  have  taken
 any  step  towards  ‘Crash  Programme”  in  the
 District  of  Purnia  Bihar  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof
 schemewise  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  and  (b).  Asumof  Rs.
 26.94  lakhs  was  allotted  for  the  Purnia  Dis-
 trict  under  the  Crash  Scheme  for  Rural
 Employment  during  the  year  ‘1978-72,  Under
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 this  programme,  the  Government  of  Bihar
 have  taken  up  road  schemes  only  estimated  to
 cost  about  Rs.  36.89  lakhs.  The  total  expendi-
 ture  reported  upto  the  end  of  January,  4972
 is  Rs.  5.98  lakhs  resulting  in  the  generation
 of  .46  lakhs  mandays  of  employment.

 Opening  of  Warchouse  for  Food  Corporation
 of  India  in  Purnia

 4520.  SHRI  M.  JAMILURRAHMAN  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  ७९
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  contemplat-
 ing  to  open  Warehouse/Godown  for  Food
 Corporation  of  India  in  Barni  Hat,  Rauta
 Hat  (Sadur,  Purnia),  Bahadurganj  and  Bishan
 Pur  (Kishan  Ganj  Sub-Division,  Purnia)  ;
 and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P  SHINDE)  :  (a)  and  (७).  In
 order  to  meet  the  storage  requirements  of  the
 Food  Corporation  of  India  in  the  Kishan  Ganj
 sub-Division  of  Purnia  district,  approval  has
 been  given  to  the  Central  Warehousing  Corpo-
 tation  to  construct  5,000  tonnes  storage
 capacity  in  the  above  sub-division.  The
 location  selected  is  the  headquarters  of  the
 sub-division.

 Sugar  Production  and  its  effect  on  Export

 ‘4521,  SHRI  RAMKANWAR  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  production  of  sugar  in  the
 country  during  the  current  year  as  compared
 to  last  two  years,  year-wise  ;  and

 (b)  whether  fluctuation  in  sugar  pro-
 duction  has  in  any  way  affected  export  of
 sugar  and  to  what  extent  our  foreign  exchange
 earning  has  been  affected  as  a  result
 thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  The  production  of
 sugar  during  the  current  year  1971-72  (Ist
 October  97]  to  30th  September,  972)  upto
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 the  15th  of  April,  1972,  was  2932  lakh
 tonnes.  The  total  production  during  the  year
 may  be  about  3]  lakh  tonnes  as  against  37.40
 lakh  tonnes  in  ‘1970-71  and  42.62  lakh  tonnes
 in  1969-70,

 (b)  Yes,  Sir.  During  the  year  972  a
 quantity  of  about  4  lakh  tonnes  only  of  sugar
 is  likely  to  be  exported  which  may  earna
 foreign  exchange  of  about  Rs.  2  crores.
 The  quantity  of  sugar  exported  during  the
 year  1971  was  about  3.32  lakh  tonnes  which
 earned  a  foreign  exchange  of  about  Rs  BL
 crores,

 Ladakh  Institute  of  Higher  Studics

 4522.  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR  :  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 State  ;

 (a)  whether  the  Ladakh  Institute  of
 Higher  Studies  was  originally  established  to
 impart  Higher  education  upto  the  Degree
 level  to  the  students  from  the  border  areas;

 (b)  if  so,  whether  a  decision  has  been
 taken  to  convert  it  into  a  Higher  Secondary
 School  on  the  lines  of  Central  Schools  ;

 (c)  what  are  the  likely  repurcussions  on
 the  career  and  emoluments  of  the  member  of
 the  staff  who  joined  the  Institute  with  the
 hope  of  teaching  Degree  classes;  and

 (d)  the  likely  fate  of  the  “students  who
 came  from  border  areas  and  joined  this
 Institute  for  higher  learning  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.P  YADAV):  (a)
 to  (d).  The  Ladakh  Institute  of  Higher
 Studies  was  originally  established  to  impart
 education  and  training  upto  Shastsi  level  of
 the  Varanaseya  Sanskrit  Vishwavidyalya  to
 selected  students  of  the  Himalayan  Border
 areas  stretching  from  NEFA  in  the  East  to
 Ladakh  in  the  West  including  Himachal
 Pradesh,  Kullu  and  Spiti  Valley,  Sikkim  and
 Bhutan  and  also  for  other  students  who  may
 be  admitted  to  the  Institute.  The  Institute
 was  receiving  giant-in-aid  from  the  ‘Delhi
 Administration  With  the  discontinuance  of
 Grant-in-aid  by  the  Delhi  Administration  to
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 “the  former  Ladakh  Anstitute  of  Higher
 Studies  and  consequent  closure  of  the  Institute
 by  the  Governing  Body  of  the  Society  (Ladakh
 Institute  of  Higher  Studies)  the  Government,
 at  the  request  of  the  President  of  the  Society,
 decided  to  ask  the  Kendiiya  Vidyalaya  Sanga-
 than  an  autonomous  body,  to  set  up  a  Special
 Institute  known  as  ‘Vishesh  Kendriya  Vidya-
 laya’  to  which  the  students  of  the  Institute
 were  transferred.

 The  Society  named  as  Ladakh  Institute
 of  Higher  studies  served  notices  on  all  the
 staff  members  to  the  effect  that  their  services
 shall  s'and  terminated  at  the  end  of  3  months
 from  the  date  of  the  receipt  of  the  noticcs.
 The  Kendriya  Vidyalaya  Sangthan  considered
 the  cases  of  the  teachers  and  employees  of  the
 Institute  and  offered  temporary  appointments
 to  them  in  such  grades  as  they  were  found  to
 he  suitable  for.  The  pay  scales  and  allowances
 admissible  to  the  staff  members  in  the  former
 Ladakh  Institute  of  Higher  Studies  and  in  the
 Vishesh  Kendriya  Vidyalaya  are  the  same  and
 the  existing  emoluments  of  such  staff  who
 have  been  appointed  to  equivalent  posts  in
 the  Vishesh  Kendriya,  Vidyalaya  have  been
 protected.

 The  existing  courses  in  the  former  Ins-
 titute  have  been  allowed  to  continue  and
 such  of  the  students  as  have  been  preparing
 themselves  for  the  Shastri  Lixamination  have
 been  provided  facility  to  continue  their  studies
 without  any  break.  Those  students  who
 wish  to  go  in  for  the  Higher  Secondary
 Examination  are  being  provided  suitable  ins-
 truction  for  that  purpose,

 Future  set  up  of  Delhi  University

 4523  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR  :  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  teachers  of  the  Delhi
 University  will  be  consulted  on  the  future
 set-up  of  the  Delhi  University  and  its  cons-
 tituent  Colleges  ;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  Associations/
 Bodies  of  teachers  which  would  be  associated
 in  such  consultations  ;

 (c)  whether  Government  are  aware  that
 a  recent  meeting  of  the  Dethi  University
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 teachers  has  changed  a  कटाफिक,  association
 with  by-passing  the  interests  of  the  general
 body  of  teachers  and  levelled  seriaus  charges
 against  its  working  ;  and

 (d)  whether  in  such  «  situation  Govern-
 ment  propose  to  circulate  the  proposed  bill  on
 Delhi  University  for  eliciting  public  opinion  १

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  and  २७),
 The  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare
 is  proposing  to  amend  the  Delhi  University
 Act  in  the  light  of  the  recommendations  of  the
 Gajendragadkas  Committee,  which  have  been
 accepted  by  Government  in  principle,  and  of
 a  Committee  appointed  by  the  University
 Grants  Commission  under  the  Chairmanship
 of  the  Vice-Chancellor,  Delhi  University,  to
 examine  the  administrative  and  organisational
 difficulties  of  the  University.  The  views
 expressed  by  the  teachers  of  Delhi  University
 on  the  Gajendragadkar  Committee  report  will
 be  taken  into  consideration  while  preparing
 the  Amendment  Bill.

 (c)  No  such  report  has  been  received  by
 the  Government  or  the  University.

 (d)  It  is  for  the  Parliament  to  take
 a  decision  in  this  regard.

 Growth  of  Long  Staple  cotton  in  Rajasthan
 Canal  Area

 4524.  SHRI  B.  S.  BHAURA  :  Wiil  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  is  any  plan  to  encou-
 rage  the  growth  of  long  staple  cotton  in  the
 Rajasthan  Canal  area  ;  and

 (७)  ह 2  0,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P,  SHINDE)  (a)  Yes.  A
 proposal  to  encourage  the  cultivation  of
 long  staple  cotton  ia  the  command  area  of
 Rajasthan  Canal  is  under  the  consideration
 of  the  Government  of  India.

 &)  The  main  features  af  the  proposal
 ate  c=

 (i)  Adequate  oupply of  irrigation  mater
 throughout  the  gotton  groming  season
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 particularly  during  the  optimum
 sowing  time  in  April  and  at  the
 maturity  period  during  September-
 October  ;

 (ii)  Proper  land  levelling  and  stablisation
 of  sand  dunes  ;

 (iii)  Making  available  inputs  on  subsidised
 tates  within  easy  reach  of  the
 farmers  ;

 (iv)  Arrangements  for  crop  loans  ;

 (v)  Control  of  pests  and  diseases  on  a
 campaign  basis  ;

 Organisation  of  a  large  number  of
 demonstrations  to  educate  the  farmers
 in  the  technique  of  growing  cotton
 scientifically.

 (vi)

 Establishment  of  proper  facilities  for
 ginning  and  marketing  ;

 (vii)

 (viii)  Development  of  adequate  transport
 and  communication  facility  ;  and

 (ix)  Assurance  of  remunerative  price  for
 Kapas.

 Progress  of  Centrally  Aided  Housing
 Schemes  for  Low-Income  Groups

 4525.  SHRI  B.  S.  BHAURA  :  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Centrally-aided  housing
 schemes  for  low  income  groups  have  not
 made  any  satisfactory  progress  ;

 (b)  if  so  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  steps  taken  to  accelerate  the
 progress  of  the  schemes  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  The  schemes  have
 not  made  adequate  progress,

 (b)  The  main  reason  for  the  inadequate
 progress  is  the  low  priority  accorded  to
 Housing  in  the  National  Planning  against
 competing  claims  of  other  priority  programmes,
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 such  as  those  of  Agriculture,  Irrigation  and
 Power  etc.  Consequently,  the  resources
 available  for  Housing  are  also  limited,

 (c)  During  the  Fourth  Plan,  the  State  Govern-
 ments  are  competent  to  determine  their  own
 priorities  and  allocate  funds  accordingly  for
 various  schemes.  In  order  to  help  the
 States  to  pay  greater  attention  to  State-Sector
 Housing  Schemes,  the  Central  Government
 have  taken  over  the  following  two  Schemes
 in  the  Central  Sector  :—

 {i)  Subsidised  Housing  Scheme  for
 Plantation  Workers  which  provides
 for  50%  loan  and  374%  grant  to  the
 Planters  fer  the  construction  of
 houses  ;  and

 (ii)  Scheme  for  provision  of  Housessites
 to  Landiess  Workers  in  Ruraf  Areas
 for  which  100%  grants-in-aid  are
 given  to  the  State  Governments.

 Fhe  Housing  and  Urban  Development
 Corporation,  floated  cs  a  Central  Government
 Undertaking  in  April,  1970,  also  gives  financial
 assistance  to  the  State  Governments  etc.,  for
 executing  projects  of  an  economically  viable
 nature  including  construction  of  houses  for
 low  income  groups.

 Export  of  Wheat  and  Wheat  Products  by Food  Corporation  of  India

 4526.  SHRI  B.S.  BHAURA:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Food  Gorporation  of
 India  proposes  to  export  wheat  and  wheat
 products  to  foreign  countries  ;  and

 (b)  if  so,  the  total  quantity  to  be  expor-
 ted  and  the  value  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  (a)  and  (b).
 The  matter  is  being  examined,

 मध्य  प्रदेश  राज्य  को  आवास  योजना
 के  लिये  2  करोड़  रुपयों  की  मांग

 4527,  शी  फूलचन्द  वर्मा  :  ब्या  निर्माण  और
 आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  की
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 आवास  योजनाओ  के  लिये  केन्द्र  से  2  करोड़  रुपये
 की  मांग  वी  है,  और
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 निर्माण  तथा  क्ावास  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री

 (श्री  आइह०  थे  भुझराल)  =  (%)  72  १८  लाख
 रुपये  के  कुल  ऋण  की  निम्नलिखित  योजनाएं
 मध्य  प्रदेश  राज्य  के  निम्नछिखित  अभिकरणों  से

 (4)  यदि  हा,  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार
 की  कया  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक
 अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  जायेगा  ?  प्राप्त  हुई  है

 अभिकरण  का  नाम  योजना  का  नाप  भागा  गया  a)
 (लाख  रुपयो  मे)

 I  नगर  निभ्रम  रायपुर  राम  सागर  में  माकिट  तथा  आवासीय  योजना  32

 2.  सुधार  त्यास  रायपुर  मध्यम  आय  वर्ग  आवासीय  परियोजना,  I5  00
 टिकरपारा

 3  घुधार  न्यास  भोपाल  भोपाल  शहर  वी  रिहायशी-बास  योजना  44  56

 4  सुधार  न्यास  ग्वालियर  रिहायशी  वास  तथा  वाणिज्यिक  योजना  427

 5  सुधार  न्यास  जबलपुर  वाणिज्यिक  तथा  रिहायशी-वास  योजना  43  0

 6  सुधार  न्यास  उज्जैन  पणन  तथा  कार्यासय  योजना  4  50

 7,  सुधार  न्यास  इन्दौर  आशिक  हष्टि  से  कमजोर  वर्गों,  निम्न  10.00
 आय  वर्ग  तथा  मध्यम  आय  वर्गो  के
 लिये  भूमि  का  वितरास

 8,  मध्य  प्रदेश  आवास  मेडिकल  वाडिज  जबजपुर  ते  समीप  32  5)

 बोर्ड  मकानों  का  निर्माण  तथा  प्छाटो

 का  विवास

 9,---वही-  ई-6-ई  7,  गैर  गरकारी  क्षेत्र  भोपाल  40,20
 में  मध्यम  आय  वर्ग  तथा  तिम्न  आय

 वर्गों  के  मकानों  का  निर्माण

 10,  टीचर्ज  वैल्फेर  सुदामा  नगर  हाऊर्सिंग  3९0,00

 सोसाटी,  इन्दौर  बालौनी

 या  जोड  712.36

 केसद्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  तथा
 अन्य  लोगो  के  केन्द्रीय  'विद्यालव  कोटा  में

 दाखिल  छड़्के

 4528,  श्री  ऑकार  लाल  बेरथा  क्या  शिक्षा

 (ल)  भद  सख्या  3  की  योजना  के  सम्बन्ध
 में  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  सीमलि  द्वारा
 39  लाख  रुपये  का  ऋण  स्वीकृत  किया  गया  है
 जिस  के  लिये  ऋणु  के  करारनामे  पर  14-4-72
 को  हस्ताक्षर  किये  गये  |  शेष  योजनाएं  विचारा-
 धीन  हैं  तथा  ज्यूही  आवेदकों  से  मांगी  गई  सुचना/
 स्पष्टीकरण  प्राप्त  हो  जाते  है  तथा  उनकी  जाँच

 पूर्ण  हो  जाती  है,  उन्हे  स्वीकृत  कर  दिया  जायेगा।

 और  समाज  कल्याण  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  कोटा  में  दाखिल
 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लड़की  और
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 अन्य  व्यक्तियों  के  लड़कों  की  संख्या  कितनी-
 कितनी  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा

 सं'कृति  विभाग  में  'उप-मंत्री  (श्री  डी०  पी०

 यादव)  1971-72  वर्ष  के  दौरान  वेल्द्रीय  वियाजय

 कौटा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  93

 बच्चे  दाखिल  किप  गये  और  उसका  विवरण

 निम्न  प्रकार  हैं  —

 ()

 (2)

 रक्षा  फर्मचारियों  के  बच्च  2

 रेलवे  फर्म  तारियों  सहित  केन्द्रीय

 मरणार  के  अय  कमेचारियों  के
 बच्ची  =  64

 (3)  आखिल  भारतीय  सेवाओं  और

 रवायरा  निकायों  रल्यादि  के

 स्थानास्तरणीय  वर्गचारियों  के  बच्चन  है

 अनाज  की  परी३र  के  लिए  एजेंसी

 4520,  श्री  कार  छाल  बेरवा  :  क्या  कृषि
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्या  सरकार  ने  गत  वर्ष  की  तरह  इस

 बचे  भी  अनाज  खरीदने  वी  व्यवस्था  की  है।  और

 (ख)  यदि  हो,  तो  किस  जे  पी  की  मारफत

 की  गई  है  ?

 कृषि  मस्जालय  में  राज्य  मंत्री  (भी  अण्णा-

 साहिब  पी०  शिन्दे)  :  (क)  जी  हां  1

 (ख)  भारतीय  खाद्य  गम,  राज्य  सरकारों

 और  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  अधिप्राध्ति

 की  जाएगी  ।

 Family  Planning  through  Supply  of  Litera-
 ture  instead  of  Pes  sonal  Meetings

 with  Mcdical  Advisers

 4530,  SIRI  G.  ४.  KRISHNAN  :  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  plcased  to  state  :

 (a)  whether  majority  of  martied  couples
 do  not  want  big  family  but  consider  this  sub-
 ject  as  very  confidential  or  secret  ome  and
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 hesitate  to  tell  the  same  even  to  the  attending
 physician  ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  would
 supply  to  such  couples  the  requisite  informa-
 tion  and  technique  of  averting  pregnancy
 (instead  of  meeting  personally)  to  solve  the
 problem  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D,  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA)  :  (a)  Several  studses  show  that
 a  majority  of  couples  are  not  in  favour  of  big
 fumilies,  Theic  ts  no  conclusive  evidence  to
 suggest  that  mariied  persons  consider  this
 subject  as  very  confidential  and  hesitate  to
 speak  ubout  it  even  to  their  attending  physi-
 Cians,

 (b)  All  methods  and  media  including
 hicrature,  are  utilised  for  informing,  cducating
 and  persuading  couples  to  adopt  one  or  the
 other  method  of  family  planning.  However,
 personal  contact  is  a  valuable  method  of
 motivation  and  cunnot  be  abandoned.

 Survey  of  Book  Industry  and  Trade  in  India

 453t.  SHRIG.  Y.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  FDUCATION  AND  SOCIAL
 WLLFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  Committee  was  appointed
 by  Government  for  comprehensive  suivey  of
 the  book  industry  and  trade  tn  India  ;  and

 (b)  if  so,  the  recommendations  made  by
 this  Committee  7

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISIRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WILFARE  AND  IN  THE  DE-
 PARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.
 YADAV):  (a)  Yes.  Sir.

 (b)  The  Committee  has  recommended
 that  the  survey  may  be  entrusied  to  the
 National  Council  of  Applicd  Economic  Re-
 seaich.  The  matter  is  accordingly  under
 discussion  with  the  National  Council  of
 Applied  Economic  Research.

 परिवार  तथा  बाल  कल्याण  परियोजना

 4532.  श्री  मुलचन्‍्द  डागा  :  क्या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  न

 (क)  क्या  समाज  कल्याण  विश्ातं  द्वारा
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  से  परिवार  तथा  बाल  कंल्यण

 परियोजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं,  यदि  हां,  तो  कब
 से  और  उन  परियोजनाओं  के  कार्यकलाप  क्या  हैं;

 (@)  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  इस
 प्रकार  की  परियोजनाएं  अब  चल  रही  हैं  तथा

 जहां  अभी  नहीं  चल  रही  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  उन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा

 रही  है;  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  इन  परियोजनाओों  की
 उपयोगिता  पर  कभी  विचार  किया  है  और  यदि

 हां,  तो  कब  और  उन  व्यक्तितयों  के  नाम  क्या  हैं
 जिन्हें  हन  परियोजनाओं  के  कार्यों  की  जांच  करने
 का  काम  सौंपा  गया  था  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-
 मंत्री  दुभ्सों  के०  एस०  रामास्थाभी)  :  (क)  से

 (ग).  एक  विवरण  पत्र  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी
 दी  गई  है,  सभा  के  पटक  पर  रखा  जाता  है।

 [  प्रस्धासय  में  रखा  गया।  देखिये  संख्या  LT—

 1901/72]

 कॉम्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  हारा
 ब्रामीण  केलों  में  स्वेण्छिक  संगठतों

 को  अनुदान  दिया  जाना

 4533.  श्री  मूलचन्द  डागा:  क्‍या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  उन

 स्वेच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  देता  है
 जो  ग्रामीण  क्षेक्ों  में  महिलाओं  और  बच्चों  के

 लिये  कार्य  करते  हैं;

 (ख)  यदि  हां,  तो  वर्ष  1969-  970  और
 97]  में,  अरूग-अछग,  किस-किस  संगठन  को
 कितनी-कितनी  प्रभंशशि  दी  गई  थो  और  क्या

 उबको  अशुदास  देते  से  पूर्व  उनके  कार्यों  की  जांच
 की  गई  थी।  और

 (म  राजस्थान  में  ऐसे  स्वेज्छिक  संगठनों
 की  सीगा  कितनी  है  जिस्हें  सरकार  वित्तीय
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 सहायता  देती  है  हौर  उनमें  प्रत्येक  संगठन
 को  किस  तारीख  से  कितनी-कितनी  सहायता  दी
 जा  रही  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप-
 संत्री  (भी  ry  एस०  रामास्वाम्ती)  :  (क)  जी,
 हां ।

 (@)  और  (7)  :  केन्द्रीय  समाज  कल्याण
 बोर्ड  स्वयं  सेवी  संस्थाओं  को  यह  सुनिश्चित  करने
 के  बाद  कि  अनुदान  पाने  वाली  संस्थाओं  का  काम
 संतोषजनक  हैं;  सहायता  कार्यक्रमों  में  विहित
 किए  गए  सिद्धांतों  और  प्रक्रिया  के  अनुसार  अनु-
 दान  देता  है।  मांगे  गए  ब्यौरे  के  अन्तर्गत  सैकड़ों
 ही  संस्थाएं  आती  हैं;  केन्द्रीय  समाज  कल्याण
 बोर्ड  द्वारा  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  दी  गई  कुल
 धनराशियाँ  नीचे  दी  गई  है  _

 1969-70,  6,02,907  रुपए

 970-7I  4,79,000  रुपए

 1971-72  4,84,I7  रुपए

 भेड़ों  क ेलिए  चरागाहों  का  विकास

 4534  शी  मूलचन्द  डागा  :  क्या  कृषि  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  सरकार  पशुधन  को  भी  उतना  ही
 महत्व  देती  है  जितना  कि  कृषि  को;

 (ख)  क्या  भेड़-पालकों  को  चरागाहे  न  होने
 से  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है;  और

 (ग)  यदि  हाँ,  तो  क्या  सरकार  का  विद्यार
 भरागाहों  का  विकास  करने  का  है  भीर
 यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कदम
 उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (प्रो०  शेरवह)  :

 (क)  जी  हा  अनुगामी  पंत्रवर्धीय  योजनाओं  के
 दौरान  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारें,  दोनों  पशु
 विकास  क्रियाकलापों  की  गति  बढ़ाने  पर
 काफी  ध्यान  दे  रही  हैं।  प्रत्येक  योजना  में

 पशु-पाततन  तथा  डेरी  विकास  के  ये  बचई
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 व्यवस्था  बढ़ाई  गई  है,  जो  निम्नलिखित  है---

 l.  प्रथम  पंचवर्षीय  6.0  करोड़  रुपये
 योजना

 2.  द्वितीय  पंचवर्षीय  33.4  करोड़  रुपये
 योजना

 3.  तृतीय  पंचवर्षीय.  78.25  करोड़  रुपये
 योजना

 4.  चतुर्थ  पंचर्षीय.  233.43  करोड़  रुपये
 योजना

 (आपरेशन  फूलड  (आपरेशन  फ्लड
 सहित)  तथा  दिल्‍ली  दुरध

 योजना  के  लिये
 97.65  करोड़
 रुपये  )

 (ख)  वर्तमान  चरागाहों  को  सुधारने  की
 आवश्यकता  सामान्यतः  स्वीकार  कर  ली  गई  है,
 यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  भेड़-पालकों  से  कोई  शिकायत
 सीधे  प्राप्त  नहीं  हुई  है।  तथाति,  भेड़  विकास

 परिषद्‌  की  दूसरी  बैठक  में  अधिकांश  सदस्यों  ने
 निम्न  श्रेणी  के  चरागाहों  तथा  उनको  सूधारने  की
 आवश्यकता  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये  ।

 राज्यों  में  चारा  तथा  भूसा  विकास  योजनाओं
 के  महत्वपूर्ण  क्रिया-कलापों  में  एक  क्रिया-कलाप

 घरागाहों  का  विकास  करना  है।  राज्यों  में

 चरागाह  विकास  कार्यक्रम  तथा  सामान्यतः  चारा

 तथा  भूसा  विकास  कार्यक्रमों  की  सहायता  की

 दृष्टि  से,  40  लाख  रुपये  की  कुल  लागत
 से  देश  के  विभिन्‍न  कृषि-जलवायु  क्षेत्रों  में

 चारा  उत्पादन  तथा  प्रदर्शन  के  लिये  7  प्रादेशिक
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है।  इन
 केस्द्रों  के  क्रिया-कलाप  की  मुख्य  मदों  में  से एक

 मद,  चरागाह  भूमि  तथा  प्राहुतिक  चरागाह  और

 पारिस्थितिक  रूप  से  अपनाई  गई  घास  तथा

 फलौदार  चारे  की  सुधरी  किस्मों  के  मिश्रण  से

 उनके  उचित  उपयोग  की  पद्धतियों  का  प्रदर्शन

 करना  है।  सरकार  ने  झांसी  में  भारतीय  चरागाह
 तथा  चारा  अनुसंधान  संस्थान  पहले  ही  स्थापित
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 कर  दिया  है,  जहां  निम्न  कोटि  के  घरागाहों  में
 घास  की  उपयुक्त  किस्मों  के  विकास  तथा  उनके
 आर्थिक  उपयोग  की  पद्धतियों  के  विकास  के  लिये
 भी  अनुसंधान  कार्य  किया  जा  रहा  है  1

 Guide  Lines  for  American  Scholars  in
 India

 4535.  SHRI  PILOO  MODY  :  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  attention  of  Government
 has  been  invited  to  a  report  in  the  Hindu  of
 the  2nd  April,  4972  stating  that  there  has  been
 need  for  India  to  establish  guide-lines  govern-
 ing  the  visit  to  India  by  the  American  scho-
 lars  for  research  and  study  ;  and

 (b)  if'so,  reaction  of  Government  in
 this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Government  are  reviewing  the  yues-
 tion  of  guide-lines  governing  the  visits  to  India
 of  American  and  other  foreign  scholars  for
 research  and  study.

 Target  of  Milk  Production  during  Fourth
 Plan  and  Expenditure  thereon

 4536.  SHRI  M.  KATHAMUTHU  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  target  fixed  for  increasing  milk
 production  during  the  Fourth  Plan  ;

 (b)  the  progress  made  so  far  in  increasing
 milk  production  in  the  country  ;  and

 (०)  the  expenditure  incurred  by  Centre
 in  promotion  milk  production  ?

 THB  MINISTER  OF  STATE  IN  THRE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  25.86  million  tons

 (b)  The  estimated  level  of  production  of
 milk  by  the  end  of  I97!  is  of  the  order  of  22
 million  tons.
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 (c)  An  amount  of  Rs,  167,25  lakhs  has
 been  spent  upto  the  end  of  March,  19/2,  This
 expenditure  incurred  by  the  Centre  Intensive
 Cattle  Development  Project  intended  to  sti-
 mulate  milk  production  in  the  milk  shed  areas
 of  Delhi  Milk  Scheme.

 Demand  by  Ship-owners  for  Re-Introduction
 Di  velopment  rebate  for  Shipping

 4537  SHRIM  KATHAMUTHU.  Will
 the  Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  ७५  pleased  to  state

 (a)  whether  the  demand  made  by  ship-
 owners  (0  re-introduce  the  development  rebate
 facititics  for  shipping  has  been  considered  by
 Government  ,  and

 (b)  =H  so,  the  decision  taken  thereon  ?

 THE  MINISIER  OF  PARLIAMEN-
 IARY  ALFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)
 (a)  and  (b).  Tne  development  rebate  for
 Slupping  nadtntry  i5  avatlabl>  til  Fist)  May,
 1974  Represntations  have  been  received
 from  conceired  interests  for  its  continuance
 beyond  this  date  [These  are  under  examina-
 tion,

 एक  टाइप  नीचे  के  सरकारों  आवास  के
 आवंटन  के  लिये  पात्रता

 4538.  श्री  नरेख  सिह  बिष्ट  :  कमा  निर्माण
 और  आवास  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि.

 (क)  जया  टाठप  चार  से  ऊपर  के  सरकारी
 आवास  के  हकदार  अधिकारी  अपने  से  निचले
 टाइव  को  जावास  ले  सकते  है  किस्तु  टाइप  एक,
 दो,  तीन  और  चार  के  हकदार  ऐसा  नहीं  कर

 सकते,  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  भेद-भाव  के  कारण

 है?

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 (थी  आाई०  के०  गुजराल)  (क)  जी,  हां  ।

 (ख)  टाइप  ५  तथा  इनसे  ऊपर  के  पात्त  कमे-

 चारियों  के  मामले  में  सामान्य  पूल  के  आवंटन  के
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 उद्देश्य  से  वरिष्ठता  उस  तारीख  से  मानी  जाती

 है,  जिम  से  ऐसे  कर्मचारी  केन्द्रीय  सरकार  या
 राज्य  सरकार  के  अधीन  एक  पद  टाइप  घिदोष  या
 उससे  ऊँचे  टाइप  के  लिए  अनुरूप  परिलब्धियां
 निरन्तर  प्राप्त  कर  रहा  हो।  उनके  मामले  में
 उनकी  सारी  सेवा  पर  थास  के  आवंटन  के  लिए
 विचार  नहीं  किया  जाता  ।  टाइप  LV  तथा  उससे
 तीचे  के  टाइ।  के  पात्र  कर्मचारियों  के  मामले  मे
 वरिष्ठता  उस  तारीख  से  मानी  जाती'  है,  जब  से
 वे  के-द्रीय  अथवा  राज्य  सवार  के  जवीन  निरन्तर
 सेवा  करते  आ  रहे  हो  और  सामान्‍य  पुल  मे  वास
 का  आवंटन  के  उद्देश्य  के  छिए  उननी  सारी  सेवा
 को  ध्यान  में  रखा  जाता  हे  1  उन  बातों  का  देखने

 हुए  टाइप  V  तथा  इससे  ऊपर  के  पात्न  कर्मचारियों
 को  वास  उससे  निचले  टाउप  भें,  अनुरोब  करने  पर
 आबटित  जिया  जाता  है  1

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  2रा
 सरकारी  आवास  का  अदलूना

 4539,  श्री  नरेज़  सिह  बिष्ट  कया  निर्माण
 और  आवास  मत्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंग  कि.

 (क)  क्या  एक  टाइप  के  आबास  में  केबरछ
 एक  बार  ही  आवास  परिवर्तत  करन  की  ननुमति
 है  चाहे  सरकारी  कमंचारी  बौ  कितनी  भी
 कठिनाइयों  वा  सामना  क्यो  ने  करना  पड़े,

 (ख)  क्या  कुछ  समय  पूर्व,  6  महीने  के  बाद

 पुनः  आवास  बदलमे  की  अनुप्तति  थी;  और

 (ग)  याद  हा,  तो  क्या  उक्त  नियम  को

 पुम,  छाग  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  आवास  सत्नालय  में  राज्य  मंत्री

 (श्री  झाई?  के०  गुजराल)  :  (क)  से  (ग).
 सरकारी  निवास-स्थान  (दिल्‍ली  मे  सामान्‍्य-पूछ)
 आवंटन  नियम,  963  में  निहित  उपबन्धों  के

 क्षतुसार  थदि  एक  अधिकारी  उसे  दी  गई  मकान
 बदलने  की  पेशकश  को  स्वीकार  नही  करता,  तो
 उस  टाइप  के  निवास  स्थान  के  परिवर्तत  के  लिये
 उसके  मामछे  पर  पुन;  विचार  नहीं  किया  जायेगा।
 ऐसे  मामलों  में  होने  बाली  कठिनाइयों  से  बचने
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 के  लिये  अप्रैल,  968  में  यह  निर्णय  किया  गया
 था  कि  जो  अधिकारी  परिवतेन  लेने  से  इन्कार
 करता  है,  उसके  मामले  पर  छ:  मास  के  बाद  पुनः
 विचार  किया  जाए ।  इस  पद्धति  का  अब  भी

 अनुमरण  किया  जा  रहा  है।

 घटना  नगर  में  पेयजल  की  अत्यधिक  कसी
 4549  श्री  रामात्तार  शास्त्री  :  क्‍या  श्वास्ध्य

 और  परिवार  निप्रोजन  मत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेगे  कि  :

 (क)  क्या  पटना  नगर  (टाउत)  में  इन
 दिनो  पेष  जल  के  भीषण  सकट  के  कारण  नाग-
 रिनी  में  हाहाकार  मचा  हुआ  है  ;

 (ख)  क्या  विहार  सरकार  ने  इस  सक्ट  के

 हल  के  लित  पेन्द्रीय  सरकार  से  किसी  प्रकार  की

 गहायता  वी  माग  की  है,  यदि  हा,  तो  उसकी  मुख्य
 बाते  कया  है,  और

 (ग)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रति-
 क्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में
 राज्य  मनत्री  (प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय)  :

 (क)  से  (ग)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 संसद  सदस्यों  की  विभिन्‍न  देलीफोन  सलाह-
 कार  समितियों  मे  मनोनीत  करने  के

 लिए  माप-दण्ड

 454i.  श्री  रासावतार  शास्त्री  क्‍या
 संसदीय  कार्य  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्या  संचार  मंत्रालय  विभिन्‍न  शहरों  मे
 गठित  टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  के  सदस्य  के
 रूप  मे  मनोनीत  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  के
 तामों  की  मांग  करता  है;

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्‍या  सदस्यों  के  तामों  की
 सिफारिंण  करने  के  लिए  कोई  माप-द्रण्ड  निर्धारित
 किया  गया  है;  और
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 (ग)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  और  परिवहन
 मंत्री  (भी  राज  बहादुर)  :  (क)  जी  हा  ;

 (ख)  और  (ग).  जी  हां  |  इस  प्रकार  के
 नामाकन  करते  समय  साधारणलया  भिम्नलिखित
 साप-रण्ड  का  अनुकरण  किया  जाता  है

 (3)  विशिष्ट  स्टेशन  (शहर)  के  रहने  वाले
 अथवा  अमुक  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रति-
 निधित्य  करने  वाले  सदस्य  को  सामान्यत,

 ऐसी  प्रत्येक  समितियों  पर  मनोनीत
 किया  जाता  है।  सदि  कोई  स्थानीय

 ससद्‌  सदस्थ  उपलब्ध  नहीं  हे  तो
 समीप  के  निर्वाचन  क्षेत्र  अगवा  स्टेअन
 का  प्रतिनिधित्व  करने  वार  संसद
 सदस्य  को  मनोनीत  करने  के  लिए
 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 ऐसे  सदस्यों  को  जो  ममिति  की  सदस्यता
 की  दो  वर्ष  की  पूर्ण  अवधि  के  छिए  एक
 बार  इन  समितियों  के  सदस्य  रह  चुके
 ऐे,सामान्यत  दूसरी  अवधि  के  छिए  पुनः
 मनोनीत  नहीं  किया  जाता  है।  यदि
 विशिप्ट  स्टेजन/निर्वाचन  क्षेत्र  से  कोई
 अन्य  स्थानीय  संसद्‌  सश्स्प  उपलब्ध
 नही  है  तो  उस  विशिष्ट  समिति  के

 पूर्व  सदस्य  को,  विरोष  पारणवश,  पुर.
 मनोनीत  करने  के  लिए  विचार  (या
 जाता  है।

 (४)

 (ni)  वित्तीय  समितियों  के  सदरयों  को
 सामास्यतः  इन  समितियों  गे  मनोनीत
 नहीं  किया  जाता  है।

 (iv)  नामांकन  को  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले
 दत्तकायें  के  छिए  सदस्यों  वी  सहमति
 प्राप्त  कर  ली  जाती  है  1

 Value  of  Stolen  Idols

 4542,  KUMARI  KAMIA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
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 ‘SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  the
 total  value  of  idols  stolen  from  protected
 monuments,  State-wise,  during  the  last  three
 years  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  S.  NURUL  HASAN):  A  statement
 showing  the  number  of  thefts  and  art-objects
 stolen  from  the  Centrally-protected  monu-
 ments  during  the  years  969  to  197  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  (Placed  in  Library.
 See  No.  LT—  1902/72).

 As  the  art-objects  from  protected  monu-
 ments/sites  and  museums  are  not  for  sale,
 their  valuation  in  terms  of  money  has  not
 been  done,  Nor  will  it  be  appropriate  to
 make  any  hypothetical  evaluation.

 Drinking  Water  in  Orissa  Villages

 4545.  SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  HEALTH
 AND  FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  amount  of  money  which  was
 allotted  to  Orissa  in  the  first  three  years  of
 the  Fourth  Plan  for  providing  drinking  water
 in  the  problem  villages  of  Orissa  ;

 (b)  the  amount  spent  by  the  Orissa
 Government  during  the  first  three  years  ;

 (c)  the  total  number  of  problem  villages
 in  Orissa  which  were  provided  with  drinking
 water  during  these  first  three  years,  District-
 wise  ;  and

 (d)  the  total  amount  of  money  proposed
 to  be  given  to  Orissa  for  the  purpose  in
 1972-73  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF,  D.  P.  CHATTOPADH-
 YAYA):  (a)  to  @).  Information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 UNICEF  Assistance  for  Rural  Water
 Supply  Programme

 4546.  SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI  :  Will  the  Minister  of  HEALTH
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 AND  FAMILY  PLANNING  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  any  UNICEF  assisted  rural
 water  supply  programme  has  been  undertaken
 in  Orissa  to  tackle  the  problem  in  hard  rock
 and  hard  soil  formations  ;

 (b)  if  so,  the  areas  in  Orissa  where  this  is
 being  undertaken  ;

 (c)  the  work  done  so  far  in  Orissa  ‘n
 the  field  ;  and

 (d)  the  number  of  rigs  supplied  to  Orissa
 for  this  purpose  and  the  places  where  these
 rigs  are  operating  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA)  :  (a)  and(b).  Yes,  the  program-
 me  is  being  undertaken  at  present  in  40
 drought  affected  villages  in  Boden  and  Sina-
 pali  Blocks  of  Kalahandi  District.  The  pro-
 gramme  will  be  extended  to  other  areas  also.

 (c)  and  (d).  One  rig  has  been  supplied.
 This  is  being  tried  at  Bolangir  before  it  is
 taken  to  the  interior  villages.

 Stolen  Idols  Recovered
 4547.  SHRI  CHINTAMANI  PANI-

 GRAHI  :  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state  the  number  of  stolen  idols  recovered  last
 year  in  various  States  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF,  S.  NURUL  HASAN)  :  No  data
 about  the  recovery  of  idols  stolen  in  various
 States  from  places/monuments  which  are  not
 Centrally-protected  are  available.  In  so  far
 as  Centrally-protected  monuments  are  concer-
 ned,  nine  stolen  art-objects  were  recovered  in
 the  various  States  during  the  year  1971.

 The  break-up  is  as  follows  :—

 Name  of  the  State  No,  of  stolen  ob-
 jects  recovered

 i  2

 Himachal  Pradesh  i

 Madhya  Pradesh
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 |  2

 Mysore  3

 Rajasthan

 Tamil  Nadu  3

 Total  9

 पशु  चिकित्सा  विज्ञान  महाविद्यालय

 4548,  डा०  लक्ष्मीनारायन  पांडेय  :  क्‍या

 क््षिं  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  इस  समय  देश  में  कितने  पशु  चिकित्सा

 विज्ञान  महाविद्यालय  हैं;

 (ख)  इनकी  वा्िक  प्रवेश-क्षमता  क्या  है;

 (ग)  निजी,  सावेजनिक  और  ह...  क्षेत्रों  में

 इस  कार्य  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितने  पशु  चिकित्सा
 विज्ञान  स्तातकों  की  आवश्यकता  होती  है;  और

 (घ)  क्या  इस  समय  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  पशु
 चिकित्सा  विज्ञान  का  लाभ  नही  मिल  रहा  है  और
 यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 कृषि  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (प्रो०  शेर

 सिह)  :  (क)  इस  समय  देश  में  20  पशु
 बिकित्सा  विज्ञान  महाविद्यालय  है।

 (ख)  और  (7).  र  ज्य  सरकार/संघ  क्षेत्रों
 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  हैं  और  मिलने
 पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 (घ)  चौथी  योजना  में  872  नए  हस्पताल/
 ओऔषधालय  खोलने  और  331  पश्‌  चिकित्सा
 ओऔषधालयों  का  दर्जा  बढ़ाकर  पूर्ण  हस्पंताल  बनाने
 के  लक्ष्य  में  से योजना  के  पहले  3  वर्षों  के  दौरान
 660  नए  हस्पतालं/ओऔषधालय  खोले  जा  चुके  हैं

 और  200  औषधालथों  का  दर्जा  बढ़ाया  जा  चुका
 है।  इस  प्रंकारे  चौथी  योजना  के  तीसरे  वर्ष  तक॑
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 पश्-चिकित्सालूयों/मऔौषधारलूयों  की  कुछ  संख्या
 6583  है  और  ये  मुड्यरूष  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 प्थित  हैं।  पशु-रोग  के  नियंत्रण  के  लिए  वैक्सीन
 और  नैदानिक  अभिकरणों  का  निर्माण  करने  वाले
 5  जैविक  उत्पादन  केन्द्र  भी  स्थापित  किए  गये

 हैं  t

 मिलों  को  गन्‍ते  की  सप्लाई  के  बारे  में
 जोनल  प्रतिबन्धों  का  हटाया  जाना

 4549,  डा०  रूक्ष्मीनारायण  पांडेय  :  क्‍या
 कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  अन्य  उत्पादकों  की  कठिनाइयों
 और  उनकी  मांगों  को  देखते  हुए  सरकार  विभिन्‍न
 मिल  क्षत्रों  के  लिए  रूगाये  गए  जोनलछ  प्रतिबन्धों
 को  समाप्त  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;  और

 (ख)  क्या  जोनल  प्रतिबन्धों  के  कारण
 किसानों  को  उन्हीं  शलीनी  मिलों  को  गरना  बेना
 पड़ता  है  जो  न  तो  गनता  उत्पादकों  का  गन्ना  समय
 पर  लेते  है  और  न  ही  समय  पर  भुगतान  करते
 है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍ही  (प्रो०  शेर

 सिंह)  :  (क)  जी  नहीं  ।

 (ख)  गन्ने  के  विभिन्‍्त  खपतकारों  अर्थात्‌
 चीनी  मिलों,  खंडसारी  यूनिटो,  शक्ति  चालित

 कोल्हुओं  आदि  के  लिए  उनके  क्षत्र  में  गन्ने  की
 सप्लाई  का  समान  वितरण  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  राज्य  सरकारें  विभिन्‍न  चीनी  मीलों  के  लिए
 क्षेत्रों  का आरक्षण  करती  हैं।  प्रत्येक  चीनी  मिल
 के  लिए  एक  पृथक  क्षेत्र  आरक्षित  किय।  जाता  है।
 आरक्षित  क्षेत्रों  के अन्दर  गन्ने  की  सप्लाई  और
 खरीद  एक  करर  हारा  शासित  होती  है।  यह
 करार  कारखाने  और  गन्ना  उत्पादक  अथबा'  उत्पा-
 दक  सहकारी  समिति  के  बीच  होता  है।  गन्ने  के

 मूल्य  का  भुगतान  वांशते  के  लिए!  बैंक  पेशगी  की
 राशि  में  से  कुछ  राधि  रख  देने  की  प्रणाली  लागू
 होने  सें  गध्तें  के  मल्व  के  भुगतान  की  स्थिति  सें
 काफी  सुधार  हुआ  है
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 पी०  एल०  480  के  अधोन  प्राप्त  अनुदानों
 से  प्रकाशित  पुस्तकें

 4550  eto  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  :
 श्री  चनद्रशेवर  सिह  :

 क्या  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पी०  एल०  480  के  अधीन  प्राप्त  अनु-
 दानो  से  अब  तक  कितनी  पुस्तक  प्रकाशित  हुई  है  ;

 (ख)  ये  पुस्तक  किन-किन  विषयों  पर  लिखी

 गई  है  और  उन  प्रकाशकों  के  नाम  क्या  है;  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  ने  भविष्य  में  इस  योजना
 के  अधीन  पुस्तकें  प्रकाशित  न  करने  का  निर्णय
 किया  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्रो  (श्री  डी०  पो०

 यादव)  :  (क)  भारत  सरकार  द्वारा  अनुमो दत
 की  गई  पुस्तको  के  हेतु  भारतीय  प्रकाशकों  को  यू०
 एस०  आई०  एस०  द्वारा  सीधे  दिये  गये  अनुदानों
 से  265  पुस्तके  प्रकाशित  की  गई

 (ख)  सम्बन्धित  प्रकाशकों  के  नाम  और
 उनके  द्वारा  प्रकाशित  पुस्तकों  के  विषय  सभा  पटल

 पर  रखे  गये  विवरण  मे  दिये  गये  हैं  [  ग्रंथालय  में

 रखा  गया।  देखिये  संख्या  LT—903/72]

 जुलाई,  97  तक  प्रकाशित  पुस्तकों  के  सम्बन्ध  में

 प्रत्येक  पुस्तक  और  प्रकाशक  की  सूचना  1971

 लो-प्राइसूड  टैक्सड-बुक्स-केटटाग  आफ  इण्डियन

 एडीशन्स  आफ  अमरीकन  यूनिवर्सिटी  टैक्स-बुक्स
 नामक  प्रकाशन  में  देखी  जा  सकती  है  जिसकी

 प्रतियां  संसद्‌  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 (ग)  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचारा-

 श्लीन  नहीं  है  t

 Drought  in  Andhra  Pradesh

 455i,  SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of
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 the  continuing  drought  conditions  in  Chittoor
 District  and  other  areas  in  Andhra  Pradesh  ;

 (b)  whether  the  Andhra  Pradesh  State
 Government  have  asked  for  assistance  to
 carry  on  relief  of  operations  ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  the  Govern-
 ment  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAIIEB  P.  SHINDE):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir,

 (c)  At  the  request  of  the  State  Govern-
 ment  Central  Teams  visited  the  State  in
 September,  1971,  and  January,  1972,  to  make
 an  on-the-spot  assessment  of  the  situation  and
 the  requirement  of  funds.  On  the  basis  of
 the  recommendations  of  the  Central  teams,
 which  had  been  accepted  by  the  Government
 of  India,  Central  assistance  amounting  to
 Rs.  3503  crores  had  been  released  to  the
 State  Government  during  ‘1971-72.

 The  Central  team  had  a  further  review
 of  the  situation  with  the  representatives  of
 the  State  Government  on  14 4.1972,  The
 recommendations  made  by  the  team  as  a
 result  of  this  review  are  under  consideration
 of  the  Government,

 Establishment  of  000  ton  Sugar  Factory
 in  Cooperative  Sector  at  Renigunta,

 Andhra  Pradesh

 4552,  SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  rénewed  request  of  the
 Andhra  Pradesh  State  Government  for  liognce to  establish  a  000-ton  Sugar  Factory  in  the
 Cooperative  Sector  at  Renigunta  in  Chittor
 District,  Andhra  Pradesh  bas  been  considered
 and  licence  issued  ;  and

 ()  if  not,  the  reasons  for  delay  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  and  (b).  A  fresh  appli-
 cation  for  the  grant  of  a  licence  for  the
 establishment  of  a  cooperative  sugar  factory
 of  3250  tonnes  daily  cane  crushing  capacity  at
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 Reniganta  in  Chittoor  District  has  been  recei-
 ved  from  the  Andhra  Pradesh  Government
 on  24.4  3072  and  is  under  the  consideration
 of  the  Government.

 Establishment  of  Agro-servicc  Centres
 during  ‘1972-73

 4553.  SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  the  number  of  Agro-Service
 Centres  proposed  to  be  started  during  the
 year  1972-73,  and  their  location  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  ॥  is  proposed
 to  establishe  1,000  Agro-Service  Centres
 during  (1972-73,  These  Centres  are  being
 established  by  un-employed  technical  person-
 nel,  with  the  financial  help  of  banking  institu-
 tions  and  the  guidance  of  the  State  Agro-
 Industries  Corporations/State  Governments.
 The  location  of  these  Centres  will  be  decided
 by  them

 Request  from  Andhra  Pradesh  for  Assis-
 tance  to  Milh  Processing  Plant

 at  Chittoor,  Andhra  Pradesh

 4554.  SHRI  P.  NARASIMAH  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  of  Andhra
 Pradesh  has  sought  approval  and  assistance
 for  developing  the  Milk  Processing  Plant  at
 Chittoor,  Andhra  Pradesh  to  undertake  the
 production  of  milk  powder  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF,
 SHER  SINGH):  (a)  No.  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Free  Ration  to  Villagers  in  Kargil  due
 to  Famine  Conditions

 4555,  SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI  :  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  free  rations  have  been
 arranged  for  the  villagers  in  the  villages  which
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 were  liberated  by  Indian  forces  in  Kargil  area
 recently,  due  to  the  famine  conditions  prevail-
 ing  there  ;  and

 if  so,  the  main  features  thereof  and
 the

 (b)
 the  steps  taken  by  Government  in
 matter  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  ?,  SHINDE)  :  (a)  and  (b).
 The  State  Government  has  intimated  that
 there  is  no  population  in  such  area  in  the
 Kargil  sector,  The  question,  therefore,  does
 not  arise.

 Setting  up  of  Mechanised  Brick  and
 Cellular  Concrete  Plants  by  N.B.O.

 4556,  धागा  C.  CHITTIRABU  :  Will
 the  Mmiste:  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  techno-economic  feasibi-
 lity  studies  for  the  establichment  of  mechanised
 brick  plants,  sand-lime  brick  plants  and
 cellular  conercte  plants  have  been  completed
 by  the  National  Building  Organisation  and  if
 so,  the  action  taken  by  Government  on  the
 studies  completed  so  far  ;

 (b)  whether  the  preliminary  project
 proposal  for  sand-lime  brick  plant  to  produce
 10-20  million  bricks  has  been  finalised  ;  and

 (c)  ifso,  when  and  where  this  project
 will  be  set  up  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  Yes,  The  N.B  O.
 has  been  conducting  techno-economic  feasibi-
 lity  studies  for  establishing  brich  plants,
 sand-lime  brick  plants  and  cellular  concrete
 plants.  Based  on  these  reports,  one  Mechani-
 sed  Brick  Plant  was  established  at  Delhi  by
 the  National  Buildings  Construction  Corpora-
 tion  Ltd.  in  1967,  One  cellulur  concrete
 plant  has  been  put  up  at  Ennore  which  is  on
 trial  production  at  present.  Techno-cconomic
 feasibility  report  for  setting  up  a  brick  plant
 at  Bangalore  was  also  completed  by  the  N.B.O.
 and  the  Mysore  Housing  Board  has  obtained
 the  Import  Licence  for  the  machinery  and
 equipment  which  are  not  indigenously  available
 and  are  processing  the  matter  further.

 (b)  and  (c).  Yes.  The  preliminary  project
 proposal  for  production  of  sand-lime  bricks
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 in  Indore  Region  (M.P,)  has  been  prepared  at
 the  request.  of  the  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment.  This  is  still  under  the  consideration
 of  the  Madhya  Pradesh  State  Government.

 Recommendations  of  the  Expert  Committee
 set  up  for  studying  low  cost

 Housing  Construction

 4857,  SHRI  ron  CHITTIBABU  :  Will  the
 Minister  of  WORKS  AND  HOUSING  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  recommendations  made  by  the
 Expert  Committee  set  up  to  study  the  methods
 of  low  cost  large  scale  housing  construction  in
 six  major  cities  in  the  country  ;

 (b)  what  action  has  bcen  taken  on
 these  recommendations  ;

 (c)  whether  remaining  70  out  of  16,
 projects  approved  under  the  Experimental
 Scheme  of  National  Buildings  Organisation
 have  been  completed  ;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  on  completed
 experimental  projects  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (७)  and  (b),  The
 Expert  Committee  appointed  by  the  Govern-
 ment  of  India  has  made  a  number  of
 recommendations,  A  statement  showing
 important  recommendations  and  action  taken
 thereon  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 (Placed  in  Library.  See  No,  LT-904/72].

 (c)  Upto  the  6th  meeting  of  thc  Experi-
 mental  Housing  Assessment  Committee,  6
 Experimental  Projects  were  approved.  In  the
 7h  and  8th  meetings  5  more  projects  have
 been  approved.  Out  of  the  total  2J  projects,
 42  have  been  completed,  6  projects  are  at
 various  stages  of  construction  and  construction
 work  on  3  projects  is  yet  to  be  started.

 {b)  The  completed  projects  are  under
 observation.  Out  of  2  projects  completed  so
 far,  interim  assessment  reports  of  2  projects
 have  been  considered  by  the  Experimental
 Housing  Assessment  Committee  and  there-
 after  these  have  been  widely  circulated  to  all
 concerned  for  trying  certain  new  techniques.
 Wide  publicity  to  the  experimentation  projects
 undertaken  have  been  arranged  through  articles
 ja  technical  journels,  seminars  and  get
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 together.  Reports  in  respect  of  4  projects  are
 under  scrutiny  by  the  Commuttec.  Sponsoring
 authorities  of  the  remaining  completed  pro-
 jects  have  been  asked  to  submit  their  reports.

 Some  of  the  new/improved  techniques
 tcied  in  the  experimental  projects  have  been
 found  useful  and  are  being  adopted  by
 construction  departments.  These  are  thinner
 load  bearing  walls,  precast  lintels,  under-
 reamed  piles,  lower  ceiling  height  etc.

 Aid  sought  by  Christians  and  other  Missions
 for  running  Hospitals  and  Medical

 Institutions

 4558,  SHRI  KUSHOK  BAKULA:  Will
 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  various  Christian  and  other
 missions  running  hospitals  and  other  medical
 institutions  are  facing  difficulties  due  to  the
 stoppage  of  foreign  aid  to  them  ;

 (b)  how  many  of  such  institutions  have
 asked  for  Government  aid  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  offzr
 aid  to  these  institutions  and  if  so,  whether
 Government  have  laid  down  any  conditions
 such  as  Indianisation  of  staff  etc.  before  grant
 of  aid  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF  D.  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA)  :  (a)  to  (c).  Some  Christian  ins-
 titutions  are  beginning  to  find  bit  difficult  to
 manage  hospitals  run  by  them  with  dwindling
 foreign  assistance.  One  or  two  institutions
 have  approached  Government  for  making
 suitable  financial  arrangements  for  continuing
 their  services  in  the  hospitals  and  colleges
 attached  to  them.  Government  have  not  fully
 considered  the  matter  yet  nor  has  a  decision
 been  taken.  The  questicn  of  imposing  any
 restriction  or  any  pre-requisites  to  assistance
 does  not,  therefore,  arise.

 Feodgraias  for  Tripara  for  197293.

 (4559,  SHRI  DASARATHA  DEB  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  amount  of  foedgrains  that
 are  allocated  for  Tripura  for  the  financial  year
 1972-73  ;
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 (b)  the  total  requirement  of  foodgrains
 of  Tripura  for  the  year  ‘1972-73,  ;  and

 (c)  what  amount  of  foodgrains  have
 already  been  dispatched  to  Tripura  during  the
 current  year  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  and  (b).
 The  Tripura  Government  have  not  asked  for
 any  allotment  of  rice  or  wheat  for  the  year
 1972-73  and,  therefore,  no  allotment  has  been
 made  to  them  so  far,

 (c)  Apart  from  a  negligible  quantity  of
 wheat,  about  3.4  thousand  tonnes  of  rice  were
 despatched  to  Tripura  during  the  period
 January  to  March,  1972,  against  the  alloca-
 tions  made  in  !97I.

 Production  and  Import  of  Milk  and
 Mil,  Products

 4560.  SHRI  INDER  J.  MALHOIPRA:
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  State-wise  and  Sector-wise  pro-
 duction  of  milk  and  milk  products,  during  the
 last  three  years  ;  and

 (b)  the  products-wise  import  of  milk  and
 milk  products  during  the  last  three  years,
 including  free  assistance,  quantity  and  value-
 wise  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  Milk  production  is
 estimated  on  the  basis  of  live-stock  census
 held  quinquennially.  The  estimated  annual
 production  of  milk  and  milk  products  state-
 wise  is  given  in  a  statement  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT—3905/72).  This  estimate  is  based
 on  the  livestock  census  of  ‘1966,  Information
 on  the  subsequent  period  is  not  yet  available.

 The  quantities  of  other  milk  products  such
 as  infant  milk  food,  condensed  milk,  milk
 powder  and  maited  milk  food  manufactured  in
 the  organised  sector  during  the  last  three
 years  /.¢,  969  970  and  |97i  are  given  in  the
 statement  Jaid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT--905/72].
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 (b)  The  quantities  of  milk  products  im-
 ported  including  imporis  under  vatious  foreign
 aid  programmes  along  with  their  values  for
 the  year  1968-69,  969  70  and  19/0-71  are
 given  in  the  statement  laid  on  the  Table  of
 House.  [Placed  in  Library.  See  No,  LT—~
 1905/72].

 Progress  in  Availability  of  Milk

 4561.  SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  :
 Will  the  Munister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  the  progress  of  programmes
 launched  in  [India  with  or  without  internatio-
 nal  assistance,  to  increase  availability  of
 milk  ?

 THE  MINISTFR  OF  AGRICULTURE
 IN  THE  MINISTRY  OF  AGRICULTURE
 (PROF,  SHER  SINGH):  The  Louth  Five
 Year  Plan  aims  at  increasing  nuitk  production
 from  an  estimated  21.2  million  tonnes  during
 1968-69  to  25.86  million  tonnes  by  the  end  of
 1973-74,  The  Central  and  State  Governments
 have  been  giving  increasing,  atiention  to  vari+
 ous  cattle  development  and  ity  supporting  pro-
 grammes  with  a  view  to  Increasing  the  avuila-
 bility  of  milk.  The  important  programmes
 which  have  bearing  on  milk  production  are  :—

 W  Intensive  Cattle  Development  Pro-
 jects  linked  with  the  various  mik
 supply  Schemes  ;

 (2)  Key  Village  Schemes,

 (3)  Production  of  progeny  tested  bulls
 through  establishment  of  new  cattle
 breeding  farms  and  strengthening  of
 existing  caltle  fatuts  ;

 (4)  Cross  breeding  scheme  including  esta~
 blishment  of  cattle  breeding  farms
 having  exotic  bieeds  for  supply  of
 bulls  and  semen  such  as  Indo-Danish,
 Indo-Swiss,  Indo-Germen,  etc,

 (5)  Feed  and  Fodder  Development
 Schame  ;

 (9)  Animal  Disease  Contro]  Programme.

 Government  are  also  implementing  with
 assistance  from  World  Food  Programme,  a
 massive  programme  for  milk  marketing  and
 dairy  development  estimated  to  cost  Rs.  95.40
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 crores  for  increasing  milk  processing  facilities
 of  the  public  sector  dairies  in  the  four  Metro-
 politan  cities  of  Bombay,  Calcutta,  Delhi  and
 Madras  from  400  million  litres  a  day  at
 present  to  275  million  litres  a  day  at  the  end
 of  the  five-year  project  period  and  also  for
 increasing  the  milk  production  and  procure-
 ment  from  the  milk-shed  areas  of  these  cities
 located  in  0  States.

 2.  By  1971-72,  52  intensive  Cattle  Deve-
 lopment  projects  have  been  taken  up  in  diffe-
 rent  parts  of  the  country.  Similarly  529  Key
 Village  Blocks  have  been  set  up  by  the  end  of
 9T1-72,,  The  other  schemes  are  in  the  pro-
 cess  of  implementation.

 Employment  Oriented  Education

 4562.  SHRI  M  KATHAMUTHU  :  Will
 the  Miaister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  drawn  up
 any  schemes  for  employment  oriented  educa-
 tion  for  the  next  academic  year  ;

 (b)  whether  Government  have  discussed
 this  issue  with  all  the  State  Education  Minis-
 ters  ;  and

 (c)  the  decision  of  the  various  States  on
 this  issue  7

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.  YADAY)  (a)
 and  (b).  The  Munistry  of  Education  has  not
 drawn  up  any  schemes  for  employment-orien-
 ted  education  specifically  forthe  next  acade-
 mic  year  and  the  question  has  not  been  dis-
 cussed  with  State  Education  Ministers.
 However,  the  Education  Commission  (1964-66)
 appointed  by  the  Ministry  of  Education  em-
 phasised  the  role  of  education  as  a  powerful
 instrument  of  social,  economic  and  political
 change  The  Commission  concluded  that  one
 of  the  means  of  achieving  the  national  goal  is
 by  linking  education  to  productivity  and  this
 link  can  be  forged  by  introducing  “‘work  expe-
 rience”  as  an  integral  part  of  general  educa-
 tion.

 The  National  Policy  on  Education  issued
 in  968  has  emphasised  the  importance  of
 work  experience  and  National  Service.
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 Government  of  India  has  given  assistance
 to  State  Governments  for  appointment  of
 teachers  in  000  schools  to  introduce  &  pro-
 gramme  of  work  experience  for  which  the
 entire  cost  will  be  borne  by  the  Government
 of  India.  Under  this  scheme,  cost  of  equip-
 ment  and  work-shed  will  also  be  given  to  the
 schools,

 The  Ministry  of  Education  has  drawn  up
 a  scheme  for  strengthening  guidance  and  career
 advising  at  the  Schoo!  stage.  The  scheme
 envisages  appointment  of  a  guidance  counsellor
 on  a  full-time  basis,  Under  this  scheme  one
 counsellor  is  to  be  appointed  in  one  district  of
 each  State,

 The  University  Grants  Commission  has
 under  consideration  the  question  of  introdu-
 cing  ‘Production  or  work  Experience’  as  part
 of  education.  A  Committee  has  been  appoin-
 ted  hy  the  Commission  to  formulate  guidelines
 for  assistance  to  Umveisities/Colleges  in  this
 regard  The  details  will  be  worked  out  after
 the  receipt  of  the  Committee’s  report.

 (c)  The  States  have  generally  welcomed
 the  proposals.

 पेय  जल  को  समस्या  हल  करने  के  लिए  आविम
 जाति  कल्याण  विभाग  को  आबंटित  किया

 गया  धन

 4563.  श्री  अरबिन्द  नेताम  :  क्‍या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में
 पेय  जल  की  समस्या  हल  करने  के  लिए  मध्य
 प्रदेश  के आदिम  ज!ति  कल्याण  विभाग  को  गत
 तीन  ब्षों  में  धन  आबंटित  किया  है;  और

 (ख)  क्या  इस  धत  राशि  का  समुचित  रूप
 से  उपभोग  किया  गया  था  और  यदि  हां,  तो  किन
 जिलों  में  इस  धन  को  व्यय  किया  गया  था  तथा
 प्रत्येक  जिले  में  कितना  धन  व्यय  किया  गया
 था?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में
 उप-संत्रो  (ओ  के०  एस०  रामास्वासी)  :  (क)
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  पिछड़े  गया  व्यय  और  भारत  सरकार  द्वारा  आबंटित
 वर्गों  के  कल्याण  के  लिये  पेय  जल  की  समस्या  हुक  निधियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  —

 करने  के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  किया

 >  1969-70  1970-71
 क्षेणी

 1971-72
 परिव्यय  व्यय  परिव्यय  व्यय  परिव्यय  व्यय

 (प्रत्याशित )

 अनुसूचित  जातियां  6°60  061  0°60  0°60

 अनुसूचित  आदिम

 जातियां  034  0.0  1:00  0°93  I°00  1:00

 “बोग  0°34  0°0  I60  °54  I°60  I°60

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  में  किये  गये  व्यय
 का  जिलेवार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है।  जानकारी
 राज्य  सरकार  से  एक्त्नित  की  जा  रही  है  और  उसे
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  1

 आदिवासी  सहकारो  विकास  निगम,  मध्य  प्रवेश
 में  लगी  पूंजी

 श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्‍या  शिक्षा  और

 समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि;

 (क)  मध्य  प्रदेश  क ेआदिम  जाति  कल्याण

 विभाग  के  अन्तर्गत  बने  आदिवासी  सहकारी
 विकास  निगम  में  सन्‌  97l  तक  कितनी  पूंजी
 लगाई  गई;

 (ख)  सन्‌  97]  तक  निगम  को  कितना

 घाटा  हुआ;

 (ग)  गबन  के  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये

 और  कितने  मामलों  का  निपठारा  हो  चुका  है;
 और

 (घ)  निगम  की  धिक  स्थिति  इस  समय

 कसी  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  भें
 उप-संत्री  (ओ  Go  एस०  रामास्वामी)  :  (क)
 से  (घ).  अपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार  से

 मांगी  गई  है  और  प्राप्त  होते  ही उसे  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  जायेगा।

 Improvement  in  Standard  of  Football  and
 Hockey  for  Competing  in  Olympics

 4565.  SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  bc  pleased  to  state  :

 (a)  whether  India  have  not  been  able  tu
 meet  with  the  rising  world  standard  both  in
 Football  and  Hockey  ;

 (b)  whether  during  the  match  with  West
 German  Hockey  Team  in  Delhi  recently  it  was
 proved  that  India  requires  more  vigorous
 hockey  ;  and

 (c)  If  so,  what  positive  steps  are  being
 taken  to  improve  the  standard  of  hockey  with
 a  view  to  compete  in  the  coming  World  Olym-
 pics  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  to  (c),  It
 is  a  fact  that  India  has  not  been  able  to  win
 any  important  international  event  relating  to
 Football  and  Hockey  in  the  recent  past.  A
 prevailing  section  of  opinion  is  that  India
 requires  very  vigorous  Hockey.  The  Indian
 Hockey  Federation  is  seized  of  the  matter.
 Besides  agreeing  to  defray  fullexpenses  on
 extended  coaching  of  the  Hockey  players  before
 they  leave  for  Olympics,  Government  of  India
 had  also  permitted  the  Indian  Hockey  team  to
 participate  in  several  Hockey  matches  abroad
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 for  the  purpose  of  pre-Olympic  competitive
 practice.  Government  are  also  requesting  the
 All  India  Council  of  Sports  to  consider  this
 matter  and  advise  Government  regarding  any
 further  steps  that  may  be  needed.

 Financial  Assistance  for  Dearness  Allowance
 to  Teachers  in  Uttar  Pradesh

 4566.  SHRIS  M.  BANERJEE:  Will
 the  Minis  er  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WEL  FFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  teachers  in  Uttar  Pradesh
 have  not  ben  given  Dearness  Allowance  at
 Cen‘ral  level  by  the  State  Government  because
 of  non-availability  of  enoug  finances  ;

 (b)  whether  the  State  Government  had
 demanded  financial  aid  from  the  Centre  fo:
 raising  the  Dcirpess  Allowance  of  the  teachers

 ‘jn  Uttar  Pradesh  at  Central  level  ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  the  Government
 of  India  ;  and  whether  any  amount  has  been
 sanctioned  ?

 THF  DFPUTY  MINISTLR  IN  THE
 MINISTRY  OF  FDUCATION  AND  SOCIAL
 WLLIEARL  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRID  P.  YADAV):  (a)
 and  (b)  The  teaclurs  in  Wuar  Pradesh
 have  not  ben  given  Dearness  Allowance  at
 the  Central  tates  by  the  State  Government  nor
 has  the  Munintry  of  Education  and  Sociat
 Welfare  received  any  request  for  financial
 assistance  from  the  State  Government  of  Uttar
 Pradesh.

 (©)  Question  docs  not  arise.

 Merger  of  Central  Hindi  Directorate  into
 €  ommission  for  Scientific  and  Tech-

 nical  Terminvlogy

 4567.  SHRIS  C  SAMANTA:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  of  work  in  the  Central
 Hindi  Directorate  after  the  merging  of  Com-
 mission  for  Scientific  and  Technical  Termino-
 Jogy  and  whether  the  Directorate  is  folfiting
 the  purposes  for  which  it  is  in  existence  ;

 (b)  whether  the  Ministry  has  made  or  is
 likely  to  make  any  mvve  so  that  there  is  oo
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 ordination  of  work  of  similar  nature  being
 done  by  other  Ministries  ;  and

 (cd  the  ateps  being  taker  to  expedite  the
 work  in  hand  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  0  P.  YADAV):  (a)
 The  Commission  for  Scientific  and  Technical
 Terminology  has  not  been  merged  with  the
 Central  Hindi  Directorate.  Before  1965.  the
 Central  Hindi  Directorate  provided  the  Secre-
 tariat  for  the  Commission,  That  year,  how-
 ever,  in  view  of  the  increasing  terminology
 work  of  the  Commission,  it  was  decided  to
 provide  it  separate  staff.  The  position  was
 again  reviewed  in  I970  and  keeping  in  view
 the  reduced  work  of  the  Commission  on  finali-
 sation  of  the  bulk  of  the  terminology  being
 evolved  by  it,  it  was  decided  to  revert  to  the
 arrangement  existing  belore  965  with  effect
 from  Sth  August,  97l.  As  only  nine  months
 have  elapsed  since  this  arrangement  came  into
 effect,  an  assessment  of  the  work  done  has
 not  yet  been  made.  The  Central  Hindi  Direc-
 torate,  however,  is  discharging  the  functions
 for  which  it  is  in  existence.

 (b)  The  coordination  of  the  work  and
 programme  relating  to  the  propagation  and
 development  of  Hind:  being  executed  by  the
 various  Ministries  is  brought  about  by  the
 Central  Hind:  Committee  under  the  chairman-
 ship  of  the  Prime  Minister.

 (c)  The  Ministry  has  recently  reviewed
 the  existing  Schemes  relating  to  the  propaga-
 tion  and  development  of  Hindi  and  has  under
 consideration  the  necessary  steps  to  be  taken.
 No  final  decision  in  the  matter  has  yet  been
 taken.

 Measures  to  tackle  the  Problems  of  Nation-
 al  Highways  and  their  Development

 4568.  SHRI  B.K.  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  condidered
 any  special  measures  to  tackle  the  problems  of
 National  Highways  and  their  development  in
 the  country  ;  and

 &),  ifso,  tye  main  features  thereof  and
 the  steps  taken  by  Government  in  this
 tegard  द
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 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  :
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  special  measures  taken  or  pro-
 posed  to  be  taken  are  in  the  nature  of  orga-
 nizational  augmentation  in  the  Departments
 concerned  with  National  Highways  both  at
 the  Centre  and  in  the  States  as  well  as  stream-
 lining  and  simplification  of  the  procedure
 covering  various  aspects  of  the  projects,
 namely,  their  sanction,  execution,  ctc.  These
 include:—

 (i)  Setting  up  of  exclusively  earmarked
 staff  for  the  execution  of  National
 Highway  works  by  the  State  Govern-
 ments.

 Sanction  of  a  sum  equal  to  2%  of
 the  estimated  cost  of  any  work  by
 way  of  an  advance  against  agency
 charges  tor  appointment  of  earmar-
 ked  staff  for  undertaking  investiga-
 tions  and  project  preparation  work
 in  respect  of  National  Highway
 schemes  covered  by  the  Fourth  Five
 Year  Plan.

 (ii)

 A  Similar  amount  is  also  avai-
 lable  from  the  year  1971-72,  onwards
 for  taking  advance  action  in  regard
 to  the  schemes  to  be  taken  up  in  the
 Fifth  Five  Year  Plan.

 Supply  of  advance  technical  notes
 to  the  State  Public  Works  Depart-
 ments  for  completing  in  advance
 yarious  preliminaries  connected  with
 the  execution  of  National  Highway
 works,  pending  their  formal  sanction.

 (iii)

 Fnhancement  of  the  powers  of  the
 Accountants  Gencral  to  admit  excess
 expenditure  over  sanctioned  estimates
 by  raising  the  upper  monetary  limit
 to  Rs.  2.5  lakhs  as  against  the  ear-
 lier  upper  limit  of  Rs.  25,000/-.
 Intimation  to  States  that  funds  will
 be  no  bottleneck  in  meeting  increased
 demands  for  National  Highways
 provided  such  demands  are  fully
 supported  by  actual  progress  on  the
 ground,

 {iv)

 (vi)  Recommendation  to  the  States  of  a

 VAISAKHA  12,  894  (SAKA)  Written  Answers  62

 Model  set  up  of  Organisation  for
 Central/Centrally  sponsored  schemes.

 Coronary  Heart  Disease

 4569,  SHRI  8,  K.  DASCHOWDHURY  :
 SHRI  B.  R.  SHUKLA  :

 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  considered  the
 question  of  taking  up  the  prevention  of  coro-
 nary  heart  disease  as  a  top  public  health  pro-
 gramme  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  EAMILY
 PLANNING  (PROF,  D  P.  GHATTOPA-
 DHYAYA)  :  (a)  At  present  no  such  propo-
 sal  is  under  considerition  of  the  Government.
 However,  there  is  increasing  awareness  among
 the  people  about  the  prevention  of  the  disease
 and  the  factors  that  cause  it.

 (b)  Does  not  arise.

 Seminar  on  Evolution  of  National  Housing and  Urban  Development  Policy

 4570.  SHRI  B.K  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND  HOUS-
 ING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  Seminar  was  held  on
 Evolution  of  a  National  Housing  and  Urban
 Development  Policy  in  New  Delhi  in  April,
 3972  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  problems  discussed
 and  decisions  arrived  at  in  the  Seminar  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  deliberations  of  the  Seminar
 embraced  all  matters  influencing  or  affecting
 housing  and  urban  development  activity  in  the
 country.  The  recommendations  of  the  Semi-
 nar  have  already  been  placed  in  the  Parliament
 Library.  These  are  now  being  processed.  for
 formulating  a  national  housing  and  urban
 development  policy.
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 Studies  by  the  Urban  Research  Division
 in  the  Town  and  Conntry  Planning

 Organisation

 4571,  SHRI  T.  S  LAKSHMANAN  :
 Will  the  Minister’  of  WORKS  AND
 HOUSING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Urban  Research  Division
 in  the  Town  and  Country  Planning  Orgarisa-
 tion  has  completed  the  studies  apart  from  that
 of  National  Capital  Region,  reported  to  be
 in  progress  during  I970-7!  ;

 (b)  if  so,  the  rules  of  studies  completed
 so  far  ;  and

 (c)  the  nature  of  action  taken  on  such
 research  studies  which  have  b.en  completed  so
 far  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRII.  K.  GUJRAL):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  There  are  no  specific  rules  of
 studies  for  the  Research  Division.  The  rese-
 arch  relates  toa  number  of  problems  in  the
 Sphere  of  urban  and  regional  planning  The
 results  of  research  are  made  available  to  the
 Town  Planning  Departments  of  the  State
 Governments  and  Union  [erritories  who  can
 make  use  of  them  in  preparing  their  develop-
 ment  plans.

 Steps  to  Reduce  Uneven  Growth  of  Agri-
 cultural  Production

 4572.  SHRI  ARJUN  SETHI:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  the  specific  steps  Government  have
 taken  to  reduce  the  uneven  growth  of  agricul-
 tural  production  in  the  different  partsof  the
 country  ;  and

 (b)  the  results  achieved  so  far  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P,  SHINDE):  (a)  Special
 steps  have  been  taken  to  assist  the  farmers,
 particula:ly  the  small  farmers,  through  intro-
 duction  of  new  schemes  viz  Drought  Prone
 Ateas  Programme  in  chronical  drought
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 affected  areas,  Pilot  Projects  on  Dryland  Farm-
 ing  in  areas  of  low  rainfall  and  Crash  Pro-
 gramme  of  rural  employment  for  productive
 purposes,  Moreover  thts  is  a  matter  for  con-
 sideration  of  the  Planning  Commission,  The
 preparatory  work  on  the  preparation  of  V  Five
 Year  Plan  has  started  and  this  question  will
 be  taken  into  account  while  finalising  the  V
 Plan,  These  programmes  will  help  the  far-
 mers  in  these  areas  to  increase  their  produc-
 tion.

 (b)  As  the  programmes  mentioned  above
 have  recently  been  launched,  itis  yet  too
 early  to  indicate  results.

 Progress  for  Short  Duration  Plan  for
 Production  of  Pulses

 4573.  SHRI  ARJUN  SETHI:  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  names  of  the  States  which  have  in-
 troduced  programme  for  short  duration  cash
 crops  of  pulses  in  order  to  mect  the  plan
 target  ;

 (b)  its  results  in  this  field  ,  and

 (c)  the  reaction  of
 thereon  ?

 the  Government

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  :  (a)  A  Cen-
 trally  sponsored  Scheme  for  intioduction  of
 short  duration  varities  of  pulses  is  being  imple-
 mented  in  the  States  of  A.P.,  Bihar.  Gujarat,
 Haryana,  Punjab,  Madhya  Pradesh,  Maha-
 rashtra,  Mysore,  Orissa,  Rajasthan,  Tamil
 Nadu,  Uttar  Pradesh  and  West  Bengal  from
 summer  crop  season  1972,

 (b)  and  (c’.  Since  the  scheme  is  being
 implemented  from  summer  crop  season  1972,
 tts  results  will  become  available  only  after
 the  crop  is  harvested,

 Reduction  in  Intake  in  Training  Institue
 tions

 4574.  SHRI  ARJUN  SETHI:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  unemployment  among  the
 trained  teachers  led  to  a  reduction  of  the  in-
 take  in  Training  Institutions  ;  and

 (b)  if  so,  what  specific  steps  Government
 have  taken  to  improve  the  quality  and  also
 to  achieve  the  Plan  target  in  the  coming
 year  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LDUCATION  &  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.  YADAV):  (a)
 There  have  been  reports  that  a  large  number
 of  tained  elementary  and  secondary  teachers
 are  unemployed  in  several  States.  There  have
 also  been  reports  that  in  a  number  of  training
 institutions  the  intake  is  being  cut  down  in
 some  States.

 (b)  This  is  basically  a  matter  for  State
 Governments  concerned  to  deal  with  in
 consonence  with  their  requirements  and
 resources.  However,  with  the  object  of
 providing  employment  to  the  educated  uncm-
 ployed  and  the  expansion  of  primary
 education,  the  Ministry  of  Education  and
 Social  Welfare  has  formulated  a  scheme  under
 which  assistance  is  being  provided  to  the
 States/Union  Territories  for  the  appointment
 of  additional  primary  teachers  and  assistant
 inspectors  of  schools;  distribution  of  free
 text  books  and  stationery  to  children  ;  pro-
 vision  of  midday  meals  to  additional  children
 and  introduction  of  work-experience  in
 middle  schools.  Under  this  scheme  30,000
 additional  teachers  were  sanctioned  in  !97i-72.
 A  similar  number  is  likely  to  be  sanctioned
 in  ‘1972-73,  This  is  expected  to  reduce
 unemployment  among  trained  matriculate
 teachers,  Under  the  UNICEF  assisted  Science
 Education  Programme  teacher  training  ins-
 titutions  are  being  equipped  with  science
 laboratory  equipment  to  improve  the  standard
 of  Science  teachers’  training.

 Scholarship  Programmes  in  the
 Fourth  Plan

 4875.  SHRI  ARJUN  SETHI:  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  the  total
 allocation  of  funds  for  Scholarships  prog-
 ramme  both  under  Govesnment  and  the
 University  Grants  Commission  Scheme  in
 the  Fourth  Plan  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE  DE-
 PARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  DP.
 YADAV)  :  The  total  allocation  of  funds  for
 Scholarships  programmes,  both  under  the
 Government  and  the  University  Grants
 Commission  Schemes  in  the  Fourth  Plan  is
 Rs.  42,36,-06,000/-,

 Sterilisation  and  I.U.C.D.  Programme

 4576  SURI  ARJUN  SETHI  :  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY  PLAN-
 NING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  progress  in  the  sterilisa-
 tion  and  I.U.C.D.  programme  have  not
 becn  satisfactory  and  remained  nearly  stag-
 nant  over  the  last  few  years  ;  and

 (b)  if  so,  what  specific  measures  Govern-
 ment  have  taken  in  this  regard  as  the  problem
 is  of  acute  nature  in  our  country  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D.  P.  CHATTOPA-
 DYAYA)  :  (a)  (i)  The  Sterilisation  programme
 has  remained  nearly  stagnant  during  the  years
 1969-70  and  970-7l.  However,  due  to  the
 various  actions  taken  during  the  year  1971-72
 the  performance  has  shown  an  increase,  The
 performance  during  April,  97]  to  February,
 972  is  a  little  over  two  million  which  is  the
 highest  performance  achieved  during  any  year.
 The  performance  is  105.2%  of  the  propor-
 tionate  target  for  the  period.

 (ii)  The  performance  of  I.U  C.D.  has
 been  nearly  stagnant  from  1968-69.  However,
 with  the  steps  taken,  the  performance  is
 showing  some  improvement  now,

 (b)  (i)  Technical  guidelines  for  vasectomy
 and  tubectomy  camps  have  been  circulated.

 An  exhaustive  sterilisation  manual  has
 been  published  for  the  guidance  of  workers  in
 the  fields.

 Special  sterilisation  camps  are  being
 organized  to  boost  up  the  programme.
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 (i)  The  following  remedial  steps  have
 been  taken  for  rchabilitation  of  the  I.U  C.D.
 Programme,

 i.  A  working  group  has  been  constituted
 on  I.U.C.D.

 2.  The  decisions  taken  in  the  6th  meeting
 of  the  Technical  Committee  to
 rehabilitate  the  programme  have  been
 examined  and  actions  are  being  taken
 on  the  recommendation  of  the  Tech-
 nical  Committee.

 3.  The  main  reasons  of  the  decline  have
 been  brought  to  the  notice  of  the
 States  and  necessary  suggestions
 have  been  issued  from  time  to  time.

 4,  Clinical  research  is  in  progress  for
 evolvement  of  better  I  U.C.D.  and
 drugs  for  controlling  I.U.C.D.  indu-
 ced  episodes,

 5,  Training  of  personnel  assigned  to
 I.U.C.D.  work  has  been  improved
 and  standardized,

 6.  A-complete  medical  check  up  before
 the  insertion  to  determine  the  suita-
 bility  of  the  case  for  I  U.C.D.  has
 been  emphasised.

 Ve  Follow  up  services  and  expeditious
 attention  to  post-insertion  cases  are
 provided.

 8  Anexhaustiv  ],U  C.D.  clinic  manual
 has  been  published  for  the  guidance
 of  workers  in  the  field.

 Development  of  Road  Transport  in  Eastern
 Region

 4577.  SHRI  8,  R.  SHUKLA:  Will  the
 Minister  ०  SHIPPING  AND  TRANSPORT
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  unintegrated  and  lopsided
 development  of  roads  and  road  transport  in
 the  Eastern  Region  is  the  grea‘est  bottleneck
 to  the  industrial  development  of  the  region  ;
 and

 (b)  whether  the  question  of  free  and
 uninterrupted  flow  of  road  traffic  to  this  region
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 is  under  active  consideration  of  Government  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENTRY
 AFFAIRS,  AND  SHIPPING  &  TRANSPORT
 (SHRI  RAJBAHADUR)  :  (a)  The  Govern-
 ment  of  India  are  primarily  responsible  for
 road  declared  as  National  Highways  but  they
 also  give  assistance  by  way  of  loans  to  States
 for  certain  selected  State  Road  of  Inter-State
 or  economic  importance.  Roads  other  than
 National  Highways  are  the  concern  of  the
 State  Governments.  As  regards  road  trans-
 port  the  executive  authority  resis  with  the
 State  Governments.  It  is  not  a  fact  that
 there  has  been  lopsided  development  of
 roads  and  road  transport  in  the  eastern,  region,
 affecting  industrial  development  in  that  region.
 Efforts  are  being  made  to  improve  the  road
 system  as  far  as  possible  within  the  available
 resources.

 (b)  The  Inter  State  Transport  Commis-
 sion,  appointed  by  the  Central  Government
 under  the  Motor  Vehicles  Act,  +1939,  has
 initiated  the  Eastern  Zone  Permit  Scheme  and
 North-Eastern  Zone  Permit  Scheme  to  develop
 and  encourage  movement  of  goods  vehicles  on
 long  distance  Inter-State  routes,  within  those
 zones.  According  to  these  Schemes,  a
 specified  number  of  vehicles  of  each  State
 will  operate  in  the  other  States  in  the  region
 on  the  basis  of  payment  of  tax  at  a  single
 point  and  without  counter-signature  of
 permits.  The  Eastern  Zone  Scheme  will
 comprise  the  States  of  Assam,  Biha:,  Orissa
 and  West  Bengal  and  the  North  Eastern
 Zone  scheme  wiil  include  the  States  of  Assam,
 Arunachal  Pradesh,  Manipur,  Meghalaya,
 Mizoram,  Nagaland  and  Tripura  The  details
 of  the  two  schemes  are  proposed  to  be  discussed
 with  the  representatives  of  the  concerned
 States  shortly.

 Unsold  Stocks  of  Convoy  TK  69  Transistor
 in  Super  Bazar,  Delhi

 4578.  SHRI  BHOGENDRA  JHA  :  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  there  isa  huge  stock  of
 Convoy  TK-69  transistors  lying  with  the
 Super  Bazar,  Delhi  which  has  offered  to  sell
 the  same  at  Rs.  70  cach  to  the  departmental
 canteen  stores  ;  and
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 (b)  if  80,  Goyernment’s  reaction  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 JAGANNATH  PAHADIA)  :  (a)  Out  of
 4  total  original  stock  of  55,000  of  these  tran-
 sistor  sets,  the  Super  Bazar  is  now  left  with
 only  2,222  of  these  sets.  A  proposal  has
 been  sent  by  the  Super  Bazar  to  the  Ministry
 of  Defence  for  the  sale  of  these  remaining  sets
 to  their  Canteen  Stores  Department,  at  the
 rate  of  Rs  70/-  per  set  (exclusive  of  taxes  and
 cost  of  the  leather  cover).

 (b)  The  Super  Bazar’s  offer  is  under
 consideration  of  the  Ministry  of  Defence.

 Scheme  for  National  Scholarships  for
 Studies  Abroad

 4579.  SHRIMATI  JYOTSNA  CHANDA  :
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 award  50  scholarships  durimg  ‘1972-73  under
 the  Scheme  of  National  Scholarships  for
 Studies  Abroad  ;  and

 (५)  ii  so,  what  will  be  the  criteria  for
 selection  of  students  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  D
 P.  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  selection  of  candidates  will  be
 made  purely  on  the  basisof  merit  by  a  duly
 constituted  Selection  Committee  consisting  of
 experts  in  the  various  subjects.  The  candi-
 dates  will  be  interviewed  by  the  Committee
 and  selection  made  after  taking  into  conside-
 ration  the  academic  qualifications,  research/
 practical  experience,  mental  acumen  and
 intellectual  veracity  of  the  candidates.

 देवरिया,  उत्तर  प्रदेश  में  एक  कृषि  विश्वविद्यालय
 की  स्थापना

 4580.  शी  तारकेइवर  पांडे  :

 श्री  सुधाकर  पांडे  :

 कया  छवि  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे
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 (क)  क्या  देवरिया  (उत्तर  प्रदेश)  में  एक
 कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है;  और

 (@)  प्रतापपुर  शूगर  मिल,  देवरिया  द्वारा
 भूमि  दानस्वरूप  दिये  जाने  के  आधार  पर  ही
 वहां  कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  जा
 रही  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (अग्णासहिब

 पी०  शिन्‍्दे)  :  (क)  जी  नहीं।

 (ख)  कृषि  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के
 लिए  प्रतापपुर  शुगर  मिल्स  द्वारा  भूमि  दान  के
 विषय  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  सूचना
 नहीं  मिली  है  1  जो  भी  हो,  ऐसे  विश्वविद्यालयों
 की  स्थापना  के  प्रस्ताव  पर  राष्ट्रीय  नीति  और
 प्रतिरूप  तथा  चतुर्थ  योजना  में  उपबन्ध  की
 उपलब्धि  के  सन्दर्भ  में  विचार  किये  जाते  है  न
 कि  भूमि  दान  के  सन्दर्भ  में  |

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  हारा  “मन  चाही  यात्रा
 करें”  अवकाश  टिकटों  के  किराये  सें

 \
 बुद्धि

 ‘4581.  eft  ईश्वर  चौधरो  :  क्या  नौबहन  और
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  परिवहन  निगम
 की  बसों  में  “ढमन  चाही  यात्रा  करे”  अवकाश
 टिबटों  में  8  अप्रैल,  972  से  वृद्धि  कर  दी  है;
 और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  तथा  नौवहन  और  परिवहन
 मंत्री  (भी  राज  बहादुर)  :  (क)  8  भप्रैल,
 972  से  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  विनोद  यात्रा
 टिकट  का  मूल्य  निम्न  प्रकार  से  बढ़ा  दिया  है  —

 वयस्कों  के  लिए  00  रुपये  से
 125  ०  प्रति

 टिकट
 बच्चों  के  लिए  75  पैसे  से  1:00

 रुपया  प्रति  दिकट
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 (@)  विनोद  याज्ञा  टिकट  धारक  को  निगम
 को  दाहुरी  बसों  से  अप्रतिबन्धित  यात्राओ  को
 फरने  का  पात्र  बनाती  है।  जब  से  विनोद  यात्रा
 टिकटों  को  जारी  करने  की  प्रणानी  शुरू  की  गई
 तब  से  निगम  के  परिचालन  क्षेत्र  का  काफी
 विस्तार  हो  गया  है,  सेवाएं  बढ  गई  है  और  परि-
 चालन  की  लागत  बढ  गई  है।  इसके  अलावा
 30  सितम्बर  97।  से  ये  टिकट  सभी  दिनो  के

 लिए  उपलब्ध  कराये  गये  है  जबकि  इससे  पहले

 ऐसी  टिकटें  केवल,  शनिवार,  रविवार  और
 राजपत्नित  छुट्टियो  को  उपलब्ध  होती  थी।  इन
 कारणों  से  विनोद  यात्रा  टिकट  के  बारे  में  प्रभार

 को  बढाने  का  सशोधन  आवश्यक  हो  गया  था  ।

 बिहार  में  पान  के  पतों  की  खेतों

 4582,  श्री  ईश्वर  चौधरी
 मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 क्या  कृषि

 (६ 3  क्या  बिहार  में  बढिया  किस्म  के  पान
 के  पत्ता  की  खेती  होती  है;

 (ख)  क्या  सरकार  कोई  ऐसी  योजना

 बनाएगी  जिससे  पान  के  पत्तो  की  खेती  बड़े  स्तर
 पर  हो  सके,  और

 (ग)  यदि  हा,  तो  उसकी  मुख्य  बाते  क्‍या

 है?

 कषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 अण्णासाहिब  पी०  शिस्दे)  :  (क)  से  (ग).  राज्य
 सरकार  से  जानकारी  एकत्नित  की  जा  रही  है  और
 प्राप्त  होते  ही सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  1

 Provision  of  Medicines  for  Treatment  of  Seeds

 4583.  SHRI  PAMPAN  GOWDA:  Will
 the  Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  is  providing
 essential  medicines  for  treatment  of  seeds  to
 the  farmers  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  (a)  and  (b).
 Generally  seeds  supplied  by  the  National
 Seeds  Corporation,  State  Farms  Corporation
 (Govt  of  India  Undertakings),  the  Tarai
 Development  Corporation  and  from  State
 Government  farms  are  treated  with  appro-
 priate  pesticides  ete.  before  these  are  put  out
 for  sale.  Whenever,  for  some  reasons,  it  is
 not  advisable  to  treat  the  seed  well  in  advance
 of  sowing,  the  requisite  pesticides  etc.  are
 separately  put  in  the  seed  bags  with  instruc-
 tions  to  the  farmers  for  treating  the  seeds
 before  sowing.  Besides,  the  State  Govern-
 ments  of  Tami!  Nadu,  Maharashtra,  Gujarat
 and  West  Bengal  provide  subsidies  ranging
 from  5  to  75%  on  the  cost  of  seed  treating
 chemicals  supplied  to  the  farmers  for  treating
 seeds  kept  out  of  their  own  produce.  All
 the  State  Governments  also  make  local  arrange-
 ments  for  centralised  treatment  ot  seeds  ata
 nominal  cost  ranging  fiom  25  to  00  pase  per
 hectare  depending  upon  the  seed  rate  per
 hectare  and  the  type  of  chemical  used.

 Welfare  Work  for  the  Handicapped

 4584  SHRI  PAMPAN  GOWDA  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  work  of  welfare  of  the
 handicapped  is  limited  to  big  cities  only  ;

 (b)  the  number  of  Government  and
 non-official  agencies  which  have  established
 institutions  for  the  handicapped  in  the  country,
 State-wise,  and  the  financial  aid  which  they
 received  from  the  Union  Government  as  well
 as  from  the  State  Government  during  the  last
 three  years  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 extend  this  facility  to  far  off  Villages  viz.,
 local  bodies  which  could  play  significant  role
 in  the  welfare  of  handicapped  people  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  (SHRI  K.  S.  RAMASWAMY)  :
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Information  regarding  the  assistance
 given  by  the  various  State  Governments  to
 institutions  for  the  handicapped  is  not
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 available.  However,  a  statement  giving  the
 following  information  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library,  See  No.
 LT-!906/72].

 (i)  the  number  of  institutions  for  various
 categories  of  handicapped  persons
 inthe  various  States,  as  available
 with  the  Department  of  Social
 Welfare  ;

 (ii)  financial  assistance  given  to  some  of
 them  by  the  Department  of  Social
 Welfare  and  Central  Social  Welfare
 Board  ;

 (c)  Education  and  rehabilitation  of  the
 handicapped  is  primarily  the  responsibility  of
 the  State  Governments  and  it  will  be  for
 them  to  assign  some  of  these  functions  to  focal
 bodies.

 Setting  up  of  Housing  Board  in  Delbi  on  the
 Pattern  of  Bombay  Housing  Board

 4585.  SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO:
 Wiil  the  Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  Io  state  :

 (a)  whether  there  is  a  shortage  of  houses
 in  the  Capital  and  it  is  very  difficult  to  get  a
 house  on  nominal  rent  at  present  ;

 (b)  if  so,  whether  there  ts  any  proposal
 under  consideration  of  Government  to  set  up
 Housing  Board  in  Delhi  on  the  lines  of
 Bombay  Housing  Board  ;  if  so,  main  features
 thereof  ;  and

 (c)  the  steps  taken  or  proposed  to  be
 taken  to  meet  the  demand  of  houses  in  the
 Capital  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  Yes,  Sir,  there
 is  considerable  shortage  of  houses  in  Delhi
 and  the  rents  are  also  generally  beyond  the
 reach  of  persons  belonging  to  the  lower  income
 groups.

 (9)  No  Sir,  The  Delhi  Development
 Authority  set  up  by  Government  has  under-
 taken  large  scale  constriction  of  houses  for
 Jow  and  middle  income  groups  in  Delhi.
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 (c)  Besides  the  social  housing  schemes
 of  this  Ministry,  which  are  being  implemen-
 ted  by  the  Delhi  Administration,  the  Delhi
 Development  Authority  has  also,  of  late,
 undertaken  large  scale  construction  of  houses
 for  the  lower  and  middle  income  groups.  The
 Authority  had  construcied  !4337  houses  upto
 the  year  971-72  and  it  proposes  to  construct
 another  {8000  houses/flats  during  the  next  two
 years  viz,  ‘1972-74,

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 Working  in  Central  Board  of
 Sccondary  Education,  Delhi

 4586.  SHRI  AMBESH  :  Will  the  Minis-
 ter  of  EDUCATION  AND  SOCIAL  WEL-
 FARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Class  I,  I2,  WI  and  IV
 employees  working  ia  the  Central  Board  of
 Secondary  Education,  Indraprastha  Estate,
 Delhi;

 (b)  the  number  of  employees  belonging
 to  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 in  each  category  ;

 (c)  whether  the  prescribed  quota  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  is  not
 complete  ;  and

 (d)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken.
 by  Government  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  AND  IN  THE
 DEPARTMENT  OF  CULTURE  (SHRI  D.
 P.  YADAV):  (a)  The  Central  Board  of
 Secondary  Education  has  not  formaily  classi-
 fied  its  emp'oyees  into  Class  I,  Class  II  etc.,
 but  according  to  standard  classification  pres-
 cribed  by  the  Government  of  India,  the
 number  of  posts  belonging  to  various  classes
 are  as  under  :—

 Class  1  4
 Class  II  eve  7
 Class  II]  66
 Class  IV  23

 (b)  Class  I  i  Nil
 Class  16  Nill
 Class  i4I  2
 Class  IV  4
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 {c)  According  to  the  information  furni-
 shed  by  the  Board,  except  for  Class  IIT  posts
 the  quota  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  is  complete.  The  quota  for  Class  IV
 could  not  be  completed  as  the  Employment
 Exchange  did  not  sponsor  suitable  candidates

 (d)  Recruitment  rules  of  the  Board  were
 finalised  only  in  September,  1970,  and  since
 then  the  Board  is  maintaining  a  roster  of
 posts  reserved  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  Fhe  Employment  Exchange
 is  requested  by  the  Board  to  forwaid  names
 of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  as
 and  when  recruitment  is  made.  The  quota
 of  Scheduled  Castes'Scheduled  Tribes  is
 continuously  kept  in  view  while  making
 recruitments,

 दिल्‍ली  के  कालेजों  में  वरिष्ठ/कनिष्ठ  तकनोकी

 सहायकों  के  पदों  का  बनाया  जाना

 4587.  श्री  अम्बेश  :  क्‍या  शिक्षा  और
 समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 किः

 (क)  क्‍या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  तथा  उस  में
 सम्बद्ध  कालेजों  में  बी०  एम०  सी०  आनसे  की
 शिक्षा  दी  जाती  है,

 (ख)  क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  विज्ञान
 प्रयोगशालाओं  में  वप्ट  अथवा  कनिष्ठ  तकनीकी
 सहायक  का  पद  है  जत्रकि  कालेजों  में  उक्त  पद

 नहीं  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  क्‍या  कालेजों  में  भी  इस
 पद  के  बनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति
 मंत्री  (प्रो०  एस०  नुष्ल  हसन)  :  (क)  भौतिकी
 तथा  रसायन  वो  बी०  एस०  सी०  (आनसं)  की

 कक्षाएँ  केवल  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  और  इसके
 सम्बद्ध  कालेजों  में  ही  आयोजित  की  जा  रही
 हैं  ,

 (ख)  श्रौर  (ग).  तकनीकी  सहायकों  तथा
 वरिष्ठ  तकनीकी  सहायकों  के  पद  विश्वविद्यालय
 के  उन  विभागों  में  हैं,  जो  आनसे  पाठ्यक्रमों  के
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 अतिरिक्त  स्नातकोत्तर  एवं  अनुसन्धान  आदयक्रमों
 के  लिए  सुविधाएँ  प्रदान  करते  है।  इस  समय  ये
 पद  कालेजों  में  नहीं  है।  भौतिकी  तथा  रसायन  से
 बी०  एस०  सी०  (आने )  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था
 वाले  कालेजों  मे  तकनीकी  सहायकों  के  पदों  की
 व्यवस्था  करने  का  प्रश्न  विश्वविद्यालय  के  विचा-
 राधीन  है  1

 दिल्‍लो  के  पुराने  किले  में  स्थित  मन्दिर
 का  गिराया  जाना

 4588,  श्री  ओंकार  हाल  बेरवा  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मत्ती  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  पुरातत्व  विभाग  ने  दिल्ली  के

 पुराने  किले  को  पुरातत्वीय  महत्व  का  स्थान
 घोषित  किया  है;

 (ख)  क्‍या  सरकार  का  त्रिचार  दिल्ली  के

 पुराने  किले  में  स्थित  मन्दिर  को  गिराने  का  है;
 और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री

 (sto  एस०  नुदरू  हसन)  :  (क)  जी,  हां  ।

 पुरातत्व  महत्व  के  विचार  से  पुराना  किला  923
 ही  में  संरक्षित  स्मारक  घोषित  किया  गया  था  t

 (ख)  जी,  नहीं।  तथापि,  यह  बता  दिया
 जाए  कि  यद्धपि  (ब्ुन्ती)  मदर  किले  की  चार
 दीवारी  के  अन्दर  स्थित  है,  किन्तु  यह  संरक्षित
 नहीं  है

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 संरक्षित  स्मारकों  में  स्थित  संदिर/
 मस्जिद  में  प्राथंना  किया  जाता

 4589.  भरी  हम  चन्द  कछवाय:  क्या  शिक्षा
 और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 (क)  क्या  पुरातत्व  विभाग  के  नियमों
 के  अंतर्गत  इस  विभाग  द्वारा  जिस  मन्दिर
 अथवा  मस्जिद  को  पुरातत्वीय  महत्व  का  स्थान
 घोषित  कर  दिया  जाता  है  उसमे  प्रार्थना  कार्यक्रम
 नहीं  किया  जा  सकता  है;  और

 (@)  क्या  सरकार  ने  दिल्डी  के  पुराने  किले
 में  स्थित  शेरशाह  की  मस्जिद  मे  नमाज  पढ़ने  की

 अनुमति  दे  दी  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  ससकृति  मंत्री

 (प्रो०  एस०  नुरुल  हसन)  :  (क)  भारत  सरकार
 की  यह  नीति  है  कि  केन्द्र  द्वारा  सरक्षित  स्मारकों
 में  जिनमे  मंदिर  और  मस्जिद  शामिल  है;  और

 जहां  संरक्षण  लेने  के  समय  पृजा  और  प्रार्थना  की
 परिपाटी  प्रचलित  नहीं  थी,  वहा  पूजा  और  प्रार्थना
 के  पुनः  प्रचलन  की  अनुमति  नहीं  दी  जाए।

 (ख)  जी,  नही  |

 राप्यों  में  साहित्य  अकादमियों  द्वारा
 प्रकाशित  पुस्तकें

 4590.  श्री  सुधाकर  पॉंडे  क्या  शिक्षा  और
 सपाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  ी  कृपा  करेंगे

 किः

 (क)  विभिन्‍न  राज्यो  की  प्रत्येक  साहित्य
 अकादमी  द्वारा  अपनी-अपनी  भाषा  मे  प्रवाशित

 पुस्तकों  के  नाम  क्‍या  है  और  प्रत्येक  पुस्तक  के

 प्रकाशन  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  वी  गई  है;  और

 (ख)  इस  बारे  में  उपलब्धियों  को  देखते  हुए
 सरकार  इस  कार्य  मे  कहा  तक  संयुष्ट  है  ?

 शिक्षा  और  सत्राज  कल्याण  मन्नाल्य  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रों  (शी  डी०  पीर

 यादव)  (क)  और  (ख).  वेन्द्र  सरकार  अथवा

 साहित्य  अकादमी,  नई  दिल्‍ली  द्वारा  राज्य  साहित्य
 अकादमियों  को  न  तो  कोई  आर्थिक  सहायता  दी

 जाती  हैऔर  नही  इन  अकादमियों  का  कोई

 नियन्त्रण  किया  जाता  है  |

 तथापि  अपैक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है।
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 विश्वविद्यालय  स्तर  की  पाठ्य  पुस्तकें
 तेयार  करना

 4591.  भरी  सुधाकर  पांडे  :  क्या  शिक्षा  और
 समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 विश्वविद्यालय  स्तर  की  पाठ्य  पुस्तक  तैयार  करने
 संबधी  योजना  को  गति  प्रदान  करने  के  लिये
 केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 शिक्षा,  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री
 (प्रो०  एस०  नुरुल  हसन)  विश्वविद्यालय  स्तर

 पर  प्रादेशिक  भाषाओं  को  शिक्षा  के  माध्यम  के
 रूप  में  शीघ्र  अपनाने  की  सुविधा  के  दृष्टिकोण  से
 भारत  सरकार  ने  968-69  में  विश्वविद्यालय
 स्तर  की  पुस्तक  तैयार  करने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित
 योजना  शुरू  की  थी।  इस  योजना  के  अन्तर्गत,
 इस  योजना!  में  भाग  लेने  वाली  प्रत्येक  राज्य
 सरकार  चौथी  पच-वर्षीय  योजना  की  समाप्ति  से
 पूरे  प्रादेशिक  भाषाओं  में  इस  प्रकार  की  पुस्तकों
 के  निर्माण  के  लिए  एक  करोड  रुपये  तक  का

 अनुदान  उपयोग  में  छा  सकती  है।

 2,  प्रत्येक  राज्य  मे  एक  स्वायन/विभागीव  बोर्ड
 स्थापित  करके  इस  योजना  को  राज्य  सरकारों
 द्वारा  कार्यान्वित  कर  दिया  जाना  था।  अपने  पुस्तक
 निर्माण  बोर्ड  तथा  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के
 लिए  आवश्यक  प्रशासनिक  तंत्र  स्थापित  करने  में
 कई  राज्यो  में  पर्याप्त  समय  छगाया।  चौथी  पंच
 वर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  मे  इस  जिषय  में
 प्रगति  धीमी  रटी  ।  इसके  अलाबा  पृस्तक  निर्माण
 का  कार्य  इस  प्रकार  का  है  कि  पांडु  छपि  स्तर  तक
 प्रगति  अनिवार्य  रूप  से  अलक्षिन  रहती  है.  विशेषज्ञ
 विषय  पेनल  रथापित  करन  होते  है  शीषक  चुने
 जाने  होते  है,  लेखकी  /अनुवादकों  से  सम्बन्ध  स्थापित
 करना  होता  है  तथा  अनुवाद  के  मामले  में  कापी
 राइट  प्राप्त  करना  होता  है।  परिणाम  का  तभी
 पता  चलता  है  ज  पुस्तक  प्रकाशित  हो  जाती  हैं।
 ग्रोजना  की  प्रारम्भिक  धीमी  गति  इस  तथ्य  पर  भी
 आधारित  है

 3.  (क)  प्रगति  से  आश्वस्त  होने  के  उद्देश्य  से,
 भारत  सरकार  ने  राज्य  धरकारों  को  मार्ग-दर्शक
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 सिद्धांत  भेजे  थे,  जिनमें  योजना  के  कार्यक्रम  की

 विस्तृत  प्रक्रिया  का  वर्णन  किया  गया  था  ।

 (ख)  जहां  तक  हिन्दी  भाषी  राज्यों  का
 सम्बन्ध  है,  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  प्रतिनिधियों
 का  एक  सम्मेलन  तथा  एक  समन्‍्बय  समिति
 स्थापित  की  गई  है,  जो  यीजना  की  प्रगति  की
 जांच  करती  है,  आवृत्ति  को  दूर  करती  है,  तथा
 योजना  के  कार्याववयन  को  गति  देने  के  उपायों

 के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  सलाह  देती  है।

 (ग)  अहिन्दी  भाषी  राज्यों  में  भी  इसी
 प्रकार  की  जांचों  को  शुरू  करने  के  लिए  भी,
 राज्यों  के  शिक्षा  मंत्रियों  तथा  कुलपतियों  के

 भंडलीय  सम्मेलन  आयोजित  किए  गए,  जिन्होंने
 यीजना  के  कार्यान्वयन  को  गति  देने  के  लिए
 सम्बन्धित  राज्य  सर।  रों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को

 सुझाव  दिए  ।

 (घ)  अनुवाद  अधिकारों  की  समस्या  के
 समाधान  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  ने  ब्रिटिश
 पब्लिशर्जञ़ंस  एसोसिएशन  से  व्यवस्था  की  है,
 जिसके  द्वारा  यून  के०  में  प्रकाशित  पुस्तकों  के

 अनुवाद  अधिकार  उचित  दर  पर  शीघ्र  ही  उपलब्ध

 किए  जाते  है  ।  बहुत  सी  अमरीकन  प्रकाशन
 फर्मों  से  भी  ऐसे  ही  प्रबन्ध  किए  गए  है।  राज्य

 बोडों  की  ओर  से  विदेशी  पुस्तकों  के  अनुवाद
 अधिकार  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  हिन्दी
 निदेशालय  में  एक  कापी  राइट  यूनिट  स्थापित  की

 गई  है।

 4.  विश्वविद्यालय  सत्र  पुस्तक  निर्माण

 कार्यक्रम  ने  अब  जोर  पकड़  लिया  है।  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार,  866  पुस्तकें  प्रकाशित  हो

 चुकी  है,  499  पडुलिपियां  छप  रही  है,  तथा  729

 पांडुलिषियों  के  प्रेस  के लिए  शीघ्र  ही  तैयार  हो
 जाने  की  संभावना  है।  अतः  इस  योजना  के  अधीन
 शीघ्र  ही  कम  से  कम  2,000  पृस्तके  तैयार  हो
 जाने  की  संभावना  है।

 Bill  Re  :  Registration  of  Allopathic
 Medical  Practitioners

 4592,  SHRI  PRATAP  SINGH  :  Will
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 the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  number  of  private  allopathic
 medical  practitioners  in  the  country  ;

 (b)  whether  his  Ministry  have  prepared
 a  draft  model  Bill  for  the  ragistration  of  these
 practitioners  and  circulated  it  to  all  the  State
 Governments  ;

 (c)  if  so,  whether  the  Punjab,  Madhya
 Pradesh  and  Tamil  Nadu  Governments  have
 since  introduced  such  Bill  in  the  respective
 State  Legislatures  and  whether  the  Ministry
 have  asked  all  these  Governments  to  postpone
 consideration  of  the  Bills  as  the  Union
 Gavernment  was  contemplating  to  introduce
 to  Central  Legislation  on  the  subject;  and

 (d)  ifso,  the  steps  taken  by  Govern-
 ment  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D.  P.  CHATTO-
 PADHYAYA)  :  (a)  The  number  of  unquali-
 fied  allopathic  medical  practitioners  is  estimated
 to  be  about  80,000,

 (b)  Yes,

 (०)  and  (d).  The  erstwhile  Punjab,
 Madhya  Pradesh  and  Madras  (Tamil  Nadu)
 Governments  had  intimated  that  they  proposed
 to  make  a  suitable  provision  foy  registration  of
 such  medical  practitioners.  However,  in  1969,
 in  pursuance  of  the  decision  taken  by  the
 Central  Council  of  Health,  State  Governments
 were  informed  that  it  was  proposed  to  bring
 about  an  amendment  to  the  Indian  Medical
 Counci!  Act.  Presumably  these  three  States
 may  not  have  pursued  the  question  of  separate
 State  Legislations  in  the  light  of  this  decision.
 Government  of  India  have  no  definite  infor-
 mation  as  (to  whether  any  such  Bill  have
 since  been  introduced  in  the  State  Legislatures.

 The  question  of  enlistment  of  unqualified
 medical  practitioners  has  been  discussed  in
 the  meetings  of  the  Central  Couneil  of  Health
 in  1968,  969  and  !97I.  Since  there  was  ne
 unanimity  of  views  amongst  State  Govern-
 ments  the  final  decision  could  not  be  taken,
 The  matter  will  be  placed  before  the  Council
 again  at  its  next  meeting  to  be  held  later
 this  year.
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 Manufacturing  Units  for  Drugs  und  Medicines
 for  Unani,  Ayurvedic  and  Homoeopathic

 Systems  in  Public  Sector

 4593.  SHRI  8.  R  SHUKLA:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  986  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  are  any  Manufacturing
 Units  in  the  public  scctor  for  drugs  and
 medicines  for  Unani,  Ayurvedic  and  Homoeop-
 pathic  systems  in  India  ;  and

 (b)  if  not,  the  respective  amount
 incurred  by  Government  in  the  procurement
 of  the  supplies  relating  to  each  of  these
 systems  per  annum  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (SHRI  A.  K.  KISKU):  (a)  and
 (b).  The  information  is  being  collected  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha  in
 due  course.

 राज्यों  हारा  घोषित  पिछड़ी  जातियां

 4594,  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्‍या  शिक्षा  और

 समाज  कल्याण  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 (क)  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  जो  जातियां

 पपिछड़ी  हुई  घोषित  की  गई  है  उनके  नाम  तथा

 उनऊछी  जनसंख्या,  राज्य-वार  क्‍या  है;

 (ख)  इन  लोगों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी

 है;  और

 (ग)  उनकी  आधिक  दशा  को  सुधारने  के

 लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  संत्रालय  में  उप-

 मंत्री  (भी  बेठ  एस०  रामास्वामी)  (क)  से

 (ग).  जानकारी  राज्य  सरकारों  से  एकत्रित  की

 जा  रही  है  और  जैसे  ही  पूरी  जानकारी  मिलेगी

 उसे  सभा  पटरू  पर  रख  दिया  जायेगा।

 Allocation  of  Funds  under  Crash  Programme
 for  Orissa  during  1972-73

 4595.  SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI  :  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
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 TURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  shortfall  amount  allotted
 to  Orissa  State  in  respect  of  crash  programme
 for  the  year  ‘1971-72,  will  be  given  to  Orissa
 Government  for  ‘1972-73  ;  and

 (b)  the  total  amount  allotted  to  Orissa
 for  this  programme  in  1972-73  7

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Rs.  483  lakhs.

 World  Sanskrit  Conference

 4596.  SHRI  M.RAM  GOPAL  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  World  Sanskrit  Conference
 was  recently  held  in  Delhi  under  the  patronage
 of  the  Union  Government  ;

 (b)  the  recommendations  made  by  the
 said  Conference  ;  and

 (c)  the  benefits  accrued  to  India  from
 the  said  Conference  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.  YADAY):  (a)
 Yes,  Sir.

 o)  &  ००१५  of  the  Resolutions  adopted
 by  the  Conference  is  laid  on  the  Table  of  the
 House  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 1907/72).

 (c)  The  Conference  has  succeeded  in
 establishing  the  value  of  Sanskrit  as  a  symbol
 of  International  understanding  and  goodwill.

 Personnel  Promotion  Scheme  of  U.G.C.
 for  Central  Universities

 4597.  SHRI  HUKAM  CHAND  KACH-
 WAI:  Will  the  Minister.  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  plsased  tq
 state  :
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 (a)  the  salient  features  of  the  personnel
 promotion  scheme  of  the  University  Grants
 Commission  which  has  recently  been  applied
 to  Central  Universities  ;

 (b)  whether  the  university  of  Delhi  has
 framed  necessary  rules  for  this  scheme  and
 if  so,  broad  outlines  thereof  ;

 (c)  whether  these  rules  will  be  applicable
 to  all  post-graduate  Teachers  appointed  in
 Delhi  University  both  for  morning  Depart-
 ments  and  Evening  units,  if  not,  the  reasons
 therefor  ;  and

 (b)  whether  the  common  seniority  list  of
 Teachers  appointed  in  Delhi  University  has
 been  prepared  and  circulated  to  all  Teachers
 to  eliclt  their  opinion  and  objections  before  it
 is  adopted  for  personnel  promotion  scheme  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  The
 University  Grants  Commision  has  decided
 that  the  Central  Universities  may  provide  for
 ‘personnel  promotions’  for  teachers  of  out-
 standing  merit.  The  number  of  such  promo-
 tions  would  not  exceed  5%  in  a  year  of  the
 total  staff  (non-plan)  in  each  category  of
 Lecturers  (for  promotion  to  Readers)  and  of
 Readers  (for  promotion  to  Professors).  The
 Commission  has  also  appointed  a  Committee
 to  frame  guiedlines  for  the  scheme  The
 report  of  the  Committee  is  awaited.

 (b)  ७  (d).  Details  will  be  worked  out
 by  the  University  of  Delhi  on  receipt  of  the
 guidelines  from  the  Commission.

 ,

 Utilisation  of  Buildings  constructed  for
 Scheduled  Castes  and  Scheduled

 Tribes  Students  in  Orissa

 i  4598,  SHRI  GAJADHAR  MAJHI  ;
 SHRI  K.  PRADHANI  :

 Will  the  Minister  of  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  buildings  constructed  for
 accommodation  of  Scheduled  Castea  and

 fe  pon

 Tribes  students  at  the  expense  of
 prant-in-aid  of  Government  of  India  are

 ing  utilised  by  other  Departments  in  Orisse  ;
 and
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 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  (SHRI  K.S.  RAMASWAMY)  :
 (a)  and  (b).  The  information  is  being  collec-
 ted  from  the  State  Government  and  it  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as
 it  is  received.

 Development  of  Tripuri  Langauge

 4599.  SHRI  DASARATHA  DEB:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  {o  state  :

 (a)  whether  any  amount  was  spent  so
 far  for  the  development  of  Tripuri  language
 of  Tripura  ;

 (b)  if  so,  the  total  amount  spent  so  far
 for  that  purpose  ;  and

 (c)  the  progress  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  to  (c).  The
 information  is  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  table  of  the  House  in  due
 course.

 Underutilisation  of  Plant  and  Equipment at  Paradip  Port

 4600.  SHRI  SURENDRA  MOHANTY  :
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  important  items  of  plant
 and  equipment,  like  the  Ore  Handling  Plant,
 Sand  Pumps,  Dredger  H.S.D.  and  Konarka
 etc.  are  being  under-utilised  as  against  their
 rated  capacity,  causing  heavy  loss  in  working
 of  the  Paradip  Port  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  :
 (a)  and  (b).  The  Ore  Handling  Plant,  Shore
 Based  Dredger  Sand  Pump  and  Dredger
 Konarka  ate  working  below  thelr  rated  capa-
 city.  A  detailed  statement  showing  item-wise
 performance  with  reasons  for  the  shortfalls  is
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 laid  on  the  Table  of  the  House.  (Flaced  in
 Library.  See  No.  LT-908/72].

 Amounts  outstanding  against  Private  Parties
 in  Paradip  Port  Trust

 4601.  SHRI  SURENDRA  MOHANTY  :
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  large  amounts  of  House
 rents,  plot  rents  and  hire  charges  for  furni-
 ture  remain  unrecovered  from  Private  Parties
 by  the  Paradsp  Port  Trust  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  by  Govern-
 ment  to  realise  the  same  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR):
 (a)  The  following  amounts  are  due  to  be
 recovered  by  Paradip  Port  Trust  from  Private
 Parties  :

 House  rent  Rs.  46,525

 Plot  rent,  Rs.  1,485

 Hire  charges  for  furniture  Rs.  19,129

 (b)  Paradip  Port  Trust  are  taking
 appropriate  legal  and  other  action  for  recovery
 of  the  outstanding  amounts.

 Accounting  of  Outstanding  Advances  in
 Paradip  Port  Trust

 4602.  SHRI  SURENDRA  MOHANTY  :
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  in  the  Paradip  Port  Trust,
 huge  unadjusted  balances  even  at  the  close  of
 the  Financial  year,  in  gross  violation  of  the
 Codal  rules,  have  been  noticed  by  the  Audit  ;

 (b)  whether  large  outstanding  advances
 rpaning  into  lakhs  still  remain  unaccounted,
 in  the  Ledger  Books  of  the  Paradip  Port;
 and

 (c)  ifsc,  the  steps  proposed  by  Govern-
 metit  to  get  all  these  outstanding  advances
 duly  accounted  for  and  closed  in  time  ?
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 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN.
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  :
 (a)  The  following  advances  were  outstanding
 in  the  books  of  Paradip  Port  Trust  as  on
 33.397]  :—

 (i)  Miscellaneous  Rs.  2,26,39,876
 Public  Works  advances

 (ii)  Miscellaneous  :  Rs.  1,04,266
 Port  advances

 (iii)  Temporary  :  Rs,  3,43,970
 advances  to  Depart-
 ments  of  the  Port.

 The  position  of  outstandings  for  1971-72
 would  be  known  only  when  the  Accounts  for
 the  year  I97-72  are  closed  by  the  end
 of  June,  1972.  The  points  raised  by  Audit  in
 connection  with  these  advances  are  being
 examined  by  the  Port  Trust.

 (b)  The  Port  Trust  has  stated  that  all
 outstanding  advances  have  been  accounted  for
 in  the  Ledger  Books  of  the  Port.

 (c)  The  Port  Trust  has  stated  that  all
 advances  have  been  duly  accounted  for  and
 vigorous  steps  are  being  taken  to  clear  the
 outstanding  advances  wherever  possible,
 Certain  heavy  advances  made  for  specific
 items  would,  however,  remain  outstanding
 till  the  work  is  completed  e.g.  advance  of
 Rs,  52  lakhs  to  South-Eastern  Railway  for
 construction  of  Port  Railway  and  advance  of
 Rs.  10  lakhs  to  Chittaranjan  Locomotive
 Works  for  construction  of  Locomotives  for
 Port  Railway.

 Utilisation  of  Plants  and  Equipment
 lying  Idle  at  Paradip  Port

 4603.  SHRI  SURENDRA  MOHANTY:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pieased  to  state  :

 (a)  whether  a  number  of  Plants  and
 equipment  like  tractors  and  cranes  are  lying
 idle  and  unutilised  in  Paradip  Port  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  by  Govern-
 ment  for  their  optimum  utilisation  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN.-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
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 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR):
 (9)  and  (b).  There  is  no  crane  or  tractor
 lying  unutilised  at  Paradip  Port.  Surplus
 concrete  mixers,  Road  rollers,  trucks  and  cars
 which  are  unserviceable  have  alrcady  been
 put  to  auction.

 Periodicals  of  Decumentation  Centre
 of  .C.S.S.R.

 4604.  SHRIS.  M.  SIDDAYYA  :  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Documentation  Centre
 of  the  Indian  Council  of  Social  Science
 Research  has  any  scheme  of  rendering  tempo-
 rary  financial  assistance  to  disadvantaged
 periodicals  through  bulk  procurement/purchase
 of  copies  of  such  journals  for  di.tribution  to
 various  libraries/research  institutions,  if  so,
 the  main  features  thereof  ;

 (b)  whether  any  such  bulk  purchase  or
 procurement  of  some  journals/periodicals  was
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 actually  made  during  the  last  three  years  ;
 and

 (c)  if  so,  the  names  of  the  periodicals
 and  the  number  of  copies  procured  and  the
 amount  involved  in  each  case  during  the  said
 period  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARE  AND  CULTURE
 (PROF.  S  NURUL  HASAN)  :  (a)  Yes,
 Sir.  The  Indian  Council  of  Social  Science
 Research  may  purchase  bulk  copies  of  serials
 which  provide  documentation,  indexing  or
 abstracting  services  and  which  in  its  opinion,
 need  financial  support.  The  copies  so  purcha-
 sed  are  distributed  to  institutions  selected  by
 the  Indian  Council  of  Social  Science  Research
 in  order  to  promote  utilization  of  bibliographi-
 cal  and  documentation  services  No  serial
 shall  be  assisted  under  this  programme  for  a
 period  of  more  than  five  years.

 (b)  Yes,  Sir.

 (ce)  A  statement  is  enclosed.

 Statement

 Name  of  the  periodicals  Number  of  copies  procured  Amount  paid

 Rs,
 .  (a)  Index  India  969  00  10,000

 (b)  Index  India  970  400  10,000

 (c)  Index  India  1971  400  10,000,

 2,  (a)  India  Press  Index  Vol.  3  75  10,000

 (b)  Indian  Press  Index  Vol.  4  78  9,945

 3.  (a)  Indian  Behavioural  40  3.000
 Science  Abstracts  Vol,  I

 (b)  Indian  Behavioural  47  2.996
 Science  Abstracts  Vol.  II

 Staff  of  I.C.S.S-.R

 4608.  SHRIS.M.  SIDDAYYA  :  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  ;

 (a)  the  total  number  of  officers  and

 staff,  including  research  workers,  employed
 by  the  Indian  Council  of  Social  Science
 Research  in  its  various  Sections  or  Divisions,
 category-wise,  during  the  last  three  years  ;

 (b)  the  number  thereof  in  cach  category from  amongst  the  Scheduled  castes  and
 Scheduled  Tribes  ;  and
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 (c)  whether  due  representation  has  been
 given  to  these  groups  in  its  office  personnel
 and  if  not,  the  steps  proposed  to  increase  the
 Yepresentation  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  in  the  Council  office  ?

 THE  MINISTER  OF  EDUCATION,
 SOCIAL  WELFARB  AND  CULTURE
 (PROF,  S.  NURUL  HASAN)  :  (a)  and  (b).
 A  statement  showing  the  position  is  laid  on
 the  Table  of  the  House,  {Placed  in  Library.
 See  No  LT-{909/72]

 (c)  In  the  initial  stages  of  the  setting
 up  of  this  new  organisation,  most  of  the
 staff  had  to  be  taken  on  deputation  from
 other  offices  and  hence  the  representation  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  could
 not  be  secured.  In  fresh  recruitment  from
 open  market  the  need  for  securing  adequate
 representation  of  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  is  being  kept  in  vicw  and
 every  effort  is  being  made  to  see  that  members
 of  these  communities  get  their  proper  repre-
 sentation  in  the  Council’s  service.

 Ghaghara  River  Service  between  Dohrighat-
 Revelganj  and  Ayodhya

 4607.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD  :
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  :

 (a)  when  Ghaghara  river  service  between
 Dohrighat  and  Revelganj  is  likely  to  be
 started  ;  and

 (b)  the  steps  that  have  been  taken  to
 conduct  hydrographic  survey  and  traffic  survey
 of  the  Ghaghara  river  between  Dohrighat  and
 Ayodhya  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  :
 (a)  Based  on  the  recommendation  of  the
 Bhagavati  Commitiee,  the  Government  of
 Uttar  Pradesh  were  requested  to  undertake
 preparation  of  a  scheme  for  starting  river
 service  on  the  Ghaghara  between  Revelganj
 and  Dobrighat,  after  carrying  out  traffic  and
 hydrographic  surveys,  At  the  instance  of  the
 State  Government,  a  hydrographic  survey  of
 the  Ghaghara  river  is  in  progress  by  the  Inland
 Water  Transport  Directorate  in  conjuction
 with  the  officers  of  the  Government  of  Uuar
 Pradesh.  The  question  of  running  a  river
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 service  on  the  Ghaghara  will  be  considered
 in  the  light  of  the  results  of  traffic  and  hydro-
 graphic  surveys.

 (b)  The  question  of  undertaking  hydro-
 graphic  and  traffic  surveys  of  the  Ghaghara
 between  Dohrighat  and  Ayodhya  would  be
 considered  after  the  introduction  of  Revelganj
 Dohrighat  service,

 Expenditure  on  Ganga  Service  between
 Patna  and  Gazipur

 4609.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD:
 Will  the  Minister  of  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  be  pleased  to  state  whether
 the  additional  expenditure  being  incurred  on
 the  Ganga  service  between  Patna  and  Gazipur
 is  being  covered  by  way  of  fieight  earnings  ?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND
 TRANSPORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR):
 The  freight  earnings  on  the  Ganga  service
 upto  the  end  of  March,  ‘1972  was  Rs.  1.10
 lakhs  as  against  the  additional  recurring
 expenditure  of  Rs  077  lakh.  This  does  not,
 however,  include  (a)  the  capital  expenditure
 incurred  on  the  construction  of  ghats,  godowns,
 etc.  and  on  major  repairs  to  the  craft,  and
 (b)  the  establishment  charges  already  being
 incurred  before  the  commencement  of  the
 service.

 Grants  received  by  Publishers  under  P.L.  480

 46I0.  SHRI  CHANDRA  SHEKHAR
 SINGH  :  Will  the  Minister  of  EDUCATION
 AND  SOCIAL  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  some  Indian  publishers  are
 permittted  to  accept  grants  under  P.L.  480
 for  publishing  books  ;  and

 (b)  ifso,  the  names  of  the  publishers
 and  the  grants  received  by  each  of  them
 during  the  last  three  years  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D.  P.  YADAV):  (a)
 Text  and  reference  books  approved  by  the
 Government  of  India  under  the  Joint  Indo-
 American  Standard  Works  Programme  are
 republished  in  India  by  such  of  .the  Indian
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 Publishers,  who  hold  reprint  rights  for  those
 books,  with  a  subsidy  from  P.L,  480  funds,
 This  subsidy  is  given  by  US.LS.  to  bring down  the  prices  of  the  Indian  reprints  ta
 about  !/5th  of  their  U.S.  retail  sale  prices,

 (b)  A  statement  showing  the  subsidy
 paid  or  allocated  to  Indian  publishers  direct
 by  U.S  IS.  during  the  last  three  years  is  laid
 on  the  Table  of  ehe  House.  [Placed  in
 Library.  See  No  LT-9i0/72]

 Utilization  of  Central  Grants  for  Welfare
 of  Tribals  in  Tripura

 46l.  SHRI  DASARATHA  DEB:  Will
 the  Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Central  grant  to  Tripura
 for  the  welfare  of  Tribals  is  being  property
 utilised  ;  and

 (b)  the  amount  which  has  not  been
 utilised  in  the  year  1971-72  and  the  reasons
 therefor  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  ANDSOCIAL
 WELFARE  (SHRI  K.  Ss.  RAMASWAMY)  :
 (a)  and  (b).  The  requisite  information  has
 been  called  for  from  the  State  Government
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha
 when  received.

 Admission  of  boys  from  Public  Schools  to
 Schools  under  Dethi  Board  of  Higher

 Secondary  Education

 46i2.  SHRID.K  PANDA  :  Will  the
 Minister  of  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  students  who  pass  the  Eighth
 (VID  standard  examination  from  a  Public
 School  in  Delhi,  particularly  the  Defence
 Services  Public  School,  New  Delhi,  are  not
 admitted  to  class  IX  in  the  Higher  Secondary
 Schools  under  the  Delhi  Board  of  Higher
 Secondary  Education  ;  and

 (b)  whether  any  specific  procedure  has
 been  laid  down  for  making  change-over  from

 ‘@Pablic  School  to  Higher  Secondary  system
 for  students  who  have  passed  Class  VI]  from
 Public  Schools,  if  so,  the  broad  outlines
 thereof  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  |

 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  aoe WELFARE  AND  IN  THE  D
 OF  CULTURE  (SHRI  9  p  RUMEN

 (a)  and
 ५  YADAY) a)  and  (b),  Under  the  existing  rules  of  th Central  Board  of  Secondary  Education,  a

 scholar  who  has  not  passed  the  VIII  clays
 examination  from  8  school  recognised  by  the
 Board  or  the  Education  Department  of  a
 State  Government/Union  Territory  shall  not
 be  admitted  to  Class  IX  of  a  school  recogni-
 sed  by  the  Board.  Public  Schools  in  India
 are  generally  affiliated  either  to  the  Central
 Board  of  Secondary  Education  or  to  the
 Gouncii  for  Indian  School  Certificate  Exami-
 nation.  The  schools  which  are  affiliated  to
 either  the  Board  or  the  Council  are  recognised
 schools,  The  Defence  Services  Public  School,
 New  Delhi,  is  affiliated  to  the  Council  for
 Indian  School  Certlficate  Examination.
 Students  passing  out  VIII  Standard  from  this
 Schoo]  as  well  as  other  Public  Schools  are,
 therefore,  eligible  for  admission  to  Class  IX
 of  the  Higher  Secondary  School  affiliated  to
 the  Central  Board  of  Secondary  Education.
 The  Princtpals  of  the  Schools  affiliated  to  the
 Board  are  authorised  to  decide  cases  of
 admission  for  Class  IX,

 As  the  Public  Schools  in  India  are  affiliated
 either  to  the  Central  Board  of  Secondary  Edu-
 cation  or  to  the  Council  for  Indian  School
 Certificate  Examination,  the  question  of
 prescribing  the  procedure  for  change-over
 from  Public  School  system  to  Higher  school
 system  does  not  arise.

 Scheme  to  subsidise  Fertiliser  Prices  for
 Small  and  Marginal  Farmers

 46i3.  SHRI  B.  च्  NAIK  :  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  with  view  a  to  helping  small
 and  marginal  farmers,  Government  propose  to
 subsidise  the  fertiliser  prices  for  them  and  if
 so,  the  main  features  of  the  scheme  ;  and

 (b)  the  steps  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE)  +  (a)  and  (b).
 Government  propose  to  help  small  and
 marginal  farmers  use  fertilisers  within  the
 framework  of  the  schemes  for  Small  and
 Marginal  farmers.  The  Agencies  for  Small
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 Farmers  ?  Development  can  subsidise  cost  of
 inputs  including  fertilisers  upto  Rs,  20  per
 demonstration  and  not  exceeding  Rs.  one  lakh
 per  agency.  This  is  to  enable  smalf  and
 marginal  farmers  to  take  up  new  cropping
 patterns,  high-yielding  varieties  of  seeds  and
 improved  package  of  practices,

 In  the  scheme  for  marginal  farmers,  the
 agencies  can  extend  subsidies  for  fertilisers
 upto  33-2/3°,  and  subject  to  the  ceiling  of
 Rs.  100  per  participant  for  two  cropping
 seasons,  in  Order  to  cncowage  them  to  urds:
 take  cultivation  of  high  yielding  samntnes  In
 some  agencies,  subs  ly  on  trapsp  ut  of  inputs
 has  also  been  provided  where  the  transport
 cost  was  heavy.

 गाजीपुर,  उत्तर  प्रदेश  में  एक  चोनी
 पिल  की  स्थापना

 46)4.  श्री  सरजू  पाण्डेय  ;  कपा  कृषि  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 (क)  क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के

 गाजीपूर  जिले  में  एक  चीनी  मिल  की  स्थापना
 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है,  और

 प)  यदि  हा,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्‍या

 है;  और

 (ग)  कॉन्ट्रीय  सरकार  से  किस  प्रकार  को

 सहायता  मांगी  गई  है  ?

 ra
 कृषि  मंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री

 शेरतिह )  :  (क)  जी  ह्ा।
 (प्रो०

 (ख)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  चीनी  निगम  लि०

 हारा  सरकार  क्षेत्र  नदगंज,  तहसील  सैदपर,  जिला

 गाजीपुर  2250  मी ०  टन  झरना  पेरने  की  क्षमता

 का  एक  चीनी  वारखाना  स्थापित  करने  था

 बिचार  है  |

 (ग)  इस  कारखाने  को  रथापित  करते  के

 लिए  केन्द्रीय  रारकार  हे  कोर  भी  सहायता  नहीं

 मांगी  गई  है।
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 Post-Matric  Scholarship  for  Scheduled  Castes and  Scheduled  Tribes  Students

 4615,  SHRIB.S.  MURTHY  wilt  the
 Minister  of  FDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  applications  fram  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  students
 for  post  matric  Scholarships  during  1968-69,
 969  70  and  ‘1970-71,

 qb)

 (c)  the  amount  spent  duriug  these  three
 years  ,  and

 the  number  sanctioned  ;

 (d)  the  steps  taken  to  meet  the  growing
 need  of  these  students  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND
 SOCIAL  WLLI  ARE  (SHRI  K.  S.  RAMA-
 SWAMY)  :  (a)  to  (०).

 Year  Total  No.  of  Total  No.  of  Total
 applications  scholarships  expendi-

 awarded  ture
 (Rs.  in  lakhs)

 1968-69  66375  436853  750,43

 ‘1969-70  493000  78000  867.50

 {970-7i  205000  87000  0I7,80
 ee

 These  are  estimated  figures  as  the  reports
 showing  final  figures  have  not  yet  been
 received  from  the  State  Government/Union
 Territory  Administrations.

 (b)  fhe  Government  of  India  meet  the
 entite  additional  expenditure  requited  by  the
 State  Governments/Union  Territory  Adminjs-
 trations  over  and  above  their  committed  share
 so  that  no  eligible  student  is  denied  scholar-
 siup  for  want  of  funds.

 Water  charges  from  ‘4Jlottces  of  Quarters
 in  New  Mcti  Nogar,  Delhi

 4616.  SHRIMATI  MUKUL  BANERJEE  :
 Will  the  Minister  of  WORKS  AND  HOUSING
 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
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 Unstarred  Question  No.  1801,  on  the  3rd
 April,  972  and  state  :

 (a)  whether  allottees  of  these  quarters
 in  New  Moti  Nagar  Colony,  Delhi  are  being
 charged  for  water  even  though  water  connec-
 tions  have  not  been  provided  to  these
 quarters  ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose
 to  refund  the  amount  already  charged  for
 water  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  WORKS  AND  HOUSING
 (SHRI  I.  K.  GUJRAL)  :  (a)  Charges  for
 water  supplied  through  common  hydrants  to
 the  allottees  are  being  recovered  at  a  flat  rate.

 (b)  The  Municipal  Corporation  of  Delhi
 is  considering  the  question  of  refund  of  the
 water  charges.

 Area  under  Saline  and  Alkali  Land  and
 Development  of  a  New  Process  for

 their  Reclamation

 4677  SHRI  B.  V.  NAIK  :  Will  the
 Minister  of  AGRICULTURE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Central  Soil  Salinity
 Research  Institute  of  the  Indian  Council  of
 Agricultural  Research  has  developed  a  new
 process  for  the  reclamation  of  saline  and
 alkaline  land  for  cultivation  ;

 (b)  if  so,  how  much  of  such  land  is
 lying  as  waste  land  in  each  State  ;  and

 (c)_  the  steps  taken  and  being  taken  to
 reclaim  this  land  by  the  new  strategy  evolved
 by  the  Central  Soil  Salinity  Research  Institute
 in  each  State  and  by  what  time  alt  such  land
 is  likely  to  be  so  reclaimed  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P  SHINDE)  :  (a)  Yes,  Sir.
 For  eclamation  of  saline-alkali  soils,  5
 tonnes  of  gypsum  is  applied  and  throughly
 mixed  inthe  top  0-IScmof  soil  After
 the  application  of  gypsum,  rice-wheat
 rotation  is  followed,  adopting  sound  agro-
 nomic  practices  and  using  high  yielding
 rice  varieties  like  Ir-8-68  or  IB-8  and
 wheat  variety  like  ‘Kalyan  Sona’.  High
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 doses  of  nitrogenous  and  phosphatic
 fertilizers  are  applied  in  raising  the  crops.
 A  basal  application  of  45  kg.  zinc  sulphate
 perhectare  is  recommended  for  rice  crop.
 Adequate  and  more  frequent  irrigation
 with  good  quality  water  is  provided  to
 the  ‘crops,  Where  plentiful  water  is
 available,  a  ‘Dhaincha’  crop  is  raised  with
 irrigation  in  the  summer  months,  after
 application  of  I5  tonnes  of  gypsum,
 using  60  kg/ha  seed  rate,  proferably  sown
 after  pre-seaking  the  seed  in  water.  After
 60-70  days’  growth  period,  the  ‘Dhaincha’
 crop  is  ploughed  in  for  green  manuring
 purposes  prior  to  transplanting  of  rice.
 After  rice  crop,  wheat  is  sown  without
 any  further  application  of  gypsum.  Good
 drainage  system  is  essential  in  soils  with
 high  water  table.

 (b)  Though  no  systematic  survey  has  been
 done  but  rough  estsmates  indicate  that
 about  7  million  hectares  are  affected  with
 salinity  and  alkalinity.  Almost  2/3rd  of
 this  area  occurs  in  the  alluvial  plains  of
 western  U.P.,  Punjab,  Haryana,  Rajasthan
 and  Gujarat.  The  rest  of  the  area  lies
 in  other  States,  some  of  which  is  in  the
 deltaic  soils  along  the  coast  The
 State-wise  distribution  of  land  affected  by
 salinity  and  alkalinity  is  given  below  :—

 Name  of  the  State  Area  in  lakh  acres

 Uttar  Pradesh  2.95
 Gujrat  2.44
 West  Bengal  8.50
 Rajasthan  7.20
 Punjab  6.88
 Maharashtra  534
 Haryana  5  26
 Orissa  4.04
 Mysore  404
 Madhya  Pradesh  4.24
 Andhra  Pradesh  0.42
 Delhi  0.16
 Kerala  0.6
 Bihar  004
 Tamil  Nadu  004

 Total  69.49  lakh  acres
 (7.00  million  hectares)

 (c)  Some  States  like  Haryana  and  Punjab
 have  programmes  for  starting  pilot  projects
 on  reclamation.  Under  the  Fifth  Plan
 programme  also,  it  is  contemplated  to
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 undertake  selected  pilot  projects  on
 reclamation  of  saline  and  alkali  soils  on
 the  basis  of  research  findings,  At  this
 stage,  however,  it  is  difficult  to  say  when
 all  the  salt  affected  land  in  the  country
 will  be  reclaimed,

 संसद  सदस्यों  के  सेट  क्‍्वार्टरों  में  पानी

 के  पृथक  नलों  की  व्यवस्था

 (4618.  ी  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  ऑकार  लाल  बेरवा  :

 क्या  निर्माण  और  भावाव  मंत्री  7  अप्रैल,
 972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3059  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  नार्थ  एवेन्यू,  साऊथ  एवेन्यू  और
 फिरोजशा  रोड  स्थित  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 के  पूछताछ  कार्यालयों  के  अन्तगंत  संसद  सदस्यों
 के  स्वेट  क्वार्टरों  में  से  ऐसे  कितने  क्वार्टर  हैं  जिनमें
 पानी  के  नल  अलग  से  क्वार्टरों  के  अन्दर  लगे  हुए
 हैं  और  कितनो  में  सामूहिक  नल  दिये  गये  हैं;
 और

 (ख)  सभी स्वेट  क्वाटरो  के  अन्दर  पानी

 के  पृथक  नल  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही  हैं  ?

 निर्माण  ओर  आवास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (श्री  आइ०  के०  गुजराल):  (क)  नार्थ  एवेन्यू  तथा

 साउथ  एवेन्यू  के  34  स्वेद  क्‍्वार्टरों  में  जो  I968-
 69  में  बने  थे,  रसोई,  स्नानघर  तथा  शौचालयों
 संलग्न  हैं।  अतः  सर्वेट  क्वार्टरों  के  अन्दर  अलग-
 अलग  पानी  के  नल  हैं।  नार्थ  एवेन्यू  के  तथा
 साउथ  एवेन्यू  शेष  299  स्वेट  क्वार्टरों  तथा

 फिरोजशाह  रोड  के  07  स्वेट  क्वार्दरों  मे,  जो

 पहले  बनाएं  गये  थे,  साझे  स्नानधर  तथा  शौचालय

 है  1

 (ख)  सभी  सर्वेट  बवार्टरों  के  अन्दर  अलूय-

 अलग  पानी  के  नलों  की  व्यवस्था  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन  नहीं  है  ।
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 Anti-Family  Planning  Conference

 4619.  SHRI  BANAMALI  PATNAIK
 Will  the  Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  first  Anti-Family  Plan-
 ning  Conference  was  held  in  New  Delhi
 recently  ;

 (b)  if  so,  the  resolution  passed  at  the
 said  Conference  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMILY
 PLANNING  (PROF.  D  P.  CHATTOPA-
 DHYAYA)  :  (a)  Government  have  seen  press
 reports  to  this  effect.

 (b)  A  copy  of  the  Resolutions  passed  at
 the  Conference  has  been  called  for,

 (c)  Does  not  arise  as  the  resolutions  have
 not  been  received,

 Oliseeds  requirement  and  Production

 4620.  SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 Pleased  to  state  3

 (a)  whether  the  oilseeds  production  has
 not  kept  pace  with  the  demand  ;

 (b)  if  so,  the  total  requirements  and  the
 quantity  produced  in  the  country  during  the
 last  three  years,  year-wise  ;  and

 (c)  the  steps  evisaged  to  meet  the  require-
 ments  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  Yes,  Sir.
 The  production  has  nut  generally  kept  pace
 with  demand.

 (b)  In  the  absence  of  any  comprehensive
 and  scientific  survey  on  consumption  and  in
 view  of  the  fact  that  requirements  vary  to
 some  extent,  depending  on  such  factors  as
 changes  in  prices,  levels  of  incomes,  consump-
 tion  patterns,  growth  of  population,  etc.,
 it  is  not  possible  to  frame  precise  quantitative
 estimates  of  requirements  of  oilseeds  in  the
 country,  The  production  of  five  major
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 Oilseeds  during  the  last  three  years  1968-69
 to  1970-71.  has  been  estimated  as  under  a
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 Year  Lakh  tonnes

 ‘1968-69,  68.45  (Partially  revised  estimate)

 1969-70  77.34  (Partially  revised  estimate)

 4970-7i  9.88  (Final  estimate)

 Similar  estimate  for  97I-72  is  not  yet
 available.

 (c)  The  steps  taken  to  meet  the  require-
 ments  are  :

 (i)  Intensive  cultivation  of  groundnut  ;

 plant  protection
 ‘aphids’  on

 Organising  mass
 campaign  against
 fapemustard  ;

 Gi)

 (iii)  Extending  the  area  under  high  yiel-
 ding  varieties  of  castor  ;

 Increasing  the  area  under  irsigated
 summer  groundnut  and  double  crop-
 ping  of  sesamum  ;

 (iv)

 (v)  Exploitation  of  non-traditional  oil-
 seeds  like  soyabean  and  sunflower  ;

 (vi)  Raising  of  plantations  of  red  oil
 palm  in  suitable  areas  ;

 (vii)  In  addition,  efforts  are  also  being
 made  to  increase  the  production  of
 oil  from  cottonseed,  ricebran  and
 other  minor  oilseeds  of  tree  origin
 through  the  provision  of  fiscal
 incentves  ia  e.  excise  rebate  on  the
 use  of  oils  of  tree  origin  and  rice-
 bran  oil  in  soap  making  and  on  the
 use  of  cottonseed  and  ricebran  oil
 in  vanaspati  making.

 Long  Range  Sagar  Policy

 462  SHRI  7.  VENKATASUBBAIAH  :
 Will  the  Minister  of  AGRICULTURE  be
 pleased  to  state  :
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 (a)  whether  there  has  been  an  irregular
 trend  in  sugar  production  and  year  to  year
 revision  of  sugar  policy  ;

 (b)  whether  the  desirability  of  formulating
 along  range  policy  keeping  in  view  the
 internal  demand  and  export  requirements  has
 been  considered  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  proposed  to  be  taken
 in  this  direction  and  to  ensure  a  remunerative
 price  to  cane  growers  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHER  SINGH)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Yes,  Sir.  Formulation  of
 along  range  policy  for  sugar  is  beset  with
 complicated  problems  in  view  of  cyclic  fluc-
 tuations  in  sugarcane  production  due  to
 changes  in  climatic  conditions,  competition
 from  other  crops  and  _  diversion  of
 sugarcane  from  sugar  to  gur  and  khandsari
 production  and  vice  versa  The  Sugar  Indus-
 try  Enquiry  Commission  which  was  appointed
 in  September,  1970,  to  examine  the  sugar
 industty  in  depth  in  the  context  of  the  demand
 for  nationalisation  of  the  sugar  industry,  has
 been  asked  to  look  into  this  problem  also.
 One  of  its  terms  of  reference  isto  study  the
 problem  of  large  fluctuations  in  sugarcane
 production,  its  processing  into  gur,  khandsari
 and  sugar  and  to  make  suggestions  for
 securing  stable  conditions  with  a  view  to
 achieving  a  balanced  development  in  these
 fields,  The  Commission  has  also  been  required
 to  suggest  a  blue-print  for  the  development
 of  the  sugar  and  allicd  industries  over  a
 pericd  of  the  next  ten  to  fifteen  years.  The
 matter  will  be  considered  fnrther  on  receipt
 of  the  report  of  the  Commission.

 As  regards  the  payment  of  a  remunerative
 price  to  the  cane  growers,  Government  of
 India  have  adopted  a  policy  of  partial  control
 or  decontro!  under  which  the  sugar  factories
 can  pay  higher  price  of  cane  than  the  minimum
 fixed  by  Government.

 Project  Report  on  constiuction  of  Road
 in  Fishing  Villages  of  Andhra  Coast

 4622.  SHRI  छू,  KODANDA  RAMI
 REDDY  ;  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  of  Andhra
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 Pradesh  has  sent  a  project  report  for  Rs.  4
 crores  for  the  construction  of  roads  for  the
 fishing  villages  in  the  Coastal  Districts  of  he
 State  ;

 (b)  whether  the  Central  Government  have
 taken  up  the  matter  with  the  World  Food
 Programme  authorities  ;

 (c)  if  so,  the  reaction  of  World  Food
 Programme  authorities  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  Pp,  SHINDE)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.  The  World  Food  Programme
 gives  aid  in  the  form  of  Food  Grains  which
 are  distributed  to  labourers  as  a  part  of  their
 wages,  whereas  the  State  Government  have
 raquested  for  financial  assistances  for  supply
 of  material,  machinery  etc.  for  the  project.
 The  State  Government,  have  been  informed
 that  unless  the  expenditure  on  materials  and
 cash  wages  is  provided  by  the  State  Gover.i-
 ment  there  is  on  possibility  of  project  being
 taken  up  with  the  World  Food  Programme  for
 assistance.

 (c)  The  question  does  not  arise

 Sanction  for  Expenditure  on  Fisherics
 barbour  at  Vishal.hapatnam

 4623.  SHRI  K  KODANDA  RAMI
 REDDY  :  Will  the  Minister  of  AGRICUL-
 TURE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Government  of  Andhra
 Pradesh  had  written  to  the  Centre  to  expedite
 the  approval  and  sanction  of  expenditure  on
 the  fisheries  harbour  at  Vishakhapatnam  ;  and

 (b)  if  so,  reasons  for  delay  and  the
 reaction  of  the  Centre  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (SHRI
 ANNASAHEB  P.  SHINDE):  (a)  Yes,  Yes,

 (b)  A  copy  of  the  Project  Report  was  for-
 warded  by  the  Directorate  of  Fisheries.  Andhra
 Pradesh  to  usin  August,  1971,  Since  the
 executing  authority,  i,  e.  the  Visakhapatnam
 Port  Trust  had  not  considered  this  report,  it
 was  referred  to  them  in  September  97i.  The
 detailed  comments  of  the  Port  Trust  were
 received  in  November,  1971,  and  the  project
 was  examined  by  the  Ministry  in  consultation
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 with  the  Ministry  of  Transport.  Certain
 clarifications  required  for  processing  the
 project  estimates  were  called  for  from  the
 Visakhapatnam  Port  Trust.  These  have  becn
 clarified  by  the  Port  Trust  in  their  communica-
 tion  received  on  22472,  In  the  above  men-
 tioned  communication,  the  Port  Trust
 authorities  have  forwarded  a  revised  abstract
 estimate  for  Visakhapatnam  Harbour  estimated
 to  cost  Rs.  3.75  crores  as  against  the  origin
 estimate  furnished  in  project  report  at  Rs.  2.20
 crores  The  new  items  now  included  by  the
 Port  Trust  wit!  have  to  be  approved  in
 consultation  with  the  Ministry  of  Shipping
 and  Transport  before  the  case  is  referred  to
 the  Ministry  of  Finance  for  their  considcra-
 tion.

 Capital  Investment  in  Foreign  Countries

 4624.  SHRI  MARTAND  SINGII:  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 {o  state  :

 (a)  the  amount  of  Indian  capital
 invested  in  industrial  ventures  in  fureign
 countries  during  the  lust  two  years;  and

 (b)  the  detsils  regarding  the  dividends
 sepatiiated  during  1970-71  and  1971-72,  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  The  setting  up  of  33
 joint  ventures  abroad  was  approved  by
 Government  of  India  during  970  and  1971.
 This  mvolves  Indian  investment  of  Rs,  3.8.
 crores  approx:mutely.

 (b)  Information  is  not  available  year-wise.
 According  to  the  information  received,  an
 amount  of  Rs.  49.27  lakhs  has  so  far  been
 earned  in  foreign  exchange  by  way  of  divi-
 dends  by  all  our  joint  ventures  abroad.

 Attaching  ofa  bogie  72  Dn.  Delhi
 Howrah  Express  upto  Chunar

 4625.  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  ७९  pleased
 to  state  ;

 (a)  whether  Government  propose  to  attach
 one  bogie  to2  Dn  Delhi-Howrah  Express
 upto  Chunar  and  then  upto  Garhwa  Road/
 Daltonganj  to  the  passenger  train  running
 through  Pallamau  and  Mirzapur  ;  and
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 (b)  if  so,  the  time  by  which  it  would  be
 done  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Scheme  to  produce  Electricity  through  Rural
 Electricity  Cooperatives

 4626.  KUMARI  KAMLA  KUMARI  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  formulated
 a  scheme  to  produce  electricity  in  the  villages
 through  rural  electricity  co-operatives  ;

 (b)  if  so,  whether  electricity  is  being
 provided  in  villages  of  Bihar  also  under  the
 said  scheme  ;  and

 (c)  whether  any  assistance  is  being  pro-
 vided  to  small  farmers  getting  electricity
 connections  under  the  said  scheme  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  B.  N.  KUREEL):  (a)  to  (c).  The
 Rural  Electrification  Corporation,  a  public
 sector  undertaking  of  the  Government  of
 India  which  has  been  set  up  since  July  1969,
 is  financing  the  schemes  of  five  pilot  rural
 electric  co-operatives,  one  each  in  the  States
 of  Andhra  Pradesh,  Gujarat,  Maharashtra,
 Mysore  and  Uttar  Pradesh.  These  coopera-
 tives  have  been  entrusted  with  responsibitities
 of  purchasing  power  in  bulk  supplied  by  State
 Electricity  Boards  and  transmitting  and  dis-
 tributing  power  in  the  project  areas  for  elec-
 trificatton  of  villages  and  pumpsets  and
 provision  of  electricity  for  domestic  lighting
 and  smajl  scale  and  agro  industries,  The
 Corporation  is  considering  the  setting  up  and
 financing  of  more  rural  electric  co-operatives
 in  other  areas  of  the  country.  In  this  con-
 nection  the  Bihar  State  Electricity  Board  have
 submitted  a  proposal  for  establishing  a  pilot
 rural  electric  cooperative  at  Ekangarsarai  in
 Patna  District.  The  Corporation  has  set  up  an
 Evaluation  Committee  which  is  examining  all
 uspects  of  the  organisation  and  present  work-
 ing  of  the  five  pilot  rural  electric  cooperatives
 with  a  view,  inter  alia,  to  suggesting  guidelines
 for  setting  up  more  rural  electric  cooperatives
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 in  the  country.  The  scheme  of  the  Bihar
 State  Electricity  Board  will  be  examined  in
 the  context  of  the  recommendations  of  the
 Committee  set  up  by  the  Corporation.  The
 recommendations  of  the  Committee  are  axpec-
 ted  to  be  submitted  to  the  Corporation  in
 about  six  months,

 Rate  of  Power  supplied  to  Aluminium
 Industries

 4627.  KUMARI  KAMLA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  rates  of  power  supplied  to  all  the
 Aluminium  Industries  in  the  country  ;

 (b)  whether  the  rate  of  power  supplied
 to  Aluminium  Industry  is  lowest  and  the  rate
 of  power  supplied  to  farmers  is  highest  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  DFPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  B  N  KUREEL):  (a)  Elec-
 tricity  rates  charged  for  Aluminium  Industries
 in  the  different  States  are  given  below  :—

 State  Adverage  rate  in  P./kWh

 Kerala  *  1.24  (66  kV)
 *  23  (I!0  kV)

 Mysore  .90  plus  250  kV
 transmission  incremental
 expenses

 Orissa  2.39

 Tami!  Nadu  3.24  (Extraction  (Pant)
 1,52,  (Smelter  Piant)

 Uttar  Pradesh  55  MW  Hydro  power  at
 1.997717  and  balance  met
 out  of  own  thermal  gene-
 ration  (135  MW—average
 cost  working  to  6  P/unit)

 D.V.C.  5.28

 ("Revised  rates  are  under  negotiation)

 (b)  and  (c).  State  Eleciricity  Boards  have
 powers  to  fix  rates  for  electricity  supply  to
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 different  types  of  consumers  depending  upon
 the  cost  of  generation,  transmission  and  supply.
 The  power  supply  for  agriculturists  is  gene-
 rally  at  400  volts  involving  expenditure  on
 transformation  from  high  voltage  and  distri-
 bution  at  low  voltage  whereas  power  supply
 for  heavy  industries  is  made  at  high  voltage.
 Voltage  of  supply,  minimum  demand  and  con-
 sumption  and  load  factor  are  higher  in  the
 case  of  industiial  consumers.  For  these  rea-
 sons  ‘anff  rates  for  powcr  intensive  industry
 like  alminium  industry  are  lower  than  the
 tariff  rates  for  agricultural  purposes.  Electri-
 city  rates  charged  for  domestic  consumers  are
 generally  the  highest  and  not  those  charged
 to  agriculturists.  The  rates  for  small  indus-
 tries  which  are  also  supplied  at  the  same
 voltage  as  for  agriculturists  are  either  the  same
 or  higher  in  most  of  the  States,

 मध्य  रेलवे  में  चोरी  डकती  और

 लड़कियों  के  अपहरण  की  घटनाएँ

 4628,  श्री  गंगायरण  दीक्षित  :  क्या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  1970-7  में  मध्य  रेलवे  में  चोरी,
 डाकती  तथा  लड़कियों  के  अपहरण  की  कितनी

 घटनाएँ  हुईं;

 (ख)  कितने  मामलो  में  दोषी  व्यक्तियों  को
 गिरफ्तार  किया  गया  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्य

 वाही  की  गई  थी;  और

 (ग)  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  उपचारी

 कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  संत्री  शी  के०  हनुमन्तेया)  :

 (क)  चोरी  की  5973  घटनाएं  t

 डकैती  की  15  घटनाएं  ।

 अपहरण  एक  भी  नहीं  ।

 (ख)  1758,  मामलों  का  पता  छगा  था
 जिनमें  863  अपराधी  गिरफ्तार  किये  गये  थे

 इनमें  से  1405  दोषी  ठहराये  गये  थे।  इसके
 अलावा  9  रेल  कर्मचारियों  को  विभागीय  तौर
 पर  दण्ड  दिया  गया  था  |
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 (7)  (3)  प्रभावित  खण्डों  में  रात  की
 लगभग  सभी  सवारी  गाड़ियों  में
 सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  मार्ग-
 रक्षी  नियुक्त  रहते  है  t

 ज्ञात  अपराधियो  की  गति-
 विधियों  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल
 सरकारी  रेलवे  पुलिस  द्वारा
 प्रच्छन्‍नन  रूप  से  निगरानी
 रखी  ज।  रही  है  t

 (m)  महत्वपूर्ण  यार्डों  और  गोदामों
 की  रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  दिन-
 रात  रखवाली  की  जाती  है

 यात्री  गाड़ियों  में  अपराधों  की
 रोकथाम  के  लिए  राज्य  पुलिस
 से  सम्पर्क  रखा  जाता  है  ।

 (iv)

 सध्य  प्रदेश  द्वारा  सुझाई  गई  ग्रामोण

 विद्युतीकरण  योजन।एं

 4629.  श्री  गंगाचरन  दीक्षित  :  क्‍या
 सिचाई  और  बिद्युत  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क्र)  क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  की  कुछ  नई  परियोजनाएँ  हाल  में
 केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी  है  ।

 (ख)  यदि  हां,  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्‍या
 है,  और

 (ग)  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय
 किया  है  ?

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय  में  उपभ त्री  भी
 बेजनाथ  कुरील)  :(क)  से  (ग).  ग्राम  विद्युतीकरण
 निगम  जिसकी  स्थापना  केन्द्रीय  सेक्टर  में  जुलाई,
 963  में  की  गई  है,  ग्राम  बिद्युतीकरण
 स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  बिजली
 बोर्डों  को  योगात्मक  धन  की  व्यवस्था  करता
 है।  मार्च,  972  तक  निगम  ने  मध्य  प्रदेश
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 में 16  सकीमें  स्वीकृत  की  है  जिनके  अन्तर्गत
 37051  पंपसेटों  और  759  ग्रामों  के  विद्युतीकरण
 के  लिए  8.54  करोड  रुपये  की  ऋण-सह।यता
 परिकल्पित  है।  इनमे  से  8  स्कीम  पिछड़े  क्षेत्रों
 से  संबन्धित  है  जिनती  ऋण  रिआयती  शर्तों  पर

 दिए  गए  है  |  435  ग्रामों  और  0208  पपसेटों/

 नलकूपों  के  विद्यतीकरण  के  लिए  मध्य  प्रदेश
 राज्य  ब्रिजली  बोर्ड  की  14  करोड  रुपये  की

 अनुमानित  छागत  की  36  ग्राम  विद्युतीकरण
 स्कीमे  ग्राम  विद्यतीकरण  निगम  के  विचाराधीन

 है।  निगम  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डो  के  अनुगार
 इनकी  जान  की  जा  रही  है  और  मध्य

 प्रदेश  और  अन्य  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  ऐसी
 स्कीमों  की  मजूरी  के  ॥:  घत  उपलभ्यता  पर
 निर्भर  रहते  हुए  इन्हे  स्वीवृति  देने  के  लिए
 अलग-अलग  तौर  पर  हाथ  में  लिया  जाएगा  |

 मध्य  प्रदेश  मे  कपड़ा  मिलों  का  बन्द  होना

 4630.  श्री  गंगाचरण  दीक्षित  क्‍या  'घिदेग
 व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 5
 (क)  वर्ष  1969-70,  में  मध्य  प्रदेश  में

 संकटग्रस्त  जितनी  कपड़ा  मिलों  को  बन्द  क्या
 गया  तथा  बहू  किस-किस  स्थान  पर  थी,

 (ख)  उक्त  अवधि  मे  राष्ट्रीय  सूती  कपड़ा
 निगम  ने  कितनी  मिलों  को  अपने  अधिकार  में

 लिया;  और

 (ग)  इस  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  कितने

 सजदूरों  को  उनकी  नौकरियों  पर  बनाये  रखा
 गया  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (शनी
 qo  सी०  जाज)  :  (क)  1969-70  के  दौरान
 मध्य  प्रदेश  में  न्‍यू  भोपाल  टैक्सटाइल्स  लि०,
 भोपाल  तथा  बुरहानपुर  ताप्ती  मिल्स,  बुरहानपुर
 थीड़े-थोड़े  सनय  के  लिए  बन्द  हो  थीं  ।

 (ख)  1969-70  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में
 किसी  भी  मिल  को  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा
 अपने  अधिकार  में  नहीं  छिया  गया

 ,
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 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  t

 Narmada  Water  Dispute

 4631,  SHRI  VEKARIA  :
 SHRI  P,  M.  MEHTA:

 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  bc  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  about
 the  views  expressed  by  the  Chief  Ministers  of
 Maharashtra,  Gujarat,  and  Madhya  Pradesh
 that  they  wish  to  settle  Narmada  dispute
 amicably  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  take
 initiative  to  call  a  meeting  of  these  Chief
 Ministers  to  cettle  the  matter  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SIIRI  8.  N,  KUREEL)  :  (a)  Press
 Reports  have  been  seen.

 (b)  The  Central  Government  would  be
 glad  to  render  any  assistance  that  may  be
 desired  by  the  States,  who  have  to  take  the
 initiative.

 भुसावल  ओर  इटारसी  (मध्य  रेलवे)  के
 बोच  उपरिपुल  का  निम ण

 4632,  थी  गगाचरण  दोक्षित:  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  भुसावल  और  इटारसी  के  बीच
 कोई  ऐसा  स्टेशन  है  जहां  उपरिपुल  का  निर्माण
 हो  रहा  है,  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  क्‍या  नाम  है  और
 बह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 रेल  मंत्री  (श्री  के०  हमुमसतंया)  (क)  जी
 नही  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Construction  of  Hydro-Electric  Projects in  Kerala  by  Central  Government

 4633.  SHRI  VAYALAR  RAVI  :  Will
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER
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 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Government
 proposed  to  take  up  the  construction  of  cer-
 tain  Hydro-electric  Projects  in  Kerala  on
 certain  conditions  ;

 (b)  if  so,  the  conditions  laid  down  and
 the  reaction  of  the  Kerala  Government  there-
 to  ;  and

 (c)  at  what  stage  the  proposal  stands
 now  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  B.  N,  KUREEL):  (a)  There
 is  no  proposal  at  present  by  the  Central
 Government  to  teke  up  the  construction  of  any
 new  hydro-clectric  provect  in  Kerala.

 (b)  and  (c).  Do  not  arisc.

 Speeding  up  of  long  distance  Trains

 4634.  SHRI  BISHWANATH  JHUN-
 JHUNWALA  :  Will  the  Minister  of  RAIL-
 WAYS  bce  pleased  to  stale

 (a)  whether  the  former  Chairman  of  the
 Railway  Boaid  had  spearheaded  a  plan  for
 speeding  up  the  long  distance  trams  ;

 (b)  whether  a  decision  has  now  been
 taken  to  abandon  the  eatlier  move  ,  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes.

 (०)  and  (c).  No.

 Monopoly  of  manufacturing  Dhotis,  Saris
 and  Towels  to  Handlooms

 4635,  SHRI  Y  ESWARA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Central  Government  are
 aware  of  the  decision  taken  by  the  Tamil
 Nadu  Government  to  give  the  monopoly  cf
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 manufacturing  dhotis,  saris  and  towels  to
 handiooms  in  order  to  mitigate  the  increasing
 unemployment  among  the  handloom  weavers  ;

 (b)  if  so,  whether  the  Central  Govern-
 ment  have  any  proposal  under  consideration  to
 advise  the  remaining  States  to  adopt  similar
 measures  ;

 (c)  whether  गाए  other  measures  in  the
 interest  of  handioom  indusiry  have  been
 suggested  to  the  Centre  by  the  Government  of
 Tamil  Nadu  ;  and

 (d)  if  so,  the  Centre’s  reaction  ther  o  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  No,  Str.  However,
 certain  varieties  of  dhotis,  saris  and  towels
 alieady  reserved  for  production  by  handlooms.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.

 Railway  Wagons  for  Yerraguntla,  Guddapab and  Kodur  Stations  (Southern  Railway)

 4636.  SHRI  Y.  ESWARA  REDDY:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :-—

 (a)  the  average  number  of  wagons  re-
 quired  during  a  year  to  transport  Ground-nut
 oil,  oil  cake  and  oif  seeds  from  Yerraguntla
 Railway  Station,  turmeric  from  Cuddapah
 Railway  Station  and  Barytes  from  Kodur
 Railway  Station  (Southern  Railway)  and  how
 many  wagons  were  made  available  in  the  years
 of  1969,  970  and  1971  station-wise  and  year-
 wise  ;  and

 (b)  the  steps  taken  to
 position  ?

 improve  the

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA):  (a)  The  average
 number  of  wagons  required  during  a  year  for
 movement  of  ground-nut  oil,  oil  cakes  and  oil
 seeds  from  Yerraguntla,  turmeric  from  Cudda-
 pah  and  barytes  from  Kodur  and  the  number
 of  wagons  loaded  with  these  commodities  dur-
 ing  the  years  1969,  4970  and  497  were  as
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 indicated  below  :

 Average  number  of  wagons  Number  of  wagons
 required  during  a  year  loaded  during

 Yerraguntla  :  4969  970  97]
 (i)  Ground-nut  oil  250  57  309  274
 (ii)  Oil  cakes  360  247  506  328
 (iii)  Oi!  seeds  90  |  nm  75  227
 Cuddapah  ;

 Turmeric  70  50  78  76
 Koduru  :

 Barytes  300  326  TH43  446

 (b)  Loading  during  the  years  1969,  970  Pradesh  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  ;
 and  97l  had  been  almost  current.  Every
 effort  is  being  made  to  maintain  loading  of  (b)  the  order  of  priorities  suggested  by
 these  commodities  at  a  satisfactory  level.  the  Andhra  Pradesh  Government  ;  and

 १७74  Nev  Raitway  Zooemmest  (c)  the  steps  taken  so  far  regarding  these
 proposals  ?

 4637.  SHRI  Y.  ESWARA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 to  state  :  K  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (०).  The

 proposals  for  new  lines  suggested  by  the  State
 (a)  the  number  and  particulars  of  pro-  Government  of  Andhra  Pradesh  in  the  order

 posals  from  the  Government  of  Andhra  Pra-  of  priority  and  the  present  position  regarding
 desh  for  laying  new  Railway  lines  m  Andhra  them  is  as  under  :

 Name  of  Line.  Present  position.
 re)  Ongole  to  Hyderabad  viz  Surveys  for  a  new  Jine  from  Secunderabad

 Nagarjunasagar.  (Bibinagar)  to  Nadikude  (with  the  conver-
 sion  of  Guntur-Macherla  section)  have  been
 completed  and  the  reports  are  under  the
 examination  of  the  Railway  Board.  A
 decision  regarding  this  project  will  be  taken
 after  this  examination  is  completed,

 (2)  Bailadilla  to  Kothegudam  Surveys  carried  out  in  965  revealed  that
 (Phadrachalam  Road).  the  line  would  be  justified  only  if  large  scale

 developments  of  industries  in  the  Danda-
 karanya  region  is  taken  up,  of  which  there
 are  no  indications  so  far.

 @)  Bhadrachalam  Road—  Feasibility-cum-cost  studies  carried  out  in
 Kovvur.  966  had  revealed  that  the  line  would  not

 be  remunerative.  Howeser,  the  study
 report  has  been  updated  recently  |  Accor-
 ding  to  this  updating,  this  rail  link  would
 still  be  heavily  unremunerative.  This
 report  is,  however,  at  present  under  Rail-
 way  Board’s  examination.

 (4)  Nizamabad—Pedapulii,  Earlier  investigation  had  revealed  that  the
 line  would  not  be  financially  justified.
 Due  to  the  present  difficult  ways  and  means
 position,  the  line  is  not  being  considered,
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 Pay  Scales  of  Block  Signal  Maintainers,  Signal
 and  Inter-locking  Maintainers  and  Electric

 Fitters  (Telegraph)  in  Guatakal  Divi-
 sion  (South  Railway)

 4638.  SHRI  Y.  ESWARA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  Block  Signal  Main-
 tainers,  Signal  and  Interlocking  Maintainers
 and  Electric  Fitters  (Telegraph)  working  in  the
 Signal  and  Tclecommunication  Department  in
 the  Guntakal  Division  (Southern  Railway)  ;

 (b)  their  scales  of  pay  ;

 (c)  the  reasons  for  not  upgrading  their
 scales  of  pay,  in  accordance  with  no:ms  deci-
 ded  by  CSTE  after  joint  discussion  with  Divi-
 sional  Signal  and  Telecommunisation  Engineers
 on  6th  November,  1970  and  7th  November.
 970  ;  and

 (d)  when  is  the  upgradation  likely  to  be
 implemented  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,.  HANUMANTAAIYA)  :  (a)  and  (०).

 Block  Signal  Maintainers  Rs.  175-240  ]
 (Highly  Skilled  Gr.  I)

 Block  Signal  Maintainers  Rs.  130-212  0
 (Highly  Skilled  Gr.  II)

 Block  Signal  Maintainers  Rs.  10-180  7
 (Skilled)

 Signal  and  Interlocking  Rs.  t/0-80  28
 Maintainers/Mechanical
 (Skilled)

 Electric  Fitters  (Telegraph)  Rs.  110-180  7
 (Skilled)

 (c)  and  (d),  While  proposals  for  upgra-
 dation  of  posts  were  under  scrutiny,  instructions
 were  issued  by  the  Railway  Board  in  Novem-
 ber,  97l  regarding  allotment  of  pay  scales  to
 Blectrical  and  Mechanical  Signal  Maintainers,
 Upgradation  of  posts  and  allotment  of  appro-
 priate  scales  of  pay  for  the  various  catogories
 in  accordance  with  these  orders  are  being  pro-
 cessed.  These  are  expected  to  be  finalised
 by  31.7,1972,
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 Enquiry-cum-reservation  Clerk  Promoted
 as  Commercial  Inspectors  on  Southera

 Railway

 4639.  SHRI  PANNA  LAL  BARUPAL  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  the  total  number  of  Enquiry-cum-
 Reservation  Clerks  promoted  as  Commercial
 Inspectors  in  the  grade  of  Rs.  450-575  during
 the  fast  one  year  on  Southern  Railway,
 Duvision-wise  ;

 (b)  whether  they  possessed  the  requisite
 qualifications  for  the  posts  of  Commercial
 Inspectors  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  their  promo-
 tion  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (०.
 Two  seniormost  Lady  Chief  Supervisors,
 Enquiry  and  Reservation,  in  scale  Rs,  370-
 475,  in  the  Headquarters  office  have  been
 Promoted  temporarily  and  on  trial  for  six
 months.  Their  continuation  in  the  posts
 will  be  decided  after  conducting  a  suitability.
 test.

 None  has  been  promoted  in  the  Divisions.
 Promotion  as  Commercial  Inspectors  on

 Southern  Railway

 4640,  SHRI  PANNA  LAL  BARUPAL  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  number  of  Enquiry  and
 Reservation  Clerks  promoted  as  Commercial
 Inspectors  in  grade  of  Rs.  450-575  during  the
 last  one  year  on  Southern  Railway,  Division-
 wise  ;

 (b)  whether  they  possessed  the  requisite
 qualifications  for  the  posts  of  Commercial
 Inspectors  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  their  ptomo-
 tion  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  K.  HANUMANTHAIYA  :  (a)  to  (c),
 Two  seniormost  Lady  Chief  Supervisors,
 Bnquiry  and  Reservation,  in  scale  Rs.  370-
 475,  in  the  Headquarters  office  have  beea
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 promoted  tempocrarily  and  on  trial  for  six
 months.  Their  ontinuation  in  the  posts  will
 be  decided  after  conducting  8  suitability
 test.

 None  has  been  promoted  in  the  Divisions.

 Shortage  of  Commercial  Clerks  at  Arkonam,
 Salt  Cotarau(Madras)  Madras  Division

 (Southern  Railway)

 4641.  SHRI  PANNA  LAL  BARUPAL  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  ४७९  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  there  is  acute  shortage  of
 Commercial  Clerks,  at  Arkonam,  Salt  Cotarau
 (Madras)  Katpadi  and  Indian  Ov]  company
 Siding  Madras,  Stations  of  the  Southern
 Railway  Madras  Division  ;

 (b)  if  80,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  the  total  number  of  Commercial  Clerks
 provided  on  each  of  the  stations  ;  and

 (d)  the  total  number  of  Wagons  received
 and  despatched  :  Vans  received  and  prepared.
 Invoices  issued  and  delivered,  and  Goods
 wagons  transhipped  at  the  Stations  from
 January  97]  to  December  497  month-wise  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (c)  In
 this  connection  the  reply  given  to  Lok  Sabha
 Unstarred  Question  No.  3210  dated  18.4.1972
 asked  by  Shri  Chandrika  Prasad  may  be
 referred  to.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the
 the  House.
 LT—I9/72}.
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 श्री  गंगामगर  जिले  के  गाँवों  को  विजली  को
 संप्लाई

 4642,  श्री  पम्नाल।ल.  बारूपाल  क्या
 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा,
 करेंगे  कि  :

 (क)  1972-73  में  जिला  श्री  गंगानगर  में
 कितने  ग्रामों  को  बिजली  सप्लाई  की  जायेगी;
 भोर
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 (ख)  जिला  श्री  गंगानगर  की  तहसील
 हनुफ़नगढ़,  सूरतगढ़  और  मटोली  भादि  में  कब
 तक  बिजली  सप्लाई  कर  दी  जायेगी  जिससे  वहां
 पर  लगे  नलकूपों  को  बिजली  दी  जा  सके  ?

 सिचाई  और  बिशुत  मंत्रालय  में  उप-संत्री

 (श्री  बेजनाथ  कुरील)  :  (क)  श्री  गंगानगर  जिले
 के  538  ग्रामो  मेंसे  +31-3-72  तक  209  ग्रामों  का

 विद्युतीकरण  हो  चुका  है  |  ग्राम  विद्युतीकरण
 निगम  ने  श्री  गंगानगर  जिले  में  ग्राम  विद्युतीकरण
 के  लिए  योगात्मक  वित्त  की  व्यवस्था  की  है।
 इस  जिले  में  34  ग्रामों  और  574  पंपसेटो  के  विद्युती-
 करण  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  अगस्त,
 I97|  में  5°25  काख  रुपये  की  ऋण  सहायता
 मंजूर  की  है।  चालू  वर्ष  1972-73  के  दौरान  श्री
 गंगानगर  जिले  में  23  अतिरिक्त  ग्रामों  के  विद्युती-
 करण  का  कार्य  चल  रहा  है।

 (ख)  हनुमानगढ़  और  सूरतगढ़  के  तहसीछ
 हेडक्वार्टरों  का  विद्युतीकरण  पहले  ही  हो  चुका
 है।  मतीली  तहसील  हेडक्वार्टर  नहीं  है  1

 हनुमानगढ़  तहसील  मे  दो  ग्रामों,  अर्थात्‌  मतीली
 खिचरन  और  मतीली  सारन,  का  विद्युतीकरण  नही
 हुआ  है।  इन  दो  ग्रामों  का  सर्वेक्षण  शुरू  कर
 दिया  गया  है।  सर्वेक्षण-कार्य  पूर्ण  होने  के  बाद

 ही  यह  बताया  जा  सकता  है  कि  इन  ग्रामो  का

 विद्युतीकरण  कब  शुरू  किया  जाएगा।

 कारगिल  में  जल  विद्युत्‌  परियोजना  के  लिए  प्रस्ताव

 4643.  शी  कुशोक  बाकुला  :  क्या  सिंचाई  और

 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कारगिल  में  प्रस्तावित  जल  विद्युत
 परियोजना  कब  तक  प्रारम्भ  होगी;  और

 (ख)  उस  पर  कितना  व्यय  होगा  और
 उसकी  उत्पादन  क्षमता  क्‍या  होगी  ?

 सिचाई  ओर  चिद्युत्‌  मंत्रालय  में  उप-संत्रो

 (झ्ो  बेजनाथ  कुरील)  :  (क)  कारगिल  के  निकट

 शुरू  जलविद्युत्‌  परियोजना  सम्बन्धी  एक  प्रारम्भिक
 स्कीम  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  गई  है।  आगे  कुछ
 अन्वेषण-कार्य  करने  के  बाद  (जों  इस  समय  चल
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 रहा  है);  इस  परियोजना  के  निष्पादन  के  बारे  में
 निर्णय  लिया  जा  सकता  है।

 (ख)  अनुमान  है  कि  परियोजना  पर  7

 करोड़  रुपये  लागत  आएगी  और  उसकी  प्रतिप्ठा-
 पित  क्षमता  9600  किलोवाट  होगी  जिसमें  2400-
 2400  किलोबाट  के  चार  यूनिट  होंगे।

 लहाख  में  सिंचाई  सुविधाओं  के  विकास  के  लिये
 कार्यक्रम

 4644.  श्री  कुशोक  बकुला :  क्‍या  सिचाई
 और  चिद्यत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  जापानी  पद्धति  पर

 लद्दाख  में  सिचाई  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए
 कोई  व्यापक  कार्यक्रम  बना  रही  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसका  विस्तृत  ब्यौरा
 क्या  है  और  नई  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  एकड़

 भूमि  में  सिंचाई  होने  की  सम्भावना  है  ?

 सिखाई  और  विद्यत्‌  मंत्रालय  में  उप-सत्री

 (श्री  बेजनाथ  कुरील)  :  (क)  और  (ख).  ऐसी
 सूचना  मिली  है  कि  जम्मू  व  काश्मीर  सरकार

 लद्दाख  में  सहकारी  संस्थाओं  के  माध्यम  से  लिफ्ट
 पम्पों  द्वारा  सिंचाई  सुविधाओं  का  विकास  करने
 का  प्रयत्न  कर  रही  है।  बहरहाल,  यहू  अभी  तक
 आजमायशी  अवस्था  में  है

 Arbitration  in  respect  of  Goods  Handling
 Contract  held  at  Kanpur  Central

 Goods-Shed

 4645.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  M/s.  Balwant  Rai  Mangal
 applied  for  arbitration  in  terms  of  clause  33  of
 the  Agreement  in  respect  of  Goods  Handling
 Contract  held  at  Kanpur  Central  Goods-
 Shed  ;

 (b)  if  so,  the  claims  preferred  against  the
 Railway  by  the  party  ;

 (०)  whether  the  sole  arbitrator  has  since
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 published  his  award  and  if
 thereof  ;  and

 so,  the  gist

 (d)  whether  it  is  proposed  to  challenge  the
 award  of  the  arbitrator  in  the  Court  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes.

 (b)  For  Rs.  11031,00

 (c)  The  arbitrator  has  given  the  award  for
 Rs.  ‘11031  00  in  favour  of  the  contractor.

 (d)  The  awaid  is  under  examination  by
 the  Railway  Administration.  The  question
 whether  or  not  the  award  should  be  challenged
 will  be  decided  after  the  examination  is
 complete.

 Parties  who  applied  for  Arbitration  pertaining
 to  Goods/Parcels  Handing  Contracts  on

 Bikaner,  Jodhpur  Ferozepur  and  Delhi
 Divisions

 4646.  SURI  ISHWAR  CHAUDHRY  ;
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  names  of  the  parties  who  applied
 for  arbitration  pertaining  to  goods/parcels
 handling  contracts  at  Stations  on  Bikaner,
 Jodhpur,  Ferozepur  and  Delhi  Divisions  of
 the  Northern  Railway  during  the  last  three
 years  ;

 (b)  the  parties
 granted  ;

 whose  requests  were

 (c)  the  parties  who  have  gone  to  Court
 for  appointment  of  Arbitrator  and  _  the
 expenditure  incurred  by  Government  for
 defending  these  cases  ;  and

 (0)  what  remedial  measures  Government
 propose  to  take  in  the  matter  to  avoid  unne-
 cessary  litigation  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAITYA)  :  (a)  The  names  of
 the  parties  are  given  as  under  :—

 l,  Mjs.  Mackanvos,  Jodhpur.

 2  M/s.  Ganpat  Rai  Schgal  &  Co.,
 Ferozepur.

 3.  Mis.  Wazir  Ohand  &  Co,  Delhi.
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 4  Mis  Hathin  Cooperative  Labour  &
 Constructions  Society  Ltd,  Delhi,

 5  M/s.  कर,  B.  Rochi  Ram  Khattar  &
 Co  ,  Delhi.

 6.  M/s.  S  Gopal  &  Co.,  Delhi.

 M/s.  Hathin  Cooperative  Labour  &
 Constructions  Society  Ltd.  Delhi.

 2  Mis.  R  5.  Rochi
 Co  ,  Delhi.

 Ram  Khattar  &

 3.  M/s,  S.  Gopal  &  Co,  Delhi

 (c)  M/s.  Ganpat  Rai  Sehgal  &  Co,
 Ferozepur  went  to  court  for  appointment  of
 arbitrator  on  two  occasions  Expenditure  of
 Rs.  305  75  was  incurred  in  one  case,  The
 expenditure  in  respect  of  the  other  ९8७०  is
 not  known  as  the  amount  has  not  been  clai-
 med  by  the  Railway  Advocate  so  far.

 (d)  Every  effort  is  made  to  settle
 disputes  with  contractors  through  negotiations
 and  appeals  of  contractors  against  decisions
 of  lower  authorities  on  disputes  are  always
 considered  sympathetically  and  dispassionately.
 In  addition  each  Railway  is  equipped  with  a
 legal  branch  headed  by  fully  qualified  Law
 Officer  whose  advice  ts  taken  in  respect  of
 each  and  every  request  for  arbitration  so  that
 unnecessary  litigation  is  avoided.

 Fall  in  Price  of  Cotton  in  Andhra  Pradesh

 4647.  SHRI  Y  ESWARA  REDDY :  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Government
 was  drawn  to  the  fact  of  much  worry  and
 agitation  among  the  peasantry  in  Andhra
 Pradesh  caused  by  steep  fall  in  the  price  of
 cotton  ;  and

 {b)  if  so,  the  measures  taken  in  this
 regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  Yes,  Sir.

 {b)  The  Cotton  Corporation  of  India  has
 started  making  purchases  of  cotton  in  Andhra
 Pradesh  at  a  fair  purchase  price  fined  by  the
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 Government.
 intensified.

 Purchase  operations  are  being

 Posting  of  Juniors  Relieving  Duties  in
 Telecommunication  Department  (Sou-

 thern  Railway)

 4648.  SHRI  T.  S.  LAKSHMANAN :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  two  senior  Telecommunica-
 tion  Maintainers  under  the  control  of  DICOM/
 T,  and  DICOM/C,  Madras,  on  Southern
 Railway,  have  been  sent  to  Gudur  on  relieving
 duties  and  subsequently  temporarily  trans-
 ferred  with  Madras  as  Headquarters  cven
 though  persons  far  Juniors  to  them  are
 available  under  DICOM/T  and  DICOM/C
 Madras  ;

 (b)  whethe:  i  has  been  done  in  disregard
 of  the  existing  policy  to  post  juniors  on  such
 relieving  duties  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  ;  (a)  and  (b).  Two
 suitable  Telecommunication  Maintainers  were
 temporarily  pOsted  to  Gudur  for  specific
 important  duties  but  they  were  not  sent  on
 relieving  duties.  This  has  not  been  done  in
 disregard  of  the  existing  policy.

 (c)  Does  not  arise.

 Termination  of  Services  of  Labourers  by
 Goods  and  Parcel  Handling  Contractor

 of  Itwari

 4649.  SHRI  AZIZ  IMAM:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  the  goods  and  parce!  hand-
 ling  contractor  at  Itwari  was  held  by
 Allahabad  Labour  Supply  Agency,  Howrah
 during  the  years  4964  to  970  ;

 (b)  whether  the  contractor  in  contraven-
 tion  of  Clause  2)  of  the  Agreement  terminated
 the  sevices  of  many  employees  working  under
 him  ;

 (c)  whether  the  amount  of  wages  of  the
 labourers  as  per  award  of  the  Labour  Court
 have  been  paid  by  the  contractor  ;  and  if
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 not,  whether  the  Administration  arranged  to
 recover  the  said  amount  from  the  contractor’s
 dues  as  per  sgreement  ;

 (d)  whether  as  a  result  of  the  action
 taken  by  the  contractor  in  terminating
 the  services  of  labourers,  there  were  strikes
 causing  heavy  detention  to  trains  and  resul-
 ting  in  heavy  dcmurrage  ;  and

 (ce  the  total  amount  of  demurrage
 recovered  on  this  account  and  if  demurrage
 was  not  recovered,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHIAIYA)  :  (a)  M/s  Allaha-
 bad  Labour  Supply  Agency  Howrah  held
 goods  handling  con  ract  at  Itwari  from  .4  63
 to  31.8,66,

 (a)  to  (d)  It  was  Clause  18,  and  not  20
 of  the  Agreement  which  restrained  the  con-
 tractor  from  teiminating  the  services  of
 labourers  for  other  than  valid  reasons.  The
 labourers  struck  work  at  Itwari  from  I5  4  66  to
 4.5.66  demanding  increase  in  wages,  etc.  which
 resulted  in  detention  to  wagons  and  accrual
 of  demurrage.  The  Railway  Administration
 is  not  aware  of  any  award  issued  by  the  labour
 court,  Th:  question  of  recovery,  therefore,
 does  not  arise.

 (e)  Demurrage  charges  amounting  to
 Rs.  350I.00  in  April  ‘66  and  Rs.  674.50
 in  May  66  were  recovered  from  the  contrac-
 tor.

 Date  of  Superannuation  of  Ministerial  Staff

 4650.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Supreme  Court  in  its
 verdict  dated  the  29th  October  1971  held  in
 the  case  of  Shri  A.  Pitchumani,  a  Ministerial
 Staff  of  South  Central  Railway,  that  the  date
 of  superannuation  of  Ministerial  Staff  is  60
 years  without  any  stipulation  and  discrimi-
 nation  ;

 (b)  whether  the  Allahabad  High  Court
 in  its  verdict  in  the  case  of  Shri  B  P  Misra,
 Head  Clerk,  ASO's  Office,  Lucknow  held  that
 the  classification  of  Pre/Post  938  entrants
 (Ministerial  Staff)  is  violative  of  Article  Nos.
 [4  and  6  of  the  Constitution  of  India  ;  and
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 (०  ifso,  the  reaction  vf  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  ;  (a)  No.  The
 Supreme  Court  in  their  judgment  dated
 29  0  7,  in  the  case  of  Shri  A.  Pitchumant  of
 South  Central  Railway  have  struck  down  a
 portion  of  the  note  under  Rule  2046(b)-RII
 inserted  on  23  12.67  and  the  relevant  rule  has
 been  amended  accordingly.  According  to  the
 amended  rule,  ex-Company  and  ex-State
 Railway  Ministetial  servants  who  opted  to  be
 governed  by  Indian  Government  Railway
 Rules  in  all  respects  and  who  satisfy  the
 conditions  laid  down  in  Rule  2046(b)-RIT  are
 eligible  for  being  rctained  in  service  upto  60
 years  of  age.

 (b)
 Judge.

 Yes,  vide  judgement  of  the  Single

 (c)  A  Special  appeal  has  been  filed
 before  the  Division  Bench  of  Allahabad  High
 Court,  Lucknow  Bench  against  the  judgment
 of  the  Single  Judge  and  the  case  is  still  sub-
 judice.

 Allotment  of  Quarters  to  Claims  Inspectors
 and  Claims  Tracers  at  Delhi  (Delhi  Claims

 Office,  Northern  Railway)

 4651.  SHRI  LALJI  BHAI  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Claims  Inspectors  and
 Claims  Tracers  attached  with  Claims  Office,
 Delhi,  Northern  Railway  and  working  on
 “other-than-Delhi-sections”,  have  been  allotted
 headquarters  at  Delhi  to  be  given  benefits  of
 city  compensatory  allowance  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the
 action  proposed  to  be  taken  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA):  (a)  (i)  No  Claims
 Inspector  attached  to  the  Delhi  Claims  Office
 of  Northern  Railway,  who  is  not  working  on
 sections  of  Delhi  area,  has  been  headquar-
 tered  at  Delhi.

 (i)  Claims  Tracers  who  collect  Missing
 Goods  Returns  and  conduct  enquiries  over
 the  entire  Railway  system  are  headquartered
 at  Delhi.

 (b)  The  nature  of  duty  of  Claims  Tracers
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 is  that  they  have  to  collect  Missing  Goods
 Returns  and  conduct  enquiries  in  the  cases
 pertaining  to  their  sections  at  places  which
 are  not  confined  to  their  beats  only  but  are
 spread  over  the  entire  Northern  Railway.  It
 is,  therefore,  in  the  interest  of  Railway
 Administration  to  hcadquarter  this  category
 of  staff  at  Delhi.

 Film  Export  Centre  at  Calcutta

 4652  SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI:  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state  whether  in  view
 of  increasing  demand  for  modern  and  classic
 Bengali  films  outside  India  Government
 proposed  to  open  a  film  export  centre  at
 Calcutta  for  eastern  India  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  The  Government  of  India
 has  already  set  up  an  Organisation  called  the
 Indian  Motion  Pictures  Export  Corporation
 at  Bombay  which  is  primarily  concerned  with
 promoting  exports  of  Indian  films  of  all
 languages  and  it  is  not  considered  necessary
 to  set  up  a  Regional  Central  for  looking  after
 exports  of  Bengali  films.

 Auction  of  Land  by  Bhakra  Management  Board

 4653,  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR  :  Will  the  Minister  of  IRRIGATION
 AND  POWER  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  the  Bhakra  Management
 Board  authorities  want  to  auction  the  land
 released  by  them  publicly  ;

 (b)  whether  it  is  incumbent  upon  the
 authorities  to  hand  over  such  land  to  the
 Deputy  Commissioner  of  the  concerned  State
 Government  as  envisaged  in  the  standing
 order  No.  28  of  the  Punjab  Government,  as
 agreed  to  and  if  so,  the  reaction  of  Govern-
 ment  thereto  ;

 (c)  whether  any  representation  against
 the  auction  has  been  received  by  Government  ;
 and

 @)  if  so,  Governments  decision  thereon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8.  N.  KUREEL):  @  Yes  Sir,
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 (b)  The  provisions  in  the  Standing  Order
 No.  28  of  the  Punjab  Land  Administration
 Manual  are  not  applicable  to  Bhakra  Manage-
 ment  Board,  which  is  statutory  body,  and
 not  a  department  of  the  Punjab/Himachal
 Pradesh  Government.

 (c)  Yes  Sir.

 (d)  The  Bhakra  Management  Board  have
 since  been  advised  not  to  insist  on  auction  of
 land  if  either  the  original  owners  refund  the
 compensation  amount  earlier  received  by  them
 or  the  State  Government  on  their  behalf
 offers  to  take  these  lands  by  reimbursing  to
 the  Project  the  compensation  paid.

 धनबाद  ओर  डेहरी-भान-सीन  (पब)  रेलवे  के
 बीच  स्टेशनों  में  तीसरी  श्रेणी  के  टिकटों

 की  बिक्री

 4654,  श्री  ईश्वर  चौधरो  :  क्‍या  रेल  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  पूर्व  रेलवे  के धनबाद  और  डेहरी-
 ओन-सीन  के  बीच  के  स्टेशनों  पर  एक्सप्रेस  रेल-
 गाड़ियों  में  तीसरी  श्रेणी  के  लिए  यात्रियों  को
 टिकट  नहीं  दिया  जाता  हैं  और  उन्हें  प्रथम  श्रेणी
 का  टिकट  लेने  के  लिये  मजबूर  किया  जाता  है
 जबकि  इस  सैक्शन  पर  चलने  वाली  रेलगाड़ियों
 में  तीसरी  श्रेणी  के  डिब्बे  लगाये  जाते  हैं;

 (@)  यदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं;

 (ग)  क्‍या  सरकार  उक्त  स्टेशनों  के  बीच
 तीसरी  श्रेणी  के  टिकटों  से  यात्रा  करने  की  सुविधा
 उपलब्ध  करेगी;  और

 (घ)  यदि  हां,  तो  कब  से  और  यदि  नहीं,
 तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रो  (भी  Bo  ह॒नुमन्तैया)  :  (क)
 जैसा  कि  समय  सारणी  में  अधिसूचित  क्रिया  गया

 है,  यात्रियों  की  ती  परे  दर्जे  के  मेल/एक्सप्रेस  के
 टिकट  कुछ  एक्सप्रेस  गाड़ियों  पर  लागू  होने  वाली

 दूरी-प्रतिबन्धों  के  अन्तर्गत  जारी  किये  जाते  हैं।
 दूरी  के  ये  प्रतिबन्ध  धनबाद  डेहरी-आन-सीम  खंड
 प्र  चलने  वाली  सभी  मेल  ओर  एक्सए से  याड़ियों
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 पर  लागु  नहीं  होते  ।  किसी  व्यक्तित  को  पहले  दर्जे
 का  टिकट  खरीदने  के  लिए  बाध्य  नहीं  किया

 जाता।

 (ख)  हरुम्बी  दूरी  के  कार्यक्रम  को  भीड़-भाड़
 के  कारण  असुविधा  न  हो  इसके  लिए  कुछ  एबस-
 प्रेस  गाड़ियो  पर  दूरी-प्रतिबन्ध  लगाये  गये  है  ।

 (ग)  यह  सुविधा  इस  खंड  में  चलने  वाली

 कुछ  एक्मप्रेस  गाड़ियों  और  सभी  सवारी  गाड़ियों
 में  पहले  से  ही  उपलब्ध  है  |

 (घ)  उपर्युक्त  भाग  (ग)  के  उत्तर  को

 देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Indian  Team’s  Visit  to  African  Countrics

 4655.  SHRI  SHRIKRISHAN  MODI:
 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  an  Indian  official  team  of
 his  Ministry  visited  several  African  countries
 recently  ;

 (b)  if  so,  the  purpose  of  the  visit  ;  and

 (c)  whether  the  Indian  has  urged
 developing  countries  to  establish  direct  relations
 amongst  themselves  instead  of  Trading  through
 developed  countri¢s  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  C.  GEORGE)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  main  purpose  of  the  visit  was
 to  seek  the  participation  of  these  countries  in
 Third  Asian  International  Trade  Fair  1972,
 being  hosted  by  India.

 (c)  The  team,  infer-alia  discussed  matters
 relating  to  trade  expansion  and  economic
 cooperation  among  developing  countries-parti-
 cularly  during  the  Third  UNCTAD  currently
 in  session  at  Santiago,
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 Exnort  of  Glass

 4656.  SHRI  CHINTAMANI  PANI.-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state  the  total  foreign
 exchange  earned  annually  by  export  of  Glass
 during  the  last  three  years  ?

 THE  DEPUTY  MINISFER  IN  THE
 MINISIRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C  GEORGE):  Exports  of  glass  during
 the  last  thice  years  are  as  follows  १०--

 Value  in  Rs,  lakhs

 969  70  6
 1970-71  72
 (1971-72,  42
 (April-October)

 Setting  up  of  Factories  in  Malaysia  by Indian  Entrepreneurs

 4658.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  the  Indian  entrepreneurs
 have  set  up  factories  in  Malaysia  in  collabora-
 tion  with  that  country  :

 (b)  if  so,  the  nature  of  factories  set  up
 and  the  goods  manufactured  ;

 (c)  the  names  of  Indian  entrepreneurs,
 who  have  set  up  the  factories  ;  and

 (d)  the  foreign  exchange  expected  to  be
 earned  by  India  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  ron  GEORGB):  (a)  to  (d).  Govt.  of  India
 has  accorded  approval  to  24  Indian  entrepre-
 neurs  tu  set  up  joint  ventures  in  Malaysia,
 Of  these  4  have  already  gone  into  production
 and  the  remaining  20  arc  in  various  stages  of
 implementation.  The  details  in  respect  of
 the  four  projects  which  have  started  produc-
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 tion  are  as  follows  :—
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 Name  of  the  Indian
 entrepreneurs

 Goods  Manufactured  Foreign  exchange
 expected

 Mis  Godrej  &  Boyce  Mfg.
 (P)  Ltd.,  Bombay.
 M/s  Gupta  Machine
 Tools,  Calcutta.

 M/s  Parrys  Confectionery
 Ltd.,  Madras,
 Mis  Birla  Brs.  (P)  Ltd,
 Calcutta,

 Steel  furniture

 Precision  tools  &
 guages.
 Confectionery,

 Cotton  Textiles

 Dividend  plus  royalty  @  3%
 of  the  net  sales  turnover.
 Dividend  plus  royalty  @  2%
 of  the  net  saks  turnover,
 Dividends  plus  royalty  @  2%
 of  the  net  sa'es  turnover.
 Dividends  plus  Management
 and  Technical  services  fee.

 Export  of  Bidi

 4659.  SHRIR.  V.  BADE  :  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased  to
 state  the  special  efforts  made  by  Tobacco
 Export  Promotion  Council  to  popularies  Indian
 Bidi  and  export  it  to  foreign  countries  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C  GEORGE)  :  Tobacco  Exp  rt  Promotion
 Council,  Madras,  sponsored  by  the  Govern-
 ment  undertakes  a  number  of  measures  for
 the  promotion  of  exports  of  tobacco  and
 tobacco  producis  including  bidis  by  dissemina-
 tion  of  matket  information,  participation  in
 exhibitions  abroad  and  in  India,  sending  trade
 delegations,  conducting  market  surveys,
 distribution  of  publicity  folders  etc  2%  import
 replenishment  on  f.0.b.  value  of  exports  is
 allowed  to  registered  exporters  of  bidi  for
 permissible  typ2s  of  packing  materials.

 Export  of  Iron  Ore

 4660.  SHRI  RAMKANWAR  :  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  quantity  exported  and  the
 foreign  exchange  earned  through  export  of
 iron  ore  during  the  last  three  years  ;

 )  whether  there  is  any  cetback  recently
 to  the  export  of  iron  ore  ;  if  so,  the  extent
 thereof  ;  and

 (c)  theaction  taken  in  this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI

 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  Export  of  iron  ore
 during  ‘1969-70,  1970-71  and  1971-72  was  of
 the  order  of  17  69  millton  tonnes  valued  at
 Rs.  00  45  crores,  20  82  m.  tonnes  valued  at
 Rs.  5  24  crores  and  2094  million  tonnes
 valued  at  Rs.  43  06  crores  respectively.

 (b)  Yes,  Sir.  There  is  acurrent  recession
 in  the  world  steel  industry,  resulting  in  a
 cutback  in  the  imports  of  tron  ore  by  the
 steel  producing  countries.  There  have  also
 been  contributory  internal  difficulties.  Asa
 result,  against  the  original  target  of  24.5
 million  tonnes  for  ‘1971-72,  only  20  94  million
 tonnes  were  exported.

 (c)  Concerted  efforts  are  being  made  to
 overcome  the  domestic  difficulties,  and  to
 prevail  upon  foreign  buyers  nt  to  reduce  iron
 ore  imports  from  India,

 Payment  of  Compensation  for  Land
 Acquired  by  Government  Amend-

 ment  of  Constitution

 4661.  SHRI  RAMKANWAR  i"  Will  the
 Minister  of  LAW  AND  JUSTICE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  any
 Proposal  under  consideration  to  amend  the
 Constitution  of  India  to  enable  Government
 to  acquire  any  land  or  property  without
 paying  market  value  as  compensation  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):
 (a)  While  no  such  general  proposal  is  under
 consideration,  a  bill  has  been  introduced  to



 tg  Written  Answers

 provide  that  when  the  ceiling  limit  on  land
 which  may  be  held  for  personal  cultivation  is
 lowered,  it  shall  not  be  necessary  for  Govern-
 ment  to  pay  compensation  at  the  market
 value  for  land  taken  out  ofthe  ceiling  limits
 by  amendment  of  the  law  and  acquired.

 (b)  Details  would  be  found  in  the
 Constitution  (Twenty-Ninth  Amendment)
 Bill,  1972,  introduced  in  this  House  on  the
 26th  April,  1972.

 Impact  of  Indo-Pak  War  on  India’s  Exports

 4662,  SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  impact  of  recent  Indo-Pak  war  on
 India’s  exports  ;  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  improve  the
 same  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  ६  (a)  and  (b).  India’s
 exports  were  adversely  affected  by  the  Indo-
 Pak  war  of  December,  97]  becausc  of
 strain  on  internal  transport  system  and
 reduced  shipping  opportunities.  As  the  war
 came  to  an  and  in  a  fortnight  the  difficulties
 were  shortlived  end  shipping  facilities  have
 since  been  restored  to  the  pre-war  level,

 Increase  in  Exports  as  a  result  of  the  work
 of  Indian  Institute  of  Packaging

 4663.  rom  CHITTIBABU  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  export  industries  which  have  been
 benefited  by  the  work  of  the  Indian  Institute
 of  Packaging  ;  and

 (b)  the  approximate  increase  in  the
 exports  as  a  result  of  the  work  done  by  tbe
 Institute  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  Industries  which  have
 been  assisted  by  the  Indian  Instttute  of
 Packaging  in  the  development  of  packaging
 are  given  in  the  attached  statement.

 (b)  Exports  depend  on  a  number  of
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 factors  of  which  good  packaging  is  one.  It  is,
 therefore,  difficult  to  specify  the  increase  in
 the  volume  of  exports  directly  attributable  to
 improved  packaging.

 Statement

 Major  Industries  and  Commodities  which
 have  been  Assisted  by  the  Indian

 Institute  of  Packaging

 I.  Light  Engineering  Industries  including
 those  engaged  in  aluminium,  utensils,
 automobile  parts,  copper  conductors,
 electrical  equipment,  motor  cycles
 and  parts,  radios,  teleprinters,  etc,

 2.  Heavy  engineering  industries  including
 those  engaged  in  the  manufacture  of
 textile  machinery,  fork-lift  trucks,
 earth  movers,  telecommunicaticn
 equipment,  trucks,  bus  bodies.  etc.

 3,  Chemicals  including  calcium  carbide.

 4.  Pharmaceutical  preparations  including
 anaesthetic  preparations,

 i  Toilet  goods  including  tooth  pastes,

 6.  Cosmetics  including  talcum  powders.

 7,  Yarns  particularly  rayon  tyre  cord
 yarn,  nylon  yarn,  and  rayon  yarn.

 8  Textiles  including  velvets  and  silks.

 9  Ready-made  garments.

 10.  Packaging  materials  viz.  tinplate,
 corrugated  fibre  board  solid  fibre
 board.

 4l,  Processed  foods  including  cornflour,
 custard  powder,  etc.

 12,  Cigarettes.

 13,  Soaps  including  detergent  powder.

 14,  Glass  manufactures  viz.  flasks,  refills,
 vials.  etc.

 15,  Leather  manufactures  viz.  shoes.

 16,  Handicrafts,
 figurines,

 particularly  —  ivory
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 i7,  Fruits,  namely  mangoes,  sapota,
 guava,  etc.

 18,  Vegetables,  namely,  lady  fingers  ;
 brinjals,  and  capsicums  (including
 processed  vegetables  dehydrated
 onions),

 19.  Flowers,  namely  roses.

 Indian  Films  for  Bangla  Desh  on  Com-
 mercial  Basis

 4664.  SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI:

 DR  RANEN  SEN  :

 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE
 be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  a  decision  has  been  taken
 to  send  Indian  films  to  Bangla  Desh  on
 commercial  basis  ;  and

 (b)

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  and  (b).  The  Trade
 Agreement  between  India  and  Bangladesh
 provides  for  exports  to  and  imports  from
 Bangladesh  of  films  of  the  value  of  Rs,  5  lakhs
 each  way.  It  has  been  agreed  between  the  two
 Governments  that  trade  in  Cinema  films
 would  be  handled  by  the  Indian  Motion
 Pictures  Export  Corporation  and  the  Film
 Development  Corporation  of  Bangladesh.  The
 specific  films  to  be  exported  to  Bangladesh
 would  be  decided  between  the  aforesaid
 Organisations.

 if  so,  the  names  of  the  films  ?

 Joraney  Concession  to  Students

 4665.  SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Railway  Ministry  has
 decided  to  abolish  concessional  tickets  on  the
 Railways  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to
 make  exception  in  favour  of  students  and
 freedom  fighter  pensioners  ?

 THE  MINISTER  OF  RALWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAITYA)  :  (a)  The  conces-
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 sions  admissible  to  teams  of  polo,  golf,  rifle
 shooting  and  yatching  competitors  have  been
 withdrawn.  Concessions  to  others,  except  to  the
 blind  persons  and  TB.  and  Cancer  patients,
 are  now  admissible  for  third  class  travel  only.

 (b)  The  decision  to  restrict  the  admissi-
 bility  of  concession  to  third  class,  as  indicated
 above,  applies  to  students  also,  The  freedom
 fighter  pensioners  were  not  allowed  concessions
 in  any  class  even  before  this  decision,

 Commission  for  Ganga  Basin

 4666,  SHRI  NIHAR  LASKAR  :
 SHRI  P.  M.  MEHTA  :

 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Government
 have  set  up  a  Commission  for  the  Ganga
 basin  with  the  objective  of  co-ordinating  and
 implementing  the  irrigation  and  flood-control
 plans  in  the  various  States  concerned  ;

 (b)  ifso,  the  terms  of  reference  and
 composition  of  the  Commission  ;  and

 (c)  the  States  likely  to  be  covered  by
 the  Commission  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8.  N.  KUREEL)  :  (a)  to  (c).  The
 Government  of  India  have  constituted  the
 Ganga  Flood  Control  Commission  for
 preparing  an  integrated  plan  to  tackle  the
 flood,  erosion  and  drainage  problems  in  the
 Ganga  basin  covering  the  States  of  Bihar,
 Uttar  Pradesh,  West  Bengal,  Haryana,
 Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  and  to  imple-
 ment  it  in  a  coordinated  manner,

 The  Commission  consists  of  a  full  time
 Chairman  and  two  members,  onc  for  planning
 and  the  other  for  coordination.  In  addition,
 the  Chiof  Engineers  incharge  of  flood  control
 in  the  States  of  Bihar,  Uttar  Pradesh  and
 West  Bengal  are  part  time  members  of  the
 Commision,

 The  functions  of  the  Commissions  are  :

 (i)  to  prepare  comprehensive  pian  of
 flood  control  for  the  Ganga  basin.
 The  field  investigations  and  collection
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 of  data  for  the  purpose  will  be
 catried  out  by  the  State  Governments
 as  directed  by  the  Ganga  Flood
 Control  Board  ;

 to  draw  out  a  phased  and  coordinated
 programme  of  implementation  of
 works  included  in  basin-wise  plans  ;

 (ii)

 (iii)  to  ensure  the  implementation  of
 works  to  proper  standards  and  their
 maintenance  ;

 to  prepare  the  annual  programme  of
 works  and  allocation  of  cost  wherever
 required  for  the  consideration  of  the
 Board  ;

 (५)

 (v)  ४०  operate  the  flood  forecasting  and
 warning  systems  ;

 to  assess  the  performance  of  flood
 contro]  measures  ;  and

 (vi)

 to  make  an  assessment  of  the  exis-
 ting  vent-ways  under  the  road  and
 rai]  bridges  and  to  determine
 additional  waterways  to  be  provided
 for  reducing  the  drainage  congestion
 to  reasonable  limits.

 (vii)

 Contract  for  Painting  work  on  the  Newly
 Constructed  Station  Building

 of  Bangalore  City

 4667.  SHRI  ANNASAHEB  GOT-
 KHINDE  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  was  failure  on  the  part
 of  the  Tender  Committee  to  notice  the  abnor-
 mally  high  rates  for  spraying  ‘Snowcem’  on
 the  walls  of  the  newly-constructed  Station
 building  at  Bangalore  City  ;

 (b)  whether  the  painting  work  was
 consequently  stopped  ;

 (c)  whether  the  contractor  sought  arbit-
 tation  ;  and

 @  ifs0,  the  amount  of  compensation
 awarded  to  the  contractor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  ४०३
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 (b)  No,  but  it  was  got  executed  through
 another  agency.

 (c)  Yes.

 (d)  Rs,  56  707/-

 Unauthorised  Occupation  of  Railway  Land  at
 Burnpur  (South  Lastern  Railway)

 4668.  SHRI  ANNASAHEB  GOT-
 KHINDE  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  two  private  firms  had  got
 into  unauthorised  occupation  of  more  than
 200,000  sq  ft.  of  Railway  land  at  Burnpur
 on  South  Eastern  Railway  ;

 (b)  since  when  these  firms  have  encroa-
 ched  upon  the  land  ;

 (c)  when  the  encroachment  cameto  the
 notice  of  the  Railway  Administration  for  the
 first  tame  ;  and

 (d)  what  action  has  been  taken  to
 remove  these  encroachments  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  The  two  firms  encroached
 upon  railway  land  in  956  and  957  and  the
 encroachments  were  detected  in  the  same
 years,

 (d)  Action  was  initiated  under  the  Public
 Premises  (Eviction  of  Unauthorised  Occupants)
 Act  to  evict  the  encroachers  from  the  Railway
 land.  The  cases  are  pending  in  the  Estate
 Officer’s  court.

 Direccions  by  Railway  Board  to  Secure  by  Chain
 and  Padlock  Cash  Safes  Carried  by  Guards

 4469.  SHRI  ANNASAHBB  GOT-
 KHINDE  :  Will  the  Minster  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  directions  of  the  Railway
 Board  issued  in  February,  969  to  secure  by
 chain  and  padlock  the  cash  safes  carried  by
 the  guards  in  brake  vans  have  not  been  fully
 implemented  on  the  Eastern  Railway  ;

 (b)  whether  such  non-implementgtion
 has  resulted  in  loss  of  cash  ;
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 (c)  if  so,  the  amount  lost  on  this
 account  ;  and

 (d)  the  measures  taken  to  prevent  the
 recurrence  Of  such  cases  in  future  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (d).  The
 information  1S.  being  collected  and  will  be
 placed  on  the  table  of  the  Sabha.

 Detention  of  Wagons  at  Kalyan  and  Baroda
 Maishalling  Yards

 4670.  SHRI  ANNASAHEB-  GOT-
 KHINDE  :  Will  the  Miatster  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  marshalling  yards  at
 Kalyan  and  Baroda  were  remodelled  at  consi-
 dzrable  cost,  more  than  five  years  ago  :

 (b)  whether  the  average  detention  of
 wagons  in  the  marshalling  yards  has  decreased
 since  then  ;  and

 (c)  af  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes,  Sir
 The  remodelling  of  marshalling  yard  at
 Kalyan  was  completed  in  962  818  cost  of
 about  Rs  53.75  Jakhs  and  that  of  Baroda
 Yard  was  completed  in  January,  1963,  at  a
 cost  of  Rs  36.30  lakhs.

 (b)  and  (c)  No,  Sir.  The  reduction  in
 detention  to  Wagons  at  Kalyan  was  nota
 factor  taken  into  consideration  while  remode-
 ling,  as  remodelling  of  this  yard  was
 considered  necessary  due  to  anticipated
 increase  in  traffic.

 Regarding  Baioda,  the  increase  in  deten-
 tion  to  wagons  was  due  to  factors  like  increase
 in  passenger  density,  increase  in  number  of
 bye-pass  wagons,  change  in  pattern  of  traffic
 ete,

 आसाम  मेल  गाहो  को  बरास्ता  भागलपुर  और

 साहुबग न  रेलवे  स्देशन  (पूर्व  रेलवे)  से
 चलाना

 4672,  श्री  कमल  मिथ  सधुकर  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  आसाम  मेल  गाड़ी
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 के  भागलपुर  तथा  साहबगंज  रेरूवे  स्टेशनों  से

 गुजरते  हुये.  जाने  की  आवश्यकता  का  पता  है;
 और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इन  जकशनों  के  रास्ते
 उक्त  गाड़ी  का  चलना  कब से  प्रारम्भ  होगा  ?

 रेल  संत्रो  (श्रो  के  हनुमस्तेया)  :  (क)  और

 (ख)  फरवक।  बाध  मार्ग  खुल  जाने  पर  असम
 मेल  को  भागलपुर  के  रास्ते  चलाने  का  एक
 प्रस्ताव  था,  परल्तु  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के
 चामग्राम-माल्दा  टाऊन  खड  और  पूर्व  रेलवे  के

 बडहरवां-फरक्का  खंड  पर  खंडीय  क्षमता  पर्याप्त
 न  होने  के  कारण  इसे  छोड  देना  पड़ा  है  ।

 अम्बापाली  और  विक्रमशिला  (पूर्वी  रेखबें)  में  हाल्ट
 स्टेशन  बनाना

 4673,  भरी  कमल  मिश्र  सधुकर  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  पूर्वी  रेलवे
 के  भिरजवा  चौकी  तथा  पीरपैती  स्टेशनों  के  बीच
 अम्बापाली  में  और  शिवनारायणपुर  तथा
 कल्लगाव  स्टेशनों  के  बीच  विक्रमशिला  मे  हाल्ट!
 स्टेशन  बनाने  का  विचार  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  मे  सरकार
 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्री  भी  Bo  हनुमन्तेया)  :  (क)
 जी  हां

 (ख)  मिर्जा  चौकी  और  पीरपैती  स्टेशनों  के
 बीच  गड़ी  हाल्ट  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में
 इंजीनियरी  का  काम  आरम्भ  कर  दिया  भ्या  है
 और  शिवनारायणपुर  और  कहलगांव  के  बीच

 गाड़ी  हाल्ट  खोले  जाते  के  सम्बन्ध  में  निर्माण  के
 काम  को  1972-73  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल
 कर  लिया  गया  है।

 Shitting  of  office  of  Security  Branch  of
 Olavakkot  Division  to  Olavakkot

 4674.  SHRI  C.  JANARDHANAN :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  the  Office  of  the  Security
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 Branch  connected  with  the  Olavakkot  Division
 of  the  Southern  Railway  is  at  Podanur  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  locating  it
 at  Ojiavakkot  along  with  the  Divtsional
 Office  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (६)  Yes.

 (b)  At  the  time  of  creation  of  this  office
 in  the  year,  1957,  Office  accommodation.
 Quarters  etc.  were  readily  available  at  Podanur
 and  not  at  Olavakkot.  Hence,  the  office  was
 located  at  Podanur  instead  of  at  Olavakkot,

 Doubling  of  Railway  Line  from  Shoranur  to
 Cochin  and  New  Broad  Gauge  Line  from

 Trivandrum  to  Kanya  Kumari

 4675.  SHRI  ८.  JANARDHANAN:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  proposed  Doubling  work
 of  Railway  line  from  Shoranur  to  Cochin  and
 the  construction  of  the  proposed  new  Broad
 gauge  line  from  Trivandrum  to  Kanyakumari
 will  start  in  the  current  financial  year  ;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  The  work
 on  the  patch  doubling  of  8  km.  between  (i)
 Mullurcarai—Wadakancheri  and  (ii)  Pudukad
 Irinjalakuda  on  the  Shoranur—Cochin  Section
 and  the  construction  of  the  new  B.  G.  line
 from  Trivandrum  to  Kanya  Kumari  will  start
 in  the  currant  financial  year.

 (b)  Does  not  arise.

 Appointment  of  field  Officers  and  Staff
 and  Location  of  Offices  in  Kerala

 4676.  SHRI  C.  JANARDHANAN  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  number  of  Field  Officers
 and  members  of  Staff  to  be  appointed  in
 different  Branches  connected  with  the  propused
 work  of  Doubling  the  line  from  Shoranur —
 Cochin  Conversion  of  Metre  gaugs  to  broad
 gauge  from  Ernakulam  to  Trivendrum  and
 New  broad  gauge  line  from  Trivandrum  to
 Kanyakumari  via  Nagercoil  ;  and
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 (b)  whether  all  these  offices  will  be
 located  in  Kerala  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 (K  HANUMANTHAIYA)  :

 (a)  (i)  Field  Officers  :  25
 (it)  Members  of  Staff:  862

 (b)  For  doubling  of  line  from  Shoranur
 to  Cochin  and  conversion  of  Metre  gauge  to
 Broad  gauge  from  Ernakulam  to  Trivandrum,
 the  Field  offices  will  be  located  in  Kerala  ;
 for  the  New  Broad  gauge  line  from  Trivand-
 rum  to  Kanyakumari  yza  Nagarcoil,  the  Field
 offices  will  be  located  partly  in  Kerala  and
 partly  in  Tams]  Nadu.

 Shifting  cf  Executive  Engincer's  Office  from
 Ernakulam  to  Oiavakkot

 4677.  SHRIC.  JANARDHANAN  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  shift
 the  Executive  Engineer’s  Office,  connected
 with  doubling  work  of  lines  from  Shoranur  to
 Ernakulam  and  from  Ernakulam  to  Olava-
 kkot  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  ‘Yes,

 (b)  For  the  work  connected  with  the
 conversion  of  the  MG.  line  between  Erna-
 kulam  and  Trivandrum  a  separate  Executive
 Engineer’s  Office  is  being  established  at
 Ernakulam.  As  there  is  no  office  and
 residential  accommodation  available  at  Erna-
 kulam  for  both  the  offices,  the  Office  of  the
 Executive  Engineer  for  doubling  will  be  shifted
 to  Oiavakkot.

 पश्चिम  रेल्वे  में  अंजीर  खींच  कर  गाड़ी  रोकमे  की

 चटनाएँ

 4678.  श्री  हुकमचन्य  कछबाय  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पश्चिम  रेलवे  में  |  जनवरी,  97]  से
 जंजीर  खींच  कर  गाड़ी  रोकने  की  कितती  घटनायें

 हुई  हैं;
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 (a)  ware  खीच  कर  गाड़ी  रोकने  की
 कितनी  घटनाये  उचित  तथा  कितनी  अनुचित  थी;
 और

 (ग)  ऐसी  घटनाओं  फी  पुनरावृत्ति  रोकने
 के  लिये  सरकार  का  क्‍या  कयंवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 रेल  सत्री  (६.1 इ  के०  हनुमन्तेया )  +  (क)
 और  (ख)  जनवरी,  97]  से  फरवरी,  972
 तक  की  अवधि  में  पश्चिम  रेलवे  पर  खतरे  की
 जजीर  खीचने  की  9049  घटनाएँ  हुई  जिनमे  से

 0I8  घटनाएँ  यथार्थ  (उचित)  थी  और  8031
 मयथार्थ  (अनुचित)  थी  1

 (ग)  खतरे  की  जजीर  वे  दुरुपयोग  की  रोक-
 थाम  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  अब  भी  जारी

 हैं;

 l.  उन  विद्याथियों  को  जो  थोथे  कारणो  पर
 खतरे  की  जजीर  खीचने  के  आदी  होते  हैं,
 खतरे  की  जजीर  के  उपस्कर  के  दुरुपयोग
 की  बुराइयो  के  बारे  मे  समझाने  के  लिए
 शिक्षण  सस्थाओ  मे  सेवानिवृत्त  या  सेवा-
 रत  रेल  अधिकारियों  द्वारा  भाषणों  का
 आयोजन  ।

 2,  खतरे  की  जजीर  के  उपस्कर  के  दुरुपयोग
 की  बुराइयो  के  सम्बन्ध  में  चलचित्रो,
 स्‍लाइडो,  इद्तहारों  और  समाचार  पत्नों
 के  माध्यम  से  आम  जनता  को  शिक्षित
 करना  और  अपराधियो  को  पकड़ने  तथा
 सन  पर  मुकदमा  चलाते  मे  उसका  सहयोग
 प्राप्त  करना  ।

 3.  अपराधियो  को  पकड़ने  और  उनपर

 मुकदमा  चलाने  में  रेल  प्रशासन  की

 सहायता  करने  के  लिए  नकद  पुरुस्कार
 दे  कर  जनता  को  प्रोत्साहन  देना।  पह
 पुरस्कार  00  रु०  तक  दिया  जा  सकता

 है  1

 4.  भारतीय  रेल  अधिनियम  के  उपबस्धों  के
 अन्तगेत  अपराधियों  को  पकंड़ना  और
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 उन  पर  मुकदमा  चलाना  |  अपराध  की

 पुनरावृत्ति  न  हो,  इसके  लिए  विभिन्‍न
 प्रकार  की  रोकथाम  की  जाती  है
 जैसे

 (1)  तीसरे  दर्जे  के  डिब्बों  में  तैनात
 सादा  लिबास  मे  चल  टिकट  परी-
 क्षको  और  रेलवे  सुरक्षा  दल  के

 कर्म  चारियो  द्वारा  जाच,

 (u)  (क)  खतरे  की  जजीर  खीचने  की
 रोकथाम  करने  वाले  दलो,
 जिनमे  चल  टिकट  परीक्षक
 और  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारी
 होते  है,  हारा  आकस्मिक
 जाच,

 (ख)  अनधिकृत  रूप  से  खतरे  की
 जजीर  खीचने  के  लिए  बद-
 नाम  स्थानों  पर  घात  छगा-
 कर  बदमाशों  को  पकडने  के

 लिए  आकस्मिक  जाच,

 5  रेल  प्रशाघान  और  राज्य  सरकार,  जो
 राज्य  मे  कानून  और  व्यवस्था  के  लिए
 मुख्यतः  उत्तरदायी  होती  है,  के  बीच
 निकट  सम्पर्क  रखना,

 6.  जब  अन्य  उपायो  दुवारा  सन्तोषजनक
 परिणाम  नहीं  निकछते  तो  खतरे  की
 जजीर  वाले  उपस्कर  को  निष्किय  कर
 दिया  जाता  है

 Derailment  of  Pune-Miraj  Passenger  Train
 (South  Central  Railway)

 4679  SHRIB  K  DASCHOWDHURY  ;
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  an  enquiry  has  been  held  im
 the  derailment  of  Pune-Miray  passenger  train
 between  Poona  and  Miraj  on  9th  April,
 972  ,  and

 (b)  if  0,  the  outcome  thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA):  (a)  Yes.

 (b)  The  cause  of  the  accident  is  under
 investigation.

 Power  and  Functions  of  Flood
 Contro}  Commissions

 4680.  SHRI  8,  K.  DASCHOWDHURY:
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  the  status,  powers
 and  functions  of  all  the  flood  control  commis-
 sions  constituted  in  the  country  with  their
 sources  of  finance  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  वर  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8  NC  KUREEL)  :  Three  Fiaod
 Contro!  Commissions  have  so  far  been  set  up
 in  the  country.  The  details  are  as  follows  :-—

 l.  Ganga  Flood  Control  Commission.

 This  has  been  constituted  by  the  Govern-
 ment  of  India  for  preparing  and  integrated
 plan  to  tackle  the  flood,  erosion  and  drainage
 problems  in  the  Ganga  basin  covering  the
 States  of  Bihar,  Uttar  Pradesh,  West  Bengal
 Haryana  Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  and
 to  implement  it  in  a  coordinated  manner.
 The  functions  of  this  commission  are  ;

 (i)  to  prepare  a  comprehensive  plan  of
 flood  contro)  for  the  Ganga  bapin.
 The  field  investigations  and  coliection
 of  data  for  the  purpose  will  be
 carried  out  by  the  State  Governments
 as  directed  by  the  Ganga  Flood
 Control  Board  ;

 to  draw  out  a  phased  and  coordi-
 nated  programme  of  implementation
 of  works  included  in  the  basin-wise
 plans  ;

 ti)

 to  ensure  the  implementation  of
 works  to  proper  standards  and  their
 maintenance  ;

 (ii)

 to  prepare  the  annual  programme  of
 works  and  allocation  of  cost  wherever
 required  for  the  consideration  of  the

 7
 Board  ;

 (iv)

 ‘to  operate  the  flood  forecasting  and
 +  warning  systems  ;

 man  0)

 we  ty
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 (vi)  to  assess  the  performance  of  flood
 contro]  measures  ;  and

 to  make  an  assessment  of  the  existing
 vent-ways  under  the  road  and  rail:
 bridges'and  to  determine  additional
 water-ways  to  be  provided  for  redu-
 cing  the  drinage  congestion  to:
 resonable  limits.

 (vii)

 The  Commission  will  work  with  the  broad
 framework  of  policies  and  directions  issued
 by  the  Ganga  Flood  Control  Board  and  will
 work  in  close  liaison  with  the  Central  Water
 and  Power  Comniission  and  the  State  Flood
 Control  Organisations.  The  cxpenditure  on!
 the  Commission  is  met  with  by  the  Centre.

 The  flood  control  works  in  the  Ganga’
 basin  will  be  implemented  by  the  concerned
 states  and  funds  for  the  same  will  be  provided

 ‘in  the  State  Plans.

 2  Brahamputra  Flood  Control  Commis:  ;
 sion.

 This  has  been  constituted  by  the  Govern-
 ment  of  Assam  for  preparing  and  implemen-
 ling  an  imegrated  plan  for  tackling  the  flood
 erosion  and  drainage  problems  in  the  Braham.
 putra  valley,  The  commission  is  a  whole
 time  organisation  and  works  within  the  broad
 framework  of  policies  and  directions  issued  by
 the  Brahamputra  Flood  Control  Board,  The
 expenditure  on  the  commission  as  well  as  on
 the  flood  control  works  is  met  with  by  the
 State  Government  of  Assam.

 3.  North  Bengal  Flood  Cuntrol  Commis-
 sion.

 This  has  been  constituted  by  the  Govern-
 ment  of  West  Bengal  for  preparing  an  integ-
 rated  plan  for  tackling  the  flood  and  erosion
 problems  in  the  North  Bengal  rivers  and  to
 implement  it  in  a  coordinated  manner.  |  ‘The
 Commission  works  within  the  framework  of
 policies  and  directions  issucd  by  the  North
 Bengal  Flood  Control  Board.  The  expendi-
 ture-on  this  commission  and  the  flood  control
 works  coming  within  its  jurisdiction  is  met
 with  by  the  State  Government  of  West  Bengal.

 North  Bengai  Flood  Control  Commission
 ‘4681,  SHRI  B.K.  DASCHOWDHURY  :-

 Will  the  Minister  of  IRRIGATION.  AND,
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 POWER  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  North  Bengal  Flood
 Control  Commission  has  been  provided  with
 all  the  necessary  inputs  such  as  finance,  office
 organisations  vehicles  for  movement  and  ins-
 pection,  for  proper  implementation  of  the
 projects  takcn  up  by  the  Commission  ;  and

 (b)  the  number  and  nature  of  projects
 taken  up  by  the  Commission,  the  amount  of
 funds  required  for  each  project  and  the  extent
 of  funds  released  till  date  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  B.N.  KUREEL):  (a)  and
 {b)  The  North  Bengal  Flood  Control  Com-
 mission  was  set  up  by  the  Covernment  of
 West  Bengal  in  October,  1971,  The  State
 Government  are  gradually  providing  the  neces-
 sary  Organisation  and  other  facilities  for  the
 proper  functioning  of  the  Flood  Control  Com-
 mission.  Funds  are  also  being  made  availa-
 ble  to  the  Commission  to  the  extent  possible
 by  the  State  Government  for  the  implemen-
 tation  of  the  works  under  the  jurisdiction  of
 the  Commiesion.

 During  1971-72,  an  amount  of  Rs.  35
 lakhs  was  provided  by  the  State  Government
 for  the  schemes  in  North  Bengal.  The  allot-
 ments  made  for  the  different  schemes  under
 execution  by  the  Commission  with  their  esti-
 mated  cost  and  expenditure  during  1970-71  are
 indicated  in  the  Statement  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT—I92/72].

 For  1972-73,  the  State  Government  have
 provided  Rs.  0  lakhs  for  the  schemes  under
 the  North  Bengal  Flood  Control  Commission.
 The  scheme-wise  details  of  allotment  have  not
 been  received  from  the  State  Government.

 Special  assistance  during  the  last  two  years
 of  the  Fourth  Plan  will  be  provided  by  the
 Centre  for  the  Kerala  Diversion  Scheme  of
 North  Bengal  which  is  included  in  the  list  of
 priority  projects  of  the  State  of  West  Bengal.

 Schemes  to  Overcome  Water-Logging
 roblem

 4682.  SHRI  Md.  JAMILURRAHMAN  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  Government  have  drawn  up
 schemes  to  Overcome  the  Water-logging  prob-
 lem  in  the  District  of  Purnea,  Bihar  ;  and

 (b)  if'so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  B.  N.  KUREEL)  :  (a)  and
 (b)  In  the  revised  estimate  of  Kosi  Project,
 the  Government  of  Bihar  have  included  a
 provision  of  Rs  9.86  crores  for  drainage  and
 anti-water  logging  measures  in  the  command
 area  of  Eastern  Kosi  Canal  which  covers
 Purnea  District  also,  Detailed  investigations
 for  the  formulation  of  specific  schemes  have
 been  taken  up  by  the  Kosi  Project  authorities.

 The  Government  of  Bihar  have  also  taken
 up  the  execution  of  tho  Mahananda  Embank-
 ment  Scheme  estimated  to  cost  Rs  53  crores
 which  will  provide  protection  tol  lakh  ha
 in  Purnea  District  from  floods  in  the  Maha-
 nanda.

 कोटा  रेलवे  स्टेशन  (पश्चिस  रेलवे)  पर  पूछताछ
 तथा  आरक्षण  कार्यारूय  में  अलग-अलग  क्‍्लकों

 की  नियुक्ति

 4683,  श्री  ओऑकार  लाल  बेरवा  :  क्या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कोटा  स्टेशन  पर  गत  वर्ष  कितने-कितने
 प्रथम  एवं  तृतीय  श्रेणी  के  स्लीपर  बर्थों  का
 आरक्षण  किया  गया;  और

 (ख)  आरक्षण  तथा  पूछताछ  कार्यालय  में
 अलग-अलग  क्लककों  की  नियुक्ति  न  किये  जाने  के
 क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्री  (भी  के०  हनुमस्तेया)  :  (क)
 97]  के  दौरान  कोटा  स्टेशन  पर  आरक्षित
 शाभ्रिकाओं  की  संख्या  इस  प्रकार  थी

 पहला  दर्जा  15,600

 तीसरा  दर्जा  शायिका  16,900

 (@)  जिन  स्टेशनों  पर  आरक्षण  और  पूछ-
 ताछ  सम्बन्धी  काम  भारी  मात्रा  में  और  नियमित
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 है  वहा  (!)  स्थान  आरक्षण,  तथा  आरक्षण  से
 सम्बन्धित  पूछताछ  और  (2)  आरक्षण  के  अछावा
 सामान्‍य  पुछताछ  के  लिए  अलग  अलग  क्लकों  की
 व्यवस्था  की  जाती  है।  इस  मानदण्ड  क॑  आधार
 पर  इस  समर  आरक्षण  और  पूछताछ  के  लिए
 अलग-अलग  क्लकों  की  व्यवस्था  के  लिए  कोटा
 स्टेशन  की  अहंता  नही  है।

 कोटा  स्टेशन  (पश्चिम  रेलवे)  पर  तीसरे  दर्जे  के
 टिफटो  की  बिक्री  के  लिए  बुकिंग  लिड़कियो

 का  खोला  जाना

 4684,  श्री  ओकार  लाल  बेरवा  क्या
 रेल  मत्री  यह  बताने  की  कया  करेगे  कि

 (क)  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  कोटा  स्टेशन
 पर  बेची  गई  तीसरे  दर्ज  वी  टिकटों  की  सख्या
 का  वर्षबार  ब्यौरा  वया  है,  और

 (ख)  सगरे  दिन  बुक  आफिस  खुछा  न

 रखने  के  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मत्री  (श्री  के०  हनुमस्तेया)  :  (क)
 कोटा  स्टेशन  पर  पिछले  तीन  वर्षो  वी  अवधि  में

 बेचे  गये  तीसरे  दज  के  टित्टों  फ्री  सख्या  नीचे  दी

 गयी  है  —

 ad  बेचे  गये  टिकटों
 की  संख्या

 1969-70  8,7  758

 970  7)  9  56,771

 97l-72  10,44,600

 (@)  कोटा  जक्शन  के  टिकट  घर  में  छ

 खिड़किया  है  जो  24  घटे  खली  रहती  है  7  लेकिन

 इन्हे  कार्यभार  के  आदान-प्रदान  के  लिए  5  से

 5°30  बजे,  9  से  9.30  बजे  और  |7  से  17°30

 बजे  तक  बन्द  रखा  जाता  है।  यह  भारतीय  रेलो

 पर  सभी  जगह  की  सामान्य  परिपादी  है।  24  घंटे
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 के  लिए  एक  और  खिडकी  खोलने  के  बारे  मे  विचार
 किया  जा  रहा  है।  दो  खिड़किया  कंबल  व्यस्त
 मौसमों  मे  मौसमी  भीडभाड़  के  लिए  खोली  जाती
 है  और  बाकी  खिड़की,  कोटा  से  रात  के  समय

 गुजरने  वाली  जनता  एक्सप्रेय  गाड़ियों  से  यात्रा
 करने  वाले  यात्रियों  की  अतिरिक्त  भीड  से
 निपटने  के  छिए  रोजाना  केवल  रात  में  खोली
 जाती  है।  उपर्युक्त  व्यवस्था  संतोशजनक  समझी
 जाती  है।

 दिल्‍ली  बम्बई  राजधानी  एक्सप्रेस  का
 कोटा  में  स्टापेज

 4685,  श्री  औकार  लाल  बेरवा  क्या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  मई,  (972%  चाल  की  जाने
 वाली  नई  दिल्‍ली  बम्बई  राजधानी  एक्सप्रैस  गाडी
 काटा  स्टेशान  पर  करेंगी,  और

 (ख)  यदि  नदी,  तो  उसके  क्या  कारण  है?

 रेल  मंत्री  (थी  के०  हनुमन्‍्तेया)  :  (क)  जी
 नही  1

 (रा)  15% / डाउन  52  अप  बग्बई  सैम्ट्रल
 राजवाती  एक्सप्रेस  दिल्‍्दी  और  बम्बई  के  बीच  के
 अत  नगर  यातायात  के  लिए  चलायी  जा  रही  है
 तथा  मध्यवर्ती  स्टेशनों  पर  कोई  यातायात  हाल्‍्ट
 की  व्यवस्या  नदी  की  जा  रही  है  ।

 रायसो  स्टेशन  से  रड़की  तहसील  और

 सहारनपुर  के  लिए  सीधी  जाने  वाली

 रेलगाड़ी  का  चलाया  जाना

 (उत्तर  रेलवे)

 4686  श्री  सुल्कीराज  सनी  :  कया  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  कचहरियों  में  ठीक  समय  पर
 लोगो  को  पहुचाने  के  लिए  रायसी  स्टेशन  से  रुडकी

 तहसील  और  सहारनपुर  के  लिए  सीधी  जाने  वाली

 किसी  रेलगाडी  की  व्यवस्था  है;  और

 (ख)  यदि  नही,  तो  क्या  जनता  की  सुष्रिध्ना
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 के  लिए  सीधी  जाने  वाली  रेलगाड़ी  चलाने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 रेल  मंत्री  श्री  के०  हनुमन्‍्तेमा)  :  (क)  जी

 नहीं,  लेकिन  सुविधाज -क  मेल  लेने  वाली  गाड़ियां
 उपलब्ध  है  जिनके  लिए  लकसर  में  गाड़ी  बदलनी

 पड़ती  है

 (ख)  जी  नहीं,  यातायात  के  वर्तमान  स्तर
 को  देखते  हुए  एक  सीधी  गाडी  चलाने  का  आथिक

 दृष्टि  से  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 Leave  Researve/Rest  Giver  Staff  for  Main-
 tainers,  Assistant  Tnspectors  and  Ins-

 pectors  of  Signal  und  Telecom-
 munication  Department

 4657.  SHRI  RAJDEO  SINGH:  Will  the
 Miniter  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  instructions  have  been
 issued  by  Railway  Boaid  regarding  provision
 of  Rest  Giver  staff  and  Leave  Reserve  stafl
 for  Maintainers,  Assistant  Inspectors  and
 Inspectorial  categories  of  the  Signal  und  ‘ele-
 communication  Departnent  of  Indian  Rail-
 ways  ;  and

 (b)  if  so,  the  bioad  outlines  thereof  ?

 THE  MINISTLR  OF  RAILWAYS
 (SHRI  K.  HANUMANTHAIYA):  (a)  and
 (b).  At  large  stations,  yards  and  busy  sections
 where  the  Signal  and  Telecommunication
 Maintenance  Staff  have  to  work  in  a  cunti-
 nuous  process  ia  shift  duty.  Rest  Givers  are
 required  to  be  provided  so  as  to  avoid  “‘long
 on”  and  “short  off’.  In  the  case  of  the  day
 shift  Signat  maintenance  staff  on  the  line,
 whose  duty  rosters  are  drawn  for  six  days
 with  one  day’s  rest,  instructions  have  been
 isgued  to  the  Railways  that  if  the  inci
 dence  of  failures  when  they  are  called  up
 to  repair  beyond  their  rostered  duty  hours
 is  very  high,  additional  staff  may  be  provided
 to  cater  for  such  requirements  until  the  position
 is  normalised.  Inspectors  who  are  supervisory
 staff  are  not,  however,  entitled  to  weekly  rests
 under  the  Hours  of  Employment  Regulations

 The  leave  reserve  is  provided  in  the  cate-
 gory  of  Assistant  Inspectors  for  all  Inspecto-
 rlal  categories  in  the  Signal  and  Telecommuni-
 cation  Department  and  for  Maintainers  in

 “semnl-akdlled  grade,
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 Adoption  of  Soviet  Technique  to  genartae
 Power

 4688.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  ate  aware  that
 Soviet  Union  has  evolved  Magneto-hydro
 dyamic  (MHD)  system  of  power  ganeration  ;

 (b)  if  so,  whether  it  has  been  calculated
 that  50  per  cent  more  electricity  will  be  gene-
 rated  for  the  same  input  of  fuel  and  with  the
 same  capital  investment  under  this  system  as
 compared  to  the  traditional  system  of  Ther-
 mal  power  generation  ;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose
 to  adopt  the  new  system  in  the  Country  ?

 Mik  DEPUrY  MINISTER  IN  TIE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  8.  त,  KUREEL):  (a)  Yes,
 Sir.  Government  are  aware  that  work  in
 respect  of  MHD  generation  is  going  on  in  the
 Sovict  Union,  USA,  Poland,  Japan,  ete.

 (b)  The  power  output  with  a  combined
 MED  plant  and  conventional  steam  plant
 with  the  same  fuel  input  would  be  above  50%
 mote  than  with  a  straightforward  conventional
 steam  plant.  However,  the  capital  investment
 of  such  a  plant  would  be  much  higher  than
 that  of  a  conventional  plant.

 (c)  The  subjet  of  MHD  gencration  is
 receiving  keen  attentin  of  the  Ministry  of
 Irrigation  and  Power.  In  connection  with  an
 offer  from  a  firm  in  USA  inearly  1971,  a
 Commznittee  of  Experts  went  into  the  subject.
 Very  considerable  amount  of  costly  research
 and  development  will  be  involved  in  a  number
 of  diverse  fields  such  as  high  temperature
 metallurgy  fuels,  otc.  However,  in  view  of
 further  prospects,  further  development  work
 is  being  planned  in  collaboration  with  different
 research  and  development  organisations  in  the
 country  inctuding  Atomic  Energy  Commission,

 Different  Tariff  Rates  of  Electririty  in  States

 4689.  SHRIS.  N.  MISRA:  Will  the
 Minister  of  IRRIGATIO}¥  AND  POWER  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  exercise  any
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 check  on  the  different  rates  of  electricity  in
 different  States  ;

 (b)  the  reasons  for  different  rates  in
 different  States  ;  and

 (c)  whether  a  statement  showing  the
 rates  of  electricity  charged  in  the  various
 States  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  8  N.  KURIEL):  (a)  State
 Electiicity  Boatds  constituted  by  State  Govern-
 ments  fix  the  tarifls  in  consultation  with  the
 State  Governments.

 {b)  Because  of  variations  in  the  cost  of
 gencration,  transmission  and  distribution  the
 tariff  structure  for  different  categorics  of  con-
 sumers  varies  from  State  to  State.

 (c)  A  Statement  showing  the  average
 electricity  rates  chatyed  for  different  consu-
 mers  in  the  various  States  is  Jaid  on  the  Lab’:
 of  the  House.  {Placed  in  Library.  See
 No.  LT—93/72].

 Fixation  of  Sale  Price  by  §  T.C.

 4690,  SHRIS.  N,  MISRA:  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  percentage  of  the  additional  cost
 and  profits  added  by  the  State  Trading  Cor-
 poration  to  the  Janded  cost  of  the  various
 imported  items,  item-wise,  for  fixation  of  sale
 price  ;  and

 (b)  the  basis  for  arriving  at  the  said
 percentage  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  and  (b),  In  fixing  the
 prices  of  imported  commodities,  the  basis
 adopted  by  the  State  Trading  Corporation  is
 different  in  respect  of  different  categories  of
 items.  The  pricing  formulae  of  the  State
 Trading  Corporation  are  subject  to  review  and
 approval  by  an  inter-Ministeriat  Committee.
 In  respect  of  commodities  which  are  imported
 for  export  production,  for  example,  the  margin
 of  the  State  Trading  Corporation  is  kept  low
 $0  43  to  ensure  that  the  final  products  become
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 competitive  in  the  foreign  market.  For  cer-
 fain  items,  the  S  T.C,  is  authorised  to  mop
 up  profits  which  would  otherwise  go  to  private
 trade  in  the  light  of  supply/demand  condi-
 tions.  For  this  purpose  a  three  tier  policy
 is  adopted  in  respect  of  the  following  catego-
 ries  of  importers  :—~

 (i)  Registered  Exporters.

 (ii)  Actual  User  units  exporting  10%  and
 more  of  their  production,

 (iii)  Non  exporting  actual  user  units,

 Importers  in  category  (i)  get  the  most  favoured
 treatment  and  importers  in  category  (ii}  are
 given  more  favourable  trcatment  generally  than
 importers  of  the  last  category.

 Confirmation  of  Judges  appointed  tempora-
 rily  to  High  Courts  of  States

 469|.  डार  ह ल  N  MISRA:  Will  the
 Minis'er  of  LAW  ANID  SUSTICE  be  —  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  any  Judge  appointed  tem-
 porarily  to  a  High  Court  of  a  State  has  been
 refused  confirmation  during  the  last  three
 years  ;  and

 (b)  if  so,  the  name  of  the  High  Court,
 the  number  of  Judges  and  the  year  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLIUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  7,  GOKHALE):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  aiise.

 Judges  dealt  with  under  Judges  (Inguiry)
 Act,  968

 4692.  SHRIS.  N.  MISRA:  Will  the
 Minister  of  LAW  AND  JUSTICE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  any  Judge  of  a  High  Court
 has  been  dealt  with  under  the  Judges  (Inquiry)
 Act,  968  during  the  last  three  years  ;  and

 (b)  if  so,  how  many  and  from  which
 Court  ?
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 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRIH  R  GOKHALE)  (४)  No,
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Open  Wagons  used  for  Movement  of  Salt
 (Western  Railway)

 4693  SHRI  VEKARIA  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  has  come  to  the  notice  of
 Government  that  open  wagons  had  been  used
 for  the  movement  of  salt  by  the  Western  Rail
 way  ,  and

 (b)  if  so  whether  Government  propose
 to  supply  to  the  Western  Railwiy  tarpaulins  to
 ensure  that  salt  is  mot  demiged  during  the
 monsoon  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  (a)  Yes  Open
 wagons  have  becn  used  to  suppl.ment  availa
 bility  of  covered  wagons  for  loading  of  salt

 (b)  Open  wagons  for  loading  of  silt  are
 normally  used  at  the  request  of  the  consig  iors
 and  the  tarpaulins  are  arranged  by  consignors
 themselves  The  Railwiy  Administ  ation  ts
 not  obliged  to  supply  tarpaulins  when  salt  is
 loaded  in  open  wagons  at  the  request  of  the
 consignors

 Soviet  Union’s  offer  to  Purchase  Cashew
 and  Coir  Goods

 4694,  SHRIMATI  BHARGAVI  THAN-
 KAPPAN  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Soviet  Union  has  offered  to
 purchase  additional  quantity  of  cashew  nuts
 and  coir  goods  from  India  ,  and

 (b)
 purchasad  by  Soviet
 thereof  ?

 if  so,  the  quantity  expected  to  be
 Union  and  the  value

 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  IHF
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  ©  GEORGE)  (a)  Soviet  Union  has  offe-
 red  to  purchase  additional  quantities  of
 cashewnuts,  but  no  such  request  for  coir  goods
 has  80  far  been  received
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 (b)  Tbe  Soviet  request  for  purchase  of
 additional  quantily  of  cashew  nuts  ts  under
 consideration

 Loading  of  Sait  as  Item  77  Traffic  on  Supply

 4695,  SHRI  VEKARIA  Will  the  Minis.
 ter  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  load
 salt  as  item  ‘E  traffic  on  Sunday

 (b)  whether  Government  also  propose
 that  in  case  no  wagons  are  made  available  on
 that  day,  allotment  be  made  on  the  succeeding
 day  ,  and

 (c)  when  these  proposals  will  be  imple-
 menied  ?

 THE  MINISTLR  OF  RAILWAYS
 (SHRIK  HANUMANTHAIYA)  (a)  In
 order  to  ensure  clearance  of  traffic  including
 salt  under  priority  ‘E  on  regular  basis  Sunday
 orsome  othe  diy  in  a  week  iy  usully  cet
 apart  for  loading  of  mon  program  ned  traffic
 including  zonal  salt  strictly  in  order  of
 dtte  of  registration  of  indents  without  obser-
 ving  any  priorities

 (b)  Allotment  of  tem  ‘EB  traffi.  strictly
 according  to  seniority  of  registration  4s  confi
 ned  to  the  above  days  only  and  anv  shortfall
 in  allotment  of  suvh  traffi.  on  these  days  can
 not  be  made  up  on  succecding  days  Any
 short  supply  of  wagons  against  allotments
 made  on  these  days  are,  however,  made  good
 on  following  days

 (c)  Does  not  arise

 Discontent  over  Import  Trade  Control  Policy

 4696  SHRI  S  C  SAMANTA  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  there  is  discontent  among
 the  people  over  the  Import  Trade  Control
 Policy  for  the  year  972  73  and  sf  so,  the  rea-
 sons  therefor  ,  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  remove  the
 causes  of  discontent  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THB
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
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 A  C  GEORGE)  (a)  and  (b)  The  import
 policy  for  ‘1972-73,  has  generally  been  well
 received,

 Time  Taken  for  Goods  to  reach  Dethi  from
 Pathankot

 4697  SHRI  VIKRAM  MAHAJAN
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  how  much  time  it  takes  for  goods
 booked  by  goods  train  to  reach  from  Pathan
 kot  to  Delhi,  and

 (b)  the  steps  proposed  to  be  laken  to
 reduce  the  time  in  transit  2

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  (a)  A  recent
 survey  indicates  that  the  average  time  taken
 for  a  goods  wagon  to  reach  Delhi  from  Pathan-
 kot  is  4  days

 (b}  Wagons  from  Pathankot  to  Delhi
 are  required  to  pass  through  4  intervening
 yards  as  adequate  traffic  is  not  available  to
 form  through  trains  to  Delht  which  can  skip
 these  yards  An  avcrage  tiarsit  time  of  4
 days  is,  therefore,  considered  reasonable  All
 instances  of  avoidable  detentions  are  taken
 up

 Supply  of  Power  to  Farmers  from  Rihand
 Dam

 4698  KUMARI  KAMLA  KUMARI
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state

 (a)  whether  power  from  Rihand  Dam  is
 being  supplied  to  farmers  of  Bihar  m  general
 and  Palamau  in  particular  ,

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ,  and

 (c)  the  compensation  given  to  farmers  of
 Palamau  whose  lands  are  affected  by  power
 supply  line  of  Rihand  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN’  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  8  N  KUREEL)  (a)  to  (०).
 The  Rihand  Dam  Power  Siation  is  located  in
 Uttar  Pradesh  and  ordinarily  supplies  power
 to  consumers  in  Uttar  Pradesh  Power  supply
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 to  farmers  in  Palamau  District  in  Bihar  3s
 given  by  the  Bihar  State  Electricity  Board
 who  sometimes  draw  power  from  Rihand  for
 the  putpose  The  Uttar  Pradesh  State  Power
 Grid  is  linked  to  the  Bihar  State  Grid  bya
 transmission  line  between  Rihand  and  Sone
 Nagar  in  Bihar  which  passes  through  Palamau
 District.  This  line  enables  mutual  exchange
 of  power  between  Uttar  Pradesh  and  Bihar  and
 Is  owned  by  the  Bihar  State  Electricity  Board.
 The  question  of  Rihand  Dam  authorities  pay-
 ing  compensation  to  farmers  in  Palamau  for
 the  power  lines  passing  through  their  Jands
 does  not,  thcrefore,  arise

 Proposal  for  Fxtcnsion  of  Gomoh-Dchri-
 on-Sone  Train  upto  Patna  and  Gaya

 4699  KUMARI  KAMLA  KUMARI  ,
 Will  the  Minster  of  RAIT  WAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 the  people  of  Palamau  travelling  by  Gomoh-
 Dehn:  on-Sone  passenger  train  experience  in-
 convenience  on  account  of  the  said  train  ter-
 minating  at  Dehri  on  Sone  (Bihar),  and

 (b)  whether  Government  propose  either
 to  extend  the  train  upto  Patna  and  Gaya  or
 to  connect  the  Patna  bogie  to  Sealdah  or
 Bombay  Mai'!/Express  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  (a)  and  (b)
 Already  Barwadth-Patna  Ist  cum-IlIrd  class
 through  coach  wb  worked  by  No  I  GD/2  GD
 Gomoh-Dehn  on-Sone  Passenger  connecting
 Sealdah  Pathankot  Express  at  Dehri-on-Sone
 for  the  convenience  of  the  people  of  Palamau

 Shortage  of  Cotton  due  to  Natlonalisation
 of  Cotton  Trade

 4700  SHRI  RANABAHADUR  SINGH  ,

 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  shortage  of  cotton  pre-
 vailing  in  the  country  has  been  caused  by  the
 nationalisation  of  the  trade  ,  and

 (b)  whether  the  acreage  under  cotton  has
 gone  down  since  the  policy  of  nationalisa-
 tion  of  cotton  trade  has  been  put  mto  effect  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THB
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  No,  Sir.  In  fact  trade
 in  domestic  cotton  has  not  been  natio-
 nalised,

 (b)  Does  not  arise,

 Cases  of  Thefts  in  Trains  in  Gwalior-Jhansi
 Section  (Central  Railway)

 4701,  SHRI  RANABAHADUR  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS.  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  whether  there  have  been  cases  of
 thefts  in  trains  on  the  Gwalior-Jhansi
 Section  ;  and

 (b)  if  so,  the  preventive  measures  taken
 by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAITYA)  :  (a)  Yes.

 (b)  All  passenger  trains  are  being  escorted
 by  Government  Railway  Police  in  this  section.
 Supervisory  Officers  ate  also  checking  all
 important  trains  at  platform  to  keep  proper
 watch  over  criminals

 Increase  in  Export  of  Leather  Goods

 4702,  SHRI  RANABAHADUR  SINGH  :
 SHRIMATI  SAVITRI  SHY  AM  :

 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  export  of  leather  goods,  such
 as  leather  garments,  shoes  and  other  items  of
 utility  and  fashion  has  been  progressively
 increasing  ;

 (b)  the  countries  to  which  such  goods  are
 exported  ;  and

 (c)  the  value  of  exports  for  the  year
 49772  and  the  annual  average  of  exports
 during  the  last  three  years  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  ्.  GEORGE):  (a)  and  (c).  Export  of
 Leather  Goods  such  as  leather  garments,  shoes
 and  other  items'of  utility  and  fashion  during
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 the  last  three  years  and  upto-date  have  been
 as  follows  :

 (Figures  in  Rs.  Lakhs)

 1968-69.  1969-70  1970-72,  April-Feb  1971-72,

 811.79.  870.98  060.69  854.87

 (b)  The  major  countries  to  which  these
 goods  have  been  exported  are:  I.  USSR,  2.
 U.S.A,  3.  Australia,  4  UK.,  5.  Zambia,
 6.  Canada,  7.  Bahrein,  8  Nepal,  9  Germany
 (West),  10.  Kuwait,  ]  Newzealand,  12  Sudan,
 13.  Nigeria,  14,  Fiji,  1.  Netherlands,
 I6.  Malaysia,  7  Yugoslavia,  1s  Spam
 I9.  Trinidad,  20.  France  and  2]  Italy.

 Saspension  of  359  Pu:i-Howrah  and  Howrah-
 Purt  Passenger

 ™
 Daring  Indo-Pak

 ar

 4703.  SHRI  CHINTAMANI  FANI-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  RAJLWAYS
 be  pleased  to  state

 (a)  whather  359  िघा।  Howrah  Passenger
 and  the  360  Howrah-Purt  Passenger  Trains
 which  were  st  pended  during  the  recent  Indo-
 Pak  war,  have  not  been  resumed  of
 far  ;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  take
 steps  to  resume  these  train  services  immecia-
 tely  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAYA)  :  (a)  and  (b).  359
 Up/360  Dn  Howrah-Passenger  trains  have
 since  been  reintroduced  from  3.4  1972.

 New  Estimates  for  Periyar  Valley  Project

 4704  SHRI  C.  K,  CHANDRAPPAN  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATIGN  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  had  already
 spent  Rs  6.5  crores  on  the  Periyar  Valley
 Project  in  Kerala  ;

 (b)  what  was  the  original  ¢stimate  of
 expenditure  ;
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 (c)  whether  Government  are  now  pro-
 posing  to  have  a  completely  new  estimate  and
 plan  for  this  project  ;  and

 (d_  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 THE  DUPUTY  MINISTER  IN
 THE  MINISTRY  OF  IRRIGATION
 AND  POWER  (SHRI  9.  N.  KUR-
 EAL)  :  (a)  to  (d)  The  Periyar  Valley
 project  was  sanctioned  in  957  at  a  cost  of
 Rs.3,48  crores,  to  ‘rigate  1,40,000  acres
 annually  The  Governmet  of  Kerala  subse-
 quently  have  propo-ed  to  integrate  this  scheme
 with  the  proposed  Edamalayar  dam  The
 integrated  project  estimated  to  cost  Rs  27  37
 crores  has  becn  proposed  to  increase  the
 irrigation  benefits  to  2  88,500  acres  on  both
 banks  of  the  tiver,  enable  installation  of  377
 MW  hydro  capacity,  provide  water  to  indus-
 tries  in  the  Cochin  Complex  and  leach  the
 river  to  reduce  salinity  and  toxicity  The
 revised  project  report  incorporating  the  various
 suggestions  made  by  the  Centre  has  not  yet
 been  received  from  the  State  Government.

 The  expenditure  on  the  project  upto
 March  972  is  anticipated  to  be  about  Rs.
 646  lakhs.

 Meeting  of  Rubber  Producing  Countries  at
 Kualalumpur

 4705.  SHRI  C.  K  CHANDRAPPAN  :
 Will  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of
 a  meeting  of  the  Association  of  natural  rubber
 producing  countries  which  took  place  at
 Kualalumpur  ;

 (b)  if  so,  the  matters  discussed  in  that
 meeting  ;  and

 (०)  whether  the  decisions  taken  in  that
 meeting  will  affect  Indian  rubber  interests  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  C.  GEORGE):  (a)  Yes,  Sir.

 (७)  The  joint  regional  matketing  system
 for  natural  rubber  among  other  subjects  was
 discussed  to  bring  about  coordination  in
 praductien  and  the  marketing  of  natu-al
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 rubber  in  order  to  promote  technical  coop-
 eration  amongst  members  to  bring  about  fair
 and  payable  price.

 (c)  India  is  not  directly  immediately
 affected  as  rubber  is  not  exported  at  present
 and  internal  prices  are  guaranteed  by  statutory
 minimum  prices  fixed  in  September,  1970,

 Increase  in  Sale  of  Indian  Garments
 Abroad

 4706  SHRI  V.  MAYAVAN  :  Will  the
 Minister  of  FORFIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  efforts  made  to  increase  the  sales
 of  Indian  fashion  garments  to  meet  the
 demand  in  the  UK  ,  U.S.A,  Baltic  countries
 and  West  Europe  and  the  outcome  thereof  ;
 and

 (b)  the  quantum  of  inciease  in  sales  sa  a
 result  of  abolition  of  the  Import  Deposit
 Scheme  by  the  U.  K.  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  C  GEORGE):  (a)  and  (b),  Besides  the
 normal  measures  of  export  assistance,
 exhibitions,  fairs  and  fashion  shows  were
 arranged  in  foreign  countries  and  due  publi-
 city  AS:  given  to  promote  exports  of  garments.
 Furthermore,  leading  foreign  buyers  were  invited
 to  India  and  leading  exporters  went  abroad.  As
 a  result  of  these  measures,  exports  of  ready-
 made  garments  have  increased  as  under  :—

 (Value  of  export  in  Rs  lakhs)

 Country  3968  969  970  1971"

 U  K.  9.4  72.2  619  865

 Wi  st  Europe
 EEC  countries  30  !73  766  403.3
 EFTA  countries  23  44.2  TMA  M64
 (excluding  U.K.)
 Baltic  countries  2093  237.8  4438  559.6

 USA.  29.2  640  H74  99.2

 “Provisional
 Exports  of  ready-made  garments  to  the

 UK  has  tacreased  from  Ro  4¥.4  lakhs  in  968
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 to  Rs.  86.5  lakhs  in  1971,  This  increase  is
 partly  due  to  abolition  of  Import  Deposit
 Scheme  in  December,  970  and  partly  due  to
 other  measures  taken  by  the  Government.

 Troollymen  utilized  for  Domestic  Works
 of  Dhanbad  (Eastern  Railway)

 4707,  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  how  many  Officers  including  C,  M.  A.
 and  Inspectors  except  P.W.I,  und  A  P,W.I,  of
 Dhanbad,  Eastern  Railway  are  provided  with
 Trollies  ;

 (9)  whether  Government  have  received
 complaints  that  Trollymen  are  mostly  utijied
 by  the  officers  for  their  domestic  work  ;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  and  the  remedial  measures  taken  in
 the  Matter  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Total  number
 of  trollies  for  officers  including  CMA  and
 Inspectors  except  PWIs,  APWI  and  PWM  at
 Dhanbad  Division  is  70.

 (b)  Yes.  In  a  Memorandum  submttted  to
 the  Divisional  Superintendent,  Dhanbad  by
 representatives  of  an  unrecognised  Railway
 Bmployees’  Corordination  Committee,  one  of
 the  allegations  was  that  Khalasis  and  Trolly-
 men  were  being  engaged  for  domestic  work
 of  officers  and  Inspectors.

 {c)  No  misuse  of  trolleymen  for  the
 Gomestic  duties  of  the  officers  has  so  far
 been  detected.  The  above  representation  is,
 however,  under  investigation.

 Appointment  of  Office  Clerks  by  Divisional
 Superintendent,  Dhanbad  (Eastern

 Railway

 4708.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Office  Clerks  were  appointed
 by  Divisional  Superintendent,  Dhanbad  in
 1971  ;

 (b)  why  their  appointment  was  not  made
 throuh  the  Railway  Service  Commission  ;  and
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 (०)  whether  Government  have  received
 complaints  of  favourtism  in  this  regard  and
 if  so,  the  action  taken  by  Government
 thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 हू,  HANUMANTHAIYA):  (a)  and  (b).
 Yes.  6  Office  Clerks  and  one  typist  were
 appointed  locally  on  Dhanbad  Division
 during  the  illegal  strike  in  February,  1971.
 Their  services  will  be  terminated  when  clerks
 selected  by  the  Railway  Servivee  Commission

 are  available.

 (c)  No.

 Supply  of  Wagons  for  Coal  Booking
 Dhanbad  Division  (Rastern  Railway)

 2709  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  how  many  indents  for  supply  of
 wagons  for  coal  booking  have  been
 received  in  Dhanbad  Division  since  Decem-
 ber  7  ;

 (b)  how  many  wagons  were  supplicd  to
 the  indentors  till  l0th  Murch,  972  and  the
 reasons  for  non-supply  of  wagons  to  all  the
 indentors  ;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to
 meet  the  entire  requirement  of  wagons  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 हू,  HANUMANTHBAIYA)  :  (a)  528640  inde-
 nts  were  received  from  collieries  from  Decem-
 ber  97l  to  March,  1972.

 (0)  25237  wagons  were  allotted  from
 December  97h  to  0th  March,  1072,

 Supply  of  wagons  for  coal  loading  depends
 on  the  availability  of  wagons,  pilot  and  depot
 capacity,  route  and  transhipment  limitations,
 termidal  capacity,  sponsored  demands  etc.  De-
 mand  for  other  high  priority  traffic  has  also  to
 be  met,  Moreover,  indents  for  coal  are  repetitive
 in  that  indents  not  covered  by  allotment  are
 repeated  on  subsequent  days  and  do  not,
 therefore,  reflect  the  real  transport  require-
 ment.

 (c)  Railways  are  taking  aii  possible  steps
 to  improve  the  wagon  availability  in  the
 Bastern  Sector  and  coal  loading  has  also  been
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 improving  from  January  492  onwards
 Loading  from  Bengal-Bihar  fields  weie  6072
 wagons  a  day  nm  March  72  as  aga'nst  574
 wagons  in  January  and  5920  wagons  वा
 February

 Surprise  checks  made  by  the  Railway  Vigilance
 Team  at  Hazaribagh  Road  (f  astern  Railway)

 47I0  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI,
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  there  were  surprise  checks
 by  ihe  Ratlway  Vigilance  Team  on  the  l6th
 October,  497॥  in  the  Bunglows/Railway
 Quarters  of  PWI  and  AIOW  at  Hazatibagh
 Road  and  about  two  months  before  in  the
 Railway  Quarters  of  PWI,  APWi  Head
 Ministry  at  Pathardih  mm  Dhanbad  Division
 (Eastern  Railway)  ,

 (b)  wh.ther  im  the  course  cf  the  checks,
 nine  Gangmen  were  found  being  misused  by
 the  said  offictals  for  their  domestic  work  by
 showing  their  false  attendance  in  the  offne
 records  ,  and

 (c)  80,  the  action  taken  against  the
 Official,  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  (a)  Pursuant  to
 a  complaint  received  through  the  Hon'ble
 Membu,  the  Railway  Vigilance  Team  had
 carticd  out  surprise  checks  at  the  quarters  of
 the  PWI  and  ALOW,  Hazaribagh  Road  and
 also  at  the  quarter  of  the  PWI/Pathardih  in
 the  months  of  August  and  October,  1971

 (b)  and  (c)  The  matter  is  under  exami-
 nation,

 Provision  of  School  and  Dispensary  in  Ghatla
 Colony,  Ratlam  (Western  Ruilway)

 47)  DR  ITAXMINARAIN  PANDEYA:
 Wil  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased

 to  state.

 (a)  whether  General  Manager  of  Western
 Railway  gave  an  assurance  on  the  {0th  March,
 970  at  Ratlam  to  provide  a  Railway  Dispen-
 sary  and  a  5.00  at  Ghatla  colony  and  o
 widen  the  existing  foot-overbridge  on  Jaore
 end  of  Ratlam  station  ,  and

 (b)  if  so,  when  the  assurance  :s  likely  to
 be  implemented  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,  HANUMANTHAIYA)  (a)  No.

 (b)  ‘Does  not  arise

 श्रीलंका  के  साथ  व्यापार  करार

 4712,  डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय:
 श्री  श्रोकिशन  भोवी  :

 ५
 क्या  विदेश  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क,

 (क)  क्या  हाल  ही  में  भारत  सरकार  तथा
 श्रीलका  सरकार  के  प्रतिविधियों  के  बीच  दिल्ली
 में  आथिक  सहयोग  और  व्यापार  सम्बन्धी  विषयों
 पर  सयुक्त  बैठक  हुई  थी,  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  उक्त  बैठक  की  भारत
 का  निर्यात  व्यापार  बढ़ाने  सम्बन्धी  उपलब्धि
 क्‍या  है  ?

 विदेश  व्यापार  मद्ालय  मे  उप  मंत्री  (भी  qo
 सी०  जज)  (क)  और  (ख).  जी  हां।  जिन
 मामलो  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  उनमे  अन्य
 बातो  के  साथ-साथ  आर्थिक  सम्बन्धों  को  सुहढ़  करने,
 औद्योगिक  सहथीग,  पर्यटन  का  विस्तार  भादि  से
 सम्बन्धित  विपया  पर  भी  विचार-विमर्श  किया
 गया।  विशेषत  श्रीलका  से  भारत  द्वारा  आयात
 वी  जाने  वाली  विशिष्ट  बस्तुओ  के  सम्बन्ध  में
 पारस्परिक  व्यापार  से  सम्बन्धित  विषयों  पर  भी
 विचार  विमर्श  किया  गया  ।

 Grant  of  House  Building  Loans  to  Railway
 Employees  in  Ratlam  Division

 (Westcrn  Railway)

 4713  DR  IT  AXMINARAIN  PANDEYA:
 Wil  the  Minister  of  RAILWAYS  be  plonsed
 to  state.

 (a)  whether  House  building  loans  are
 not  granted  to  Railway  Employees  in  Ratlam
 Division  in  spite  of  heavy  and  pressing
 demands  already  made  by  them  and  if  80,
 the  reasons  therefor  ;  and

 {b)  whether  Government  propose  to
 simplify  the  procedure  in  this  regard  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA):  (a)  House  buil-
 ding  loans  are  granted  as  admissible  under
 the  rules.

 (b)  फट  rules  and  procedure  for  the
 House  building  loans  are  framed  by  the
 Ministry  of  Works  and  Housing  who  would
 no  doubt  consider  any  simplification  called
 for  from  time  to  time.

 Posting  as  Electrical  Chargeman,  Ratlam
 (Western  Railway)

 47I4.  DR.  LAXMINARAIN  PANDEYA  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  only  Diploma-holders  are
 required  to  be  posted  as  Electrical  Chargeman
 (Technical)  in  Divisional  Office,  Western
 Railway  Ratlam,  in  Grade  Ks  250  380  ;  and

 (b)  whether  senior  non-diploma  holders
 and  rankers  are  not  eligible  for  the  post  of
 Electrical  Chargeman  (T)  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  and  (b).
 Electrical  Chargemen  in  Grade  Rs.  205-280,
 whether  Diploma  Holders  or  non-diploma
 holders,  are  eligible  fur  promotion  to  the  post
 of  Electrical  Chargeman  (T)  grade  Rs  250-380
 on  combined  seniority  basis  subject  to  suitabi-
 lity,

 ॥: 1 ह  Supply  of  Power  to  Caicutta  Electric
 Supply  Corporation

 47l6.  DR.  RANEN  SEN  :  Will  the
 Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Chandrapura  generating
 plant  is  not  providing  the  Calcutta  Electric
 Supply  Corporation  with  the  stipulated  95
 magawats  of  electricity  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (t)  the  steps  taken  to  supply  the  full
 qwantity  of  power  as  agreed  upon  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRUB.  N.  KURBEL)  :  (a)  to  (c).  The
 Damodar.  Valley  Corporation  supplies  bulk
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 power  to  the  extent  of  95  MW  to  the  Calcutta
 Electric  Supply  Corporation  Lid.,  Calcutta
 from  its  thermal  and  hydro  power  stations
 including  Chandrapuia  Thermal  Power  Station.
 Supply  to  Calcutta  had  to  be  curtailed  on it
 days  in  the  month  of  April  when  the  quantum
 of  power  supply  ranged  from  50  to  90  MW.
 This  was  on  account  of  reduced  availability
 of  power  in  the  system  due  to  outages  of
 some  generating  units.  Damodar  Valley
 Corporation  supply  to  Calcutta  is  maintained
 at  the  scheduled  level  of  95  MW  since  250
 April  ‘1972.

 मध्य  प्रदेश  में  प्रामीण  विद्युतोकरण  के

 लिए  नियत  राशि

 17.  श्री  अरबिन्द  नेताम :  क्‍या  सिचाई
 और  विद्युत  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मध्य  प्रदेश  को  चोथी  पंचवर्षीय  योजना
 में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  कितनी  राशि
 प्रदान  की  गई  है;  और

 (ख)  इस  योजना  में  कितने  पम्प  रूगाने  और
 कितने  गावों  का  विद्युतीकरण  करने  का  लक्ष्य
 है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उ-मंत्री  (भी
 बेजनाथ  कुरील  )  :  (क)  और  (ख).  चौथी  योजना
 के  आरम्भ  से  ही,  ग्राम  विद्युतीकरण  स्क्रीमों  पर

 होने  वाले  व्यय  की  छू्ति  राज्य  योजनागत  साधनों
 से,  जिनमे  केन्द्रीय  सहायता  भी  सम्मिलित  है,  की
 जाती  है।  चौथी  योजना  के  दौरान  कृषि  सम्बन्धी
 उत्पादन  में  वृद्धि  लाने  के  लिए  पम्पसेटों  के

 विद्युतीकरण  पर  (जिसमें  जलोत्यान  सिंचाई
 स्क्रीमे  सम्मिलित  है)  बल  दिया  जाना  जारी  है।
 ग्राम  विद्युतीकरण  इस  कार्यक्रम  का  एक  गौण
 अंग  है।  मध्य  प्रदेश  में  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों
 के  लिए  चौथी  योजना  में  20  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  कर  दिया  गया  है  और  इस  सम्बन्ध
 में.  निर्धारित  लक्ष्य  50,000  पम्पसेटों  के

 विद्युतीकरण  का  है  ग्राम  विद्युतीकरण
 स्‍्कीमों  की  गति  तेज  करने  के  लिए  ग्राम

 विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  केन्द्रीय  सेक्टर  में

 योगात्मक  धन  की  व्यवस्था  की  जाती  है।  मार्च



 365  Written  Answers

 972  तक,  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने  मध्य
 प्रदेश  में  56  स्कीमों  की  मंजूरी  दी  है,  जिनसे  759
 ग्रामों  और  3705]  पम्पसेटों  के  विद्युनीकरण  के
 लिए  854  साख  रुपये  की  ऋण-सहायता  परि-
 कल्पित  है।  आशा  है  कि  राज्य  योजना  मे  किए
 गए  प्रावधान  और  ग्राम  विद्यतीकरण  निगम  द्वारा
 प्रावधान  किए  गए  अतिरिक्त  धन  से  चौथी
 योजना  की  अवधि  में  मध्य  प्रदेश  में  एक  लाख

 पम्पसेटो/जलोस्थान  सिंचाई  प्रम्पो  और  6500  ग्रामो
 का  विद्युतीकरण  किया  जाएगा  |  अब  तक  चौथी
 योजना  के  दौरान  फरवरी,  (972%  अंत  तक
 5823  ग्रामों  और  62323  पम्पसेटो  का  विद्य ती-
 करण  किया  जा  चुका  है  ।

 Benefits  to  India  under  Indo-GDR
 Trade  Agreement

 47I8,  SHRI  D.K.PANDA  :  Will  the
 Minister  of  FORTIGN  TRADE  be  pleased
 tO  state.

 (a)  the  broad  features  of  the  Trade  Agree-
 ment  with  German  Democratic  Republic  which
 was  Operative  during  1970-71  and  1971-72  and
 the  benefits  that  have  accrued  to  India  there-
 under  ;  and

 (b)  the  main  items  of  expoits  to  and
 imports  from  that  country  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE):  (a)  A  Trade  and  Pay-
 ments  arrangement  valid  from  4  2.69  to
 3  2  72  was  signed  in  New  Delhi  on  23rd
 January,  1969,  between  the  Governments  of
 India  and  the  German  Democratic  Republic
 A  new  Trade  and  Payments  Protocol  valid
 for  four  years  ‘1972-1975,  has  been  concluded
 between  the  two  Governments.  Copics  of
 both  these  documents  are  available  in  the
 Paliament  Library.

 The  purpose  of  entering  into  bilateral
 trade  agreements  is  to  expand  and  diversify
 economic  and  trade  relations  between  the
 concerned  countrics.  The  volume  of  trade
 between  Inoia  and  the  GDR  which  stood  at
 Rs.  .87  million  (post-devaluation)  in  1953,
 prior  to  the  signing  of  the  first  trade  arrange-
 ment  between  India  and  the  GDR  in  ‘1954,
 went  up  to  Rs.  433.95  million  in  968  and
 Rs.  437.74  milfion  in  1970.
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 (o)  Maina  items  of  India’s  exports  to
 the  GDR  are  deoiled  cakes,  tanned  and  semi-
 tanned  hides  and  skins,  coffee,  jute  manu-
 factures,  cashew  kernels,  pepper  and  other
 spices,  un-manufactured  tobacco,  mica  and
 mica  products,  cotton  textiles  and  synthetic
 fabrics,  tea,  tron  ore,  etc.  Main  items  of
 India’s  imports  from  the  GDR  are  steel  and
 steel  products,  printing  machinery,  capital
 goods,  muriate  of  potash,  cinematographic  films
 (raw),  Machine  tools,  diugs  and  medicines  in
 bulk,  organic  and  inorganic  chemicals,  photo-
 graphic  sensitized  materials,  X-ray  films,
 optical  and  scientific  instruments,  etc.

 Whule  sale  price  of  Dry  Fruits  in
 Afganistan  and  in  Delbi

 47I9.  SHRIG.  Y.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  the  rates  in  wholesale  in  Afganistan
 of  Almonds  (Kagzi),  Gurband:  (thin  Shell),
 Kishmis  (dry  grapes)  and  the  current  retail
 price  of  these  fruits  in  Delhi  ?

 ह  DEPUTY  MINISTLR  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  FRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  Wholesale  prices  of
 almouds  and  Kishmish  in  Afghanistan
 and  the  current  retail  prices  of
 these  fruits  in  Delhi  market  are  not  known
 precisely.  However,  according  to  available
 information  the  following  are  the  wholesale
 prices  of  these  fruits  in  Kabul  and  in  Decthi
 respectively  :

 Wholesale  prices  per  seer  6  lbs)  in  Kabul
 market  during  the  week  ending  20th

 April,  /972.

 (Source  :  Embassy  of  India,  Kabul)
 Almonds  with  soft  shell  (Kaf)  400  Afghanis.
 Almonds  with  hard  shell

 ()  Kalati
 (ii)  Gorbandi

 200-210  Afghanis.
 220-222  Afghanis.

 Raisins  (Green)  40  50  Afghanis.
 Raisins  (red)  90-92  Afghanis.

 Wholesale  prices  in  Delhi  on
 Aprii  28,  (1972.

 (Source  :  Economic  Times,  dated  29,4.1972)
 Almonds  (Gorbandhi)  Rs.  275  per  quintal.
 Almonds  (Girdbi)  Rs.  I50  per  quintal.
 Kishmish  No,  !/l  Rs  1187-1350,  per  quintal,
 Kishmish  Ne.  a2  रेह,  1000-1100,  per  quintal,
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 nie
 Committee  Regarding  Leakage  of

 ofits  earned  by  Joint  Ventures  Abroad

 4720.  SHRIG.  Y.  KRISHNAN  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under
 the  consideration  of  Government  to  set  up  a
 high  powered  Committee  to  advise  Govern-
 ment  regarding  the  'eakage  of  profits  earned
 by  joint  ventures,  in  which  Indian  Industries
 are  participa  ing  abroad,  into  unapproved
 channels  and  to  ensure  their  full  remittance
 to  India  ;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.C.  GEORGE):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Export  of  Tobacco

 4721.  SHRI  PAMPAN  GOWDA.  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  countries  to  which
 tobacco  is  exported  ;  and

 (b)  the  foreign  exchange  earned  during
 the  Jast  three  years  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  C.  GEORGE)  :  (a)  Indian  Tobacco  :s
 exported  to  more  than  50  countries  in  the
 world.  Names  of  countrics  are  given  below:—

 U.  K.,  Austria,  Belgium  Denmark,  Fin-
 land,  France,  Germany  F.R,  Irish  Republic,
 Nethertands,  Norway,  Sweden,  Switzerland,
 Czechoslovakia,  GDR,  Hungary,  Poland,
 U.S  S.R.,  Yugoslavia,  Cyprus,  Israel,  Kuwait,
 Qatar,  Trl.  Omn  ,  Saudi  Arbia,  S  Yemen  P.
 Republic,  Yemen  Arab  Republic,  Ceylon,
 Hong  Kong,  Indonesia,  Japan,  Malaysia,
 Nepal,  Singapore,  Algeria,  Cameroon,  Canary
 Island,  Congo  Brzl,  Congo  Republic,  Ethiopia,
 Ghana,  Ivory  Coast  Republic,  Kenya,  Libya,
 Madagascar,  Maldives,  Maltagoz,,  Morocco.
 Nigeria,  Senegal  Republic,  Sierra  Leone,
 Somajia,  Sudan,  Tanzania  U.A.R.,  प्  Africa
 Sp.,  Barbados,  Jamaica  &  Australia.
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 (b)  Foren  Exchange  earned  during
 last  three  years  on  the  exports  of  Tobacco  is
 as  under  :—

 1968-69  Rs.  33i6  Lakhs.

 1969-70  327i

 ‘1970-71  3i40

 Employees  arrested  for  thefts  from
 Railway  Godowns

 4722.  SHRI  PAMPAN  GOWDA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  of  Railway  Employees
 arrestcd  while  committing  thefts  from  Railway
 Godowns  during  the  last  three  years  ;  and

 (b)  whether  Government  have  appointed
 any  special  surveiliance  agency  to  detect  thefts
 committed  by  the  staff  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  The  number
 of  Railway  Employees  arrested  while  commi-
 ting  thefts  from  Railway  Godowns  during  the
 years  +1969,  970  and  !97l  are  267,  283  and
 254  respectively.

 (b)  No  special  surveillance  agency  is
 appointed  by  the  Government  but  in  addition
 to  deployment  of  Railway  Protection  Force
 staff  of  the  Crime  Intelligence  Branch  in  plain
 clothes,  surprise  checks  by  officers  are  also
 conducted,

 Committee  appointed  to  Examine  Revised  Hindi
 version  of  Constitution  of  India

 4723.  SHRI  PAMPAN  GOWDA  :  Will
 the  Minister  of  LAW  AND  JUSTICE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  Committee  has  been
 appointed  by  Government  to  examine  the
 revised  and  upto-date  Hindi  version  of  the
 Constituticn  cf  India  ;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  of  the  delibera-
 tions  of  the  Committee  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
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 CALS  (SHKI  H.  R.  GOKHALE):  (a)  and
 (b).  The  Government  have  not  appointed
 any  Committee  to  examine  the  revised  and
 upto-date  Hindi  version  of  the  Constitution  of
 India,  The  Hindi  advisory  Committee  for
 the  Ministry  of  Law  had,  however,  appointed
 a  Sub-Committee  in  January,  3970  to  examine
 and  rerort  to  it  as  to  whether  the  Hindi
 version  of  the  Constitution  of  India  published
 in  the  year  950  under  the  authority  of  the
 President  of  Constituent  Assembly  of  India
 should  be  accepted  as  it  is  or  whether  some
 changes  were  required  to  be  made  therein  ;
 and  if  changes  were  required,  what  the
 changes  should  be  and  how  they  were  to  be
 carried  out.  The  report  of  the  Sub-Committee
 was  considered  by  the  Hindi  Advisory
 Committee  at  its  meeting  held  on  the  20th
 April,  1972  and  the  Committee  has  referred
 the  report  of  the  Sub-Committee  to  the
 Ministry  of  Law  and  Justice  for  consideration
 by  the  Government.

 नागदा-खाथरोड़  सार्ग  (पश्चिम  रेलवे)
 के  रेलवे  गेट  संख्या  02-सी  पर  स्थायी

 गेटमंन  को  नियुक्ति

 4724,  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  गेट  संख्या

 102-सो,  नागदा-खाचरोड  मार्ग  (पश्चिम  रेलवे)
 पर  स्थायी  गेटमैन  नही  है;

 (ख)  दि  हां,  तो  उसके  क्‍या  कारण  है;

 (ग)  क्या  उज्जैन  के  कलेक्टर  ने  भी  रेलवे
 प्रशामन  को  इस  गेट  पर  स्थायी  गेटमैन  नियुक्त
 करने  की  मांग  की  है;  और

 (घ)  यदि  हां,  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्री  श्री  के०  हनुमन्तंया)  :  (क)
 3-2-1972  से  इस  समपार  पर  एक  फाटक  बाला

 तैनात  किया  गया  है  1

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (ग)  जी  हां।

 (घ)  प्रश्म नहीं  उठता  1
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 Krishna  Water  Dispates
 4725.  SHRIM.  M  JOSEPH:  Will  the

 Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Krishna  Water  dispute  has
 affected  Tungabhadra  issue  ;  and

 (b)  ifso,  what  has  been  the  effect  of
 the  dispute  and  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8.  N.  KUREEL):  (a)  and  (b).  The
 Tungabhadra  river  is  a  tributary  of  Krishna
 river,  The  disputes  between  the  States  on
 the  waters  of  the  Krishna  river  and  its  valley
 are  now  under  aujudication  by  the  Krishna
 Water  Disputes  Tribunal,  Certain  matters
 regarding  the  releases  of  water  from  Tunga-
 bhadra  Reservoir  to  meet  the  requirements  of
 the  Kurnool  Cuddapah  Canal  and  Rajolibanda
 canal  ;  the  contribution  to  the  Krishna  ;  and
 vesting  in  the  Tungabhadra  Board  the  Control!
 of  Tungabhadra  Dam,  reservoir,  main  canal
 on  left  side,  Munirabad  power  house,
 Rajolibanda  headworks  and  the  length  of
 the  common  canal  of  the  Rajolibanda
 Project  in  the  Mysore  State  limits  which
 were  raised  by  the  Government  of  Andhra
 Pradesh  have  been  referred  to  the  Tribunal.
 Appropriate  action  will  be  taken  after  the
 Tribunal  has  given  its  award.

 Forcign  Exchange  earned  through  S.T.C,

 4726.  SHRI  P.  K.  DEO  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased  to
 state  the  total  foreign  exchange  earnings  of
 the  State  Trading  Corporation  during  the
 current  year  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C  GEORGE)  :  The  foreign  exchange
 earned  by  the  State  Trading  Corporation
 (including  the  foreign  exchange  earned  by  the
 Projects  and  Equipment  Corporation  of
 India)  amounted  approximately  to  Rs,  92.45
 crores  in  1971-72.

 Effect  ef  Cessation  of  PL480  Imports  on
 S.T.C,  Profits

 4727,  SHRI  क्,  K.  DEO  :  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  whether  the  attention  of  Govern.
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 ment  has  been  drawn  to  a  report  in  the
 Statesman  of  March,  3!,  972  regarding  the
 effect  of  cessation  of  PL-480  imports  on
 S.T.C.  profits  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  in
 this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Government  have  taken  nate  of  it.

 Wagon  Shortage  in  Baroda  Division

 4728.  SHRID.  D.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  50,000  indents  for  despatch
 of  dolomite,  salt,  cotton  seeds  and  foodgrains,
 have  been  pending  in  Baroda  Division  ;

 (b).  whether  about  40,000  wagons  for
 despatch  of  Salt  at  Patri  and  Kharaghoda  are
 being  awaited  ;

 (c)  whether  5,000  indents  for  movement
 of  dolomite  traffic  are  pending  at  Chhota
 Udepur  ;

 (d)  whether  similar  large  number  of
 indents  are  pending  at  Nadiad,  Dabhoi  and
 Dodeli,  where  Cotton-seeds,  cottcn  and  food-
 grains  traffic  has  accumulated  for  want  of
 wagons  ;  and

 (ce)  what  action  Government  has  taken
 or  propose  to  take  and  in  what  time  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes.

 (b)  Yes.

 @  Yes.

 ‘@  No.

 {o)  -Buring:the  period:-from  ist  Janwary
 to  20th  April  972  about’  79,309  Broad  Gauge
 and  19,872  Narrow  Guage  wagons  were  loaded
 from.  ‘#tations  ‘in  Baroda  Division.  ‘Heavy

 ‘gatetandings ‘are  mainly.  due:to  :  bwtk  vegistsa-
 tions  as  Railways  are  now  accepting  tdents
 withont  apy  celling  liowt.  Every.  effect  is
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 -being  made  to  step  uploading.  to  reduve  the
 outstandings

 Posting  of  Helper  and  Leave  Reserve  for
 Motor  Trolley  Drivers  Ratlam  Division

 (Western  Ratiway)

 ‘4729,  SHRI'R.R.  SHARMA  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 fa)  whether  Helper  and  Leave  Reserves
 for  Motor  Trolley  Drivers  are  provided  in
 the  Ratlam  Division  on  the  Western  Railways  ;
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  FOR  RAILWAYS
 (SHRI  K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  ४०.

 (b)  Khalasies  from  gangs  of  the  Inspector
 of  Works  or  the  Permanent  Way  Inspector
 are  used  for  assistance  whenever  required.
 However,  creation  of  one  post  of  Leave
 Reserve  is  under  examination.

 Non-availubility  of  seasonal  tickets  at  Guldher
 Station,  Northern  Railway

 4730  SHRISAT  PAL  KAPUR  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 Passengers  are  experiencing  great  hardships
 for  the  last  two  months  due  to  the  non-availa-
 bility  of  seasonal  tickets  at  the  Guldher
 Railway  Station  on  Dethi-Meerut  section  of
 the  Northern  Railway  ;

 (b)  whether  the  staff  stationed  at  the
 said  Station  issue  such  seasonal  tickets  only
 to  those  persons  who  are  known  to  them  and
 deny  this  facility  to  others  ;  and

 (c)  how  many  seasonal  tickets  were  issued
 at  the  said  Station  during  the  last  six  months,
 month-wise  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (०)  There  was
 no  stock  of  monthly  season  tickets  at  Guldhar
 station  from  13,72,  to  28,4,72,  This  must
 ‘have  resulted  in  difficulties  to  ‘the  passengers
 desirous  of  such  tickets,
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 (c)  The  number  of  monthly  season  tickets
 issued  at  Guidhar  station  during  the  last  six
 months  was  as  under

 Month  and  year  No  of  tickets
 issued

 October,  1971  80

 November,  1971  68

 December,  !97I  74

 January,  4972  74

 February  972  33

 March,  973  3

 More  amenties  to  HT  Class  passengers
 during  Fourth  Plan

 ‘4731  SHRI  S  M  BANFRJFE  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  more  amenities  are  likely  to
 be  given  to  III  Class  passengers  during  the
 Fourth  Plan  ,

 (b)  whether  any  detailed  scheme  has
 been  chalked  out  in  this  regard  ,  and

 (c)  ifso,  the  salient  features  of  the
 scheme  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  (a)  Yes

 (b)  and  (c)  The  programmes  for  provision
 of  important  passenger  amentities  are  drawn
 from  year  to  year  in  consultation  with  the
 Ratlway  Users  Amenities  Commiutecs  of  the
 Zonal  Railways  taking  into  consideration  the
 traffic  dealt  with,  the  rmportance  of  the  sta-
 tions,  the  amenities  already  available  and  also
 the  availability  of  funds

 Investigation  into  the  Working  of  I  ord
 Krishoa  Textile  Mills,  Saharan ur

 4732  SHRISM  BANERJFE  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleascd  to
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 State

 (a)  whether  investigation  has  been  com-
 pleted  into  the  working  of  Lord  Krishna  Tex-
 tile  Mills,  Saharanpur  ,

 (b)  whether  final  decision  regarding  the
 taking  over  of  the  mulls  has  been  taken  ,  and

 (०)  if  so,  the  nature  of  decision  taken  ?

 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  ©  GEORGE)  (a)  No,  Sir

 (b)  and  (c)  Do  not  arise

 Grant  of  firancial  ossistance  to  New  Victoria
 Mills,  Kanpur

 4733  SHRIS  M  BANERJEE  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  ques-
 tion  No  279  on  the  I6th  November,  1971
 regarding  financial  help  sought  by  the  State
 Textilc  Corporation  of  UP  for  payment  to
 workers  of  New  Victoria  Mills,  Kanpur  and
 State

 (a)  whether  the  financial  assistance  re
 quived  by  the  New  Victoria  Mills,  Ltd,  Kan-
 pur  has  since  becn  granted  by  the  Centre,
 and

 (b)  tf  not,  the  reasons  for  dclay  ?

 THE  DFPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISIRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 AC  GEORGE)  (a)  No  Sir

 (b)  The  request  of  the  Company  for
 financial  assistance  relaied  to  payment  of
 gratuity,  closure  compensation  etc.  to  the
 workers  who  had  not  been  taken  back  in  em-
 ployment  after  the  take  over  of  the  manage-
 ment  of  the  Mill  company  by  Government
 The  scheme  of  rationalisation  of  labour  being
 operated  by  the  National  Textile  Corporation
 does  not  take  care  of  the  pre  take  over  Ihabih-
 tres  of  the  mills  taken  over  by  the  Govern-
 ment  As  such  the  request  of  the  mill-com-
 pany  could  not  be  acceded  to  by  the  Corpo-
 ration
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 दिल्ली  और  नई  दिल्‍ली  स्टेशनों  पर
 टिकटों  को  चोर  बाजारी  और  सीटों
 कै  आरक्षण  में  रिघ्वत  खोरी

 4734.  श्री  राम  भगत  पस्वान  ;  क्‍या  रेल
 मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  पुरानी  दिल्‍ली  और  नई  दिल्ली
 स्टेशनों  पर  नियुक्त  रेल  कर्मचारी  रेल  गाड़ियों  के
 साथ  जोड़ी  जाने  वाली  बोगियों  में  यात्रियों  से
 नाजायज  पैसा  लेकर  सीट  सुरक्षित  करते  हैं;

 (ख)  कया  इन  स्टेशनों  पर  टिकटें  भी  चोर
 बाजार  में  बेची  जाती  हैं;  और

 (ग)  क्‍या  सरकार  इस  स्थिति  को  सुधारने
 के  लिये  कोई  ठोस  कदम  उठायेगी  ?

 रेल  मंत्री  भो  के०  हनुमन्तेया)  :  (क)  और

 (ख).  ऐसी  शिकायतें  की  गई  हैं  जिनमें  महत्व-
 पूर्ण  गाड़ियों  में  शायिकाओं/सीटों  के  आरक्षण  के
 मामलों  में  दिल्ली  और  नई  दिल्‍ली  स्टेशनों  के  रेल

 कर्मचारियों  द्वारा  अनाचार  किये  जाने  के  अभियोग
 लगाये  गये  हैं।  कुछ  प्राइवेट  एजेंसियों  और
 व्यक्तियों  की  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  के
 सम्बन्ध  में  भी  शिकाथतें  मिली  हैं  कि  वे  यात्रियों
 से  अधिक  पैसे  लेकर  उनके  लिए  आरक्षण  कराती

 हैं  और,  कुछ  मामलों  में,  इस  प्रकार  के  अनाचार
 में  उनके  साथ  कुछ  रेल  कमंचारियों  की  भी  साठ-
 गांठ  है  1

 (ग)  शायिकाओं  और  सीटों  की  बुकिंग  और
 आरक्षण  के  लिए  बिहित  कार्य-प्रणाली  के  अंतर्गत
 ऐसे  उपाय  किये  गये  है  जिससे  सम्बन्धित  कर्मे-

 चारियों  द्वारा  अताचार  किये  जाने  पर  रोक
 लगायी  जा  सके  ।  इसके  अलावा  आरक्षण
 कार्याक्षयों  में  मसियमित  रूप  से  जांच  की  जाती  है
 और  व्यस्त  मौसम  में  यह  काम  और  तेज  कर  दिया
 'जाता  है।  शायिकाओं  और  सीटों  के  आरक्षण  के
 सम्बद्ध  में  अनाचार  की  विशिष्ट  शिकायत  मिलते
 प्र  जसकी.  जांच  की  जाती  है  और  दोषी
 व्यक्ति  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जाती  है
 आरक्षण  और  बुकिंग  के  मामछे  में  रेल  कर्मचारियों
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 और  अन्य  व्यक्तियों  के  अनाबचार  में  संलग्न  रहने
 की  समस्‍या  के  प्रति  सरकार  पूरी  तरह  सजभ  है
 और  इस  समस्या  की  सर्वोत्तम  ढंग  से  कैसे

 सुलझाया  जाय  इस  प्रश्न  पर  सरकार  ध्यान  दे

 रही  है।

 Party  to  whom  goods  handling  contract  at
 Allahabad  has  been  awarded

 4735.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  name  of  the  party  to  whom  goods
 handling  contract  at  Allahabad  for  1971  has
 been  awarded  ;

 (b)  the  percentage  of  increase  in  rates
 over  the  existing  rates  allowed  to  the  new
 Contractor  ;

 (c)  the  basisfor  the  increase  in  rates
 allowed  ;  and

 (d)  whether  any  criterion  has  been  laid
 down  by  Government  to  judge  the  reasonabi-
 lity  of  the  rates  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Goods  hand-
 ling  contract  at  Allahabad  has  been  awarded
 to  the  Railway  Station  Porters  Co-operative
 Labour  Contract  Society  Ltd.,  Allahabad  for
 a  period  of  3  years  from  15.6.71,

 (b)  The  percentage  increase  in  rates
 over  the  existing  rates  allowed  to  this  Society
 was  16%

 (c)  The  above  increase  in  rates  was  consi-
 dered  reasonable  in  view  of  the  rising  labour
 cost.

 (d)  Yes.  In  regard  to  the  award  ‘of
 handling  contracts  to  genuine  labour  Coopera-
 tive  Societies  of  actual  workers  by  negotlations,
 the  rates  are  considered  and.  recommended  ‘by
 a  committee  of  3  officers  after  taking  into  con
 sideration  the  minimum  wage  rate.  fixed  for
 labour  by  the  Jocal  authority,  or  when  ‘it  does
 not  exist,  the  market  rate,  the  statutory  ob-
 ligations  such  ‘ds  weekly  off,  bonus  etc.,  the
 volume  of  work  and  all.other  teleyant  factors.
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 पान  का  निर्यात
 4736,  श्री  ईदवर  चोधरी  :  क्‍या  विवेश

 व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  बिहार  से  विदेशों  को  पान  के
 पत्तों  का  निर्यात  करने  की  सरकार  की  कोई
 योजना  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या
 2?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (श्री
 ए०  सी०  लाज)  :  (क)  ली  नही  t

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Full  Utilisation  of  Irrigation  Potential

 4737.  SHRI  ॥  P  ULAGANAMBI
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state:

 (a)  the  schemes  which  have  hcen  investi-
 gated  and  identified  for  utilising  the  2  million
 hectare  potential  not  utilised  till  the  end  of
 March,  I97!  in  the  country  ;  and

 (b)  when  the  irrigation  potential  created
 ull  now  AS.  expected  to  be  utilised  in  full  7

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  Of  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  B.  N.  KUREEL):  (a)  and
 (b).  There  is  always  some  time  lag  in  the
 utilisation  of  irrigation  potential  in  almost  all
 new  project,  particularly  in  the  tail  reaches,  as
 it  takes  a  few  years  for  these  arcas  to  be
 developed  and  the  entire  potential  as  envisaged
 to  the  achieved.  It  has  to  be  appreciated  that
 utilisation  is  always  assessed  with  reference
 to  the  potential  created  in  the  preceding  year,
 Potential  can  be  said  to  be  available  for  utili-
 sation  only  after  the  first  monsoon  flows  are
 available  on  completion  of  distribution  system,
 and  in  that  context  the  difference  between  the
 potential  and  utilisation  has  to  be  assessed
 with  reference  to  the  potential  created  in  a
 particular  year  and  the  utilisation  in  the  suc-
 ceeding  year.  Judged  from  these  criteria,
 there  has  been  significant  improvement  during
 the  last  few  years  in  the  utilisation  of  the  irri-
 gation  potential  created  by  major  and  midium
 projects.  Even  so,  every  effort  is  being  made
 to  bring  the  balance  potential  of  0.94  million
 ha  already  created  into  full  use.

 Ansongst  the  projects  where  the  lag  has
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 been  large,  Chambal  project  in  Madhya  Pra-
 desh  accounts  for  0.16  million  hectares.  The
 reasons  for  this  are  (i)  reduction  in  the  capa-
 city  of  the  main  canal  due  to  growth  of  weeds
 and  other  obstructions  and  (ii)  delay  im
 construction  of  water  courses,  Remedial
 measures  have  been  taken  to  increase  the
 capacity  of  the  canals  and  strengthen  the  canal
 system  The  construction  of  water  courses
 is  also  being  accelerated.

 In  Kosi  Eastern  Canal  and  Rajpur  Canal
 of  Kosi  project,  there  is  a  lag  of  ahout  0.2
 million  hectares.  The  reasons  for  the  slow
 pace  of  developments  were  reported  to  be
 (i)  good  rainfall  in  the  command  of  the  pro-
 ject  (ii)  cultivators  of  the  area  yet  to  beoome
 irrigation  minded  (ii)  canal  could  not  ran  to
 full  capacity  due  to  silting  {iv)  area  under
 command  of  the  project  requires  levelling  (v)
 problem  of  drainage  and  (vi)  the  prevailing
 satta  system  under  the  West  Bengal  Irrigation
 Act,  876  as  applicable  to  Bihar  according  to
 which  any  person  desiring  to  have  water  for
 his  land  from  the  canal  has  to  present  a
 written  application  to  that  effect  in  every  fasal.
 It  has  been  suggested  to  the  Government  of
 Bihar  that  the  present  ‘satta’  system  should
 be  changed  to  one  of  compulsory  irrigation,
 The  construction  of  water  courses  has  been
 expedited  ;  about  half  the  work  has  already
 been  completed  and  the  remaining  is  program-
 med  to  be  completed  in  the  next  three  years,
 Rules  of  regulation  of  the  barrage  have  been
 laid  down  in  the  light  of  the  experience  gained
 and  the  canals  have  also  been  desilted  during
 the  closure  period  in  the  last  two  years,

 In  Rajasthan  Canal  Project—Stage  I,  the
 lag  in  utilisation  is  0.t  million  hectares.  This
 is  due  to  lag  in  colonisation  specially  by  ous
 tees  from  Pong  Dam.  More  time  is  also  requi-
 red  then  in  other  project  areas,  as  the  area  to
 be  irrigated  by  the  Rajasthan  Canal  is  virgin
 soil  essentially  sandy  in  nature.

 The  lag  in  utilisation  in  Kakrapar  and
 Mahi  Stage-I  projects  is  0.i  million  hectares.
 This  is  due  to  st  rage  waters  not  being  avai+
 lable  for  rabi  irrigation,  Ukai  reservoir  which
 will  supply  water  to  Kakrapar  command  areas
 is  getting  completed.  The  utilisation  under
 Mahi  Canals  area  will  increase  on  completion
 of  Kadana  Dam,

 The  balance  of  tag  in  utilisation  is  im  &
 numiber  of  other  projects  and  the  है...  ह...
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 mon  reason  given  is  the  delay  in  the  construc-
 tion  of  field  channels  by  cultivators  ;  but  it  is
 to  be  noted  that  the  utilisation  will  not  reach
 100%  for  some  years  and  the  present  percen-
 tage  of  nearly  90%  of  utilisation  can  be  con-
 sidered  as  satisfactory,

 Power  Development  Plan

 4738.  SHRI  R.  P.  ULAGANAMBI  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :
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 (a)  whether  any  part  of  the  Decade  Plan
 for  Power  development  has  been  incorporated
 in  1972-73,  Annual  Plan  ;  and

 (०)

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  8  N.  KUREEL):  (a)  and
 (b)  The  following  schemes,  indicated  in  the
 decade  plan  have  been  included  in  the  Annual
 Plan  1972-73,  as  Fifth  Plan  Schemes  :

 if  so,  the  broad  outline  thereof  ?

 Name  of  Scheme

 i,  Kalinadi  Hydro  Electric  Project,
 Mysore.

 2.  Suraliar  Hydro  Electric  Scheme,
 Tamil  Nadu.

 3.  Nagarjuna  Sagar  Pumped  Storage
 H.E,  Scheme,  Andhra  Pradesh.

 4,  Korba  Thermal  Plant  Extension,
 Madhya  Pradesh

 5,  Chanderpura  Thermal  Plant
 Extension,  D.V.C.

 Installed  capacity Estimated  cost
 (Rs  crosés)  (MW)

 37.0  270

 67  35

 939  100

 8.22  420

 9.95  20

 Loss  to  Railways  on  catering  service

 4739,  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  RAJL-
 WAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  Railways  have  done
 away  with  ‘thali’  system  and  other  catering
 services  on  the  running  trains  ;

 (b)  the  total  Joss  suffered  on  catering
 service  by  the  Railways  during  the  last  three
 years  ;  and

 (c)  the  steps  Government
 take  in  the  matter  ?

 propose  to

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 (K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  No.  Only
 on  the  dining  cars  of  3UP/4DN  Frontier  Mails
 a  system  of  serving  packed  meals  instead  of
 "Thalis’  without  dispensing  with  any  of  the
 essential  catering  facilities  has  been  introdu-
 ced  on  an  experimental  basis  from  16.4.1972,

 (b)  No  loss  has  been  suffered  on  the
 Catering  service  by  the  Railways  during  the
 past  three  years  (i.e.  1968-69,  1969-70,  1970-
 7i.)  The  profit  earned  is  Rs.  57.64  lakhs.

 (c)  Does  not  arise.

 Import  and  Export  facilities  for  Small
 Scale  Units

 4740  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  All-India  Manufacturers
 Organisation  for  Small  Scale  and  Ancillary
 Council  has  approached  Government  for  help
 in  getting  import  and  export  facilities  ;  and

 (b)  if  so,  the  facilities  asked  for  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C  GEORGE)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Reopening  of  Wagah  Land  Route  for  Trade
 with  Afghanistan

 47...  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  under
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 the  consideration  of  Government  to  re  open
 Wagah  land  route  for  foreign  trade  with
 Afghanistan  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  extent  to  which  this  route  will  be
 more  profitable  then  the  sea  route  via
 Bombay  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.C.GEORGE)  (a)  to(c)  The  question
 of  use  of  land  routes  for  trade  with  Afghanis-
 tan  has  been  receiving  continuous  attention
 of  the  Government.  A  part  from  saving  in
 time  and  in  the  number  of  points  of  tranship-
 ment,  it  ts  expected  that  there  would  be  a
 saving  in  cost  of  transportation

 राजस्थान  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए
 वित्तीय  सहायता

 4742.  श्री  मूलचन्द  डागा  क्‍या  सिचाई
 ओर  विश्वत  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  वि:

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  चार  वर्षो
 में  बाढ  नियतरण  के  लिए  राजस्थान  को  कोई  धन
 राशि  दी  थी  ओर  यदि  हा,  तो  कितनी  और  वह
 किन  कार्यो  के  लिए  दी  गई  थी,  और

 (ख)  क्‍या  उक्त  धनराशि  उन  कार्यों  पर
 व्यय  नहीं  की  गई  थी  जिसके  लिए  वह  दी  गई  थी
 और  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 सिचाई  और  बिशुत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 (भी  बेजनाथ  कुरील)  :  (क)  और  (ख).
 1968-69  के  बर्ष  तक,  बाढ़  नियत्रण
 स्कीमों  को,  जो  राज्य  योजना  का
 अंग  है,  केन्द्र  से विशेष  ऋणों  द्वारा  धन  दिया
 जाता  था।  ये  ऋण  स्वीकृत  बाढ  नियत्रण  स्कीमो
 के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  योजनाओं  की  समग्र
 सीमा  के  भीतर  दिये  जाते  थे  ।  1968-69  के

 दौरान  स्वीकृत  बाढ  नियंत्रण  स्कीमो  के  छ्

 राजस्थान  सरकार  को  80  लात  रुपग्रे  का  ऋण

 मंजूर  किया  गया  या।  राज्य  सरकार  मे  नीचे

 लिखी  स्कीमों  पर  लगभग  86.45  लाख  रुपये  के
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 व्यय  की  रिपोर्ट  दी  है  im

 I,  कामा  पहाड़ी  नाला

 2.  गोवर्धन  नारा

 3,  घग्गर  बाढ़  नियत्रण  निर्माण-कार्य

 4.  सिधावली  के  पास  निर्माण-कार्य

 5  थबलपुर  और  आस-पास के  क्षेत्रों  के  लिए
 सुरक्षा

 1909-70  से  शुरू  होने  वाली  चौथी  पंचवर्षीय
 योजना  के  लिए  तैयार  की  गई  प्रक्रिया  के  अतर्गंत,
 राश्य  सरकारों  को  उनकी  विभिन्‍न  विकासात्मक
 रकीमों  के  लिए  ब्लाक  ऋणो  और  अनुदानो  के  रूप
 में  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  और  उसे  किसी
 विशेष  परियोजना  या  विकास-शीर्ष  से  नहीं  जोड़ा
 जाता।  उगलिए,  बाढ़  नियत्नण  स्कीमों  के  लिए
 कोई  प्रथगरक्षित  बे  न्द्रीय  सहायता  नही  होती  ।  इस
 प्ररार  विगत  तीन  वर्षो  क  दौरान  बाढ़  नियत्रण
 के  लिए  कोई  विशिष्ट  सहायता  नही  दी  गई  1

 सियाई  की  कम  दरे

 4743.  श्रो  मूलचन्द  डागा  :  कथा  सिचाई
 और  विद्युत  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  सिंचाई  वी  दर  इतनी  कम  है  कि
 राज्यों  को  घाटा  उठाना  पडता  है;  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  क्या  सरकार  इस  बारे  में
 केन्द्रीय  स्तर  पर  कोई  कदम  उठा  रही  है?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 (भी  बैंजनाथ  कुरील  )'(क)  और  (ख)  इस  समय
 राज्य  सरकारो  ने  जो  पानी  की  दरे  नियत  की  है
 बे  इतनी  काफी  नहीं  है  कि  उनसे  कार्यचालन  व्यय
 और  व्याज  प्रभार  दोनो  की  पूति  हो  सके  1  राज्य
 सरकारों  से  यह  आग्रह  किया  गया  है  कि  वे
 साम्यिक  रूप  मे  जल-दरे  नियत  करे  ताकि  रख-
 रखाव  एवं  प्रचालन  व्यय  और  2  12%  की  दर
 पर  ब्याज  की  पूति  हो  सके  और  संक्रमण  काहू  का
 प्रावधान  करने  के  पश्चात्‌  आवधित  दरो  की

 बसूली  हो  सके  ।
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 राजस्थान  मे
 वित

 ह. अ  को  थीसी

 4744  श्री  मूलजन्द  डागा:  कया  सिंचाई
 और  बिछयुत  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  अन्य  राज्यों  की  अपेक्षा  राजस्थान
 से  बिजली  का  विकास  बड़ी  धीमी  गति  से  हुआ  है,
 और  यदि  हा,  तौ  इसके  क्‍या  कारण  हैं,  और

 (ख)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अन्य  राज्यो
 की  अपैक्षा  राजस्थान  को  बिजली  के  लिए  कम
 आधिक  सहायता  दी  है  ?

 सिधाई  भौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 (थी  बेजनाथ  कुरोल  )  (क) जी,  नही  |  राजस्थान
 में  विद्युत-जनत  क्षमता  के  विकास  की  गति  अखिल
 भारतीय  औसत  से  अधिक  है  ।

 (ख)  चतुर्थ  योजना  के  आरम्भ  से  किसी  भी
 राज्य  की  केन्द्रीय  सहायता  उसके  समग्र  योजना
 व्यय  के  लिए  ब्लाक  ऋण  और  ब्लाक  अनुदानो  के
 रूप  मे  दी  जा  रही  है  और  यह  किसी  सेक्टर  के

 लिए  नही  है।  अत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राजस्थान
 में  विद्युत  जनन  के  लिए  कम  ऋण  दिये  जाने  का
 प्रश्न  नही  उठता  |

 पश्चिम  रेलवे  के  फालना,  रानी  और
 वाली  रेलवे  स्टेशनों  पर  निश्वले/ऊपरी

 पुलों  का  सिम |.

 4745  थ्रो  मूलअन्द  बागा :  कया  रेल  मत्ी

 यह  बताने  की  श्पा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  राजस्थान  फालना,  रानी  और
 पाली  रेलबे  स्टेशनों  पर  नित्रले/ऊपरी  पुछो  के
 निर्माण  के  लिए  लोक  सभा  के  कुछ  सदस्यों  ने
 केर्द्रीय  सरकार  को  फ्ल  लिखा  है,  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  की  उस  पर  क्‍या
 प्रतिक्रियाँ  है  ?

 रेल  मंत्रों  (भौ  के०  हमुभन्तेया)  :  (क)  जी

 मं
 ।  कैवल  रानी  और  फलना  स्टेशनों  के  बारे  में  1
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 (@)  बर्तमान  व्यस्त  सभषारों  के  बदले
 ऊपरी/निचले  सडक  पुल  के  निर्माण  से  सम्बन्धित
 प्रस्ताव  राज्य  सरकार/सडक  प्राधिकारी  द्वारा
 प्रायोजित  करना  पडता  है  और  साथ  ही  यह  भी
 बचन  देना  पड़ता  है  कि  वे  अपने  हिस्से  की  लागत
 वहन  बरेंगे  रानी,  फलना  और  पाली  रेलवे
 स्टेशनों  पर  ऊपरी/निश्वले  सडक  पुछ  के  निर्माण
 के  प्रस्तावों  को  अभी  तक  राजस्थान  सरकार  ने
 प्रायोजित  नही  किया  है।

 Central  Intervintion.  for  securing  Power
 from  Kerala  for  Andhra  Prodesh

 4746  SHRI  P  NARASIMHA  REDDY
 Will  the  Mmistcr  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  of  Andhra
 Pradesh  sought  Central  Intervention  for  secur
 ing  transmission  of  Power  from  Kerala  held
 up  by  the  refusal  of  Tamil  Nadu  State
 Govcrament  ,

 (b)  #  so,  the  reaction  of  the  Central
 Government  ,  and

 (c)  the  steps  contemplated  to  avoid  such
 situations  in  the  future  ?

 THE  DEPUTY  MINISILR  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8  N  KUREEL)  (a)  Yes

 (b)  Certrat  Government  has  been
 requesting  Tamil  Nadu  to  transmit  more
 power  than  at  present  and  it  is  hoped  Tamil
 Nadu  will  assist

 (c)  The  entire  problem  of  interchange
 of  power  in  Southern  Region  will  be  discussed
 at  a  meeting  ofthe  concerned  Ministers  anri
 guidelines  framed  for  futute

 Take  over  of  Sri  Sailam  Project

 बाबा  SHRIP  NARASIMHA  REDDY  .
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Government
 propose  to  take  op  Sri  Savam  Generation
 Project  as  a  Centrally  sponsored  project  to
 expedite  its  completion  ;  and
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 (b)  if  80,
 proposal  ?

 the  broad  features  of  the

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8.  N.  KUREEL)  :  (a)  There  is  no
 proposal  at  present,  by  the  Central  Govern-
 ment  to  take  over  the  Sri-Sailam  hydro  electric
 project  in  Andhra  Pradesh  for  construction  as
 a  Central  Project.

 (b)  Does  not  arise.

 Broad  Gauge  Track  between  Katpadi  and
 Tirupati  (Southern  Railway)

 4748.  SHRIP  NARASIMHA  REDDY:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  the  results  and  main  features  of  the
 study  made  to  convert  or  lay  a  parallel  broad
 gauge  track  beiween  Katpadi  and  Tirupati  via
 Pakada  in  Southern  Railway  Zone  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  No  study  has
 been  carried  out  for  a  broad  gauge  line  from
 Katpadi  to  Tirupati.

 Setting  up  of  Manufacturing  Unit  in
 Chittoor  District

 4749,  SHRI  P.  NARASIMHA  REDDY  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  are  any  proposals  to
 set  up  manufacturing  units  for  Railway
 requirements  during  the  years  ‘1972-73  ;  and

 (b)  whether  a  study  is  proposed  to  be
 made  to  examine  the  question  of  locating  some
 of  these  units  in  the  industrially  backward
 Chittoor  District  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  (a)  and  (b)
 Proposals  are  at  present  under  consideration
 for  the  setting  up  of  two  projects—  one  for  the
 manufacture  of  Wheels  and  Axles,  and  the
 other  for  tbe  manufacture  of  Traction  Gears,
 No  final  decision  has  yet  been  taken  as  the
 Project  Reports  are  under  preparation.
 Decisions  will  be  taken  after  detailed  examina-
 tion  of  all  relevant  aspects  which  will  also
 cover  the  question  of  suitable  locations  for  the
 proposed  Projects,
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 Increase  of  Commercial  Clerks  at  Khaadwa
 Station  (Central  Railway)

 4750.  SHRI  PANNA  LAL  BARUPAL  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  the  Divisional  Commercial
 Superintendent,  Bhusawal  Division,  Central
 Railway,  has  submitted  to  the  Divisional
 Accounts  Office  a  proposal  to  increase  the
 number  of  Commercial  Clerks  at  Khandwa
 Railway  Station  ;  and

 (b)  whether  the  proposal  has  been  appro-
 ved  and  posts  have  been  sanctioned  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  and  (b).  No.
 The  proposal  in  qvestion  is  stil!  under  consi-
 deration  tn  the  Divisional  Office.

 Pakistan  Nationals  working  on  Indian
 Rallways

 475  SHRI  SHRIKRISHAN
 SHRI  V.  MAYAVAN  :

 MODI  :

 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  plea-
 sed  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  6747  onthe  3rd  August,  1971
 regarding  Pakistani  Nationals  working  on  the
 Indian  Railways  and  state  :

 (a)  how  the  foreign  Nationals  came  to
 be  appointed  in  Government  Service  ;

 (b)  whether  Government  came  to  know
 of  this  fact  after  they  were  appointed  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (c).
 Three  of  the  six  Pakistani  nationals  mention-
 edin  the  reply  to  Qnestion  No.  6747  had
 been  in  Railway  service  before  partition  white
 others  had  got  into  service  later  without  dis-
 closing  their  antecedents,  There  are  only
 two  left  sow.  They  have  been  allowed  to
 stay  and  are  being  considered  by  the  appro-
 priate  Civil  authorities  for  grant  of:  Indian
 Citizenship

 One  more  employee  who  entered  service
 concealing  his  antecedents,  has  been  detected
 recently,  He  has  becn  suspended  and  action
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 is  being  taken  in  accordance  with  the  relevant
 rules  and  regulations.

 Promotion  of  Junior  Scale  Officer  to  Senior
 Scale

 (4752.  SHRI  K  SURYANARAYANA  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  No.  1197,  on  the  25rd  November,  197t
 regarding  private  employment  by  Railway
 Officers  on  study  leave  abroad  and  state  :

 (a)  the  number  of  years  of  service  an
 Officer  recruited  as  a  Special  Class  Railway
 Apprentice  and  appointed  1o  the  Indian  Rail-
 way  Power  and  Mechanical  Engincertng  Ser-
 vice  has  to  put  in  before  he  resigns  or  leaves
 Railway  Service  ;

 (b)  the  maximum  period  of  leave  without
 pay  which  is  admissible  or  can  be  granted  to
 such  an  Officer  for  going  abroad  on  his  own
 for  higher  studies  ;

 (c)  the  period  of  service  which  a  junior
 Scale  Officer  has  to  put  in  before  he  ts  pro-
 moted  to  be  Scnior  scale  ;  and

 (d)  whether  periods  of  long  leave  without
 pay  are  taken  into  account  for  computing  the
 length  of  service  for  purposes  of  restgnation
 from  service  on  or  before  the  expiry  of  the
 Services  agreement  or  for  promotion  to  the
 Senior  Scale  on  return  from  leave  and  if  so,
 the  rcasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA):  (a)  A_  Special
 Class  Apprentice  on  satisfactory  completion
 of  his  apprenticeship  of  four  years  is  appointed
 as  a  Junior  Scale  Class  I  Officer  of  the  Mecha-
 nical  Enginecring  and  Transportation  (Power)
 Department  on  probation  for  a  period  of  three
 years.  After  satisfactory  completion  of  his
 period  of  probation,  he  is  confirmed  as  a
 Junior  Scale  Class  I  Officer  of  the  Depart-
 ment.  There  is  no  stipulation  regarding  the
 number  of  years  of  service  which  such  an
 officer  of  the  Mechanical  Engineering  and
 Transportation  (Poser)  Department  has  to
 put  in  before  he  can  resign  or  leave  Railway
 Service.

 (b)  No  Railway  servant  can  he  granted
 jeave  of  any  kind  for  @  continuous  period
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 exceeding  five  years,  unless  the  President,  in
 view  of  the  exceptional  circumstances  of  the
 case  otherwise  determines.

 (c)  A  Junior  Scale  officer  has  to  put  in
 four  years’  service  before  he  is  considered  for
 Promotion  to  the  Senior  Scale.

 (d)  Each  case  is  considered  on  merits  so
 far  as  promotion  to  senior  scaie  is  concerned
 In  view  of  (a)  above  this  question  does  not
 arise  so  far  as  resignation  is  concerned,

 Members  of  Official  Language  Legislatives
 Commission

 4753.  SHRI  MADHURYYA  HALDAR:
 Will  the  Minister  of  LAW  AND  JUSTICE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  terms,  conditions  and  the  quali-
 fications  of  Members  of  the  Official  Language
 (Legislative)  Commission  ;

 (b)  the  present  members  of  the  Commis-
 sion  with  their  qualifications  and  age  ;

 {c)  whether  any  extension  has  been  given
 to  the  Commission  or  any  of  its  members  ;
 and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTFR  OF  LAW  AND  JuS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H  R.  GOKHALE)  :  (a)  The
 terms  and  conditions  of  appointment  of  Chair-
 man  and  Members  of  the  Official  Language
 (Legislative  )  Commission  aie  contained  in  this
 Department's  letter  to  the  Accountant  General
 Central  Revenues,  New  Delhi  No.  A  45012/5/
 या  Adm  I  LD)  dated  the  Sth  April,  1972  a
 copy  of  which  ts  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT
 1914/72}.  No  specific  qualifications  or  experi-
 ence  have  been  prescribed  for  the  incumbents
 of  the  posts  of  Chairman  and  Members  of
 the  Commission.  The  Commission  is  a  high-
 powered  body  consisiing  of  legal  experts  and
 experts  in  languages.  The  imcumbent  of  the
 post  of  Chairmen  is  gere  ally  a  retired  High
 Court  Judge.  Persons  who  are  appointed  as
 Members  in  the  Comnsission  possess  high
 legal  qualifications  and  experience  and  high
 proficiency  in  Hindi  or  the  regional  languages
 which  they  represent  in  the  Commission.
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 (b)  Avstatement  showing  the  names  of
 the  present’Chairman  and  Members  of  the
 Commission  as  wel]  88  their  dates  of  birth  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT~—924/72}.  The
 dates  of  birth  of  ShiiM.  L.  Dwived:  and
 Shri  Y.  N.  Mehta,  Past-lime  Members  in  the
 Commission  are  not  readily  available.  The
 information  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  tke  Table  of  the  House  m  due  course.
 Statements  of  educational  qualifications,  and
 experience  of  the  Chairman  and  Members  of
 the  Commission  are  also  placed  on  the  Tabic
 of  the  Howe  [Paccd  in  Library.  See
 No.  LT~  1914/72}.

 (c)  and  (d).  The  Commission  has  been
 re-constituted  for  a  period  of  two  years  with
 effect  from  4.972  As  it  would  take  some
 time  for  making  regular  appointment  to  the
 posts  of  Chairman  and  Members  in  the  new
 Commission,  the  Chairman  ahd  Members  of
 the  previous  Commission  whose  terms  were  to
 due  expire  on  31.3,1972  (and  whose  names  are
 contained  in  Annexure  Il)  have  been  given
 an  extension  of  their  terms  for  two  months
 from  4  1972,  to  3i.5  1972,  pendigg  selection
 of  persons  for  appomtment  to  those  posts
 on  a  regular  basis.

 Auctioning  of  Oranges  at  hela  Siding  of
 New  Delhi  Raiiway  Station

 4754  SHRI  LALJE  BHAI:  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  trucks  from  outside  loaded
 with  oranges  are  being  daily  biought  into  the
 premises  of  Kela  Siding,  New  Delhi  Railway
 Station  by  the  merchants  and  auctioned
 there  ;

 (b)  whether  it  is  being  done  with  the
 connivance  of  the  Railway  staff  ;  and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be
 taken  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTRAIYA)  :  (a)  Kela  Siding
 at  New  Delhi  Railway  Station  mainly  handles
 fresh  fruit  consignments  of  bananas  and  oran-
 ह...  received  generally  by  special  trains  Fresh 7
 fruits  merchants  auction  their  goods  at  the
 premises  of  Kela  Siding  itself  on  a  wholesale
 basis  In  this  auction  consignments  of  oran-
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 ges  in  truck-load  coming  into  Delhi  by  road
 are  also  at  times  included.

 (b)  and  (c).  The  practice  is  reported  to  be
 in  the  knowledge  of  the  concerned  Railay
 staff.  The  entire  problem  is  being  looked  into
 with  a  view  to  set  matters  right.

 Raskets  of  Grapes  returned  to  Hyderabad
 from  New  Delhi

 4755.  SHRI  LALJI  BHAI  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  36  baskets  of  grapes  were
 received  at  New  Delhi  stationon  the  2Jst
 March,  ‘1972  from  Hyderabad  station  by  2)
 Down  ;

 (b)  if  so,  whether  these  were
 along  with  the  parcel  way-bill  ;

 received

 (c)  if  so,  whether  these  were  sent  back
 to  Hyderabad  by  the  parcel  staff  ;

 (d)  the  amount  of  claim  involved  in  this
 case  ;  and

 (e)  the  action
 responsible  therefor  ?

 taken  against  the  staff

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes.

 (b)  Yes.

 (c)  Yes,  these  were  re-booked  to  Hydera-
 bad  on  23  3  ‘1972,

 (d)  No  claim  has  been  received  by  the
 Northern  Ratlway  Administration  so  far.

 (e)  Disciplinary  action  is
 against  the  staff  at  fault.

 being  taken

 Winding  up  of  S.T.C.  Subsidiary  in  Canada

 4756.  SHRI  B.S.  BHAURA:  Will  the
 Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  State  Trading  Cotpora-
 tion  has  wound  up  ils  subsidiary  in  Canada  ;
 and

 (b)  ह) ल  30,  the  reasons  therefor  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OE  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Corporation  was  of  the  view
 that  it  would  be  economical  and  yield  better
 results  to  establish  an  office  in  New  York  to
 take  care  of  the  Corporation’s  business  inte-
 rests  in  North  America  2s  well  as  in  Canada.
 The  Corporation,  therefore,  established  an
 office  in  New  York  instead.

 Utilised  and  Unutilised  Irrigation  Potential
 of  Westward  Flowing  Rivers

 4757,  SHRIB.  K.  NAIK  :  Will  the
 Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstar-
 rod  Question  No  956  on  the  2Ist  March,
 972  and  state  :

 (a)  the  State-wise  break  up  of  utilised
 and  unutilised  irrigation  potential  of  Westward
 flowing  rivers  ;

 {b)  the  extent  of  irrigation  potential
 Offered  by  each  of  the  rivers  ending  in  the
 Arabian  Sea  along  the  200  miles  coast-lne
 along  Mysore-State  ;

 (c)_  the  reasons  for  not  launching  sche-
 mes  for  harnessing  the  irrigation  potential  ;
 and

 (d)  the  steps  taken  and  being  taken  for
 harnessing  the  ircigation  potential  7

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8.  N.  KUREEL):  (a)  and  (b)  The
 total  irrigation  potential  of  the  west  flowing
 rivers  south  of  the  Tapi  is  roughly  assessed  as
 38  lakh  acres.  Out  of  this  about  48  lakh
 acres  are  from  the  rivers  of  Kerala  and  0  lakh
 acres  from  other  rivers  between  Kerala  border
 upto  Tapi  river  in  Gujarat.  Study  has  been
 made  zone-wise  and  not  for  individual  States

 (c)and  @.  The  Attiveri,  Durgadhalla
 and  Veerapur  Tank  projects  proposed  by  the
 Government  of  Mysore  are  under  examination
 in  the  Cantral  Water  and  Power  Commission.
 They  will  be  taken  up  for  implemention  by  the
 State  Government  88  soon  as  they  are  techni-
 cafly  cleared  by  the  Central  Water  and  Power
 Commission  and  resources  are  found  in  the
 State  Plan  for  undertaking  these  new  schemes,
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 रेलवे  के  सिगनल  और  टेलीकम्युनिकेशन
 विभाग  के  आदिजन  कर्मचारियों  के

 लिपे  पदोन्नति  के  अवसर

 4758,  शी  हुक्म  बन्द  कंछवाय  :  कया  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  रेलवे  के  सिगनल  और  टैली-

 कम्युनिकेशन  विभाग  में  आटिजन  कर्मचारियों

 (पेन्टर,  लुहार,  लाइन  मैन,  बढई  आदि)  के
 पदोन्नति  के  कोई  अवमर  है;

 (ख)  यदि  हा,  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है;
 और

 (ग)  यदि  नही,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 इन  कर्मचारियों  के  लिये  पदोन्नति  के  भ्वसरों  की
 व्यवस्था  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रो  (भी  के०  हनुमन्‍्तेया)  :  (क)  जी,
 हां।

 (ख)  पदोन्नति  की  सरणिश्रों  की  मोटी
 रूपरेखा  भारतीय  रेलवे  स्थापना  नियमावली

 (द्वितीय  सस्करण)  के  अध्याय  ]  के  खण्ड  'ख'
 की  उपधारा  के  अन्तर्गत  पैरा  63  7%  दी  हुई
 है  जिसकी  प्रतिया  संसद्‌  पुस्तकालय  मे  उपब्लध

 हैं।  रेलो  पर  उनकी  स्थानीय  परिस्थितियों  के

 अनुकूल  व्यवहार  मे  मामूली  हेर-फेर  हो  सकता

 है  1

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  में  आधुनिक  सिगनल  और  देली-

 कम्पूनिकेशन  प्रणाली  आरम्भ  किये
 जाने  के  कारण  कर्म  बरियों

 को  संख्या  में  वृद्धि

 4759.  शी  िका  प्रसाद  :  क्‍या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  रेलवे  के  सिग्नल  और  टेली-

 कम्युनिकेशन  विभाग  में  आधुनिक  सिगनल  व
 टेली  कम्युतिकेशन  प्रभाली  आरम्भ  करने  से
 कर्मचारियों  के  कार्य  में  वृद्धि  हुई  है;
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 (@)  क्या  कार्य  भार  पड़ने  के  साथ-साथ
 कर्मचारियों  की  संख्या  भी  बढ़ाई  गई  है  ओर  क्‍या
 काम  की  मात्रा  और  कर्मचारियों  की  आवश्यकता
 का  अनुमान  लगाने  के  लिये  कोई  निर्धारित  माप-
 दण्ड  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है,
 क्या  उक्त  मापदण्ड  को  रेलवे  बोर्ड  ने  स्वीकृति
 प्रदान  कर  दी  है  ?

 रल  मंत्रो  (श्री  के०  हनुमम्तेया)  :  (क)  जी

 हा

 (ख)  और  (4):  जहा  अवश्यक  समझा
 गया  वहा  कमंचारियों  की  संख्या  बढ़ायी  गयी  है
 कर्मचारियों  की  संख्या  निर्धारित  करने  के  लिए
 कोई  एक  मापदण्ड  नहीं  है  t  प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलवे
 ने  अपना-अपना  अलग  मापदण्ड  रखा  है  जिसे
 निर्धारित  करते  समय  स्थानीय  स्थितियों,  उपस्कर
 की  किस्म  और  संख्या  का  ध्यान  रखा  गया  है।
 नयी  संस्यायनाओं  के  लिए  आवश्यक  कर्मचारियों
 की  संख्या  का  निर्धारण  कार्ये-विश्लेषण  और  कारये
 भार  के  मूल्याकन  के  आधार  पर  किया  जाता  है।

 रेलके  के  सिगलल  और  टेलोकम्यूनिकेशन  (संकेत
 और  संजार)  विभाग  में  अवकाश  रिजर्व

 खलातिपों,  मेन्टेनरों  और  निरोक्षकों
 को  नियुक्ति

 4760.  श्री  हुकम  खग्द  कछवाय  :  क्‍या  रेल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  रेलवे  के  संकेत  और  संचार  विभाग
 में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  पदों  (खलासी,  मेन्टेनर,
 निरीक्षक)  पर  अवकाश  रिजर्व  कर्मचारियों  को,

 उन्हीं  श्रेणी  के  पदों  पर  नियुक्त  किया  जायेगा;

 (ख)  यदि  हां,  तो  पश्चिम  रेलवे  पर  छुट्टी
 रिजवों  की  नियुक्ति  सबसे  छोटी  श्रेणी  के  पदों

 अर्थात्‌  खलासी,  अथवा  बी०  टी०  एम०  के  पदों
 पर  की  जाती  &  ;  और

 (ग)  इस  बारे  में  रेलवे  प्रशासन  की  क्‍या
 समीति  है?
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 रेल  मंत्री  (भी  के०  हमुमम्तेया)  :  (क)  जी,
 नहीं  i

 (a)  जी,  नहीं  ।

 (ग)  प्रत्येक  सामान्य  पदोन्नति  वर्ग  में  निम्नतम
 कोटि  में  आम  तौर  पर  छुट्टी  एवजी  की  व्यवस्था
 करनी  होती  है।  लेकिन  कुछ  मामखों  में  छुट्टी
 एवजी  की  व्यवस्था  मध्यवर्ती  ग्रेडों  में  करने  की

 अनुमति  दे  दी  गयी  है।  तदनुसार,  सभी  श्रेडों  के
 निरीक्षकों  के  लिए  छुढ्ठी  एबवजी  की  व्यवस्था
 205-280  रुपये  (प्र।०  बे)  के  वेतनमान  के  सहायक
 निरीक्षक  की  कोटि  में,  अनुरक्षक  के  लिए  गड्ड
 कुशल  और  खासी  के  लिए  केवल  खलासी'  की
 कोटि  में  की  गयी  है  ।

 Refund  of  Income-tax  to  Guards  (Ranning
 Staff)

 4762  SHRI  ISHAQ  SAMBHALI  :  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Central  Board  of  Direct
 Taxes,  Ministry  of  Finance  have  extended
 their  previous  orders  regarding  refund  of  In-
 come  Tax  to  Running  Staff  of  Indian  Railways
 contained  in  their  letter  No  40/28/68-IT(Al)
 dated  25th  March,  3970  to  the  period  Ist  April,
 969  to  3ist  March,  1970,

 (b)  whether  these  orders  have  not  yet
 been  implemented  and  if  s0,  the  reasons
 therefor  ;  and

 (c)  the  action  taken  to  refund  the  excess
 Income  Tax  collected  from  the  Guard  (Run-
 ning  Staff)  for  the  period  Ist  April,  4969  to
 3ist  March,  4970  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  and  (b).  The
 Central  Board  of  Direct  Taxes,  Ministry  of
 Finance,  in  their  letter  No.  40/20/68-IT(AD
 dated  25.3.70,  had  decided  that  for  the  purpose
 of  deduction  of  Income  tax  10%  of  the  actual
 running  allowance  received  by  the  Running
 staff  on  the  Indian  Railways  will  be  reckon  ed
 as  ‘pay’  and  the  balance  90%  of  the  allowance
 will  be  exempt.  This  decision  was  effective
 from  the  assessment  yeat  1970-71,  This  con-
 cession  had  been  extended  by  the  Central
 Board  of  Director  Taxes  vide  पर  Y.O,No.
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 40/20/69  dated  6  7{,  even  for  the  assessment
 year  969  70  This  decision  of  the  Central
 Board  of  Direct  Taxes  came  to  notice  only
 recently  and  has  been  circulated  to  the  Rail-
 ways  for  their  information  and  guidance

 (c)  Refund  of  excess  income-tax  for  the
 retrospective  period  should  be  claimed  direct
 by  the  assessees  with  the  Income-Tax  authori-
 ties.

 Representation  by  Oil  Miileres  of  Hyderabad
 for  more  Wagons  (South  Central  Railway)

 4763  SHRI  M  RAM  GOPAL  REDDY
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  Oul-Millers  of  Hydera-
 bad  have  represented  to  the  South  Cen‘ral
 Railway  authorities  that  they  do  not  get
 allotment  of  sufficient  number  of  wagons  to
 move  their  produce  out  of  Andbra  Pradesh  ,
 aad

 (b)  if  so,  what  action  Government  have
 taken  on  the  said  representation  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  Action  has  been  taken  to  step  up
 supplies  of  tank  wagons  to  meet  the  increased
 demands  Loading  of  vegetable  oil  wm  Broad
 Gauge  tank  wagons  on  the  South  Central
 Railway  has  mereased  by  38/9%  during
 1971-72  as  compared  to  loading  during
 1969-70  During  the  busy  season  sometimes
 there  is  heavy  concentration  of  demands  as
 the  जा  millers  want  to  despatch  their  produce
 to  certain  destinations  within  a  short  concen-
 trated  period  of  time  Under  such  circum-
 stances,  there  is  some  delay  im  meeting  the
 requirements  currently  ,  but  ad  hoc  assistance
 is  afforded  by  diverting  tank  wagons  from
 Petroleum  products  for  Vegetable  o:  Availa-
 Wility  of  tank  wagons  at  the  loadmg  points
 is  also  affected  adversely  by  the  heavy  delays
 in  release  of  tank  wagons  by  the  comsignees
 at  some  of  the  terminals.

 Power  Committee  to  Kandla vant
 Here  Trade  Zone  ‘

 4764  DR  MAHIPATRAY  MEHTA:  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  880  «
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 (a)  whether  a  high-power  Committee
 visited  Kandla-Free  Trade  Zone  some  months
 ago,  and

 (b)
 by  it  2?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  C  GEORGE)  (a)  and  (b)  The  Kandla
 Free  Trade  Zone  Committee  which  ts  a
 standing  executive  Committee  appointed  by
 the  Government  of  India  to  decide  various
 cases  regarding  setting  up  of  industries  in
 the  Zone  and  grant  of  licences  for  the  import
 of  raw  materials  and  Capital  goods  etc  held
 one  of  its  meetings  at  Kandla  from  30th  July
 to  Ist  August,  I97{  Busides  disposing  of  its
 formal  agenda  the  Committee  also  held
 discussions  with  the  industrialists  in  the  Zone
 and  others  in  the  area  Since  this  was  a
 normal  meeting  of  the  committee  attended  by
 the  Government  offiuials  the  Committec  was
 Not  required  to  subinit  any  formal  report  to
 the  Government.

 if  so,  the  recommendations  made

 Mumorandum  by  New  Bharat  Glass  Udyog
 Sabakar:  Samiti  |  td  ,  Kiratpur  (Bijnor  )

 Rc  garding  Wagons  for  €  eal

 4765.  SHRI  JHARKHANDE  RAI  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  have  received
 anv  memorandum  dated  the  23rd  March,
 1972  from  New  Bharat  Glass  Udyog  Sahakari
 Samitt  Lid  Ktratpur  (Bynor)  Northern
 Railway  regarding  delay  in  obtaining  wagons
 for  coal  ,

 (b)

 (c)  the  steps  being  taken  to  see  that
 they  continue  to  get  the  wagons  tn  time  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  (a)  Yes  Sir

 if  so,  the  action  taken  thereon  ,  and

 tb)  The  programme,  indent  and  allot-
 ments  for  this  consumer  since  January  2
 bave  been  as  under

 (Montbly  figures  in  four-wheelera) aerating
 Month  Programme  indent  Allotment

 January'72  4  7  3
 February”  2  i
 March  cr

 =  §  3  3

 April  3  5  2
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 No  allotment  could  be  made  in  February
 due  to  the  paucity  of  indents.  Allotments  in
 the  other  months  have  been  satisfactory,

 (c)  Allefforts  are  being  made  to  step
 up  the  coal  loading  from  West  Bengal-Bihar
 fields  so  that  the  consumer  demands  are  met
 in  full.  As  a  result  of  these  efforts  there  is
 already  an  improvement  in  loading  since
 January  ’72  onwards.  Loading  from  Bengal-
 Bihar  fields  were  6072  wagons  a  day  in
 March  "72  as  against  5764  wagons  in  January
 १2  ane  5920  wagons  in  February  ’72.

 Leakage  of  Revenue  at  Harduaganj  Station,
 Allahabad  Division  (No:thern  Railway)

 4766.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD  :
 Will  the  Minister  of RAILWAYS  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question
 No.  10  on  the  2ist  March,  4972  regarding
 the  leakage  of  Railway  Revenue  at  Hardua-
 ganj  Railway  Station  over  Northern  Railway
 (Allahabad  Division)  and  state  :

 (a)  whether  the  Railway  Administration
 has  itwestigated  the  working  of  sidings  at
 other  stations  of  Allahabad  Division  with  a
 view  to  stop  leakege  of  Revenue  ;  and

 (b)  if  so,  the  result  of  the  investigation
 and  the  financial  loss  suffered  together  with
 the  action  taken  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  and  (b).  On
 receipt  of  complaints  alleging  commission  of
 fraud  with  regard  to  the  levy  of  demurrage
 charges  in  respect  of  wagons  placed  in  the
 ‘B’  Powsr  Hause  Siding,  Harduaganj  in  July,
 1970,  und  consequent  leakage  of  Railway
 revenue,  the  matter  had  been  taken  up  for
 detailed  enquiries.  No  such  investigations
 have  yet  been  made  in  respect  of  the  working
 of  such  sidings  in  Allahabad  Division  nor
 any  case  of  leakage  of  revenue  in  other
 sidings  has  come  to  notice.  The  working  of
 all  sidings  is,  however,  subjected  to  periodical
 checks  by  the  Commercial,  Outstanding  and
 Traffic  Accounts  Inspectors  as  provided  in
 the  system  of  checks.

 Export  Target  for  Handicrafts

 ‘4767.  SHRI  RAJDEO  SINGH  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  :
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 (a)  whether  he  suggested  an  export  target
 of  Rs.  200-0  ore  during  the  All  India  Handi-
 crafts  Marketing  Conference  ;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  in  this
 direction  so  far  and  the  steps  proposed  to  be
 taken  to  achieve  this  target  ?

 THE  DLPUTY  MINISTER  OF
 FOREIGN  TRADE  (SHRI  A.  C  GEORGE)  :
 (a)  Yes,  Sir,  It  was  mentioned  that  an
 export  target  of  Rs  200  crore  could  be
 achieved  during  the  next  four  or  five  years  ;

 (b)  A  number  of  steps  have  been  taken
 and  are  proposed  to  be  taken  by  the  Govern-
 ment  of  India  to  achieve  this  target.  The
 most  important  among  them  are  enumerated
 below

 (!)  Provision  has  been  made  for  grant
 of  import  replenishment  licences  to
 registered  exporters  of  handicrafts  ;

 (it,  Design  Centres  hive  been  set  up
 «.tmder  All  India  Handicrafis  Board

 at  a  number  of  places  in  the  cuuntry
 to  develop  new  export-oriented
 designs  tn  handicrafts  and  impart
 training  to  young  craftsmen  ;

 art

 (iti)  A  scheme  for  supply  of  tools  and
 equipments  to  craftsmen  is  in  force  ;

 (iv)  Exhibitions  for  publicity  and  promo-
 tion  of  handicrafts  are  held  in
 India  ;

 (v)  Credit  facilities  to  artisans  are  given
 for  raw  materials  through  emporia  ;

 (vi)  Participation  in  trade  fairs  and
 exhibitions  held  abroad  ;

 (vii)  Deputation  of  study-cum-sales  teams
 abroad  ;

 (viii)  Special  displays  and  promotion  of
 handicrafts  through  selected  Depart-
 mental  Stores  are  arranged  abroad  ;

 (ix)  Trade  enquiries  from  Indian  exporters
 and  foreign  importers  are  attended
 to  and  necessary  information
 is  provided  to  them  ;

 (x)  Credit  facilities  have  been  extended
 by  banks  to  craftsmen  ;  and
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 (xi)  Indian  exporters  are  given  assistance
 in  obtaining  export  credit.

 Wagons  of  Cement  and  Coal  for  Tripura

 4768.  SHRI  DASARATHA  DEB:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  of  wagons  indented  by
 the  cement  aad  coal  traders  of  Tripura  during
 the  last  year  and  the  number  of  wagons
 supplied  to  them,  separately  :  and

 (b)  the  name  of  the  trader  to  whom  the
 maximum  number  of  wagons  were  supplied
 and  the  number  of  wagons  supplied  to  him  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Since  cement
 and  coal  are  loaded  outside  Tripura  for
 movement  into  Tripura,  the  question  of
 indenting  by  cement  and  coal  traders  of
 Tripura  does  not  arise.  During  last  year  a
 total  377  wagons  of  coal  and  73  wagons  of
 cement  were  received  in  Tripura

 (b)  56  wagons  of  coal  were  consigned
 to  Shri  Priya  Vrata  Chowdhury  at  Chura:  Bari
 who  received  the  maximum  number  of  coal
 wagons.  33  wagons  of  cement  were  received
 by  Sri  Palash  Kaul  at  Churai  Bart  This
 was  the  maximum  number  of  cement  wagons
 received  by  any  consignee.

 Rati  Link  Between  Barbii,  Kiriburu
 aud  Kora  Valley

 4769.  SHRI  0.  K.  PANDA  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  to  set
 up  a  rail  link  connecting  Barbil,  Kiriburu  and
 Koira  valley  particularly  for  providing  proper
 exploitation  of  the  vast  iron  ore  reserves  in
 Malangtoli  complex  and  Khandadhar  areas  :

 (0)  if  so,  the  estimated  cost  of  the  work  ;
 and

 (c)  the  steps  taken  in  pursuance  of  the
 proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (०
 Engineering  and  Traffic  Surveys  have  been
 carried  out  for  a  rail  link  from  Bimia-
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 garh  to  Talcher  with  an  extension  to
 the  Koira  Valley  and  the  reports  are  at
 present  under  the  examination  of  the
 Railway  Board.  A  Study  Team  has  been
 appointed  for  the  development  of  the  ore
 deposits  in  the  Malangtoli  Block,  A  decision
 regarding  the  construction  of  the  line  can  be
 taken  only  after  the  specific  recommendations
 of  the  Study  Team  become  known.

 Combined  seniority  list  of  Head  Signallers  for
 Promotion  as  Telegraph  Traffic  Inspectors

 4770  SHRI  T.  8  LAKSHMANAN  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  the  total  number  of  posts  of  Wire-
 less  Operators  in  the  Scale  of  Rs  150-300  as
 on  the  50  November,  969  on  Southern,
 Central  and  Northern  Railways  ;

 (b)
 Signallers  in  the
 Southern  Railways  ;

 the  total  number  of  posts  of  Head
 Scale  of  205-180  on  the

 (c)  whether  for  Head  Signaliers  the  date
 of  entry  in  the  scale  of  Rs  205-280,  determines
 the  seniority  on  all  Railways  basis  for
 promotion  to  the  post  of  Telegraph  Traffic
 Inspector  in  the  Scale  of  Rs  250-350  ;  and

 (d)  whether  the  combined  seniority  of
 Signaliers  in  the  scale  of  Rs  110-200,  and
 Rs  150-240  is  only  taken  into  consideration
 on  all  Railway  basis  for  promotion  as  Wire-
 less  Operators  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 है,  HANUMANTHAIYA)  :

 (a)  Railway.  No.  of  posts  of  Wireless
 Operators  in  scale

 Rs,  150-300.

 Southern  4

 South  Central  47

 Northern  425

 {b)  M

 (c)  Yes,  on  Southern  and  South  Central
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 Railways.  On  the  Northern  Railway  Head
 Signallers  Rs  250-380  are  selected  from
 Assistant  Head  Signallers  in  scale  Rs.  205-380
 whose  seniority  is  on  a  Divisional  basis.  The
 post  of  Telegraph  Traffic  Inspector  in  scale
 Rs,  250-380  is  filled  on  selection  basis  from
 Head  Signallers  in  scale  Rs  250-380

 (d)  (i)  On  the  Southern  Railway  posts
 of  Wireless  Operators  earmarked  for  promo-
 tees  are  filled  from  amongst  Signallers  in  scale
 Rs.  10-200,  on  all  Railway  basis.

 (ii)  On  the  Northern  and  South  Central
 Railways  posts  of  Wireless  Operators  are
 Divisional  controlled  and  filled  up  from
 Signallres  in  scale  of  pay  Rs  150-240  and
 Rs.  110-200,  on  combined  divisional  seniority
 basis  after  taking  their  options.

 Promotion  of  Class  IV  staff  to  Class  III
 Post  on  Southern  Railway

 4771,  SHRI  T.  8  LAKSHMANAN  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Clerical  posts
 vacant  in  the  headquarters  Office  and  in  each
 Division  of  the  Southern  Railway  ;

 (b)  the  total  number  of  Class  IV  emp-
 loyees  waiting  on  panel  for  promotion  to
 Class  III  posts  in  headquarters  Office  and  in
 each  Division  of  the  Southern  Railway  ;

 (c)  whether  the  examination  for  the
 purpose  have  not  been  held  since  967  ;  and

 (d)  the  reasons  for  not  promoting  the
 Class  IV  employees  on  the  Panel  against  work
 charged  posts  vacant  in  Class  III  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,  HANUMANTBAIYA)  :  (a)  to  (d).  The
 information  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.

 Derallment  of  Trains  in  North  Fastern  Region

 ‘4IT2,  SHRI  8,  दि  NAIK  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  three  trains  including  the
 Down  Siliguri-Barauni  passenger  train  derailed
 in  she  North  Eastern  Region  on  the  ‘th  April,
 3972  ;
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 (b)  if  a0,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whether  any  investigation  has  been
 made  in  this  regard  ;  and

 @  if  so,  the  results  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  On  9.4  972
 one  train  derailed  on  the  North  Eastern
 Railway  and  two  on  the  Northeast  Frontier
 Railway.

 (b)  to  (d),  The  causes  of  these  accidents
 are  under  investigation.

 Conversion  of  Rupsa-Talband  Line  into
 Broad  Gauge  L!

 ‘4773,  SHRID.K  PANDA  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  gtate  :

 (a)  whether  the  detailed  survey  for  the
 conversion  of  the  Rupsa-Talband  Narrow
 Gauge  into  Broad  Gauge  has  since  been
 completed  ;

 (b)
 and

 if  so,  the  outcome  of  the  survey  ;

 (c)  the  further  steps  taken  to  implement
 the  recommendation  of  the  Uneconomic  Branch
 Lines  Committee,  969  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (c)  Based
 on  the  recommendation  of  the  Uneconomic
 Branch  Lines  Committee,  969  a  traffic
 survey  has  been  carried  out  for  the  conver-
 sion  of  the  Ruspa-Talband  N.  G.  line  to
 B,  0.  and  the  report  is  at  present  under  the
 examination  of  the  Railway  Board.  A  deci-
 sion  regarding  this  conversion  will  be  taken
 after  this  examination  is  completed.

 लह  में  स्‍्तकना  परियोजना

 4774.  थी कुशक  बाकुला  :  क्‍या  सिंचाई
 और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  स्तकना  (लेह)  में  जल  बियुत  प्रि-
 योजना  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी;  और

 (ख)  उसकी  उत्पादत-क्षमता  क्या  होगी  ?



 303  ~Written  Answers

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय  में  उपसंत्री  (भी
 बेजनाय  कुरोल)  :  (क)  स्तकना  जलविद्युत  परि-
 योजना  को  977-18  तक  पूर्ण  करने  का  लक्ष्य

 है।

 (ख)  छ.  विद्युत-जनन  यूनिट  जिनमे  से  प्रत्येक
 की  क्षमता  होगी  540  किलोबाट  |

 Wagons  Supplied  to  Chillies  and  Jaggery
 Traders  of  Anakapalli  in  Andbra  Pradesh

 ‘4775,  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 there  is  an  acute  shortage  of  wagons  to  trans-
 port  chilies  from  Guntur.  Jaggery  from
 Anakapalli  and  Tamarind  from  Tenali  in
 Andhra  Pradesh  ;

 (b)  the  number  of  wagons  requisitioned
 by  the  State  Government  and  the  number  of
 wagons  supplied  by  the  Railway  Department  ;
 and

 (c)  the  reasons  for  short  supp!y  of  wagons
 and  whether  any  arrangements  arc  being  made
 to  increase  the  number  of  wagohs  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 हू,  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Loading  of
 jaggery  from  Anakapalli  and  chillies  fiom
 Guntur  during  the  current  year  upto  !5Sth
 April  has  been  more  than  that  during  the
 corresponding  period  of  last  year  ;  but  all  the
 demands  for  these  traffic  could  not  be  met  in
 full  due  to  heavy  seasonal  demand  for  the
 same  and  increased  demand  for  covered  wagons
 for  movement  of  other  exsential  commodities
 like  foodgrains,  cement,  etc.  There  was  no
 demand  during  this  period  for  movement  of
 tamarind  from  Tenali.

 ~

 (b)  During  the  period  from  Ist  January
 to  iSth  April  1972,  as  against  demand  for
 2535  wagons  from  different  parties,  4438
 wagons  wete  loaded  with  jaggery  at  Anaka-
 palli.  During  the  same  period  333  wagons  of
 chilles  were  also  joaded  at  Guntur  against
 the  demagd  for  879  wagons  2  !

 (c)  The  entire  demand  could  not  be
 cleared  -due  to-seasoual.  heavy  demand.  Ar-
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 rangements  are  being  made  to  clear  them
 spread  over  a  longer  period.

 Use  of  Inspection  Carriages  by  Chief  Auditer,
 North  Eastern  Railway

 4776.  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No,  2438  on  the  Ith  April,  972
 regarding  the  use  of  Inspection  carriages  by
 the  Chief  Auditors  on  Railways  and  state  :

 (a)  the  number  of  times  the  then  Chief
 Auditor,  North  Eastern  Railway,  his  predeces-
 sor  and  successors  travel'ed  to  New  Delhi/
 Dethi  in  inspection  carriage  for  attending
 official  meetings  or  work  during  their
 tenures  ;

 (b)  whether  they  stayed  in  these  carriage
 at  New  Delhi;

 (c)  the  facihties  «part  from  Coach
 Attendant  and  Cook  provided  m  the  Carriage;
 and

 (d)  the  number  of  times  each  of  these
 officers  were  accompanied  by  their  familes
 during  their  visit  to  Delhi  and  vihether  the
 families  travelled  fiee  on  their  Railway
 Passes  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA):  (a)  None  of  the
 Chief  Auditors  mentioned  travelled  to  New
 Delhi/Delhi  in  Inspection  Carriage  during  his
 tenure

 (b)  Only  the  then  Chief  Auditor  was
 allotted  Northern  Railway  Inspection  Carriage
 No  RA  48  for  his  temporary  stay  at  New
 Delhi  during  his  visit  from  1  2  69  to  9  2  69,

 (c)  Apart  from  a  coach  attendant  in  the
 nature  of  a  care-taker,  cooking  utensils,  crdc-
 kery  and  beddings  are  provided  in  the  Inspec-
 tion  Carriage.

 {d)  The  then  Chief  Auditor  during  his
 visit  to  Delhi  was  not  accompanied  by  his
 family.  His  pretieceisor  ahd  successor  did
 nat  travel  to  Delhi  during  their  tenures.

 Nationalisation  of  Tea  Export  Trade

 4777.  SHRI  BANAMALI  PATNAIK
 Witt  the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  te
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 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 suggestions  to  nationalise  tea  export  trade  in
 the  interest  of  smal!  producers  ;

 (b)  if'so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ;  and

 {c)  the  steps  proposed  to  be  taken  in
 this  regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  0.  GEORGE)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Government  have  not  felt  it
 necessary  to  consider  at  present  the  question
 of  nationalising  the  tea  export  trade.

 Support  Price  for  Cotton  in  Haryana

 4778.  SHRI  BANAMALI  PATNAIK  :
 Will  the  Minister  of.  FOREIGN  TRADE  bc
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Haryana  Government
 have  urged  the  Cotton  Corroration  of  India
 to  fix  support  price  for  cotton  im  the  State,
 as  35  per  cent  of  the  bales  of  cotton  produced
 were  lying  with  the  grower:  ;

 (b)  if  so,  the  steps  taken  in  this  direc-
 tion  ;  and

 (c)  the  outcome  thercof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  to  (c).  There  have
 been  consultations  between  the  Haryana
 Government  and  the  Cotton  Corporation
 officials  on  declining  cotton  prices  With  a
 view  to  ensure  a  fair  return  to  growers,  the
 Cotton  Corporation  of  India  has  since  been
 instructed  to  purchase  coiton  grown  in
 Haryana  and  elsewhere  at  fair  purchase  prices
 fixed  by  Government.  The  Cotton  Corporation
 of  India  has  further  been  directed  to  intensify
 its  purchases  of  domestic  cotton  in  all
 states,

 रेल  मंत्रालय  हारा  संचालित  शेक्षणिक
 संस्थाओं  में  प्रधानाजाय  के  पद  पर

 नियुक्ति  के  लिये  अहूंताएं

 4779,  भ्री  छन्रपति  अम्बेश :  क्या  रेल  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (क)  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  प्रधानाचार्य,
 मुख्याध्यापक  और  मुलख्याध्यापिका  के  पदों  पर

 नियुक्ति  के  लिए  नियमों  में  उल्लिखित  अनिवार्य
 अहँताओं  और  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जनजाति  के  व्यक्तिं  के  लिए  स्थानों  के  आरक्षण
 की  प्रतिशतता  में  कमी  करने  से  पूर्व  संध  छोक
 सेवा  आयोग  से  परामर्श  कर  लिया  था  ;  और

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  इसके  क्या  कारण  है?

 रेल  मंत्रो  भी  Bo  हनुमस्तेया)  :  (क)  रेलवे
 स्‍्कूलों/कानेजो  के  प्रधानाचार्या/प्रधान  अध्यापकों/
 प्रधान  अध्यापिकाओं  के  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों
 में  निर्धारित  अहंताएं  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के
 परामर्श  से  निर्धारित  की  गयी  हैं  ।

 नियमों  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  इस  सम्बन्ध
 में  रामय-समय  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी
 किये  गये  आदेशों  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियो ं/
 जन  जातियों  के  लिए  अपेक्षित  आरक्षण  और  अन्य
 रियायतों  पर  कोई  9  भाव  नहीं  पड़ेगा  1

 (@)  प्रश्न  नही  उठता  ।

 Shortage  of  Power  in  Andhra  Pradesh

 4780.  SHRI  B.S.  MURTHY:  Will  the
 Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER  be
 pleased  to  state  tie  actual  shortage  of  power
 in  Andhra  Pradesh  according  to  its  needs  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THB
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  B  N  KUREL)  :  Taking  iato  account
 the  availability  of  energy  from  own  sources
 and  05  million  units  being  received  from
 adjacent  states  of  Mysore  and  Kerala,  the
 actual  shortage  of  power  in  Andhra  Pradesh
 is  about  1S  million  units  per  day.

 Indo-Nepal  Talks  regarding  Buying  of
 Power  from  Karnali  Project

 ‘4781.  SHRI  P  VENKATASUBBAIAH  :
 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  question  of  buying  power
 from  Karnali  Project,  which  is  proposed  to  be
 built  with  a  World  Bank  loan  in  mid  western
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 Nepal,  was  discussed  with  the  Nepalese  Prime
 Minister  during  his  recsnt  visit  to  India  ,
 and

 (b)  af  so,  the  outcome  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  07  IRRIGATION  AND
 POWER  (SHRI  8  N  KUREL)  (a)  and  (b)
 Yes,  However  detailed  discussions  can  be  held
 only  after  the  project  report  and  estimates  are
 prepared.

 Acute  Power  Shoi  tage  in  Andhra  Pradesh

 4782,  SHRI  P  VENKATASUBBAIAH
 SHRI  K  SURYANARAYANA

 Will  the  Minister  of  IRRIGATION  AND
 POWER  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Andhra  Pradesh  is  suffering
 from  acute  power  shortage  ,

 (b)  whether  there  is  enough  surplus
 power  in  the  neighbouring  States  which  can
 meet  the  requirements  of  Andhra  Pradesh  ,

 (c)  whether  power  generated  from
 Central  projects  like  Neyveli  and  Kalpakam
 is  being  exclusively  used  by  Tamil  Nadu
 State  ;  and

 (d)  the  steps  Government  propose  to
 take  to  provide  adequate  supply  of  power
 from  these  Central  projects  as  well  as  from
 neighbouring  States  to  Andhra  Pradesh  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8  ४  KUREEL):  (a)  There  is  at
 ptesent  a  shortage  to  the  extent  of  about!  5
 milhon  units  of  energy  per  day.

 (b)  There  is  some  surplus  power  available
 with  Mysore  and  Kerala  States.

 (c)  The  power  from  Neyveli  is  being
 exclusively  used  by  Tamil  Nadu  The  Kalpak-
 kam  Atomic  Power  Project  has  not  yet  been
 commissioned

 @®  The  following  steps  have  been  taken
 to  help  Andhra  Pradesh  tide  over  the  present
 difficult  power  supply  position

 (i)  About  0.28  million/units  per  day  are
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 being  supplied  by  Mysore  Mysore
 has  further  agreed  to  wheel  through
 their  transmission  system  whatever
 power  is  made  available  by  Tamil
 Nadu  to  Andhra  Pradesh

 (u)  Kerala  has  agreed  to  feed  power  in-
 to  the  Tamil  Nadu  System  about  one
 million  units  per  day  for  use  in
 Andhra  Pradesh  Of  this,  however,
 Tami]  Nadu  has  been  able  to  pass
 on  to  Andhra  Pradesh  only  about
 0  million  units  per  day

 (In)  Tamil  Nadu  is  being  requested  to
 send  more  power  to  Andhia  Pradesh
 specially  as  the  power  output  from
 Neyveli  has  increased

 Supply  of  Coal  to  Suuthern  Railway

 4783  SHRIS  D  SOMASUNNARAM
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  Southern  Railway  was
 not  given  sufficient  amount  of  coal  to  meet  its
 need  ,

 (b)  whether  the  movement  of  rice  to
 Kerala  and  despatch  of  fertilisers  from
 Nagapattinam  and  Pondicherry  in  Tamil  Nadu
 weie  interrupted  due  to  shortage  of  wagons
 caused  by  non-supply  of  coal  to  the  Southern
 Railway  ,  and

 (c)  ४  80,  the  action  taken  by  Government
 m  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Sufficient
 coal  was  given

 (b)  No

 (c)  Does  not  arise.

 Railway  Accidents

 4784  SHRIS.  D  SOMASUNDARAM  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  train  accidents  have  been  on
 the  increase  for  the  last  two  yeara  ;

 (b)  if  #,  the  reasons  therefor  :



 309  Written  Answers

 (c)  the  total  number  of  accidents  during
 the  years  970-7i  and  971-72  :  and

 (d)  the  measures  taken  by  Government
 in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (c).  During
 the  years  1970-71  and  97I-72  there  were  840
 and  867  train  accidents  respectively  in  the
 categories  of  collisions,  derailments,  trains
 running  into  road  traffic  at  Ievel  crossings  and
 fires  in  trains  on  the  Indian  Government
 Railways  against  963  train  accidents  during
 1969-70,  Thus  during  beth  the  last  2  years
 the  position  in  respect  of  accidents  was  better
 as  compared  to  the  year  1969-70.  In  fact  the
 position  during  the  Jast  two  years  was  better
 than  that  of  any  year  till  1969-70,

 (d)  As  the  largest  single  factor  responsi-
 ble  for  accidents  is  failure  of  railway  staff  ;
 Safety  Organisations  set  up  on  the  railways
 have  been  engaged  in  inculcating  safety  con-
 sciousness  amongst  stuff  connected  with  the
 running  of  trains  and  im  ensuring  that  they
 have  a  proper  understanding  of  the  prescribed
 safety  rules.  Further,  spot  checks  are  made  to
 see  that  staff  do  not  violate  the  safety  rules
 and  indulge  in  short-cut  methads  Inquiries
 are  held  into  all  accidents  and  those  held
 responsible  atc  given  deterrent  punishments,
 In  addition,  if  an  inquny  reveals  any  other
 shortcomings  or  lapses,  action  is  taken  to  sce
 that  they  do  not  recur  Technological  impro-
 vements  in  the  shape  of  improved  signalling
 and  interlocking,  track  circuiting,  ete.  have
 also  been  made  to  the  extent  feasible.

 Onc-day  Bandh  in  Sealdah  Division

 4785.  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY  :  Will  the  Minister  of  RAILWAYS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  was  a  one-day  ‘bandh’
 on  Seaidah  Division  on  3lst  of  March,  1972;

 (b)  if'so,  the  reasons  for  the  bandh;
 and

 (cs)  the  loss  to  the  Railways  as  a  result
 thercof  and  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  to  (c).  The
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 information  is  being  collected  and  the  same
 will  be  laid  on  the  table  of  the  Sabha.

 Value  and  Volume  of  Trade  with  Afghanistan

 4786.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Will
 the  Minister  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  the  value  and  volume  of  India’s
 export  to  and  import  from  Afghanistan.  year-
 wise,  during  the  last  three  years  ;

 (b)  the  commodity-wise  break-up  of  export
 to  and  import  from  Afghanistan,  year-wise,
 during  the  fast  three  years  ;  and

 (c)  what  steps  have  been  taken  to  improve
 trade  relations  with  Afghanitan  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FORFIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  and  (b).  6  statement
 is  laid  or,  the  Table  of  the  House.  (Placed
 in  Library.  See  No.  LT—95/72}.

 (c)  Besides  periodical  consultations,  the
 Trade  Arrangement  between  India  and  Afgha-
 nistan  signed  in  New  Delhi  of  February  20,
 1972,  contains  the  following  important  provi-
 sions  on  tiade  relations  between  the  two
 countries  im

 (a)  the  two  Governments  have  reaffirmed
 their  resolve  to  promote,  develop,  and
 diversify  trade  between  India  and
 Afghanistan  to  mutual  advantage,  to
 eliminate  concentration  of  trade  and
 to  remove  difficulties  that  have  arisen
 in  the  existing  system.

 (b)  The  two  Governments  would  take
 effective  steps  to  prohibit  and  prevent
 divertion  to  third  countries  of  the
 goods  imported  from  the  other.

 (c)  Imports  and  Exports  between  the  two
 countries  will  take  place  on  outright
 purchase  basis,

 (d)  In  order  to  encourage  routing  of
 trade  exchanges  through  banking
 channels,  imports  of  Asafoetida  from
 Afghahistan  would,  to  start  with,  be
 permitted  through  such  channels.
 The  two  Governments  wouid  direct
 their  respective  central  btanky  ४०
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 anpounce  the  agreed  procedure  for
 payment  and  for  routing  the  export
 import  documents  through  banking
 channels  for  the  guidance  of  the  trade.
 After  sufficient  experience  is  gained,
 the  banking  system  will  be  extended
 to  cover  a  wide  area  of  trade  between
 the  two  countries,

 ©  In  order  to  ensure  that  trade  in  dry
 fruits  is  not  concentrated  in  a  few
 hands,  it  has  been  decided  to  consi-
 der  applications  for  imports  from  any
 person  subject  to  certain  safeguards

 2.  The  trade  relations  between  the  two
 countries  have  been  very  cordial,  and  there
 has  been  sizeable  growth  of  trade  exchanges
 between  the  two  countries  over  the  last  decade.

 Suggestions  made  by  F.LC.C  I  Re:  Export
 and  Imparts

 4787,  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  Federation  on  the  Indian  Cham-
 bers  of  Commerce  and  Industry  has  passed  a
 resolution  for  self  reliance  in  the  matter  of
 exports  and  imports  ;

 (b)  if  so,  the  measures  suggested  by  the
 F.IC.C.I.  to  promote  Indian  exports  ;

 (c)  the  extent  to  which  the  measures  will
 help  India  to  improve  her  economic  position  ;
 and

 (d)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 TRE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  to  (d).  No  formal  re-
 solution  for  self  reliance  has  been  passed  by-
 the  Federation  of  Indian  Chambers  of  Com-
 merce  and  Industry.  However,  a  background
 paper  and  a  sum-up  of  discussions’  on  ‘To-
 wards  Greater  Self-Reliance’  have  been
 brought  out  by  the  FICCI,

 The  Federation  has  uuderlined  the  need
 fer  (i)  developing  new  markets  and  new  ex-
 port  products,  (ii)  abiding  commercial  con-
 tracts  with  foreign  buyers,  (iii)  agressive  sales-
 manship,  persuasive  advertising  and  proper
 after-sales  service,  (iv)  prompt  delivery  schedu-
 les,  good  quality,  attractive  packing  etc,  (v)
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 raising  of  the  rate  of  growth  of  exports  in  the
 Fourth  Plan  to  40  per  cent  per  year.  The
 Government  is  alreaoy  aware  of  the  need  for
 diversification  and  expansion  of  exports.  The
 Export  Policy  Resolution  laid  before  the  Parlia-
 ment  in  July  70  covers  a  wide  ground  including
 the  points  referred  to  by  the  Federation.  A
 clase  watch  is  maintained  on  the  trends  of
 exports  and  as  and  when  necessary  efforts  are
 made  to  take  effective  steps  for  export  promo-
 tion.  Special  facilities  are  given  for  export
 Production  and  for  the  exploration  of  foreign
 markets.

 मध्य  प्रदेश  के  खण्ड  थ  स्टेशन  पर  प्याज
 के  लिए  भालऊ-डिब्बों  का  सप्लाई  न

 किया  जाना

 4788.  श्री  फूलचन्द  वर्मा  :
 डा०  लक्ष्मोनारायण  पांडेय  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि;

 (क)  क्या  मध्य  प्रदेश  में  खण्डवा  के  किसानों
 और  व्यापारियों  को  पिछले  एक  महीने  से  रेल  के
 माल-डिब्बे  अपेक्षित  संख्या  में  सप्लाई  नही  किये  जा

 रहे  हैं;  जिसके  परिणामस्वरूप  सैकड़ों  टन  प्याज
 सड़  रही  है;

 (ख)  क्‍या  माल-डिव्बों  के  लिए  मांग  काफी
 समय  पहले  से  ही  की  गई  थी;  और

 (ग)  यदि  हां  तो  ठीक  समय  पर  भार-
 डिब्बे  सप्लाई  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  है  और
 इस  कठिनाई  के  कब  तक  दूर  हो  जाने  की
 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्री  (श्री  के०  हमुमन्तैया)  :  (क)  और

 (ख).  23-4-1972  को,  खण्डवा  स्टेशन  पर
 प्याज़  के  लदान  के  लिए,  बड़ी  लाइन  के  केवल

 35  और  मीटर  लाइन  के  केवल  2  माल-डिब्बों
 के  लिए  मांगपत्र  बकाया  थे  इनमें  से  बड़ी  छाइस
 के  99  मांग  पत्र  एक  महीने  से  अधिक  पुराने  थे  1

 (ग)  पहली  मार्च  से  23  अप्रैल  तक  की
 अवधि  में  खण्डवा  स्टेशन  से  बड़ी  छाइन  के  2/2
 और  मीटर  लाईन  के  4  माल  डिब्बों  में  प्याज़
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 का  लदान  हुआ  |  सीमेंट,  अनाज  आदि  अत्यावश्यक
 जिन्सों  के  संचछन  के  लिए,  बन्द  माल-डिब्बों  फी
 मांग  में  वृद्धि  हो  जाने  के कारण,  समय  पर  प्याज़
 के  लदान  के  लिए  माल-डिव्बों  की  मांग  पूरी  नहीं
 हो  सकी  ।  खण्डवा  स्टेशन  से  प्याज़  के  लछदान  में
 तेज़ी  लाने  के लिए  सभी  तरह  से  उपाय  किये  जा

 रहे  हैं  1

 Losing  Trade  Market  to  China  in  Asian
 Count:  ies

 4789.  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY  :  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  our  Envoys  to  the  South,
 South-East  and  East-Asian  Countries  had
 recently  spelt  out  the  reasons  for  our  losing
 the  trade  market  to  China  in  those  Countries  ;

 (b)  af  so,  what  are  those  reasons  ३  and

 (c)  the  measures  proposed  by  Govern-
 ment  to  recapture  the  market  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 #  C,  GEORGE)  :  (a)  to  (c).  The  Confer-
 ence  of  Indian  Heads  of  Missions/Posts  in
 South,  South  East  and  East  Asia  held  recently
 discussed  generally  the  question  of  India’s
 trade  and  economic  cooperation  with  countries
 in  these  regions  India’s  main  export  items  to
 countries  in  S-uth  East  Asia,  commonly
 known  as  the  ECAFE  Region  countries,  com-
 prise  largely  mineral  ores,  engineering  goods,
 chemicats  and  other  manufactures,  These
 exports  have  steadily  increased  from  Rs.  242  66
 crores  in  ‘1966-67  to  Rs  40.80  crores  in  1970-
 7!.  Such  exports  during  the  period  April-
 September,  97f  were  Rs.  ‘195,91  crores  ;
 against  Rs.  94.44  crores  during  the  same
 period  in  the  preceding  year.  The  Chinese
 exports  to  countries  in  South  East  Asia  are
 largely  of  primary  products,  textiles,  and  Jight
 engineering  goods.  Efforts  are  continuously
 made  to  ensure  that  the  competitive  position
 of  Indian  goods  is  maintained  in  this  region,
 as  well  as  elsewhere,  througha  number  of
 promotional  measures.

 Trade  Pact  between  India  and  Chile

 4790,  SHRI  K.  KODANDA  RAMI
 REDDY  :  Will  the  Minister  of  FOREIGN
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 TRADE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  trade  pact  between  India
 and  Chile  has  been  signed  recently  ;  and

 (b)  if  so,  the  sailent  features  thereof  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  Avcopy  of  the  trade  agreement  is
 laid  on  the  Table  of  the  House.  {Placed  in
 Library.  See  No  LT—396/72).

 Indian  Exports  under  GSP

 4791  SHRI  HUKUM  CHAND  KACH-
 WAL  :  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  pl.  ased  to  state  :

 (a)  the  actions  initiated  by  Government
 in  sponsoring  the  GSP  at  UNCTAD  and
 GATT  ;

 (b)  how  many  countries  have  accepted
 the  GSP  and  the  details  of  their  offer  ;

 (ce)  inwhat  way  the  GSP  of  different
 countries  would  be  helpful  to  Indian  exports  ;

 (d)  the  pre-GSP  duties  in  various  coun-
 tries  on  items  of  export  interest  to  India  and
 the  margin  of  preference  India  will  enjoy
 vis-a-vis  developed  countries  :  and

 (e)  what  line  of  actien  India  proposes  to
 take  up  at  the  UNCTAD  HII  with  regard  to
 trade  and  payments  problems  of  interest  to
 India  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  ज  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  (a)  The  Generalised
 Scheme  of  Preference  came  into  effect  as  a
 resuit  of  follow  up  action  taken  on  the
 UNCTAD-II_  Resolution  No,  2uD).  India
 took  a  predominent  part  in  UNCTAD-II  and
 the  subsequent  follow  up  action  particularly  in
 the  Special  Committee  on  Preference  set  up  by
 the  Resolution.

 (b)  The  following  countries  have  accepted
 the  GS.P.  namely,  the  USA,  Canada,  EEC
 (on  behalf  of  West  Germany,  France,  ftaly,
 Neatherlands,  Belgium  and  Luxembourg,
 Austria,  Switzerland,  United  Kingdom,  Iteland,
 Norway,  Sweden,  Denmark,  Finland,  New-
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 Zealand  and  Japan.  These  countries  had
 Offered  to  grant  preferential  and  duty  free
 treatment  under  GSP  to  all  industrial  semi-
 manufactures  and  manufactures  exported  by
 the  developing  countries  with  the  exception  of
 certain  sensitive  items.  The  USA  has  exclu-
 ded  textiles  (with  the  exception  of  jute  and
 coir  products,  hand-knotted  carpets  and  hand-
 loom  cotton  fabrics),  petroleum  products
 and  footwear.  The  EEC  has  not  excluded
 any  manufactured  and  semi-manufactured
 industrial  products  of  India's  export  interest,
 except  jute  and  coir  manufactures,  but  has
 imposed  a  ceiling  ranging  from  20%  to  50%
 of  the  imports  from  the  developing  counireis
 in  968  (basic  quota)  plus  5%  of  the  imports
 from  developed  countries  (supplementary
 quota).  Separate  negotiations  are  in  progress
 in  respect  of  jute  and  coir  manufactures.
 Japan  has  excluded  a  few  items  like  silk  and
 artsilk  fabrics  and  hydroca:bons  which  are
 subject  to  duties  of  a  fiscal  character  and  has
 offered  only  50%  reduction  in  respect  of  cer-
 tain  ‘“‘sensitive’’  items,  like  textiles  and  leather
 items  In  respect  of  duty-free  items  a  ceiling
 of  50%  of  imports  from  the  developing  coun-
 tries  in  968  (basis  quota)  plus  10%  of  the
 imports  from  the  developed  countries  in  ¥70
 (supplementary  quota)  has  been  prescribed.
 The  Nordic  countries  envisaged  preferences
 for  all  manufactured  and  semi-manufactured
 products  subject  to  the  provisions  that  items
 considered  “sensitive”  to  markets  disruption  in
 any  of  these  countries  might  be  given  special
 treatment  including  initial  exception.  In  their
 final  offers,  many  items  of  Indias’  export  inte-
 rest  like  leather,  cotton  textiles,  readymade
 garments,  footwear  and  certain  items  of
 machinery  have  been  excluded,  Austria  has
 offered  preferences  for  all  manufactured  and
 semi-manufactured  items,  except  cotton  tex-
 tiles  and  those  products  which  are  subject  to
 variable  levies  or  equalisa  ion  charges.  Switzer-
 land  has  offered  preferential  treatment  to  all
 manufactured  and  semi-manufactured  products
 except  om  certain  items,  subject  to  duties  of
 a  fiscal  nature.  Ireland,  likewise  has  also
 excluded  certain  products  subject  to  major
 revenue  duties  or/and  quantitative  restriction
 and  a  few  products  regarded  as  “‘sensitives  ’
 The  United  Kingdom  have  excluded  certain
 products  which  are  subject  to  revenue  duties,
 namely  hydrocarbon  oils,  perfumed  spirits,
 matches  and  portable  lighters,  cotton  textiles
 and  textiles  of  man-made  fibre  and  wool,
 Canada  has  excluded  products  subjects  to
 voluntary  restraints,  by  exporting  counttfies
 such  a6  textiles  and  Electronic  tub  aad  foot-
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 wear.  New  Zealand  has  offered  concescions
 on  a  list  of  407  items.

 (c)  The  GSP  js  expected  not  only  to  divert
 to  some  extent  the  import  trade  of  the  developed
 countries  from  other  developed  to  the  deve-
 loping  countries  but  also  to  provide  additio-
 nal  opportunities  for  the  export  of  non-tradi-
 tional  manufactured  and  semi-manufactured
 products  of  the  developing  countries.  India,
 being  one  ०  the  few  developing  countries,
 which  have  a  growing  production  base  for
 manufactured  and  semi-manufactured  products
 covered  under  the  Scheme,  will  be  in  a  better
 position  to  derive  greater  advantage  from  the
 lower  tariffs  when  the  schemes  fully  imple-
 medted.

 (d)  Complete  details  in  this  regard  is
 available  in  the  publication  ‘New  Opportuni-
 ties  for  India's  exports’  brought  out  by  the
 Indian  Institute  of  Foreign  Trade,  New
 Dethi.

 (e)  By  and  large.  Indian  Delegation  to
 the  UNCTAD-II],  will  be  guided  by  the
 ‘Declaration  and  Piincipies  of  the  Action
 Programme’  adopted  at  Lima  by  the  Minis-
 terial  Meeting  of  the  Group  of  77  of  the  deve-
 loping  countries  in  November,  97]  This
 document  has  already  been  laid  on  the  Table
 of  both  the  Houses  of  Parliament  on  23rd
 November,  1971,

 Writ  Petition  Against  Railway  Board  in
 Madras  High  Court

 4792.  SHRI  THA  KIRUTTINAN  :
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  86  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Progressmen  working  in
 Integral  Coach  Factory  filed  a  writ  petition  in
 the  High  Court  of  Madras  against  the  order
 of  the  Railway  Board  No.  PC/60/PS-3/TP-I!
 dated  27th  August,  1960;

 (b)  ifso,  the  findings  of  the  High
 Court  ;

 (c)  whether  the  findings  of  the  High
 Court  were  implemented  by  the  Railway
 Board  ;  and

 (d)  whether  the  Railway  Board  has  not
 issued  suilable  instructions  to  the  Southern
 Railway  in  conformity  with  the  orders  of  the
 High  Court  atid  if  so,  the  the  reasons
 therefor  ?
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 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K,  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  Yes.

 (b)  The  High  Court  allowed  the  conten-
 tion  of  the  employees  that  their  reversion  on
 the  ground  of  their  not  possessing  the  requisite
 qualification  was  not  in  order  and  held  that
 prescription  of  such  qualification  should  have
 only  prospective  effect.

 (c)  Yes,  implemented  in  respect  of  staff
 in  Integral  Coach  Factory.

 (d)  The  question  of  issuing  instructions
 to  other  Railways  including  Southern  Railway
 is  being  considered.

 Memorandum  presented  to  General  Manager
 Western  Rallway  at  Ajmer  by  All

 India  Loco  Running  Staff

 4793.  SHRI  PRAVINSINH  SOLANKI:
 Will  the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  All  India  Loco  Running
 Staff  had  met  the  General  Manager,  Wsstern
 Railway  on  the  Ith.  July,  I970  on  his  arrival
 at  Ajmer;

 (b)  if  so,  the  decisions  arrived  at  the
 meeting  ;

 (c)  whether  most  of  the  decisions  arrived
 at  the  meeting  have  not  so  far  been  implemen-
 ted  ;  and

 (d)  if  80,  how  much  time  Government
 propose  to  take  to  implement  all  of  them  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  No.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.

 अकसर  से  कोहरूचर  तक  बांध  का  निर्माण

 4794,  थी  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  सिचाई
 और  बिश्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  उत्तर  प्रवेश  की  सीमा  के
 साथ-साथ  बक्सर  से  कोइलवर  तक  बांध  का  निर्माण
 कर  रही  है  और  यदि  हूं  ती  क्या  ब्रिहार  सरकार
 ते  पूछा  अनुसंधान  केन्द्र  से  इसकी  जांच  करा  ली
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 है  ताकि  उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  जिले  पर  इसका

 बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ;

 (ख)  क्या  उक्त  बांध  के  बनने  से  उत्तर
 प्रदेश  के  गायधाट,  बिडला  बांध  और  कुछ  अन्य
 बांधो  के  टूट  जाने  की  आशंका  है;  और

 (ग)  यदि  हां,  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 (श्री  बेजनाथ  क्रील)  (क)  से  (ग).  केन्द्रीय
 जल  और  विद्युत  अनुसंधान  केन्द्र,  पूना  में  किए
 गए  माइल  अध्ययनों  के  परिणाम  को  ध्यान  में
 रखते  हुए,  बिहार  सरकार  से  कोइलवर  तक  एक
 तटबंध  के  निर्माण  की  स्कीम  तैयार  कर  *ही  है
 तटबध  के  प्रस्तावित  रेखाकन  पर  भी  और  उत्तर
 प्रदेश  के  मुख्य  इजीनियरों  की  एक  बैंठक  में  हाल
 ही  में  विचार-विमर्श  किया  गया  है  |  इस  बात  की
 कोई  आशंका  नही  है  कि  इस  तटबंध  से  उत्तर  प्रदेश
 की  तरफ  वाले  मौजूदा  तटबंधों  को  नुकसान  पहुचेगा।

 Extra  Remuneiation  to  Pharmacists  for
 giving  prescriptions  to  patients  in  the

 absence  of  dectors

 4795.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Pharmacists  have  to
 prescribe  medicines  to  patients  in  the  absence
 of  Doctors  on  leave  in  the  Health  Units  where
 a  hmited  staff  comprising  one  doctor,  one
 Pharmacist,  one  dresser  and  one  sweeper  are
 posted  ;  and

 (b)  if  so,  whether  any  extra  remuneration
 is  paid  to  the  Pharmacists  for  attending  to
 additional  duties  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 Troposal  for  holding  fresh  Assembly  Elec-
 tions  in  Kerala

 4796,  SHRI  JYOTIRMOY  8050  :  Will
 the  Minister  of  LAW  AND  JUSTICE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to  hold
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 fresh  elections  to  the  Kerala  State  Assembly  ;
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H  R  GOKHALE)
 (a)  No  such  proposal  is  under  consideration

 (b)  Does  not  arise

 Shortage  of  Power  in  the  Country

 4797  SHRI  TYOTIRMOY  BOSU  Wil
 the  Minister  of  IRRIGATION  AND  POWER
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  power  supply  position  in  the
 country  Is  very  tight  ,  and

 (b)  if  so,  the  extent  of  this  shortage,
 State  wise  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8  N  KUREFI)  (a)  Yes  The  power
 supply  position  in  the  country  is  very  tight
 except  in  the  States  of  Kerala  Mysorc,  Madhya
 Pradesh  which  have  some  surpluses  and  these
 are  being  used  in  the  adjicent  States

 (b)  In  Uttar  Pradesh  there  is  a  energy
 shortage  of  5  MU  per  day  For  Nangal
 Fertilizer  factory,  there  is  a  shortage  of  !  MU
 per  day

 During  the  current  season,  due  to  shortage
 of  energy,  cuts  upto  8  per  cent  in  Maharash-
 tra  and  25  per  cent  in  Guyjorat  have  had
 to  be  imposed  The  power  cut  in  Gujarat  has
 since  been  reduced  to  10%  from  5  72

 In  Southern  Orissa,  which  is  dependent
 on  the  Machkund  Hydro  power,  there  is  a
 shortage  to  the  extent  of  0  3  MU  per  day,

 In  Andhra  Pradesh  there  is  shortage  to
 the  extent  of  about  |  5  MU  per  day  and  cuts
 upto  25  per  cent  have  been  notified,

 Indo-Soviet  Trade  Agreement

 4798  SHRI  VAYALAR  RAVI  Will
 the  Miniter  of  FOREIGN  TRADE  be  pleased
 to  state  .

 MAY  2,  972  Written  Answers  320

 (a)  whether  Government  have  not  yet
 signed  the  Trade  Agreement  with  U.SSR.
 for  972

 (b)  if  so  ,  the  reasons  for  the  delay;  and

 (c)  how  far  it  has  affected  the  Trade  with
 the  USS,R  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A  C  GEORGE;  (a)  to(c)  Asa  result  of
 Negotiations  held  between  the  Trade  Delega
 tion  of  Government  of  India  and  USSR,  a
 Trade  Protocol  for  972  was  inittalled  on
 24  2  1971,  and  exchange  of  goods  between  the
 two  countries  3s  already  being  effected  in
 accordance  with  this  Pratocol  Another  round
 of  ngotiations  will  be  held  in  Moscow  in  the
 first  week  of  May  1972,  at  Ministerial  level
 when  futher  discussions  will  take  place  on  ther
 possibilties  of  increasing  the  volume  of  trade
 before  the  Protocol  ts  signed

 Lay  off  in  Cashew  Factories  in  Kerala

 4799  SHRIMATI  BIIARGAVI  THANK-
 APPAN  Will  the  Minister  of  FOREIGN
 TRADE  be  plea  ed  to  state

 (a)  the  total  number  of  workers  working
 in  the  cashew  factories  taken  over  so  far  by
 the  Kerala  State  Cashew  Development  Cor
 poration,

 (b)  whether  there  was  any  lay  off  and  if
 40,  the  reasons  therefor  ,  and

 ra)  the  action  taken  or  proposed  to  be
 taken  by  the  Certral  Government  in  order  to
 check  the  lay  off  in  the  said  factories  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN
 THE  MINISTRY  OF  FOREIGN
 TRADE  (SHRI  A  C  GEORGE)  (a)
 The  number  of  workers  employed  an  the
 twenty  working  factories  of  Kerala  State
 Casher  Development  Corporation  =  6745

 (b)  There  has  been  no  lay-off  but  the
 factories  were  closed  for  thirty  five  days
 for  want  of  rawnuts

 (c)  Cashew  Corporation  of  India  have
 been  directed  to  make  some  ud-hoc  allotment
 of  imported  raw  cashew  nuts  to  the  Kerala
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 Cashew  Development  Corporation  to  enable
 these  closed  factories  to  re-open.

 Hydro,  Thermal  and  Nuclear  Scheme  in
 Kerala  and  Tamil  Nadu

 4800.  SHRIMATI  BHARGAVI  THANK-
 APPAN  :  Will  the  Minister  of  IRRIGATION
 AND  POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  hydro,  thermal  and
 nuclear  schemes  m  the  States  of  Kerala  and
 Tamil  Nadu  for  implementation  ;

 {b)  whether  all  these  will  be  implemented
 before  974  ;

 (c)  if  not,  the  number  and  names  of  the
 schemes  which  will  be  implemented  before
 974  ;  and
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 (9)  the  time  by  which  al)  the  schemes  in
 these  two  States  will  be  implemented  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  B  N.  KUREEL):  (a)  The  names  of
 Hydro,  thermal  and  Nuclear  powers  schemes
 for  implementation  during  Fourth  Plan  in
 Kerala  and  Tamil  Nadu  are  given  in  the
 attached  statement,

 (b)  and  (0).  No,  Madam.  The  numbers
 and  names  of  schemes  which  are  likely  to
 be  implemented  by  ‘1973-74  are  indicated  in
 the  attached  statement.

 (d)  All  the  remaining  schemes  included
 in  the  Fourth  Plan  are  likely  to  be  implemented
 within  the  Fifth  Plan.

 Statement
 Schemes  for  Implementation  during  Fourth  Plan  in  Kerala  and  Tamil  Nadu

 A.  Schemes  commissioned  or  likely  to  be  commissioned  by  March,  4974  :
 l.  Kerala

 Kuttiadi  Hydro

 Total  :

 2  Tamil  Nadu

 Parambikulam  Aliya:  Hydro

 Kodayar  Hydro

 Basin  Bridge  Thermal
 Ennore  Thermal
 Neyveli  (Central  Project)  Thermal

 Total  :

 B.  Schemes  which  will  spill  over  and  be  commissioned  during  Fifth  Plan  :
 l,  Kerala

 Iddikki  Hydro

 Total  :

 2.  Tamil  Nadu
 Kundah  Stage  IV  Hydro

 Ennore  Extension  Thermal
 Kalpakkam  (Central  Scheme)  Nuclear

 Tota)  ;

 3x  35  75  MW

 75  MW

 x  60
 2235  55  MW
 2x  25
 x  60
 ina  ]

 00  MW

 Ix  30  30  MW
 2x55
 aro

 330  MW
 2x  00  200  MW

 gis  MW

 2x  30  260  MW

 260  MW

 I  x  60)
 ix  x 50J

 i0  MW

 I>  110,  HO  MW
 i  x  200  200  MW

 420  MW
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 Rural  Electrification  Schemes  in  Kerala

 4801.  SHRIMATI  BHARGAVI  THANK-
 APPAN :  Will  the  Minister  of  IRRIGATION
 AND  POWER  be  pleased  to  state  the  amount
 given  by  the  Central  Government  to  the
 Government  of  Kerala  during  first  year  of
 the  Fourth  Five  Year  Plan  under  Rural
 Electrification  Programme  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  8.  N.  KUREEL)  :  The  expenditure  on
 rural  electrification  schemes  since  the  beginning
 of  the  Fourth  Plan  is  met  from  State  Plan  reso-
 urces  inclusive  of  Central  assistance.  A  provi-
 sionof  Rs.  450  lakhs  has  been  made  in  the
 Fourth  Plan  for  rural  electrification  schemes  in
 Kerala  out  of  which  Rs.  50  lakhs  were
 provided  in  the  first  year  of  the  Plan.  The
 number  of  villages  and  pumpsets  electrified
 at  the  commencement  of  the  Fourth  Plan  was
 437  and  8909  respectively.  The  number  of
 villages  and  pumpsets  electrified  in  the  first
 year  of  the  Fourth  Plan  was  27  and  4570
 respectively.  Upto  the  end  of  February,
 1972,  the  total  number  of  villages  and  pump-
 sets  electrified  is  264  and  27788  respectively.
 The  Rural  Electrification  Corporation  which
 has  been  set  up  in  the  Central  Sector  since
 July  969  provides  additive  finances  to  the
 State  Electricity  Boards  for  rural  electrification
 schemes.  Up  to  March  972  the  Corporation
 has  sanctioned  8  schemes  in  Kerala  envisaging
 loan  assistance  of  Rs.  359  lakhs  for  electrifica-
 tion  of  246  villages  and  5046  pumpsets.

 Power  Supply  to  Kerala

 4802.  SHRIMATI  BHARGAVI  THAN-
 KAPPAN  :  Will  the  Minister  of  IRRIGA-
 TION  AND  POWER  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  made  in  the  supply  of
 power  in  the  State  of  Kerala  for  use  by
 industries  and  agriculture  during  the  last  two
 years  ;  and

 (b)  whether  any  assessment  of  the  total
 need  of  Kerala  to  meet  the  demand  at  present
 and  during  the  next  two  years  has  been
 made  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  IRRIGATION  AND  POWER
 (SHRI  B.N.  KUREEL):  (a)  The  consump-
 tion  of  electric  energy  by  industries  in
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 Kerala  increased  from  1148.  million  kwh  at
 the  endof  1969-70  to  i5‘0  million  kwh  at
 the  end  of  ‘1971-72  ;  the  consumption  by
 agricultural  sector  rose  from  40  million  kwh
 to  45  million  kwh  during  the  same  period.

 (b)  Yes,  Sir.  The  peak  demands  in
 Kerala  at  present  and  during  1972-73  and
 973-74  have  been  assessed  at  3S0MW,  375  MW

 and  400  MW  respectively  by  the  Seventh  Annual
 Power  Survey.  It  will  be  necessary  to  have
 an  installed  capacity  of  455  MW,  485  MW
 and  520  MW  «respectively.  Against  these
 requirements,  the  installed  capacities  likely  to
 be  available  would  be  622  MW  _  throughout
 the  period.

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 Threat  to  power  production  and  supply  in
 Bihar  due  to  shortage  of  wagons  for  coal

 SNQ.  3.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Will
 the  Minister  of  RAILWAYS  be  pleased  to
 state  :

 {a)  whether  the  power  production  and
 supply  in  Bihar  is  threatened  with  immediate
 stoppage  due  to  the  non-availability  of
 wagons  for  carrying  coal  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the
 remedial  measures  being  taken.  ?

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS  (SHRI
 K.  HANUMANTHAIYA)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 12.01  hrs.
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 WOOLLEN  TEXTILES  (PRODUCTION  AND
 Dis7RiBUTION)  CONTROL  AMEND-

 MENT  ORDER

 THE  MINISTER  OF  FOREIGN  TRADE
 (SHRI  L.  N.  MISHRA)  :  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Woollen  Textiles  (Produc-
 tion  and  Distribution)  Control  Amendment
 Order,  972  (Hindi  and  English  versions)
 published  in’  Notification  No.S.O.  966  in
 Gazette  of  India  dated:  the  35th  April,  1972,
 under  sub-section  (6)  of  section  3  of  the
 Essential  Commodities  Act,  +1955,  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT-883/72},



 $25  Payment  ता  Gratuity  VAISAKHA  12,  894  (SAKA)  Matter  Under  Rule  377  326
 Bill  —Sc.  Rep.

 STATLMENT  RE  :  COMMITTEE  FOR
 PROMOTION  OF  Urdu

 THB  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  EDUCATION  AND  SOCIAL
 WELFARE  AND  IN  THE  DEPARTMENT
 OF  CULTURE  (SHRI  D  P  YADAV):  On
 behalf  of  Prof.  S.  Nurul  Hasan,  I  beg  to  lay
 on  the  ‘Table  a  statement  (Hindi  and
 English  versions)  regarding  the  formation  of
 a  Committee  for  the  promotion  of  Urdu
 together  with  a  copy  of  Resolution  to  be  issued
 by  the  Government  in  this  regard.  [Placed  in
 Library.  See  No,  LT-884/72}.

 Export  ०7  Jure  Propucrs  (INSPFC-
 TION)  AMENDMENI  RULES

 THF  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FOREIGN  TRADE  (SHRI
 A.  C.  GEORGE)  :  I  beg  to  lay  on  the  Table
 a  copy  of  the  Export  of  Jute  Products  (Inspec-
 tion)  Amendment  Rules,  ०02  (Hindi  and
 English  versions)  published  in  Notification
 No.  S.  0.  967  in  Gavette  of  India  datcd  the
 ISth  April,  1972,  under  sub-section  (3)  of
 section  47  of  the  Export  (Quality  Control  and
 Inspection)  Act,  1963.  {Placed  in  Library.
 See  No.  LT-885/72!.

 ANNUAL  Report  00  IIT,  KANPUR

 SHRI  D.  P.  YADAV:  I  beg  to  lay  on
 the  Table—

 re)  &  ००११  of  the  Annual  Report  of  the
 Indian  Institute  of  Technology,
 Kanpur,  for  the  year  1970-71.

 Q)  Astatement  (Hindi  and  English
 versions)  explaining  the  reasons  for
 not  laying  the  Hindi  version  of  the
 above  Report  simultaneously.  |  Placed
 in  Library.  See  No.  LT-886/72}.

 ee

 32.03  brs
 PAYMENT  OF  GRATUITY  BILL

 Rerort  oF  Serrcr  COMMITTEE

 DR.  G.S.  MELKOTE  (Hyderabad)  :  I
 beg  to  present  the  Report  of  the  Select  Com-
 mittee  on  the  Bill  to  provide  for  a  scheme  for
 the  payment  of  gratuity  to  cmployees  engaged
 in  factories,  mines,  oilfields,  plantations,  ports
 railway  companies,  shops  or  other  establish-

 ments  and  for  matters  connected  therewith  or
 incidental  thereto,

 2  02३  hrs.
 MATTER  UNDER  RULE  377

 REport  oF  Pay  ComMMISsion

 SHRIS  M  BANERJEE  (Kanpur):  Mr.
 Speaker,  Sir,  with  your  permission,  I  would
 like  to  submit  that  the  Pay  Commission  have
 not  indicated  even  till  today  when  they  are
 likely  tu  submut  their  report,  This  has  natu-
 rally  resulted  in  a  serious  discontent  not  only
 in  Delhi  but  throughout  the  country  among
 the  22-lakh  Central  Government  employees.

 I  know  that  Government  can  possibly  ask
 the  Pay  Commission  to  submit  their  report
 expeditiously  It  has  taken  more  than  two
 years  now.  Under  these  circumstances,  fully
 realising  their  srcsponsibility  towards  the
 workers  and  employees,  the  Central  Govern-
 ment  leaders  in  Dethi  have  started  a  24-hour
 dkarna,  which  is  very  peaccful,  before  the
 Pay  Commission  office  outside  Vigyan  Bhavan
 today.  Let  thls  be  an  eye-cpener  to  the
 Government  because  this  may  develop  into  a
 mass  action  0  a  major  conflict  in  future  which
 we  sincercly  do  not  want  if  the  Pay  Com-
 mission  do  not  submit  their  report  within  two
 months.

 l  hope  Government  will  take  note  of  it
 and  make  a  statement  here  today  or  tomorrow
 after  contacting  the  Pay  Commission,

 The  First  Pay  Commission  took  one  year
 and  the  Sccond  Pay  Commission  took  two
 years  Is  tne  Third  Pay  Commission  going  to
 take  three  years  ?  In  that  case,  the  Tenth  Pay
 Commission  will  take  0  years.  This  is  a
 point  which  hasto  be  answered  by  Govern-
 ment.

 I  congratnlate  the  leaders  of  the  govern-
 ment  employees  who,  realising  the  tension  and
 seriousness  of  the  mood  of  the  employees,
 have  tried  to  highlight  this  problem.  I  would
 request  the  non.  Minister,  Shri  Ganesh,  to  say
 something  In  the  matter  so  that  the  Central
 Government  employees  may  rest  in  peace.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.R.
 GANESH):  All  I  can  say  is  that  the  hon,
 member's  views  will  be  very  respectfully
 communicated  to  the  Pay  Commission,
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 SHRI  DINEN
 {Serampore)  This  is  not  a  matter  between  the
 hon,  member  and  the  Minister  only.

 ot  ईश्वर  चोधरी  (गया)  :  इसीलिए  हम
 लोग  यह  कह  रहे  थे  कि  जल्दी  की  परिभाषा  क्‍या

 है  यह  बताई  जाय*'*

 अध्यक्ष  महोवय :  आप  की  बगल मे  बड़े  हैं,
 आप  क्यो  बिना  इजाजत  खडे  हो  रहे  है  ?

 शी  हुकमचरद  कछवाय  :  (मुरेना)  आखिर

 कुछ  तो  उनसे  कह  सकते  हैं,  सिफारिश  कर  सकते

 हैँ

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कह  रहे  है  कि  आप  के

 ब्यूज़  उनके  पास  कन्वे  कर  देंगे  ।  (व्यवधान)***
 श्री  एस०  एम०  बँबर्जी  और  आप  में  कोई  ज्यादा
 फर्क  नहीं  है।  आप  भी  वही  कहना  चाहते  है  और

 बहू  भी  वही  कहना  चाहते  है  i

 2.05  hrs
 *DEMANDS  FOR  GRANTS,  972-73—-Contd

 MINIstTRY  OF  DEFENCE—  Contd.

 MR.  SPEAKER  Shri  J.C  Dixit  was
 on  his  legs  the  other  day  He  may  continue.

 श्री  जगदीश  च्बग्द  दौक्षित  (सीतापुर  ):  अध्यक्ष

 महोदय,  प्रतिरक्षा  विभाग  की  तरफ  से  जो

 माग  सदन  के  सामने  रखी  गई  है  उस  मांग  का
 मोटे  तौर  से  समर्थन  मैं  करता  हु  ।  किन्तु  कुछ
 बातें  उस  सम्बन्ध  मे  कहनी  बहुत  आवश्यक  हैं  1

 इसके  बावजूद  कि  हमारी  सेनाओ  ने  चाहे  वह

 सामुद्रिक  हो,  चाहे  वायु  सेना  हो,  चाहे  स्थल  सेना

 हो,  उन्होने  अपने  शौर्य  और  पराक्रम  से  देश  को
 गौरव  दिया,  किन्तु  फिर  भी  वे  लोग  जो  इन  सारी
 सफलताओ  और  सिद्धियो  के  साधक  थे,  छोटे

 सिपाही,  उनका  जीवत  आज  भी  किसी  तरह  से
 संतोषप्रद  नही  हैं।  यदि  मैं  यह  कहू  कि  उनमे  से

 बहुतो  को  वह  सेवाएं  भी  उपलब्ध  नही  है  जो  यहा
 के भास  पास  के  सरकारी  चपरासियों  को  हैं  तो

 इसमे  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  होगी  ओर  बह  भी
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 BHATTACHARYYA  मैं  कहू  कि  तमाम  मान्यताए  बदल  जाने  के  बाद,
 तमाम  विचारों  मे  परिवर्तन  आ  जाने  के  बाद  भी
 उनके  घग्न  के  वे  सिद्धात  जो  साम्राज्यवादी  सरकार
 ने  निश्चित  किए  थे  जिनमे  कौन  सा  सामरिक
 जाति  का  माना  जाय  और  कौन  सा  नहीं,  जिनमे
 छोटे  चग  के  लोगो  को,  छोटी  जाति  के  लोगो  को
 सेना  मे  आने  का  अवसर  नही  मिलता  था,  वही
 नियम  आज  भी  चल  रहे  हैं।  यदि  वे  चयन  के
 नियम  बदले  नही  जाते,  यदि  सेना  में  काम  करने
 वाले  गरीब  बहादुर  सिपाहियो  की  स्थिति  मे

 सुधार  नही  होता  तो  उन  तमाम  प्रशसाओ  के  बाद
 भी  जो  यहा  इस  सदन  में  और  इस  सदन  के  बाहर
 भी  उनकी  की  जाती  है,  हम  उनके  सच्चे  हितषी
 नही  है  ।  इसलिए  हम  चाहते  है  कि  जो  काम्पीटेट
 लोग  है  नीचे  के  लोग  उनकी  कार्य  दशा  पर  तथा
 उनको  मिलने  बाले  वेतन  और  सुविधाओ  पर  ध्यान
 दिया  जाय  और  उनके  चयन  के  ऐसे  नियम  बरते
 जाय  जिनमे  गरीब  भादमी  भी  उनमे  चुना  जा
 सके  और  चुने  जान  के  बाद  ऊपर  उठ  सके  |

 साथ  ही  यह  भी  है  कि  हमारी  सेनाओ  की
 क्षमता  मे और  उनकी  लड़ाई  की  शक्ति  में  बराबर

 वृद्धि  होनी  चाहिए।  यह  यदि  हम  मान  कर  चले
 कि  हमारे  पूर्व  दिशा  के  देश  में  जिसे  बगला  देश

 कहते  है,  गणतत्न  स्थापित  हो  चुका,  इसलिए  हम
 अपनी  सुरक्षा  की  समस्याओं  से  उदासीन  हो  जाय
 तो  हम  ऐतिहासिक  रूप  से  बडी  भारी  भूल  करेगे।

 हमने  जो  अपनी  पूर्व  दिशा  से  प्राप्त  किया  वह
 अवश्य  एक  इतिहास  की  बात  बन  गई  ।  लेकिन
 पश्चिम  में  और  पश्चिमी  सीमाओ  के  उस  पार
 की  हालत  खत्म  नहीं  हुई।  वहा  से  जो  ध्वनि

 हमारे  पास  आती  है  उससे  मालूम  पड़ता  है  कि
 किसी  समय  भी  देश  पर  सकट  आ  सकता  हैं।
 इसलिए  हमारे  फौजी  कारखानों  में  उत्पादन

 बढ़ाने  मे  जो  शैधिल्य  हमे  दिखाई  देता  है  वह  दूर
 होना  चाहिए।  यह  हमने  जरूर  सुना  है  मत्री

 महोदय  से  कि  काम  बहुत  तेजी  से  हो  रहा  है
 लेकित  जो  जानकारी  हमको  है  वह  यह  है  कि
 अभी  भी  उतने  कारख।नो  में  उतनी  तेजी  से  काम

 नहीं  हो  रहा  है  जितनी  तेजी  से  बह  कारखाने  काम
 कर  सकते  है|  हो  सकता  है  इसका  कारण  यह  हो

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 कि  बहुत  सा  काम  ठेकेदारों  को  दिया  जाता  है।
 तमाम  आंकड़े  प्रस्तुत  करने  के  बाद  भी  मुझे  जो
 जानकारी  है  वहू  यह  कि  तमाम  काम  निजी  क्षेत्र
 के  लोगों  को  दिया  जाता  है।  तो  उसी  शिथिलता
 के  कारण  ये  दो  दातें  हैं  ।

 दो  तीन  दिन  पहले  जब  हमारे  उत्पादन  से
 सम्बन्धित  मंत्री  जी  बोल  रहे  थे,  उन्होंने  प्रतिशत  के

 आंकड़े  देकर  इस  बात  का  खण्डन  करने  की  चेष्टा
 की,  किन्तु  उनके  ये  प्रतिशत  के  आंकड़े  सच्चाई  और
 सत्य  को  प्रकट  नही  करते  ।  सच्चा  सत्य  तो  यह  है
 कि  हमारे  कारखाने  जितनी  तेजी  के  साथ  उत्पादन
 कर  सकते  है,  नही  कर  रहे  है।  इस  लिये  हम  यह
 चाहेगे  कि  हम  इस  तरफ  ध्यान  दें।  किन्तु  यह
 बात  भी  सही  है  कि  जैसा  अभी  थोड़ी  वैर  पहले
 प्रइन  उठा  कि  इन  सब  कामों  को  करने  वाले
 कर्मचारियों  को  हम  कब  तक  आशा  के  धागे  में
 बांधे  रहेगे  । यदि  एक  ओर  हमारी  क्षमता  बढ़ती'

 हुई  मंगाई  को  रोकने  में  असमर्थ  है,  तो  फिर  दूसरी
 तरफ  कुछ  प्रयास  बढती  हुई  महंगाई,  बढ़ते  हुए
 कष्टों  को  रोकने  का  होना  चाहिये  ।  इसमे  सन्देह
 नहीं  कि  हम  बारबार  सुनते  है  कि  तीसरा
 बेतन  आयोग  बैठा  हुआ  है,  किन्तु  दिव  बीते,

 महीने  बीते  और  अब  तो  वर्षो  बीत  रहे  है,  उसका
 निर्णय  नही  हो  पा  रहा  है।  भले  ही  वे  साक्षियों
 का  इन्तजार  कर  रहै  हों,  भले  ही  उनके  सामने

 कुछ  ऐसे  तक  हों,  जिनपर  निर्णय  न  कर  पा  रहे
 हों,  लेकिन  इस  विहूम्ब  से  कर्मचारियों  का  कप्ट
 बराबर  बढ़  रहा  है,  विशेष  कर  प्रतिरक्षा  विभाग
 के  कर्मचारियों  का  जिनक।  सम्बन्ध  उस  उत्पादन
 से  है  जो  हमारी  सेनाओं  को  शक्ति  देता  है।  और

 कही  इसकी  दवा  न  की  गई,  तो  हमें  इस  बात  का

 सन्देह  है  कि  हमारे  उस  उद्देश्य  को,  जो  हमें  अपने
 शक्ति-वर्धन  के  लिये  प्राप्त  करना  आवश्यक  है,
 सम्भव  न  होगा  ।  इस  लिये  मैं  नाहता  हूं  कि
 जल्दी  से  जल्दी  या  तो  वेतन  आयोग  निर्णय  करे,
 अन्यथा  वेतन  आयोग  की  बात

 हज
 सरकार

 स्वयं  ही  कुछ  फैसला  करके  कहे,  जिससे  कर्मचारियों
 के  बीच  पैदा  हुआ  अध्षन्तोष  दूर  हो।  आशा  को
 और  ज्यादा  न  बढ़ाया  जाय,  यदि  बढ़ेगी  तो  उससे

 कहीं  ज्यादा  भयंकर  निराशा  पैदा  होगी  ।
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 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सब  तरफ
 तो  सेवा-निवृत्ति  की  आयु,  स्टायरमेन्ट  एज,  बढ़
 चुकी  है,  तमाम  उद्योगो  में,  कहीं  सामूहिक  सौदे-
 बाजी  से,  कही  बेज-बोर्ड  की  सिफारिशों  से,  कही
 स्टेंडिंग  आडेर  के  अमेण्डमेल्ट  से,  छेकिन  क्या  सेना
 में  काम  करने  वाले  छोगों  की  रिठायरमेन्ट  आयु
 पर  पुनविचार  नहीं  होगा  ।  मैं  उनके  लिये  कहता

 हूं  जो  लडने  वाले  सैनिक  है,  मैं  उनके  लिये  कहता
 हूं  जो सिविलियन  कारखानों  मे  काम  करते  है  या
 अन्य  प्रकार  की  सहायता  सेना  की  करते  है।  जब
 तक  हम  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  देते  और  कम  से
 कम  उनऊी  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  को  नहीं  बढाते,
 तब  तरा  हम  उनको  वह  सन्‍्तुष्टि  नहीं  दे  सकेंगे,
 वह  न्याय  नहीं  दे  सक्रेगे  जिसको  करने  के  लिये
 हम  अपने  आश्वारानों  से  बाध्य  है  1

 इन्ही  से  सम्बन्धित  कैन्‍्टून्मेन्ट  के  कर्मचारी
 है।  मेरा  तात्पय  उन  छोगो  से  है  जो  इस  प्रकार
 की  सेवा  का  कार्य  करते  है,  जिसको  रकेवेन्जिग
 कहते  है  जिसको  समाज  के  अभिजात  वर्ग  के  लोग
 करता  नहीं  चाहेंगे।  यदि  हम  समाज  के  इन
 दबे  हुए  लोगों  की  सुख  और  सुविधा  की  त्तरफ
 ध्यान  नहीं  देंगे  तो  हम  उन्तके  अन्दर  वह  उत्साह
 पैदा  नहीं  कर  सकेंगे  जो  उत्माह  समाजवादी  समाज
 की  स्थापना  के  लिये  उनके  अन्दर  पैदा  करना
 जरूरी  है  1

 यही  कह  कर,  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आप  को
 धन्यवाद  देसा  हुं  और  इन  मांगों  का  समर्थन
 करता  हूं

 श्री  जगन्ताथ  राब  जोशी  (शाजापुर)  :
 अध्यक्ष  महोदव,  सुरक्षा  मत्नालय  की  भांगों  पर
 सदन  में  चर्चा  चालू  है।  अभी  हाल  में  पाकिस्तान
 के  साथ  जो  संघ  हुआ  और  उसमें  हमारी  सेना
 बे  बंगला  देश  को  मुक्त  करने  की  जो  ऐतिहासिक
 फामगिरी  करके  दिखलाई,  उसकी  वजह  से  सारा
 देश  उसका  कैवल  विनम्र  अभिवादन  ही  नहीं  करता,
 बल्कि  अभिमान  और  गौरव  मन  में  धारण  करता

 है  dV  मैं  भी  अपनी  ओर  से  अपने  बीर  जवानों  को
 हादिक  बधाई  देता  हूँ  और  विशेष  कर  उन  बीर
 जवानों  के  पति,  जिन्होंने  बोरगति  प्राप्त  की,
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 [श्री  जगन्नाथ  राब  जोशी ]

 जिन्होंने  भारत  का  नाम  दुनिया  मे  ऊचा  किया,
 मेरे  मन  में  अपार  श्रद्धा  है

 वास्तव  में  जब  से  देश  आजाद  हुआ,  एक  भ्रम
 को  लेकर  हम  आगे  चले,  बरना  पिछले  24-25
 सालो  मे  जिस  स्थिति  का  सामना  करने  मे  हमको
 कठिनाई  आई,  वह  शायद  न  आती  ।  अग्रेजो  का

 यहा  से  जाना  और  सत्ता  सत्रमण--इसको

 हमने  शान्ति  और  अहिंसा  के  साथ  जोड़ा,  वास्तव
 में  परिस्थिति  बिलकुल  विपरीत  थी।  जब  सत्ता
 सक्रमण  का  निर्णय  अग्रेजो  ने  अपनी  पालियामेट  मे

 किया,  उस  समय  के  प्रधान  मत्री  ने  साफ  शब्दों  में
 इस  बात  को  स्वीकार  किया  था  कि  अग्रेज  सना
 क्यो  दे  रहा  है  ?  वह  कोई  हृदप  परिवत्न  बी

 वजह  से  सत्ता  नही  छोड  रहा  था,  जिसके  आधार
 पर  अग्रेजो  की  सत्ता,  भग्रेजों  वी  ताऊत  चलती

 थीं,  बल्कि  वह  लडखडा  गई  थी  ।  देश  के  अन्दर
 जब  कई  आन्दोलन  चले  और  आखरी  तभाचा

 हमारे  देश  भक्त  सुभाष  चन्द्र  बोस  ने  आजाद  हिन्द
 फौज  बना  कर  दिया,  उसकी  वजह  स  उनको

 अनुभव  हो  गया  कि  Indian  army  4s  no  longer
 loyal  tous  उन्होंन  साफ  शब्दों  मे  बतलाया  कि
 जिमकी  बजह  से  बे  अपनी  सारी  सत्ता  को  मजबूत
 करते  थे  जब  वही  ढुलूमुल  हो  गई  तो  उन्हाने
 समझ  लिया  कि  अब  इसको  आगे  चलाना  इतना
 आसान  नही  है  t  एक  दूसरी  बात  उन्होने  यह  भी

 कही  कि  इस  दूसरे  महायुद्ध  के  बाद  भारत  जैसे

 बड़े  देश  को  अब  जकड़  कर  रखना  इग्लेड  के  काबू
 के  बाहर  की  बात  है।  यदि  इस  बात  को  ठीक
 ढंग  से  समझ  लेते  तो  जिस  शान्ति  की  बात  को
 लेकर  हमने  अपनी  सारी  नीति  तय  की,  वह  इतनी

 एकागी  नहीं  होती  ।  यह  बात  सही  है  कि  भारत
 शान्तिप्रिय  है  और  आजाद  होने  के  बाद  यदि  सब
 से  बडा  लक्ष्य  हमारा  कोई  रहा  है  तो  शान्ति  का

 रहा  है--इसमे  कोई  गलती  नही  है  |  किम्तु  जब
 तक  शान्ति  सामथ्ये  के  बलबूते  पर  खड़ी  नहीं
 होती,  तब  तक  शान्ति  दुनिया  में  सम्मानित  नहीं
 होती  ।  वास्तव  में  देश  का  विभाजन--हमारे  लिये
 सबसे  बड़े  आवाहून  के  रूप  मे  हमारे  सामने  खडा
 था।  उससे  ही  देश  को  मजबूत  करने  को  बात
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 को  लेकर  ही  हमको  आगे  जाना  प्रडा ।  किन्तु
 मुझे  दुख  के  पास  कहना  पड़ता  है  कि  सावधानी
 और  सतर्कता  की  दृष्टि  से  हम  ने  दुनिया  की  ओर

 नही  देखा  |  हमने  सोचा  कि  दुनिया  में  शान्ति
 पैदा  करना  ही  हमारा  काम  है।  इसी  लिये  चीन
 को  साथ  छाने,  एशिया  में  जो  नये-नये  देश  पैदा

 हुए  उनको  भी  साथ  में  छाना,  इसी  विचार  को
 लेकर  हमारे  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  प०  जवाहर  छाल
 जी  नेहरू  थे  वाफी  काम  किया।  उनका  यह

 क  ट्रीब्यूशन  है  कि  उन्होंने  बाडुग  की  रचना  कर
 के,  सब  को  वहा  कट्ठा  करके  पंचशील  का

 उद्घोष  वरके  चीन  को  साथ  में  लाने  की  कोशिश
 की  ।  क्त  यदि  हम  थोडा  सा  दुनिया  को  समझते
 तो  ठीवा  रहता  |  जैसे  मेर  बकील  मित्र  उस  बात
 को  मान  छते  है  कि  न्यायालय  में  ऐसा  कहना
 पडता  है

 Everybody  must  be  taken  to  be  a_  gentle-
 man  unless  he  is  proved  to  be  otherwise

 क्न्तु  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यवहार  का  जहा  तक  सम्बन्ध

 है  इस  के  अर्थ  वो  भिन्‍न  दृष्टिकोण  से  लेकर
 चलना  पडता  है

 Everybody  must  be  taken  to  be  a  scound-
 rel  unless  he  ts  proved  to  be  otherwise,

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  (कानपुर)  ऐसा
 फ्रास  में  होता  है  |

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  यह  हमने  छोड
 दिया,  इसी  लिये  दुनिया  को  मित्र  कहा,  मित्र
 समझने  की  कोशिश  की  साथ  लेने  की  कोशिश
 की,  शान्ति  का  उद्घोष  क्या,  किन्तु  वास्तविकता
 यह  निकली  कि  हमारे  ऊपर  ही  आक्रमण  हुआ,
 हमारे  मित्र  कहलाने  वाले  मित्रो  ने  ही  हमला  किया
 और  आज  तक  उस  आक्रमण  के  शिकार से  पूरे
 बाहर  नही  निकले  ।  948  में  हमे  एक  छोटा-सा
 धक्का  छगा,  किन्तु  962  में  बड़े  पैमाने  पर  धक्का
 लगा  और  जैसा  इस  रिपोर्ट  में  स्वीकार  भी  किया
 गया  है  कि  962  के  आक्रमण  के  उपरान्त  रक्षा-
 व्यय  से  एक  दम  काफी  खर्च  करना  शुरू  किया,  जो

 पहले  लगभग  260  करोड़  रुपया  था,  यही  अब
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 एक  दम  बढ़कर  800  करोड  से  400  करोड़  तक

 पहुच  गया  ।  सुरक्षा  की ओर  हमारा  ध्यान  जरूर

 गया,  कितु  हम  को  यह  देखना  चाहिये  था  कि
 आज  जो  हमारे  सुरक्षा  के  साधन  तय  होते  है,
 ये  सुरक्षा  के  साधन  शत्रु  सामने  कौन  है,  इस  पर
 निर्भर  रहता  है,  उस  से  निश्चित  होता  है।  यहा
 पर  जो  भी  चर्चा  चली,  मैंने  उसमे  यह  देखा  कि

 अणु-अस्त्र  साधन  बनाने  के  बारे  में  काफी  मतभेद

 है।  हमारा  शत्र॒  केवल  पाकिस्तान  ही  रहता  तो
 शायद  इसको  कुछ  दिन  के  लिये  और  छोड  देने,

 किन्तु  आज  अकेला  पाकिस्तान  ही  हमारा  ण्
 नहीं  है,  पाकिस्तान  के  साथ  चीन  भी  हमारा
 शत्रु  है  और  पाक्स्तान  के  जो  मित्र  है,  वे  भी

 भणुअस्त्र  सम्पन्न  है  ओर  वे  मित्र  भी  कैसे  है--
 अभी  हाल  मे  वियतनाम  मे  जो  युद्ध  हो  रहा  है,
 उससे  पता  लग  जाता  है  कि  पाकिस्तान  के  मित्र
 कितने  अन-स्क्रपुलस  हो  सबते  है।  खुद  की  साख
 बढाने  के  लिये  या  दुनिया  पर  प्रभाव  जमाने  के
 लिये,  आज  डायर॑क्ट  डामिनेशन  के  दिन  तो  चले
 गये,  किन्तु  किसी  ते  किसी  माध्यम  से  अपना
 प्रभाव  जमाये  रखना  यह  आज  भी  चालू  है।  इस

 लिए  जहा  तक  चीन  का  सवाल  है,  यह  बात
 समझ  में  नहीं  आती  कि  (962  के  बाद  972  तक

 हम  पहुच  गए  किन्तु  इतना  होने  के  बाद  भी  हम
 अण  शस्त्रो  के  निर्माण  के  बारे  मे  कोई  निर्णय  तक

 नहीं  पहुचे  1  965  के  दिनो  मे,  जैसा  कि  रक्षा
 मत्नालय  ने  स्वीकार  किया  कि  हमारे  मित्र  कहलाने
 वाली  ने,  जो  एक  समझौता  था,  ण्प्र  मेन्‍्ट  था
 उसको  तोड  करके  हमको  साहित्य  देना  नामूजर
 कर  दिया  और  तब  हम  वास्तव  में  धरातल  पर
 आकर  खड़े  हो  गए।  दो  नारे  यहा  पर  प्रचलित
 हो  गए--जय  जवान,  जय  किसान  ।  आखिर  आगे
 चलकर  हमारे  देश  की  सुरक्षा  करनी  है  तो  हमारे
 बलबूते  पर  ही  हमको  करनी  पड़ेगी,  खुद  के  पैरो
 पर  खड़े  होकर  हमको  करनी  पड़ेगी  ।  इतना  ही
 नहीं,  अनाज  के  मामके  में  भी  आत्मानभंर  बनना

 पढ़ेगा ।  इस  बात  को  लेकर  यह  सारा  हुआ  था।

 मुझे  खुशी  है  कि  उस  समय  के  हमारे  अणु  शास्त्री
 डा०  भाभा  ने  इस  बात  को  स्वीकार  करते  हुए
 कहा  था  कि  जिस  क्षमता  का  अणु  बम  हिरोशिया
 मोर  नागास़ाकी  में  फटा  था  उस  क्षमता  का  अणु
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 am  हम  भी  बना  सकते  है  लेकिन  हमको  उसे
 बनाने  की  आज्ञा  मिले  तभी  हम  कर  सबते  है
 किन्तु  उस  दृष्टि  से  हम  आगे  नही  बढे  ।  हमको
 छगने  लगा  कि  यह  कोई  महा  भयंकर  चोज  है
 आज  रूस  के  पास  अणु  शस्त्र  है,  अमरीका  के  पास

 है,  चीन  के  पास  है,  फ्रान्स  के  पास  है।  आज  देश
 को  अणु  शस्त्र  साधन  सम्पन्न  बनाना  केवल  सुरक्षा
 की  दुष्टि  से  ही  नही  है  बल्कि  एक  सम्मान  का  साधन
 भी  देना  है  |  Not  only  a  symbol  of  status.  आज
 अपना  देश  कोई  छोटा  है?  नहीं,  नहीं  ।'

 व्य  धान)  आपको  जरूर  लगेगा  किन्तु  आप  जिन
 की  हिमायत  करते  है,  रूस  को  ऐसा  नही  लगता,
 अमरीका  को  ऐसा  नहीं  रूगता  ।  (व्यवधानस)

 श्रो  एस०  एम०  बनर्जी  आप  जैसे  दो  तीन
 मेम्बर  हो  जाये  तो  एटम  बम  की  कोई  जरूरत
 नही  है  t

 श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  ऐसे  ही  क्यूबा  के
 मामले  में  जब  तनातनी  बहत  हो  गई  उस  समय
 किसी  ने  मास्को  से  यह  बात  कही.  After  all
 the  American  tiger  35  nothing  but  a  paper  tiger.
 at  उसको  रूसी  नेताओ  ने  जवाब  दिया  :
 Yes,  it  8  a  paper  tiger,  but  with  a  nuclear  teeth
 तो  सवाल  वहा  आकर  खडा  हो  जाता  है।  जब
 ताकत  के  अन्दर  सतुलन  होता  है  तभी  शाति  पैदा
 होती  है  7  दुनिया  मे  कमजोर  होना  दुनिया  को
 अपने  पर  आमत्रण  करने  के  लिए  आवाहन  देना
 है  ।  जो  खुद  कमजोर  रहे  और  दुनिया  को  दोष
 दे  यह  बात  नहीं  हो  सकती  है।  इसलिए  सामने

 शत्रु  कौन  खड़ा  है  उत्त  पर  निर्भर  करता  है  कि

 हमे  अपने  हाथ  मे  कौन  सा  साधन  चाहिए।
 सामने  शत्रु  कुत्ता  है  तो  लकडी  से  काम
 चलेगा  किन्तु  अगर  शत्रु  शेर  है  तो लकडी  से  काम
 नही  चलेगा  बल्कि  उसके  लिए  बन्दूक  की  जरूरत
 पड़ेगी  ।  हमारे  सामने  अगर  मामूली  पाकिस्तान
 जैसा  शत्रु  होता  तो  हम  समझते  किन्तु
 हमारे  सामने  चीन  जैसा  शत्रु  है  और
 सन  962  से  लगातार  हमारे  बारे  मे  जो  उसकी
 भावना  है  उसमे  कोई  अन्तर  नहीं  आया  है।  बीच
 में  हमारे  स्वर्ण  सिह  जी  को  ऐसा  लगा  था  कि  पिग-
 पाग  डिप्लोमैंसी  की  वजह  से  शायद  आगे  सम्बन्ध
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 [श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी]

 सूधरेगे  किन्तु  वास्तव  में  हमे  कोई  ऐसी  गौउन्ड

 नही  लगी  जिससे  यह  आभास  हो  कि  चीन  से

 हमारे  सम्बन्ध  सुधरेगे  ।  यह  सम्बन्ध  तभी

 सुधर  सबते  हैं  जब  एशिया  मे  नये-नये  जो
 स्वतत्नता  प्राप्त  देश  है  उनके  साथ  हमारे
 सम्बन्ध  कैसे  रहेगे  क्योकि  एक  न  एक  गुट
 में  प्रभाव  जमाने  की  कोशिश  दुनिया  में  हमेशा
 चलती  है  उसमे  हम  पीछे  न  पड़े  i  इसलिए  अज
 भी  हाल  में  पाकि  तान  के  साथ  जो  कुछ  भी  हुआ,
 पाकिस्तान  हूट  गया,  उसकी  ताकत  घट  गई  है
 किन्तु  इतनी  मात्रा  मे  नहीं  घट  गई  है  कि  हम
 उसको  अपना  मित्र  बनाकर  शाति  के  साथ  खड़ा
 कर  सके  ऐसी  स्थिति  अभी  नहीं  आई  है।  अभी
 हाल  में  हमारे  दत  जब  पाकिरतान  से
 वापिस  आये  तो  पूछने  पर  वह  भी  कहते  है
 काशस  आप्टिमिज्म  ।  वंसे  तो  पाकिस्तान  को
 मार  देने  के  बाद  अखबार  मे  जो  निकला  था,
 सम्भवत  हमारे  रक्षा  मत्नी  जी  ने  कहा  था  कि

 ऐसी  मार  दी  है  पाक्स्तान  को  कि  आगे  चलकर

 एक  हजार  साल  तक  पाकिस्तान  लड़ने  का  विचार

 नही  करेगा--यह  कहा  तक  सत्य  है  मुझे  मालूम
 नही  किन्तु  अखबार  में  आया  था  लेकिन  पाकिस्तान
 के  जो  नेता  हैं  श्री  भुट्टो,  वे  बार-बार  कहते  है
 कि  मैं  इस  एक्षिधा  भे  सबसे  बढ़िया  आर्मी
 बनाऊगा  7  (व्यवधान)  दो  डिबोजन्स  उन्होने
 बनाई  है।  किन्तु  उनक  पीछे  जो  उनके  मित्र  है
 वे  यह  नहीं  चाहते  कि  भारत  बडा  बनकर  खडा

 हो  ।  इसलिए  जानबूझ  कर  पाकिस्तान  को  उकसा-
 कर  और  लगातार  भारत  को  तनाव  की  स्थिति  में

 रखना,  यह  उनके  लिए  अच्छा  रहता  है।  इस
 बात  को  हम  नजर  अन्दाज  नहीं  कर  सकते  है

 एक  गलती  जो  हमने  ताशकन्द  मे  की  है  वह
 गलती  अब  नहीं  होनी  चाहिए,  बिल्कुल  नहीं  होनी
 जाहिए।  हम  चाहते  है  कि  पाकिस्तान  के  साथ

 बिल्कुल  शान्ति  स्थापित  हो  लेभि  न  वह  पैदा  तभी  हो
 सकती  है  जबकि  947  में  बती  जम्मू  कश्मीर  की

 समग्र  सीमा  रेखा  से  पाकिस्तान  बाहर  चला
 जाये  और  कच्छ  की  हमारी  भूमि  को  भी  छोड  दे
 और  आगे  चलकर  हमारे  मन  से  घहू  विध्वास  पैदा
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 हो  सके  कि  पाकिस्तान  हमारे  साथ  मित्र  बनकर
 रहेगा  |  तो  ताशकन्द  भे  हमने  यह  गलती  की  थी
 लेकिन  हमारे  जवानों  ने  कभी  भी  हमको  धोखा
 नही  दिया  ।  948  मे  कठिन  परिस्थिति  होने  के

 बावजूद  हवाई  जहाज  से  जाकर  श्रीनगर  से
 बारामूला  तक  जो  पाकिस्तानी  आर्मी  खडी  थी
 उसको  खदेडने  में  भी  वे  पीछे  नही  रहे  हमारे
 जवानों  पर  हमे  बडा  गये  है  विपरीत  परिस्थिति
 में  घटिया  दज  के  साधन  होने  के  बाद  भी  उसके
 पराक्रम  मे  कोई  कसर  नही  रही  t  उन्होंने  हमेशा
 ही  भारत  का  नाम  ऊचा  रखा  है  लेकिन  अब
 हमारी  बारी  आती  है।  लड़ाई  के  मैदान  में  वे
 जो  जीतते  है  उसको  हम  टेबिल  पर  बैठ  कर  शान्ति
 के  नाम  पर  गवाये,  यह  बात  अब  शोभा  नही
 देगी  7  एक  बार  ताशकर,  में  यह  हुआ  है  लेकिन
 हम  नहीं  समझते  कि  आगे  चलकर  यह  होगा  ।
 लेकिन  अभी  जो  हुआ  है,  दृत  के  स्‍तर  पर  जो
 बातचीत  हुई  है,  मेरी  समझ  मे  नहीं  आता  कि
 हमारे  पत्न-प्रतिनिधि  उनके  साथ  क्यो  नहीं  गए  ?

 उनको  वहा  जाने  से  क्यो  रोका  गया  ?  यहा  तो
 प्रजातन्त्र  है,  यहा  तो  खले  रूप  में  सब  चलता  है।
 दुनिया  भर  के  पत्रकार  वहा  उपस्थित  रहे  लेकिन
 हमारे  पत्रकारा  पर  रोक  लगे  तो  क्यो  ?  बहा
 क्या  श्नलता  है  उसका  हमको  पता  न  लगे,  आखिर
 क्या  बात  है  समझ  में  नहीं  आती  ?  आखिर  यह
 सारा  जो  होने  वाला  है  उसको  छिपाने  वी  कोशिश
 क्यो  है  ?  जब  खुले  रूप  मे  सभी  पत्रकार  वहा  पर
 उपस्थित  हो  सकते  है  तो  हमारे  पत्रकार  बहा  क्यो

 नहीं  गए  यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  एक

 मामूली  सा  एजेन्डा  तैयार  करने  के  लिए  वार्ता
 करने  के  लिए  हमने  दूत  क्यो  भ्जा  यह  बात  भी
 समझ  मे  नहीं  आती  है।  आज  हमे  पाकिस्तान  के

 साथ  अपने  पिछले  24-25  साल  के  वादों  का
 निपटारा  एक  साथ  करना  होगा  |  हमने  पीसमीछ
 करने  की  कोशिश  बान्दुग  मे  की  थी  लेकिन  उसका

 हमे  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  इस  बात  को

 समझ  कर  हमे  जलमा  चाहिए  |

 आज  भारत  की  ओर  बढ़ी  आशों  भरी  नजरो
 से  एशिया  के  देश  देख  रहे  हैं।  बगला  देश  की

 मुक्ति  का  काम  बडा  ऐतिहासिक  रहा  है  और
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 उसकी  वजह  से  नयी  आशाये  जरूर  बधी  है  ।
 पिछले  मामलों  में  कुछ  गरती  की  होगी  किस्सु
 आज  जो  नयी  आशा  बधी  है  उसके  अनुकूठ  हम
 करने  की  बोशिश  करे  यह  'आवण्यव  हे  1  एश  समय
 भारत  की  सेना  को  अत्याधुनि!  बनाना,  अणणस्व्र
 साधन  सम्पन्न  करना  और  बड़ा  भारी  समुद्री
 किनारा  होने  की  वजह  स  केबल  एक  ही  आई  एन
 एस  विक्रान्त  ऐेयरत्रेफ्ट  कौर्पिर  से  काम  नहीं
 चलेगा  और  साधारण  परदुब्बियों  से  काम  नहीं
 चलेगा,  1965  के  पहले  डा०  भाभा  ने  भी  कहा
 था  कि  अणु  शक्ति  चा ०  गबमेरीन्स  हमे
 चाहिए  इस  प्रवार  की  अन्याथनिक  सेचा  बताना
 हमारे  लिए  आवशध्यय  है।  बिस्तु  जब  हम  यह
 बात  कात्ते  है  यो  एफ्दम  कुछ  छोग  ग्रह  कहने
 लगते  2  fe  टिफेन्स  और  डेब् दपमन्ट  साथ-साथ
 बीमे  चलेगे।  प्रकृति  ने  जो  मानव  वो  बनाया  है
 उसमे  दोनों  बाता  को  ध्यात  ने  रखकर  बनाया  है।
 यह  हाथ  जो  ह  यह  रा  का  साथव  भी  है  1
 और  घिवास  ता  साधन  भी  gop  यागी
 डिफेल्स  और  डपट  दोनों  साथन्स।थ  चलते
 है।  इतना  ही  नहीं,  जब  आदमी  कोई  विकास
 करता  हे  तो  उसी  सुरक्षा  वी  तंसारी  भी  करता
 है  ।  घर  बनवावा  दे  तो  दरवाता  भी  बनवाता  2,
 दरवाजा  बनवाता  हैं  तो  ताला  भी  बनवाता  है।
 हमारे  पुराने  शारबयारों  ने  कहां  है  भार्या
 रूपबती  शत्रु  भार्या  रबी  हो  तो  कई  लोग
 उसवी  तरफ  देखने  लगते  है  शुन्य  भार्या  को

 सुरक्षित  रखना  भी  आवश्य  होता  ह  ।  जिनके
 भार्या  ही  न  हो  तो  चह  वान  अलग  24

 (ध्यक्धान)  इसछि  यदि  देश  मे  बिकास  भी
 करना  है  तो  देश  की  सुरता  द 16  प्रबन्ध  भी  करना

 है।  यश  दोनों  बाते  साध  ह अ  चल  साप!  |
 इस  दृष्टि  से  अणु शरत्  सावन  सम्पन्न  बनाना
 आवश्यता  है  और  उम्बे  समुद्री  क्रिनारे  की  दृष्टि
 से  अन्दगान,  ती होबार,  लक्कादीव,  अमीनदीब,
 मिनीकाय  मे  आगे  चलकर  प्रभावी  सैनिक  दढ
 बनाने  पड़ेंगे  क्योकि  ्न्दि  सहासाभर  में  विसका

 प्रभाव  रहे  इसकी  होड  छगी  हुई  है,  जमरीबा  का,
 रूस  का  या  चीन  का  रह  विच्पु  यह  हमार  है

 इसलिए  हमारा  प्रभाव  यह)  रहना  अत्यन्त

 स्वाभाविक  है।  उसी  दुष्टि  गे  भारत  आगे  पाव
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 रखेगा  यह  हम  चाहते  हैं

 अब  दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  जो  हमारी
 सारी  सरक्षा  की  रचना  है  वह  पुराने  जमाने  में
 जैसी  थी  वैसी  ही  चल  रही  है।  पुराने  *  माने  में
 तो  वमान्ठर  इन  चीफ  रहता  था  किन्तु  आज
 सविधान  क  अनुसार  हमने  महामहिम  राष्ट्रपति  जी
 को  सुप्रीम  कमान्डर  बना  दिया  है।  किन्तु  ये
 तीनो  सेनायें  जो है  स्थल,  नेवल  और  हृवाई---
 इन  तीनो  को  साथ  में  लेकर  समन्वय  करने  वाले
 की  कमी  महसूस  होती  है।  अभी  सघपे  के  दिनों
 में  तीनो  सेनाओं  का  समस्वय  इतना  सुन्दर  रहा
 जिसकी  बजह  से  ही  हम  ढाका  बहुत  जल्‍दी  पहुंच
 गए  और  पाकिस्तान  की  सारी  हवाई  शक्तित  को
 समा  +र  सक  |  शान्ति  के  साथ  यानी  जिस
 रामय  कोई  अम्जस्ती  नहीं  रहंगी,  उस  समय  भी  ये
 तीनों  सेना  के  जो  ह/थ  होगे  वह  साथ-साथ  चले,  और
 उसका  विचार  करने  चाला  कोई  एक  हो,  अर्थोतत
 डिफेस  चीफ  आफ  स्टाफ  हो,  जो  कि  आज  तक
 नहीं  हे  ।  अब  सब्र  के  उर  में  यह  अनुभूति  होने
 लगी  है,  आप  की  सेना  के  जो  पुराने  निशुत  सेना-
 घिकारी  है  वह  अपने  लेख  लिख-लिख  कर  यह
 भावना  प्रकट  करने  लगे  है।  तो  मैं  समभता  हूं
 कि  इसके  बारे  भे  विचार  हो।  एक  बार  चीफ
 ब्गफ  स्टाफ  के  बारे  में  विचार  हुआ  है  1  ती  आगे
 चलकर  यहा  अपने  जो  प्रमुस  रक्षा  मत्री  होगे  उन
 तो  सास  बालों  पर  वह  सलाह  मश्विर  दे  सकता
 है  और  रक्षा  मत्नी  जो  भी  यल।ह  उससे  चाहे  मांग
 सकते  है,  और  समग्र  सेना  के  तीनों  हाथ  ठीक
 ग  से  चलें,  यह  भी  हो  सकता  है।  साथ-साथ
 वह  यदि  ऐक्स-आफिशियों  मेम्बर  के  नाते  प्लानिंग
 वमीणन  की  मीटिंग  में  भी  जाये  तो  अच्छा  रहेगा,
 क्योकि  जो  योजता  चलतो  है  उसमे  सुरक्षा  की
 हत्टि  से  भी  योजना  का  कोई  काम  होता  है  कि
 नहीं  उसको  भी  वह  देखे  ।  आज  नव  अस्त  साधन
 या  वेवल  देश  वो  सुरक्षा  दने  में  ही  नहीं
 इलेक्ट्रातिव्सल  का  जितना  काम  बढ  जायगा,
 कामाव  बन  जायगा  उतना  ही  पढ़े  लिखे  लीगों
 न  काम  देने  मे  भी  उसका  उपयोग  हो  जायगा  ।
 देश  को  सुरक्षित  रखना,  यह  भी  साथ-साथ  हो
 जायगा  7  इसलिये  जो  कैबिनद  की  डिफेंस  कमेटी
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 होती  है  उसमें  ही  वह  हाजर  न  रहे  बल्कि

 प्लानिंग  कमेटी  मे  भी  हाजिर  रहे  ताकि  सुरक्षा
 की  दृष्टि  से  योजना  के  अन्तगंत  क्या-क्या  हों
 सकता  है  उसके  बारे  मे  बहु  कुछ  सलाह  दे  सकता

 है

 इसके  अलावा  आज  जो  योजना  है  उसमे

 आई०  ए०  हुस०  अधिकारी  बहा  पोस्ट  किये  जाते

 हैं।  कई  बार  ऐसा  हो  जाता  है  कि  ऐग्रीकल्चर
 में  काम  करने  वाला  या  फैमिली  प्लानिंग  मे  या

 इन्फौरमेशन  और  ब्रोडकास्टिंग  मे  काम  करने
 वाला  आदमी  वहा  रखा  जाता  है।  तो  जैसे  आई०

 एु०  एस०  और  आई०  एफ०  एस०  होता  है,  बसे

 ही  आप  आल  इंडिया  डिफेस  मधिस  शुरू
 करें  और  उसमे  सीधे  आदमियों  को  ले  ताकि
 उनकी  जो  स्पेशेंलाज्ड  नालेज  है,  शान  है,  उसका
 उपयोग  हो  सके  ।  इस  दृष्टि  से  विचार  होना  आज
 अवश्यक  है  q

 एक  और  बात  है  कि  जो  इमजेंन्सी  कमोशन्‍्ड
 अफसर  है  जो  कि  जान  हथेली  पर  लेकर  लड़ने
 जाते  हैं,  उनको  जब  मुक्त  किया  गया  तो  कुछ
 छोगो  को  तो,  जो  स्थान  उनके  लिये  सुरक्षित  रखे
 गये  थे,  बहू  स्थान  मिल  गये  और  कुछ  लोगो  का
 कम्पटीशन  मे  जाकर  चुनाव  हो  गया  1  लेकिन  जो

 व्यावहारिक  कठिनाई  है  वह  यह  है  कि  जिनके
 लिये  स्थान  रखे  गये  थे  उनपर  जिनको  लिया
 गवा  उनको  तो  ये  और  सीनियारिटी  का  लॉभ

 हुआ  है,  लेकिन  जो  कम्पटीशन  द्वारा  लिये  गये
 उनको  “बिल्कुल  न्यू  ऐल्ट्रेन्ट्स  मान  कर  ट्रीट  किया
 गया  जिसके  कारण  उसको  सीनियारटी  का  लाभ

 नही  हुआ  है।  तो  यह  जो  एक  थोड़ा  सा  मतभेद

 वहां  पैदा  हुआ  है  उसको  दूर  करने  की  हृष्टि  से

 कुछ  उपाय  किये  जायें  t

 मैंने  यू०  पी०  एस०  सी०  की  रिपोर्ट  पर
 विभार  के  समय  कहा  था,  और  आज  पुनः  रक्षा

 मंत्री  जी  से  आंग  करना  चाहता  g  कि  कई  ऐसे
 सैचिक  हैं  जो  निषृत  होने  के  उपरान्त  गांव  में
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 जाकर  खेती  करना  चाहते  है  किन्तु  उनको  अपनी

 शुद  की  खेती  नहीं  मिलती  है,  सरकार  की  जो
 परती  ज़मीन  पड़ी  हुई  है  वह  भी  उनको  नहीं
 मिलती  है।  इसलिये  उस  हृष्टि  से  भी  ध्यान  देना
 चाहिये  ।  जब  तक  यह  साश  मामला  चलता  है
 संघर्ष  का  तब  तक  जवानों  के  बारे  से  बहुत  कुछ
 कहा  जाता  है।  किन्तु  उसके  बाद  जब  इधर  उधर

 घूमते  समय  जो  भी  जवान  मिलते  है,  या  अफसर
 मिरते  है  उनको  ऐसा  पता  रूगता  है  कि  उनकी
 अकामोडेशन  का  सवाल  है,  उनके  लड़के  बच्चों
 की  पढाई  का  सवार  है,  इधर-उधर  उनका
 ट्रासफर  किया  जाता  है  सब  जगह  हैन्ट्रल  स्कूल
 नही  है,  जिस  की  वजह  से  उनबो  दो

 ऐस्टेबलिशमेट्स  रखने  पडते  है  वैसे  ही  पहले  उन
 की  तनखाहे  बहुत  कम  है,  और  सेना  भर  में  जो
 असतोष  है,  एक  छोटे  से  सिपाही  से  लेकर  बड़े
 अफसर  तक,  यह  कैसे  निकाला  जाय  इसको  भी
 देखना  बहुत  आवश्यक  है।

 एक  बार  जब  यहा  सवार  आया  था  कि
 सिविल  एविएशन  मे  जो  पायलट  होता  है  और
 जो  सेना  का  फ्लाइट  लेफ्टीनेट  होता  है  इन  दोनों
 की  तनख्वाह  में  बड़ा  अन्तर  है  इसको  दूर  करना
 केवल  यह  कहने  से  नहीं  होगा  कि  आफटर  आल
 सिविल  एविएशन  कमशियल  होता  है,  इस  वजह
 से  वह  कमाते  है  और  हम  देते  भी  है  भौर  मिलिट्री
 में  कोई  कमाने  वाली  बात  नहीं  होती  ।  समक्ष  में
 नहीं  आता  कि  जब  दोनो  ही  एक  सा  काम  करते
 है,  और  वह  भी  जान  खतरे  मे  डाल  कर  करते  है,
 तो  फिर  उनके  मन  में  यह  भावना  पैदा  होना
 स्वाभाविक  है  कि  हमारे  साथ  न्याय  नहीं  किया
 जाता  है।  अब  मिलिद्री  वाले  स्ट्राइक  नहीं  कर
 सकते,  किन्तु  उनके  मन  में  कोई  असंतोष  रहे  यह
 बात  ठीक  नही  है।  इसलिये  सैं  रक्षा  मत्री  जी  से
 प्राथना  करना  चाहता  हूं  कि  उनके  बारे  मे  विशेष
 ध्यान  देकर  उनकी  तनख्वाह  और  सेवा  की  शर्तें
 ऐसी  करें  जिसमे  अच्छे  लोग  वहां  पर  आयें  ।  यदि
 देश  को  शान्ति  के  साथ  सुरक्षित  रखना  है,  दुनिया
 में  देश  को  सम्मानित  रखना  है  तो  अत्याधुनिक
 स|धन  सम्पस्त  अपनी  सेना  को  करने  की  ओर
 ज़्योदां  ध्यान  दिया  जाये  1
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 aft  स्वासी  बह्मानन्व  जो  (हमीरपुर).  अध्यक्ष

 महोदय,  रक्षा  मत्राछय  की  जो  मांगे  आज  सदन
 के  सम्मुख  है  मैं  उनका  समर्थन  करता  हु  ।  हमारे
 सैनिको  ने  और  रक्षा  मत्री  ने  जो  इस  समय  काम
 किया  है  तथा  हम  लोग  का  सर  ऊबा  किया  है,
 सारी  दुनिया  में  देश  का  सर  ऊचा  किया  है,  उस
 के  लिये  मै  उनको  बधाई  देना  चाहता  हू  t
 सैनिको  का  ही  हमारे  देश  भे  एक  ऐसा  विभाग  है
 जिसमे  आज  तक  कोई  अ्रष्टाचार  नही  है।  वे
 केवल  मरना  जानते  है  और  मर  करके  अपने  देश
 को  ऊचा  उठाते  है  ।  इसलिये  उनको  जो  कुछ  दिया
 जाय  वह  कम  ही  है

 हमारे  यहा  कहा  है  कि  सुखस्य  मूलम्‌  धर्मम्‌  ।

 सुख का  सून  धम  है।  पर धर्म  का  मूल  क्या  है  ?

 धर्मस्य  मू  ऊम्‌  २ज्यम्‌  ।  अर्थात्‌  धर्म  का  मूल  राज्य

 है।  गुलामों  का  कोई  धर्म  नहीं  होता  है  क्योकि

 गुलाम  रवतन्त्र  नही  है।  इसलिये  सुख  का  मूल  जहा
 धम  है  वहाँ  धर्म  का  मूल  राज्य  हे।  हमारा  राज्य

 है  |  पर  राज्य  का  मूल  क्या  है  ”  इन्द्रिय  निग्रह  ।  जहा
 करोडो  आदमी  लेफ्ट  राइट  करते  हुए  अपनी

 सरहद  पर  खड़े  रहे  तभी  देश  की  रक्षा  होती  है  4

 वही  हमारे  संनिकों  ने  आज  किया  है।  उन्होने
 हमारी  रक्षा  की  है।  अतएवं  जहा  सैनिक  लोगो
 ने  इतना  काम  किया  है  बहा  मै  कुछ  सुझाव  देना

 चाहता  हू,  और  वह  यह  कि  अभी  तक  हमारे  देश
 को  जाति  पाति  और  सम्प्रदाय  ने  बर्बाद  किया  है  t
 किसी  जाति  या  सम्प्रदाय  के  नाम  पर  हमारी
 पलटनों  के  नाम  नहीं  होते  चाहिये।  जो  हमारे
 देश  के  शहीद  हुए  है,  जेसे  सुभाष  चन्द्र  बोस  आदि,
 याजो  हमारे  बड़े-बड़े  नेता  हुए  है,  उनके  नामो
 पर  पलटनों  के  नाम  रखे  जाये  ।

 मैने  कई  बार  कहा  कि  जिन  ग्रन्थों  भे  जाति
 पाति  का  भेदभाव  है,  हमारी  स्त्रियो  की  निन्‍्दा
 की  गई  है,  कही  शूद्रो  की  निल्दा  की  गई  है,  बह
 बिल्कुल  व्यर्थ  है।  मानव  एक  है  आत्मा  का  रूप

 एक  है,  सारे  प्राणी  एक  हैं,  उनमे  कोई  भेद  भाव

 नहीं  है।  जैसे  हजारों  घटो  मे  एक  ही  सूरज  का
 प्रतिबिम्ब  पड़ता  है,  जबकि  सूरज  एक  ही  है,
 वैश्ञे  ही  सब  में  आत्मा  एक  ही  है।  इसलिये  यह
 जो  फौज  के  अन्दर  भेदभाष  है  इसको  हटा  देना
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 चाहिये  ।  पलटनों  के  नाम  देश  के  बड़े  नेताओं  के
 नाम  पर  रखे  जाये  |

 मैं  कहता  हूं  भूल  न  जायें  आप  लोग  25  वर्ष
 के  बाद  जिन्होंने  देश  को  आजादी  के  लिये  बलिदान
 किये  थे,  क्रान्तिकारी  और  सत्याग्रही  नेता  हुए  थे,
 आज  25  साल  में  उनकी  तरफ  निगाह  हुई  है
 इसी  प्रकार  हमारे  संनिको  और  फ़ौजी  लोगों  ने
 जो  हमारी  मदद  की  है  उसको  हमे  भूलना  नहीं
 चाहिये  ।  जिन  लोगो  का  नुकसान  हुआ  है  जिनके
 यहां  मृत्यु  हुई  है  उनकी  हमे  पुरी-पूरी  मदद  करनी
 ज्ञाहिये  7  हमारे  सिपाहियो  ने  और  दोनो  मंक्षियों
 ने  काम  किया  है,  उसका  हमको  अनुकरण  करना

 चाहिये।  अन्य  विभागो  में  जो  भ्रष्टाचार  और

 तरह-तरह  की  खुराफात  है  वह  इस  विभाग  में
 नही  है।  अगर  इस  अ्रष्टाचार  को  यह  सरकार

 दूर  नहीं  करती  है  तो  सैनिक  लोग  करेगे  ।  तरह-
 तरह  के  भ्रष्टाचार  है,  तरह-तरह  की  शिकायतें
 है,  अगर  यही  हाल  रहा  तो  बन्दूक  से  यह
 अ्रप्ठाचार  दूर  होगा।  इसलिये  हर  विभाग  के
 मन्नी  को  चाहिये  कि  वह  हस  को  देखे  ।  आज

 जगह-जगह  नफरत  है,  भ्रष्टाचार  है,  बिना  रुपये
 के  कही  कुछ  नहीं  होता  है।  अगर  इसको  नहीं
 रोका  जाता  है  तो  हमारे  फौजी  लोग  डडे  के  बल
 पर  इसको  खत्म  करेगे  q

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इन  मांगों  का  हादिक
 समर्थन  करता  हूं  ।

 PROF.  MADHU  DANDAVATE  (Raja-
 pur):  Mr  Speaker,  Sir,  though  we  the
 Members  of  this  House  are  debating  and  dis<
 cussing  the  defence  problems  of  the  country,
 the  real  and  the  most  valuable  empirical
 contribution  to  this  debate  comes  from  the
 members  of  the  Defence  Forces  who  have
 won  a  spectacular  victory  and  have  made  the
 image  of  our  country  quite  Iummous  in  the
 commity  of  nations,

 After  the  liberation  of  Bangladesh  atid
 after  the  process  of  cutting  itfiated  Pakistan
 to  its  proper  size,  the  problems  of  our

 =
 क

 and  deferice  have  been  literally  lifted  from
 plane  to  another,  With  the  victory  fy  Bangi”
 desh  our  message  of  secularism  has  reached
 75  milhon  people  of  Bangladesh  and,  in  that
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 process,  the  theocratic
 destroyed.

 militarism  has  been

 This  processhas  not  been  acceptable  to
 the  powers  like  the  United  States  of  America
 and  China.and  they,  in  their  turn,  have  tried
 to  react  to  the  situation  by  repeatedly  indulg-
 ing  in  particular  type  of  diplomacy  which  has
 been  rightly  described  as  ‘“‘gun-boat’’  diplo-
 macy.  The  U.S  has.  extended,  on  a
 permanent  basis,  the  entire  jurisdiction  of
 the  7th  Fleet  to  the  Indian  Ocean  and  there-
 by  have  created  new  problems,  new  tensions.
 And  these  tensions  have  created  new  problems
 of  security  and  of  defence.  Sir,  the
 security  problems  of  the  countries  around
 us  are  likely  to  interact  with  the  security  and
 defence  problems  of  our  country,  On  the
 background  of  these  new  problems  ३  would
 like  to  categorise  the  defence  and  _  sccurity
 problems  of  India  into  three  distinct  catego-
 ries  ;  (I)  blackmail  by  implicit  nuclear  threats;
 (2)  tension  in  the  Indian  Ocean  area  caused
 by  the  competition  between  the  two  Super
 Powers  in  the  deployment  of  strategic  weapon
 systems  ea  and,  prospects  that  at  a  later  stage
 China  would  also  jump  into  the  fray  ;  and
 (3)  the  interventionist  policies  of  the  U.S.A.
 and  China  they  are  bound  to  affect  the
 security  problems  of  the  countries  around
 India  and  then  in  turn  are  bound  to  recoil
 onus.’  These  are  the  problems  that  are  to  be
 taken  note  of.

 On  the  background  uf  these  three  types  of
 problems,  it  is  absolutely  clear  that  we  cannot
 take  a  complacent  view  of  reducing  our  defence
 budget.  There  is  an  empirical  case  for  stepping
 up  our  defence  budget  at  a  time  where  new
 problems  are  posed.  As  one  who  belongs  to
 the  faculty  of  science  and  one  who  acceptsa
 rational  approach  to  political  life.  I  would
 not  like  to  adopt  any  rigid  posture  even  on  the
 problem  of  nuclear  weapons.  But  our  approach
 must  be  based  on  empirical  facts  and  the  real
 problems  that  has  been  posed’  by  various
 considerations  in  the  global  situation  today.

 As‘far  as  the  problems  of  defence  are
 concerned,  we  want  to  increase  our  potentiali-
 ties  of  armed  forces.  Matching  up  arms  does
 not  merely  mean  matching  up  of.  the  existing
 arms  of  various  nations  which  are  supposed
 to  be  inimical  to  us,  but  we  have  to  see  that
 our  strength  matches  even  the  potential
 strength  that  they.  are  likely  to  build  up  in
 times  to  come,
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 Secondly,  there  is  a  very  important  aspect
 relating  to  our  entire  approach  to  the  problem:
 of  nuclear  energy  or  atomic  energy.  And,
 there,  I  would.  not  like  to  adopt  any  rigid
 posture  at  all.  This  problem  of  harnessing
 nuclear  energy  either  for  developmental  pur-
 poses  or  for  nuclear  weapons  is  a  problem
 that  must  be  discussed  rationally  in  the  back-
 ground  of  various  problems  that  threaten  our
 country  today.  Whenever  a  debate  in  this
 House  has  gone  on  the  problem  of  nuclear
 weapons,  there  have  been  two  extreme  points
 of  view.  One  extreme  and  alarmist  view  is
 that,  unless  we  go  in  for  nuclear  weapons,  it
 will  not  be  possibie  for  the  country  to  defend
 itself  at  all.  Another  point  of  view—again  an
 extreme  view  is  that,  if  we  are  worried  about
 the  probiem  of  eradication  of  poverty  in  our
 country,  when  we  are  preoccupied  with  the
 problem  of  developmental  activities  of  this
 country,  our  country  cannot  bear  the  strenu-
 ous  burden  of  going  in  for  nuclear  weapons.
 Here  J,  as  a  student  of  nuclear  physics,  would
 like  to  introduce  one  important  dimonsion
 into  the  debate  that  is  going  on  in  this  House,
 I  want  to  point  out  that,  whether  we  go  in
 for  harnessitig  nuclear  energy  for  nuclear
 weapons  or  for  developmental  activities,  /f.é.,
 for  nuclear  technology,  both  aspects  are  not
 at  all  incompatib'e.  If  you  try  to  accept  the
 basic  facts  of  physics  connectéd  with  this
 problem  of  nuclear  technology,  you  will  find
 that,  whether  our  country  decides  to  go  in
 for  the  manufacture  of  nuclear  arms  or  whether
 we  want  to  build  up  nuclear  energy  only  for
 constructive  purposes  of  nuclear  technology,
 in  both  these  cases,  the  initial  six  to  seven
 processes  are  conimon,  starting  right  from  the
 separation  of  isotopes.  Even  if  we  decide  to
 go  in  for  the  manufacture  of  nuclear  weapons,
 the  initial  six  or  seven  processes  dre  such
 that  the  entire  expenditure  that  would  be
 accrued  in  these  processes  can  also  be  diverted
 if  we  take  a  decision  to  utilise  atomic  energy
 or  nuclear  energy  for  developmental  activities,
 for  building  up  nuclear  technology  in  the
 country.  Therefore,  the  debate  in  this  House
 that  whatever  we  spend  for  nuclear  weapons
 is  going  to  be  a  complete  waste  from  the  point
 of  view  of  nuclear  technology,  is  unreal.  Asa
 student  of  physics,  I  wouid  like  to  point  out
 that  whatever  initial  expenditure  is  actually
 incurred  in  the  development  of  nuclear
 weapons,  as  formative  expenditure  can  also  be
 useful  for  developing  nuclear  technology.
 Therefore,  we  should  not  drive  our  nation
 away  from  nuclear  weapons  on  this  account,
 That  is  a  wrong  type  of  debate  that  is  going
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 on  in  this  House  and  I  would  like  to  sound
 a  note  of  warning  that  these  types  of  extreme
 views  on  both  sides  should  not  be  taken.

 Then,  what  should  be  our  attitude  to  the
 manufacture  of  nuclear  weapons  ?  The  nation
 miglit  decide  to  go  slow  with  the  manufacture
 of  nuclear  weapons.  But  I  would  like  the
 nation  to  at  least  adopt  a  diplomatic  attitude.
 Shall  we  take  up  a  rigid  attitude  and  assure
 all  our  cnemies  that  we  are  not  going  in  for
 nuclear  weapons  ?_  I  would  urge  that  let  our
 Government  keep  the  nuclear  optiwns  open.
 Let  Mao  Tse  tung  and  the  leaders  of  Pakistan
 be  filled  with  fear  at  every  moment  that  sf  the
 Indian  Government  has  not  gone  in  for  nu-
 clear  weapons  this  month,  it  «5  Inkely  that  next
 month  they  nay  start  with  the  munufacture
 of  pucicar  weapons.  Let  the  Goveinment  keep
 all  the  nations  guessing  whether  we  ure  going
 in  foi  nuclear  weapons  or  not.  Tet  us  not  go
 out  of  the  way  and  tell  the  nations  of  the
 world  that  we  hase  already  closed  the  nuclear
 options  Les  us  keep  the  nuclear  options
 open  as  a  deterrent  and  then,  depending  upon
 the  econumic  situation  and  the  permissible
 finance,  it  will  be  our  strategy  {o  decide  at
 which  particular  stage  we  would  like  to  enter
 into  nuclear-weapons  manufacture,

 The  tragedy  of  our  country  is  that  non-
 experis  always  give  the  expert  advice.  For-
 tunately,  im  our  comntry  there  wes  a  top-
 ranking  atomic  physicist,  Dr.  म,  J.  Bhabha.
 I  would  like  to  draw  your  attention  to  a  signi-
 ficant  paper  on  atomic  ene:py  which  was  read
 by  Dr.  Bhabha  at  the  Atomic  Energy  Con-
 ference  held  in  Geneva  and  in  that  wiitten
 paper  which  was  rcad  by  Dr.  Bhabha,  he
 pointed  out  that  we  have  also  to  take  into
 account  the  amount  that  will  be  involved  for
 the  delivery  system,  For  the  manufacture  of
 nuclear  weapons,  in  the  estimates  that  ७८९
 put  forward  by  Dr.  Bhabha  in  his  celebrated
 paper  on  atomic  eneigy  he  said,  and  he  said  it
 in  categorical  terms,  that  if  you  want  to  manu-
 facture  a  stockpile  of  50  atom  bombs  of  2
 megatonnes  weight,  in  that  case,  the  approxi-
 mate  expenditure  will  be  Rs.  0  crores.  Of
 course,  he  did  not  take  into  account  the  deli-
 very  system.  He  said  that  if  you  want  to
 manufacture  a  stockpile  of  50  hydrogen  bombs
 of  2  megatonnes  weight,  in  that  case,  the
 rough  estimate  wlll  be  Rs.  5  crorcs.  Putting
 before  our  mind  the  entire  picture  that  was
 put  forward  hy  that  famous  atomic  physicist
 and  also  the  situation  that  is  created,  we
 must  make  up  our  mind  and  we  must
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 tell  the  world  (hat  for  our  defence  and  for  our
 security  we  are  going  to  keep  the  nuclear
 option  open.  That  ts  the  atutude  that  we
 should  tak*.

 There  is  another  aspect  to  which  I  would
 just  like  to  make  a  cursory  reference:  We  are
 speaking  so  much  about  self-reliance  and
 that  is  the  correct  posture  that  the  Govern-
 ment  has  adopted.  But  there  arc  certain
 implications  of  the  policy  of  self-reliance  even
 in  the  field  of  defence.  In  the  field  of  defence,
 if  you  want  to  acquire  a  degree  ot  self-suffi-
 ciency,  it  is  very  necessary  that  in  terms  of
 modern  equipment  of  war,  we  must  try  to  get
 sclf  suffici.ncy  if  India  wants  to  be  an  inde-
 pendent  decision-making  centre  in  the  —  politics
 of  the  would.  Andil  thatis  to  be  done,  the
 percentage  of  cxpendituic  devoted  to  research
 and  development  will  have  to  be  stepped  up.
 I  would  just  like  to  cursorsly  make  8  reference
 to  a  few  figures,

 In  962  63  we  spent  Rs.  5  lO  crores  on
 research  and  development  section  of  our  de-
 fence  and  that  was  only  L.%  of  our  total
 defence  expenditure.  In  ‘1965-66  it  was  Rs.
 9.53  croics  and  that  comes  to  1%  and  in
 1972-73,  we  expect  to  spend  Rs.  29.55  crores
 for  research  and  development.  That  comes
 to  2%  —  It  we  just  compare  these  figures  with
 the  corresponding  figures  of  other  countries,  in
 the  United  States  they  are  devoting  76%  of
 their  total  defetice  expenditure  for  research  and
 development,  UK  will  be  contributing  6%
 in  72573  and  in  China,  they  are  contributing
 20%.  Of  course,  these  are  the  figures  {rom
 democratic  countries  where  the  statistics  are
 readily  available.  From  the  tetaludarian  coun-
 tries  they  are  not  casdy  available  and  hence
 4  have  quoted  only  1965-66.  figures  for  China
 In  the  new  situation  if  defence  effort  is  to  be
 stepped  up,  what  we  need  is  that  we  should
 have  elaborate  planning,  There  ure  some  who
 felt  that  we  may  hase  a  ‘holiday’  for  planning.
 In  1962,  they  said,  ict  us  havea  ‘hulidey’  for
 planning  ॥  the  interest  of  defence  But  it
 is  a  wrong  slogan.  If  defence  is  to  be  streng-
 thened,  planning  has  to  be  strengthened.  Our
 1971  experience  shows  that  Pakistan  had  one-
 fourth  of  the  resources  of  India  and  yct  we
 had  to  carefully  plan  and  spend  our  resources.

 Sir,  our  security  problems  are.  becoming
 more  complicated  and  are  likely  to  inter-act
 with  global  environment  and  conscquently  the
 need  for  long-range  security  planning  and  inte:
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 gration  of  our  imdustrial  planning  and  the
 defence  production  planning  imto  a  common
 national  plan  framework  has  now  become
 indispansable  The  reported  suggestion  of
 the  study  team  on  defence  matters  of  the
 ARC  for  the  constitution  of  a  national  secu-
 rity  planning  council  has  a  good  deal  of  rele-
 vance,  in  the  present  situation

 In  conclusion,  would  say  that  our  de-
 fence  should  be  strengthened  For  this  people's
 association  with  detence  efforts  should  be
 strengthened.  We  stand  for  strengthening
 defence  which  is  linked  with  socialism  I
 would  like  to  remind  the  Housethat  in  the
 Second  World  War  the  Russian  soldiers  fought
 bravely  tne  battles  of  Leningrad  and  Stalin-
 grad  because  they  had  a  stake  m  defending  a
 new  social  order  that  had  emerged  from  the
 Russian  revolution  of  9!°  Likewise  the
 British  soldiers  fought  bravely  because  they  had
 a  stake  in  defending  the  democratic  institutions
 of  Britain  Shall  not  our  soldiers  have  a
 similar  stake  in  defending  India  ?  Our  armed
 forces  defending  the  national  borders  must
 have  the  feeling  that  they  have  a  stake  inde-
 fending  India  which  is  marching  towards
 egalitarianism  and  social  justice  It  is  here
 that  there  is  an  totrmate  relationship  between
 defence  and  socialism  and  Iam  sure,  if  rea-
 lissng  this,  efforts  are  made,  we  would  defini-
 tely  be  able  to  strengthen  our  defence  With
 these  words  I  close,  thanking  you,  Mr  Spea
 ker,  for  your  indulgence  when  I  took  some
 more  time

 MR  SPEAKER  Shri  Sharma—absent  ,
 Shri  Satpal  Kapoor—absent  Shri  Baneryee-
 absent  Sbri  Sreekantan  Nair—absent  I
 thought  we  would  give  some  time  to  some  of
 the  smailer  parties  Shri  Joseph—absent  If
 they  are  not  going  to  be  present,  they  will
 not  be  accommodated  again  They  give  their
 names  ,  they  don’t  come  to  the  question  hour  ,
 they  don’t  come  for  the  debate  One  should
 not  take  Parliament  so  lightly  —-Now,  Dr
 Kailas,

 DR  KAILAS  (Bombay  South)  *  I  rise
 to  support  the  Defence  Miunistry’s  Demands
 for  Grants  Before  commenting  on  the
 1971-72  report,  I  would  like  to  congratulalo
 the  Miaster  of  Defence,  the  Prime  Minister
 and  the  Munster  for  External  Affairs  on  the
 exemplary  good  coordinating  work  done  in
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 the  recent  war  with  Pakistan  which  lasted
 only  4  days,

 Shr  Frank  Anthony  spoke  about  a  com-
 mittee  or  a  council  under  Defence  Munistry
 which  was  formed  when  Pandit  Jawaharial
 Nehru  was  the  Prime  Minister  That  com-
 mittee  was  also  in  existence  when  Shri  Lal
 Bahadur  Shastri  was  the  Prime  Minister  and
 It  used  to  meet,  but  he  complained  that  the
 meeting  of  that  council  had  not  been  held
 when  Shrimati  Indira  Gandhi  had  taken  charge
 as  Prime  Minister  {  would  Itke  to  quote
 from  para  7  at  page  13  of  the  Munistry’s
 report,  which  probably  Shri  Frank  Anthony
 had  not  tried  to  read  before  he  spoke  It
 says

 “The  Prime  Minister,  the  Defence  Minis-
 ter,  the  Foreign  Munster,  the  Chiefs  of
 Staff  and  the  concerned  civil  officials  main-
 tained  very  close  touch  with  one  another
 The  interaction  between  the  civil  and
 military  leadership  was  continuous  and
 informal  Since  the  crisis  was  =  multi-
 dimensional  and  its  impact  ranged  over  a
 wide  variety  of  Ikvels  and  directions,  our
 responses  had  to  be  carefully  worked  out
 antiipating  at  each  point  of  time,  a  whole
 range  of  contingent  possibilities  7

 Hence,  I  would  like  to  tell  Shri  Frank  An-
 thony,  whether  that  council  was  meeting  or
 not,  the  fact  remains  that  there  was  complete
 union  and  complete  coordination  between  the
 decision-making  body  of  Prime  Munister,  the
 Defence  Minister  and  the  Foreign  Minister  and
 the  three  Chiefs  of  the  Armed  Forces  {
 would  also  like  to  congratulate  our  workers
 who  worked  so  continuously  with  mussionary
 zeal  during  the  period  of  the  forteen-day  war,
 When  the  supply  to  the  Armed  Forces  is  con
 tinuous  and  in  quick  succession  and  in  proper
 time,  the  victory  comes  easier  to  the  country.
 Because  the  workmen  worked  continuously  in
 their  production  units  victory  was  ours.  We
 must  congratulate  them  Here  also,  I  would
 like  to  quote  from  the  report  what  had  been
 already  rightly  mentioned  by  the  Munister  of
 Defence  Production  while  replying  to  the
 debate  I  would  like  that  that  part  of  the
 Ministry's  report  should  form  part  of  the
 record  of  this  House  The  report  says  thus  :

 “Discrete  priorities  were  laid  down  wherd
 cOmpetmig  requirements  had  to  be  mét
 from  the  same  production  capacity  and
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 civil  capacities,  both  public  and  private
 sectors,  were  mobilised  for  component
 support  and  essential  raw  materials  were
 allocated  by  diversion  from  areas  of
 lesser  priority.  The  industrial  workers
 responded  to  the  need  of  the  hour.  The
 ordnance  factories  stepped  up  their  issues
 tothe  services  by  about  Rs  25  crores
 during  the  year.  The  public  sector  under-
 takings  producing  hardware  for  defence
 Services  rose  to  the  occasion.”

 Hence,  I  may  say  that  the  whole  machinery  of
 the  Defence  Ministry  worked  like  one  man
 while  the  whole  nation  also  worked  like  one
 man.

 In  conclusion,  I  would  like  to  draw  the
 attention  of  the  Defence  Minister  to  certa:n
 very  important  things.  We  are  celebrating  the
 Stiver  Jubilee  of  our  Independence  this  year,
 and  we  have  decided  that  during  this  year  we
 should  create  certain  things  which  will  be  use
 ful  for  the  nation.  The  construction  of  roads
 connecting  the  rural  to  the  urban  areas  ts  one
 such  activity.  I  would  request  the  Defence
 Minister  that  a  second  Jinz  of  defence  may  be
 created  by  constructing  railway  lines  and
 roads  in  the  North-West  part  of  india  by
 connecting  Nangal  Dam  with  Talwada  and
 Chandigarh  to  Rupar  which  may  help  in  quick
 military  movement  from  New  Delhi  to  Pathan-
 kot  via  Ambala  and  Chandigarh.

 i3  hrs.
 When  I  go  through  the  report,  I  see  that

 we  have  only  one  aircraft  carrier  war  ship,
 Vik+ant  which  is  protecting  our  shores  from
 enemies.  Considering  the  length  of  our
 coastline,  |  would  request  the  Defence  Minis-
 try  to  have  another  aircraft  carrier  warship,
 Vikrant  is  getting  a  little  old  and  we  must
 have  a  second  very  modern  type  of  aircraft
 carrier  warship  to  defend  the  coast  line  in  the
 East  and  the  West,

 MR  SPEAKER:  For  that,  Parliament
 must  provide  more  budget  for  the  Navy.

 DR.  KAILAS  Yes,  Sir,  I  agree
 Secondly,  our  aeroplanes  should  also  be  of  a
 better  type  so  that  they  can  doa  better  job.
 Of  course,  our  Air  force  with  its  present  types
 of  *planes  has  discharged  its  duty  very  well,
 but  still  we  must  have  many  more  supersonic
 types  of  “planes  so  that  our  fighting  capability
 is  increased,
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 On  going  through  the  report,  I  also  find
 that  there  are  4600  posts  of  middle  rank  offi-
 cers  vacanr,  Why  is  this  happening  ?  We
 must  keep  our  army  in  trim  and  fine  fettle.
 Are  thase  posts  vacant  because  middle  rank
 Officers  are  not  available  or  they  have  just
 not  been  appointed  ,  This  matter  should
 also  be  looked  into  and  rectified.  sir,  I  have
 done

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  Mr.  Speaker,
 Sir...

 MR.  SPEAKER  :
 the  Junch  recess.

 He  may  continue  after

 How  much  time  the  Minister  would
 require  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  About  45-50  minutes.

 MR.  SPEAKER  :
 quarter  past  two.

 I  will  call  him  at

 3.04  hrs.
 The  Lok  Sabha  adjourned for  Lunch

 till  Fourteen  of  the  Clock

 ee

 The  Lok  Sabha  re-ussembled  after  Lunch
 at  four  Minutes  past  Fourteen

 of  the  Clock

 [Mr  Deputy-SPEAKER  in  the  Chair]

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  972-73-Contd.

 MINISTRY  OF  DeFENCE-Contd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Shri  s  M.
 Banerjee.

 SHRI  K.  SURYANARAYANA  (Eluru)  :
 Sir.  I  have  given  notice  of  a  Short  Notice
 Question  regarding  the  Andhra  Bankstrike
 which  has  been  going  on.  Still,  though  one
 month  has  passed,  the  dispute  has  not  been
 solved.  Kirdly  see  that  it  is  posted  for
 answer  tomorrow  or  the  day  after,  after
 consulting  the  Finance  Minister  (Jnrerrup-
 tion)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Order  please,
 Mr.  S.‘M.  Banerjee,
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 SHRI  5.  M.  BANERJEE  (Kanpur)  :  Mr
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  rise  to  support  the
 Demands  of  the  Defence  Ministry.  While
 doing  so,  I  heartily  congratulute  the  armed
 forces  —ihe  army,  the  navy  and  the  air  force-
 who  did  a  heroic  job  during  the  i4-days  war.
 I  also  pay  my  homage  to  those  martyrs  who
 sacrificed  their  lives  for  saving,  our  mother-
 land  from  the  dictators  of  Pakistan  backed  by
 the  US  imperialists.

 Many  Members  in  this  House,  the  hon.
 Member  Mr.  Frank  Anthony  and  the  last
 speaker  from  Jan  Sangh  Mr  a  Joshi,  have
 expressed  the  view  that  our  country  shou!d
 have  the  atom  bomb.  They  want  us  to  spend
 millions  on  munufacturing  atom  bomb.  At
 the  same  time  when  we  paid  our  homage  to
 the  great  martyrs  by  having  the  memorial  in
 the  India  Gaie,  in  regard  to  these  flames,  a
 question  was  asked  by  the  same  party,  namely
 Jan  Sangh  :  what  amount  was-spent  0  this,
 and  the  reply  was  Rs.  54  per  day.  I  cannot
 understand  this.  They  want  atom  bomb  to
 fight  China  and  at  the  samz  time  they  try  to
 demoralise  our  Army  and  the  Defence  Minis-
 try  by  saying  all  the  time  ;  we  are  not  mentally
 and  physically  prepared.  The  time  has
 come  when  we  have  to  decide  once  for  all
 what  should  be  our  defence  policy.  Atom
 bomb  is  available  to  the  Soviet  Union,  United
 States,  China  and  France.  Do  we  really
 need  the  atom  bomb?  What  is  happening
 in  Viet-Nam  ?

 The  Government  of  Viet-Nam  has  no
 atom  bomb  ;  yet  for  3  years  now  it  is  fighting
 what  is  said  to  be  the  most  powerful  nation
 in  the  world  which  has  the  atom  bomb  and
 all  sorts  of  nuclear  weapons.  What  could
 the  U.S  imperialists  do?  Every  time  they
 are  beaten  back.  The  day  is  fast  approa-
 ching  when  the  Saigon  Government  will  be
 thrown  out  of  its  throne  and  there  will  bea
 revolutionary  Government  established  in  its
 place.

 l  feel  that  our  decision  not  to  have  the
 atom  bomb  but  use  the  atom  for  peaceful
 purposes  is  the  correct  one.  4  support  it  on
 behalf  of  my  party.

 Much  has  been  said  about  the  sacrifice  in
 the  Army  I  take  this  opportunity  to
 mention  a  particular  case  ;  it  is  the  case  of  a
 young  man  Lieut.  Deepak  Das  who.  hailed
 from  Kanpur  but  lost  his  life  in  the  recent
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 war.  I  wrote  a  letter  to  the  hon.  Defence
 Mintster.  He  was  praised  by  all  from  Gene-
 ral  Manekshaw  downwards  to  the  Lieut-Col
 of  that  unit.  He  was  a  young  man  who  was
 jeading  a  platoon  when  he  was  killed.  He  had
 not  been  awarded...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  hon.
 Member  is  an  experienced  parliamentarian.
 Our  armed  forces  have  done  great  things.
 To  mention  names  and  say  he  had  not  been
 awarded  this  or  that,  I  think,  is  not  proper.
 There  are  many  others.

 SHRI  5.  M.  BANERJEE  :  I  only  want
 to  say  that  in  the  case  of  this  young  man
 his  parents  and  the  Cantonment  Board  itself,
 the  members  of  that  Board  decided  to  name
 a  road  in  his  name.  They  were  told  that
 untess  the  Cantonment  Board  Act  was  amen-
 ded,  it  could  not  be  done.  I  want  the  hon.
 Minister  of  Defence  to  know  this  and  I  know
 he  will  definitely  take  not  of  it.

 We.  take  this  opportunity  to  express  our
 gratitude  to  the  USSR  and  other  socialist
 countries  who  helped  us  and  I  condemn  the
 United  States  imperialists  for  their’  most
 unfriendly  attitude  towards  India  during  those
 days.  The  story  of  the  Seventh  Fleet  is  a
 standing  joke  in  the  country  I  admire  the
 courage  and  conviction  of  our  navymen.  I
 was  heartened  to  hear  from  the  hon.  Defence
 Minister  while  he  inaugurated  the  session
 of  the  All  India  Defence  Employees  Federation
 in  Poona  on  the  I5th  of  last  month  that  our
 Navy  boys  were  fully  prepared  to  meet  the
 Seventh  Fleet  also.  Perhaps  that  was  one  of
 the  reasons  why  the  Seventh.  Fleet  did  not
 proceed  further.  We  should  by  now  know
 who  are  our  friends  and  who  are  our  enemies.
 I  hope  in  future  while  taking  any  decision  to
 import’  any  machinery  or  technical  know-how
 or  enter  into  collaboration,  we  shou!d  take  it
 only  from  those  countries  who  help  us  without
 any  political  string.

 I  am  happy  we  have  reached  the  stage  of
 self-sufficiency  in  conventional  weapons.  I
 must  praise  the  ordnance  factory  workers  for
 this.  We  are  having  a  special  alloy  steel  plant
 at  Kanpur  which  will  most  probably  —  start
 production  in  5  or  6  years.  Then  ‘we  shall
 not  depend  on  imported  speciai  alloy  steel  for
 manufacturing  our  sophisticated  weapons.

 About  the  Vijayantha  tank,  so  much  has
 been  said  in  this  House  and  outside.  I  would
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 only  request  the  Raksha  Utpadan  Mantri  to
 see  that  industrial  relations  improve  there,
 because  there  is  something  wrong,  On  behalf
 of  the  Federation,  I  assure  him  of  my  uncon-
 ditional  support  to  improve  industrial
 relations  but  there  should  be  some  investi-
 gation  as  to  why  industrial  relations  have
 gone  wrong,

 I  would  stil!  plead  with  the  Minister  that
 workers  should  participate  in  the  Raksha
 Utpadan  Board.  The  question  was  raised
 that  this  is  a  highly  technical  bouvy  where
 employees  representatives  might  not  be
 associated  Even  the  Public  Undertakings
 Committee  in  their  recent  report  has  said  that
 there  should  be  participation  of  Iabour  in
 management  in  all  public  undertakings  [  am
 sure  this  will  be  taken  note  of  by  the  Minis-
 ter  and  he  will  try  to  adjust  the  workers
 accordingly.

 About  those  workers  who  have  completed
 25  or  30  years’  service  and  ate  still  rottung  im
 the  same  grade,  a  decision  was  taken  tn  I97]
 at  the  Industrial  Council  Meeting  that  they
 would  be  promoted,  without  any  consideration
 of  vacancies.  But  that  decision  has  not  yet
 been  implemented  I  do  not  hold  the  Minister
 responsible  for  that,  but  any  decision  taken
 at  the  mecting  of  the  Industrial  Council!  should
 be  taken  very  seriously  whethcr  it  is  about
 Stagnation  or  treating  the  canteen  employees
 on  par  with  other  Government  employees,

 About  the  percentage  of  scheduled  caste
 and  scheduled  tribe  employees  in  ordnance
 factories,  on  ‘14th  April  4  asked  a  question  :

 “Whether  the  percentage  of  Scheduled
 castes  and  Sche:  uled  tribe  employees  in
 the  Ordnance  Factories  is  less  than  the
 percentage  fixed  by  Government  ;  and
 if  so,  the  steps  taken  by  Government  in
 this  respect  2?”

 The  reply  given  by  Mr  Shukla  was:

 “Yes  ;  Sir.  In  implementing  the  instrac-
 tions  issued  by  the  Department  of
 Personne!  in  regard  to  the  employment  of
 scheduled  caste/scheduled  tribe  candidates
 against  reserved  vacancies,  the  Employ-
 ment  Exchanges  are  specifically  requested
 to  sponsor  sufficient  scheduled  caste/

 -seheduled  tribe  candidates  so.as_  to  enable
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 the  departments  to  select  the  required
 percentage  of  these  candidates.”

 There  are  scheduled  caste  and  scheduled
 tribe  candidates  available  and  I  oan  produce
 them.  They  were  rejected  by  the  factories,
 depots  or  inspectorates  only  because  they  were
 not  well  dressed  !  Is  this  the  wey  they  should
 behave  with  the  scheduled  caste  and  scheduled
 tribe  candidates  ?  Iam  sure  the  percentage
 can  increase  if  those  boys  are  taken.

 The  contract  system  in  MES  should  be
 abolished,  because  whatever  buildings  are  put
 by  them,  the  next  day  they  start  leaking.  I
 request  that  immediate  steps  should  be.  taken
 to  abolish  the  contract  system.

 The  last  point  that  I  would  like  to  mention
 is  about  all  those  whese  services  have  been
 terminated,  whether  in  West  Bengal  or  in
 Jabalpur  or  in  HEL  Kanpur  or  anywhere,  for
 genuine  trade  union  activities,  according  to
 the  management,  or  on  any  other  ground
 except  moral  turpitude  07  security  grounds.
 3  would  only  request  him  to  reconsider  those
 cases,

 Then,  the  new  Cantonment  Bill  should  be
 immediately  brought  forward  so  that  the  old
 Act,  which  is  the  legacy  of  British  imperialism,
 is  done  away  with.

 With  these  words  I  support  the  Demands.

 देश  हमारा  धरती  अपनी  हम  धरती  के  लाल,
 नया  संसार  बनायेंगे,  नया  इन्सान  बनायेगे।

 }  must  congratulate  all  those  who  laid
 down  their  Jives  including  those  who  are  still
 Prepared  to  tght  I  specially  congratulate
 the  Defence  Minister  for  inaugurating  the
 conference  giving  a  new  vision  to  defence
 employees  throughout  the  country.

 SHRI  P  M  MEHTA  (Bhavnagar):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  pay  my  tribute  to
 those  jawans  officers  and  other  personnel  of
 our  armed  forces  who  laid  down  their  lives
 for  the  security  and  sovereignty  of  the:  mother-
 land  J  congratulate  the  Army  Chief  and
 the  Generals  for  concluding  the  war  in  our
 favour.  I  also  congratulate  the  Deéence
 Minister,  Shri  Jaggivaa  Ram,  for  syackranising
 the  political  decisions  and  military  :ections  in

 ‘mauncr,  |  shoud  also
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 {Shri  P.  M,  Mehta]
 congratulate  him  for  not  trying  to  encash
 this  victory  for  enhancing  his  own  image,  He
 handled  the  whole  war  activity  in  a  very
 humble  and  unassuming  manner.

 The  achievement  by  the  armed  forces  and
 the  Ministry  should  not  lead  us  to  over-
 confidence  If  we  look  at  our  neighbouring
 countries,  China  is  the  rival  power  to  India.
 China  has  the  atom  bomb  in  one  hand  and
 the  veto  power  in  the  other.  China  often
 threatens  and  takes  opportunity  and  undue
 liberty  with  our  territory.  Therefore  I  would
 suggest  to  the  Defence  Minister  that  he  should
 concentrate  on  this  aspect  so  that  in  future
 if  any  threat  comes  from  China  we  can  meet
 that  challenge  ably  as  we  did  in  the  last  war
 with  Pakistan.

 In  this  context  [  may  mention  that  often
 the  attention  of  the  people  is  drawn  to  the
 question  whether  our  army  is  properly
 equipped  with  modern  weapons  and  equip-
 ment.  In  this  regard  the  Ministry  should
 follow  the  policy  of  constantly  reviewing  the
 position  and  introducing  the  latest  technique
 and  modern  weapons  and  equipment.  I  am
 gure,  Government  will  do  everything  to
 maintain  the  general  condition  of  our  armed
 forces  perfect

 Those  who  have  laid  down  their  lives  for
 the  security  and  sovereignty  of  our  mother-
 land  have  dove  their  duty.  It  is  now  the
 duty  of  the  Government  and  the  people  to
 took  after  the  welfare  of  their  families,  I
 appreciate  the  measures  taken  by  the  Govern-
 ment  giving  due  consideration  to  this  aspect.
 But  I  would  appeal  to  the  Government  that
 much  more  requires  to  be  done  for  the  welfare
 of  the  families  of  those  brave  jawans,  officers
 and  other  personne!  of  the  army.  Every
 Ministry  has  their  own  problems  of  funds
 But  the  question  of  funds  should  not  come  in
 the  Defence  Ministry  for  the  welfare  of  the
 families  of  those  brave  jawans  and  for  the
 modern  weapons  and  equipment  of  the  armed
 forces.

 It  is  well  known  to  everyone  in  this
 country  that  the  prices  of  essential  commo-
 dities  are  going  high  and  high,  day  by  day.
 This  erodes  the  real  value  of  the  salary  or  the

 .  This  causes  deterioration  in  the
 standard  of  life  of  the  retired  army  personnel.
 Therefore,  I  would  request  the  hon.  Minister
 of  Defence  to  take  up  this  matter  appropria-
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 tely  and  give  a  formula  of  pension  which  will
 safeguard  the  standard  of  life  of  our  retired
 army  men.

 With  these  words,  I  again  congratulate  the
 armed  forces,  the  Ministry  and  the  hon,
 Minister,  Shri  Jagjivan  Ram.

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,
 the  Budget  of  my  Ministry  is  being  discussed
 this  time  after  a  spectacular  achievement  of
 our  armed  forces  in  safeguarding  our  borders
 and  helping  in  liberation  of  a  neighbouring
 couutry  which  has  emerged  as  a  sovercign,
 secular  and  democratic  Bangladesh  I  feel
 elated  to  hear  encouraging  words  of  apprecia-
 tion  for  me  personally  and  for  the  officers  and
 men  of  the  armed  forces  for  this  victory  and
 achievement,

 The  House  is  fully  aware  of  the  excep-
 tional  nature  of  the  crisis  we  had  to  faco  last
 year,  of  its  manifold  dimensions  and  of  the
 manner  in  which  it  was  deliberately  escalated
 by  Pakistan  into  a  dire  threat  to  our  security,
 both  in  the  east  and  in  the  west.  We  tried,
 at  each  stage,  to  defuse  the  crisis.  Our
 response  to  it  was  characterised  by  self-restraint
 and  dignity.

 We  were  careful  to  avoid  over-reaction  on
 our  part  and  our  policies  and  postures  were
 carefully  tailored  to  meet  the  requirements  of
 the  situation  as  it  enveloped  itself  from  time
 to  tine.  The  military  junta  in  Pakistan,
 however,  refused  to  look  back  on  the  disast-
 rous  course  it  had  chosen  on  March  25,  1971,
 There  is  now  a  growing  realisation  even  in
 Pakistan  that  the  responsibility  for  the
 disastrous  events  rests  on  the  military  junta.
 Unmindful  of  the  warning  I  had  given  in  this
 House  on  November  1S,  Presiient  Yahya
 Khan  carried  out  on  December  3,  97]  his
 earlier  threats  to  unleash  a  total  war  on  India.
 I  am  grateful  to  the  Hou,e  for  the  generous
 appreciatiun  of  the  manner  in  which  the
 Defence  Services  responded.  Thanks  to  the
 precautions  we  had  taken,  the  pre-emptive
 strikes  at  our  airfields  failed  in  their  purpose.
 Our  forces  on  the  eastern  frontier  established
 close  links  with  Mukti  Bahini,  the  Bangla
 Desh  liberation  forces,  and  the  combined
 operations  were  executed  with  skill  and  deter-
 mination.  Defying  a  forbidding  terrain  and
 bypassing  many  of  the  strong  points  which
 had  been  established  by  the  Pakistani  forces,
 the  advance  elements  of  the  Indian  Army
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 reached  the  outskirts  of  Dacca  on  the  eleventh
 day  of  the  conflict  The  absence  of  the
 Pakistani  Air  Force  in  Bangla  Desh  which
 was  completely  eliminated  by  our  Air  Force
 m  the  very  early  stage  greatly  expedited  the
 advance  of  our  ground  forces  On_  the
 western  fronticr,  fierce  battles  were  fought
 and  repeated  Pakistani  attempts  to  pterce
 through  our  defences  were  broken  ip  The
 war  was  carried,  as  I  had  promised  the
 House,  into  enemy  territory  On  December
 16,  Pakistani  army  in  Bangla  Desh  surrendered
 to  the  Jomt  Command  and  Dacca  became  a
 free  Capital  of  a  free  country  On  December
 17,  Pakistan  reversed  its  decision  to  continue
 the  war  and  acccpted  our  offer  of  a  unilateral
 ceasefire

 The  House  will  recall  that  we  enjoyed  only
 a  marginal  supenority  over  Pakistan,  cspecially
 on  the  westurn  frontiur  In  fact,  im  certain
 catcgorics  of  equipnunt  due  to  extcinal  aid
 and  assistance  Pakistan  had  an  edge  ovcr  us
 The  succes  of  our  arms  in  this  situation
 reflects  credit  on  our  gallant  officers  and
 javans  on  our  brave  atr  men  on  the
 commanders  in  the  battle  fild  on  the  Chiefs
 of  Staff,  and  on  hyher  minigement  The
 performance  of  our  Defc  nee  Forces  constitutes,
 as  I  have  satd  before,  a  glorious  chapter  in
 the  annals  of  miitary  history  The  dating
 and  skill  with  whirh  the  operations  were
 planncd  and  executed,  the  care  and  foresight
 with  which  our  limited  resources  were  hus-
 banded,  improvised,  deployed  and  utilised,
 the  attention  paid  to  logistc  provisioning
 repairs  and  maintenance  and  the  manner  in
 which  diverse  activities  were  imtegratcd  and
 coordinated  arc  matters  on  which  much  has
 been  said  and  written  Iam  thankful  to  the
 hon  members  for  their  appreciative  obser
 vations,

 Mr.  Frank  Anthony,  however,  thought
 that  coordination  amongst  the  Defence
 Services  was  fortuitous  ]  do  not  know
 whether,  before  making  this  observation,  he
 cared  to  study  our  Annual  Report  which
 contains  a  Chapter  on  “Planning  and  Manage~-
 ment’?  Shr  H  M  Patel  was  good  enough
 to  draw  attention  to  it  and  say  that  it  contain-
 ed  an  objective  account  of  the  careful
 planning  and  thought  which  went  tnto  the
 building  of  an  eflicient  fighting  machine  I
 am  parhaps,  not  being  unfair  to  Mr  Frank
 Anthony  if  I  suggest  that,  in  making  hts
 observations,  he  has  ignored  the  experience  of
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 the  last  conflict  and  has  drawn  upon  outdated
 experience  The  naval  operations  which
 neutralised  Pakistan  advantage  of  interior
 lines,  te  role  of  the  Indian  Atr  Force  in
 protecting  Indian  airspace  against  Paktstant
 air  attacks  and  in  destroying  ther  tanks,
 armoured  vehicles  and  storage  depots,  an
 the  bombardments  from  the  air  of  centres  and
 lines  of  communications  on  the  western  front
 are  examples  of  un  endeavour  which  could
 not  be  attributed  to  adventitious  circumstances,
 These  were  the  end  results  of  a  reasonably
 well  developcd  system  which  enabled  the  three
 Services  to  integrate  their  plans  and  to
 function  as  a  well  knit  team  =  It  is  not  merely
 inter  Services  cooperation,  in  peace  time
 and  im  war  timc,  which  is  needed  for
 safeguarding  our  security  Co  ordination  Is
 equally  essential  at  political  and  admmustra-
 tive  levels  with  those  responsible  for  foreign
 policy  internal  publi  order,  and  for
 Numerous  activities  connected  with  transpor-
 tation  communications,  supplies  and  produc-
 tion  I  do  not  claim  that  the  system  which
 has  been  evolved  and  which  has  stood  the
 test  of  the  gravest  threat  to  our  security  Is
 perfect  We  propose  to  strengthen  and
 streamline  it  in  the  light  of  our  actual
 experience  I  am,  however,  certain  that  the
 type  of  structural  changes  Mr  Anthony  and
 some  other  Members  have  in  mind  do  not
 conform  to  our  needs  and  do  not  accord  with
 the  requirements  of  our  democratic  processes

 Some  refirences  were  also  made,  during
 the  course  of  the  discussions  to  matters
 relating  to  the  Chiefs  of  Staff  The  conven-
 tions  in  this  House  do  not  look  with  favour
 On  discussions  of  this  nature,  and  mghtly  so
 The  present  team  of  the  Chiefs  has  furnished
 an  outstanding  example  of  joint  leadership
 during  a  difficult  period  The  position  on
 our  westcrn  borders,  as  pointed  out  by  many
 hon  Members,  continues  to  be  uncertain  It
 By  therefore,  incumbent  on  us  to  reconcile  our
 respect  for  service  traditions  and  conventions
 with  the  requirements  of  the  prescnt  situation
 I  would  however,  wish  to  assure  Shri  H  M
 Patel  that  there  has  been  no  indecision  on  our
 part  and  the  position  is  fully  understood  by
 all  concerned

 Shri  H  M  Patel  made  a  detailed  analysis
 of  the  present  political  situation  in  Pakistan
 He  drew  the  attention  of  the  House  to  the
 large  accretions  of  strength  to  the  Pakistani
 forces  since  December  17  last  References
 were  also  made  by  many  hon,  Members  to
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 some  actions  of  Pakistan  which  are  not
 conducive  to  durable  peace  on  the  sub-conti-
 nent  like  cease-fire  violations,  bellicosity  at
 some  points  on  the  line  of  actual  control,
 fresh  raisings  of  mulitary  and  para-military
 forces,  the  establishment  of  two  Divisional
 Headquarters  and  one  Armoured  Brigade
 Headquarters  and  the  further  acquisition  of
 tanks,  guns  and  combat  aircraft  from  foreign
 sources.  Reference  was  also  made  to  the
 possibility  of  certain  esements  in  Pakistan
 preparing  themselves  to  resort  to  the  politics
 of  confrontation  and  conflict.

 India  is  firmly  committed  to  peace,  peace
 throughout  the  world,  peace  in  Asia  and  more
 particularly  peace  on  the  sub-continent.  The
 House  has  extended  all  its  support  io  this
 policy  of  peace  of  the  Government,  In
 pursuance  of  this  policy,  we  declared  our
 willingness  to  enter  into  discussions  with
 Pakistan  without  any  preconditions.  The
 preliminary  discussions  at  the  level  of
 emissaries  have  yust  been  concluded  in  Murree
 and  the  President  of  Pakistan  was  good
 enough  to  receive  our  Prime  Minister's
 emissary  The  modalities  for  a  summit
 meeting  between  our  Prime  Munister  and
 President  Bhutto  have  been  agreed  upon.

 It  is  appropriate  that  at  this  moment
 attention  should  be  focussed  on  oppoitunitics
 for  constructive  co-operation  for  the  benefit  of
 the  peoples  of  Bangla  Desh,  India  and  Pakis-
 tan.  I  would  not,  therefore,  wish  at  this
 stage  to  dwell  at  length  on  the  various  actions
 of  Pakistan,  to  which  my  attention  has  been
 drawn  by  hon  Members.  I  would  only  like
 to  tell  the  House  that  Iam  keeping  a  watch-
 ful  eye  on  the  equipment  by  Pakistan,
 directly  or  indirectly,  through  gifts,  transfer
 or  purchase,  and  on  the  training  and  develop-
 ment  of  their  forces.  We  shall  not  relax  our
 vigilance  and  I  may  assure  the  House  that
 our  Defence  Forces  will  remain  in  a  state  of
 preparedness  to  deal  with  all  acts  of  misadven-
 ture  on  our  borders  (Interruptions)

 Although  active  fighting  ceased  on
 December  7  last,  a  number  of  consequential
 responsibilities  devolved  on  our  Defence
 Forces.  In  the  wake  of  the  liberation  of
 Bangla  Desh,  attention  had  to  be  paid  to
 apecdy  restoration  of  normalcy  there.  In  this
 effort  substantial  success  was  achieved.  Search
 and  seizure  of  arms  with  which  hostile

 MAY  2,  4972  Defence  360

 elements  had  been  equipped  by  the  retreating
 Pakistani  army,  was  organised  Roads  were
 cleared  of  mines.  Damaged  bridges  were
 repaired.  Construction  of  new  bridges
 and  of  diversions  was  undertaken  A
 jetty  at  Faridpur  was  built.  Ferry  services
 and  railway  communications  were  restored,
 Tele-communication  links  were  repaired  and
 revived  Aurfields  were  repaired.  Navigation
 channels  were  swept  of  mines  and  harbours
 were  recommissioned  Assistance  was  also
 provided  in  restoring  and  reviving  the  channels
 for  civil  supplies.  The  tasks  assigned  to  our
 Defence  Forces  were  nearly  completed  in  less
 than  3  months  The  phased  withdrawal  of
 our  forces  which  had  commenced  on  the
 morrow  of  December  i7th,  was  completed  3
 days  ahead  of  schedule  ie,  on  March  12,
 ‘1972  The  parade  at  which  the  Prime
 Minister  of  Bangladesh  bade  our  forces  a
 farewell  was  marked  by  touching  expressions
 of  affection  and  regard.  The  country  is
 justly  proud  of  the  dedication  with  which  our
 aimed  forces  carried  out  an  unusual  but
 historic  task.  We  are  grateful  to  Bangabandhu
 Shekh  Muyibur  Rahman  and  the  people  of
 Bangladesh  for  their  generous  appreciation  and
 for  affectionately  describing  our  forces  as  the
 Mitra  Bahmi.  Indeed,  the  role  of  our
 Forces  in  the  liberation  of  Bangladesh  end  m
 the  restoration  of  normalcy  there  has  served
 to  strengthen  the  bonds  of  comradeship  bet-
 ween  our  two  peoples.

 When  we  called  upon  the  Pakistani  army
 in  Bangladesh  to  surrender,  we  had  promised
 to  provide  protection  to  ethnic  minouities  and
 to  treat  those  who  suriender  with  honour.
 These  promises  have  been  fulfilled  The
 evacuation,  custody,  and  management  of
 91,634  prisoners  of  war  and  civil  internees
 has  proved  to  be  a  task  of  considerable
 magnitude  and  complexity.  Their  transfer
 to  India  was  completed  speedily.  They  are
 now  being  taken  care  of  in  ‘50  camps,  set  up
 in  4  locations,  The  treatment  which  is  being
 Meted  out  to  them  conforms  to  our  traditions
 and  to  the  laws  of  war.  The  International
 Committee  of  Red  Cross  have  been  given
 full  facilities  to  visit  these  camps  and  meet
 the  prisoners.  The  Committee  have  paid
 tributes  to  the  arrangements  we  have  made
 and  to  the  full  observance  by  us  of  the
 provisions  of  the  Geneva  Conventions  in  this
 regard.

 The  number  of  Indian  prisoners  in
 Pakistan’s  bands  is  small.  We  have  been
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 concerned  about  their  welfare.  We  have
 devised  measures  to  keep  in  touch  with  them
 and  send  them  gifis.  We  have  been  assured
 by  the  International  Committee  of  Red  Cross
 that  they  are  now  being  looked  after  properly.
 We  have  been  able  to  get  back  the  seriously
 sick  and  wounded  and  we  are  assured  that
 there  are  no  more  Indian  prisoners  of  this
 category  in  any  POW  camp  in  Pakistan.
 Some  instances  of  ill-treatment  of  Indian
 prisoners  had  come  to  our  notice.  The
 International  Committee  of  Red  Cross  have
 been  requested  to  investigate.  Their  report
 is  awaited.

 It  is  against  the  background  of  these
 responsibilities  and  the  continuing  need  for
 preparedness  that  J  would  like  the  House  to
 consider  the  Budget  Demands  of  my  Ministry.

 Last  year,  on  the  I2th  July,  1971,  when
 I  rose  to  reply  to  the  Debate  on  the  Defence
 Budget  for  the  year  1971-72,  dark  clouds,
 emanating  from  what  is  now  free  and  inde-
 pendent  Bangladesh,  were  gathering  together
 to  pose  a  threat  to  our  security  and  our
 stability.  Nevertheless,  there  was  some  hope,
 and  we  did  the  best  we  could  on  the  circum-
 stances  to  secure,  that  these  clouds  get
 dispersed  through  a  political  settlement  between
 Pakistan  and  the  people  of  Bangladesh.  In
 this  hope,  I  had  asked  for  only  the  minimum
 and  inescapable  increases  in  our  expenditure
 In  view  of  our  awareness  of  the  developmental
 needs  of  our  cconomy  and  of  the  commitment
 we  had  made  to  our  people,  we  even  effected
 a  marginal  decline  in  the  proportior:  of  our
 defence  expenditure  in  the  tutal  budget  as
 compared  with  the  previous  year,  The  House
 was  good  enough  to  assure  me  then  of  their
 readiness  to  sanction  such  increases  as  might
 become  necessary  to  meet  the  threats  to  our
 security.

 I  am  grateful  to  the  House  for  having
 approved  the  supplementary  grant  of  Rs.  7
 crores  in  the  month  of  March.  I  now  find
 that  the  supplementary  grant  was  based  on
 an  underestimate.  The  actual  expenditure
 of  transportation,  operational  works,  procure-
 ment  of  stores,  stockpiling  of  raw  materials
 and  vital  components  has  been  higher.  The
 circumstances  in  which  this  expenditure
 had  been  incurred  had  been,  it  will
 be  appreciated,  of  an  exceptional  nature.
 I  do  not  wish  to  make  a  guess  in  regard  to
 the  excess  of  expenditure  ;  actuals  would  be
 available  only  after  financial  accounts  are
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 closed.  I  shall  then  come  up  for  regularising
 it  by  a  vote  of  Parliament.  I  can  only  assure
 the  House  that  every  care  has  been  taken  to
 observe  the  utmost  cconomy.  I  am_  sure  the
 House  wil]  find  that  we  have  succeeded  in
 ovescoming  the  gravest  thereat  to  our  sccurity
 with  a  very  modest  outlay  of  additional
 funds.

 Coming  to  the  budget  estimates  of  1972-73,
 I  am  grateful  to  hoo.  Members  who  have
 suggested  provision  for  a  larger  outlay  being
 made  to  replace  our  lusses  in  equipment  and
 to  modernise  it  more  speedily.  The  estimates
 now  before  the  House  would  constitute  only
 3.8  per  cent  of  the  gross  national  product.
 Out  of  56  countries  of  the  world  for  which
 data  on  defence  expenditure  are  readily
 available,  34  countries  spend  on  their  defence
 budget  a  larger  percentage  of  their  gross
 national  product  and  13  have  mutual  security
 arrangements  with  one  or  the  other  of
 the  superpowers.  None  of  these  countries
 over  the  last  25  years  encountered  external
 threats  so  persistently  or  faced  external
 aggression  as  frequently  as  India,  There  is
 no  abvious  abatement  in  the  threat  to  our
 security.  The  continued  interest  of  some
 great  powers  in  maintaining  tension  in  the
 subcontinent  is  a  matter  of  common  know-
 ledge.  The  rivalry  amongst  the  great  powers
 in  the  Indian  Ocean  has  added  a  fresh
 dimension.

 .
 The  recent  extension  of  the  jurisdiction

 of  the  US  Seventh  Fleet  is  a  matter  of  some
 concern.  I  have  noted  the  desire  of  thy
 House  to  sce  the  deficiencies  in  our  Navy,
 Ait  Force  and  Army  remedied  as  quickly  as
 possible.  I  propose  to  do  my  best  in  this
 regard  within  the  constraint  imposed  by  the
 technological  and  financial  availability  of
 resources  and  the  imperative  requirements  of
 the  war  on  want  and  poverty.

 The  House  is  aware  of  the  introduction
 of  a  number  of  modern  weapons  systems  in
 the  services.  Iam  referring  to  75/24  Pack
 How,  30m.m.  guns  and  Vijayanta  tanks.
 A  few  other  weapon  systems  including  the
 05  m.m.  towed  guns  are  likely  to  be  intro-
 duced  soon.  The  number  of  armoured
 personnel  carriers  has  been  increased.  Develop-
 ment  action  isin  hand  to  manufacture  them
 in  the  country,  For  meeting  the  Army’s
 requirements  of  an  AOP  helicopter,  the  SA-35
 helicopter  of  French  origin  is  to  be  produced.
 by  HAL,
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 [Shri  Jagjiwan  Ram]
 Several  hon  Members  have  uiged  that

 the  Navy  should  be  more  modernised
 and  more  funds  should  be  made  available
 Shri  Briy  Ray  Singh  had  suggcsted  the  addition
 of  more  missile  boats,  anti  submarine  vessels
 and  long-range  reconnaissance  planes

 Shn  E  R  Krishnan  has  referred  to  the
 necd  for  more  survey  ships  +  can  only  say
 that  a  larget  percentage  of  the  budget  that
 4s,  8  5  per  cent  has  becn  devoted  to  the  Navy
 in  the  estimates  for  this  year  Jt  may  be
 possible  to  raise  the  Navy  shire  in
 subsequent  years  A  number  ol  steps  have
 been  taken  to  strengthen  the  Navy  For
 Instance,  the  flect  strength  3s  being  mcercasd
 by  new  accretions,  quickci  replacement  of
 old  ships  by  new  ones  and  improving  their
 fiie-power  and  missile  capacity  Our  submarine
 ficet  8  being  reinforeed  Some  mote  patrol
 boats  will  join  the  fleet  m  the  near  future
 The  first  Leander  frigite  INS  N  /gict  will
 take  her  place  in  the  Western  Fluct  before  the
 monsoon  strikes  Bombay  The  programme
 for  the  construction  of  frigates  is  being
 accelerated  We  are  in  the  final  stages  tor
 planning  construction  of  patrol  boats  Indi-
 genous  capacity  to  construct  seaward  defence
 boats,  survey  vesscls,  tugs,  diedgers  etc  has
 been  established  and  is  proposed  to  be
 expanded  and  utilised  Ihe  Naval  Aircraft
 Wing  has  been  strengthened  The  Sca  King
 helicopters  have  improved  our  anti-submarine
 capabilities  We  are  aware  ol  the  urgent  need
 for  mcreasing  the  ocean  surveillance  capacity
 of  the  Navy  A  number  of  proposals  are
 being  examined  in  this  regard

 The  Houre  is  aware  of  the  aexterity  with
 hich  the  LAF  utilised  then  holdings  of  varic-

 Sid  types  of  aircraft  to  achieve  unchallenged
 air  supremacy  in  the  eastern  theatie  of  war
 and  to  acquire  air  superiority  Over  the  scat-
 tered  fronts  in  the  west  We  are  now  cnguged
 in  deriving  lessons  from  our  experience  and  in
 incorporating  them  into  our  plans  We  will
 goon  be  undertaking  the  manufacture  of
 MiG  2iIMs_  We  propose  to  design  improved
 versions  of  the  Gnat  and  HF-24  We  are
 also  experimenting  with  the  modified  versions
 of  HS-748  We  have  yet  to  discover  solutions
 for  remedying  our  deficiency  in  deep  penetra-
 {ion  strike  capability  We  have  improved  the

 ह  looking  radar
 system.  Our  deficiency

 tow  looking  radars  is  being  remedied.  Our
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 air  defence  capabilities  have  been  strengthened,
 Progress  is  being  made  with  the  installation
 of  the  Air  Defence  Ground  Environment
 System

 The  House  ts  already  aware  of  the  Five
 Year  Detence  Plan  on  a  roll  on  basis  During
 497  72,  because  of  our  preoccupation  with
 immediate  threats’  and  active  operations,  we
 were  toiced  to  take  a  Plan  holiday  The
 Ministry  of  Dilence  and  the  Services  Head-
 quatiers  are  now  busy  im  updating  the  Plan  in
 the  light  of  the  changes  im  the  strategic  and
 technological  environment  As  the  ‘1972  73
 has  becn  dedicated  by  our  Prime  Minister  to
 self  reliance  and  self  suffiiency,  we  propose  to
 ‘ay  patticulur  stress  on  indigenisation  both
 in  frocurement  and  production  My  colleague,
 the  Minister  m  charge  of  Detence  Production,
 has  already  spokcn  at  some  Jength  on  this
 aspcet  of  the  matter  |  would  only  diaw  the
 attention  of  tic  House  to  the  vital  role  of  our
 R&D_  organsation  in  this  eflort  We
 do  not  propose  to  stint  on  the  expansion  and
 development  of  its  capabinties

 Spccial  attention  is  being  paid  io  the
 introduction  into  our  working,  methods  of
 modein  management  conccpts  in  regard  to
 programme  formulation  and  evaluation,  bud-
 geting,  opcrational  research,  cost  effectiveness
 and  clectronic  data  processing  Apart  from
 these  technical  disciplints,  a  comprehensive
 knowledge  of  domestic  and  international  eco-
 nomic  and  political  enviionmen  is  sought  to
 be  imparted  These  aie  being  achieved
 through  a  nuiuber  of  institutions  lke  the
 National  Dcefence  College,  New  Delhi,  the
 Staif  College,  Wellington,  College  of  Combat,
 Mhow,  the  Institute  of  D.fence  Works  Study,
 Mussoorie  and  the  Institute  of  Defence
 Managcment,  Hyderabad  =  The  electronic  data
 Processing  systems  have  been  introduced  in
 the  helds  of  personnel  management,  inventory
 control,  communication  and  production
 planning.  A  Central  Group  under  the  guid-
 ance  of  the  Scientific  Adviser  is  working  in
 the  introduction  of  EDP  techniques  ia  the
 field  of  mobile  application  As  many  as  47
 project  management  groups  are  funchoning  in
 various  field»  of  employment,  selection,  deve-
 lopment,  productiomsation,  induction  and
 installation  of  modern  weapons  systems.

 The  members  of  our  armed  forces  have
 proved  to  the  wogid  that  in  the  fingl  analgus
 itis  the  man  behind  the  machine  wha  counts,
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 It  is  tus  valour,  dedication,  determination,
 morale  and  skill  which  brought  success  to  our
 arms  Itis  his  conduct  and  his  regard  for
 human  values,  which  earned  us  and  our  forces
 a  good  name  from  our  friends  in  Bangla  Desh
 and  from  foreign  observers  It  ts  to  him,  his
 welfare  and  his  problems  that  I]  would  now
 like  to  turn

 Some  hon  Members  have  given  expression
 to  the  feeling  that  his  problems  receive  atten-
 tion  mainly  when  the  security  and  the  inte-
 grity  of  our  country  are  threatened  ,  later  they
 tend  to  be  forgotten  am  determined  to  see
 that  this  does  not  happen

 Shri  Shivnath  Singh  and  Shri  Sarjoo
 Pandey  emphasised  the  need  for  impiovement
 in  the  sciles  of  pay  of  the  jawans  मैं  would
 hike  to  tell  the  House  that  these  matteis  have
 been  receiving  my  attention  Apart  from  piv,
 they  arc  eligible  for  the  grant  of  a  number  of
 cash  allowances  and  other  facilities  in  kind
 Their  cash  allowances  have  been  recently  lbe-
 ralised  and  the  rite  of  annul  increment  cn-
 hanced  The  total  cost  of  these  measures
 comes  to  Rs  22  crorcs  annually  This  does
 not  include  the  cost  of  mtersm  benefits  which
 have  been  sanctioned  at  the  same  sates  that
 are  applicable  to  civil  employees

 For  the  first  time,  the  cxamination  of  the
 structure  of  emoluments  for  the  personnel  of
 the  armed  forces  has  been  entrusted  to  the
 Pay  Commission  The  three  services  head
 quarters  set  up  special  cells  to  formulate  pro-
 posals  for  consideration  by  the  Pay  Commis
 sion  Acell  of  senior  service  experts  assisted
 the  Chiefs  of  Staff  in  putting  forward  imtegra-
 ted  suggestions  to  the  Pay  Commission  Iam
 grateful  to  the  members  of  the  Pay  Com
 mussion  for  taking  the  trouble  to  visit  service
 installations,  high  altitude  areas  and  naval
 ships  including  submarines  in  orde!  to  familia-
 rise  themselves  with  the  conditions  m  which
 the  armed  forces  personnel  live  and  work  The
 Commission  have  also  examined  the  Chiefs  of
 Staff  and  the  senior  officers  of  the  Services
 Headquarters,  I  hive  every  hope  that  the
 recommendations  of  the  Pay  Commission  will
 provide  a  reasonable  basis  for  the  future  pay
 and  pension  structure  of  the  Defence  Services
 persone]  commensurate  with  their  responsi-
 bilities  and  conditions  of  work

 Shri  Parashar  has  suggested  an  upward
 revision  of  the  age-limut  for  the  retirement  of
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 jawans  Inthe  army,  the  normal  age  at
 enrolment  varies  from  7  to  2b  years  Those
 who  belong  to  the  technical  branches  are  re-
 quired  to  serve  fora  minimum  period  of  5
 years  Others  are  released  after  a  minimum
 survice  of  0  ycars  —extend  ible  by  the  further
 period  of  five  years  If  they  are  promoted  to
 the  JCO  $  rank  they  can  serve  for  a  minimum
 period  of  .4  vears  These  rulks  have  conti-
 nued  to  remain  in  force  because  of  our  desire
 to  kcep  the  army  young  Howe\cr,  m  view
 of  the  improvements  in  public  health,  the
 higher  expectancy  of  life,  the  longer  pertod  and
 higher  cost  of  training  a  review  of  the  terms
 of  engagement  is  in  progress

 The  members  of  the  fighting  services  will
 be  heartened  by  the  interest  of  the  House  in
 their  welfare  These  measures  embrace  free
 travelling  facilities  prosision  of  Officers  and
 Jawans’  Clubs  for  recreational  purposes,  pur-
 chase  of  rations  in  canteen  stores  at  conces-
 sional  rates,  Government  assistince  to  educa-
 tional  funds  to  give  stipends  to  servicemen’s
 children  children's  educational  allowances,
 exemption  from  sales-tax  and  entertainment-
 tax  im  certain  States  availability  of  free  medical
 attention  and  free  Icgal  aid  and  so  on

 The  donations  made  in  the  wake  of  the  war
 to  the  Services  Benefit  Funds  will  make  it
 possible  for  the  welfare  of  Scryicemen  to  be
 looked  after  more  adcquately.

 Some  hon  Members  have  expressed  their
 concern  about  the  deficiency  of  family  accom-
 modation  ior  the  Defence  Services  personnel
 The  Government  took  a  decision  on  the  9th
 December  965  to  complete  these  deficiencies
 over  a  period  of  5—20  years  through  a  phased
 programme  The  cost  of  making  up  the  de-
 ficiencies  was  then  estimated  at  Rs  289  crores
 for  the  Army,  Rs  5722  crores  for  the  Arr
 Force  and  Rs  7  6  crores  for  the  Navy  at  the
 then  prevailing  construction  costs.  These
 figures  would  be  considerably  higher  at  the
 costs  now  prevailing  The  percentage  of  avai-
 lability  of  married  accommodation  on  1-4-1971,
 compared  to  that  on  1-4-1966,  shows  conside-
 rable  improvement  in  all  the  three  Services
 There  are  many  projects  for  married  accom-
 modation  which  have  been  administratively
 approved  and  are  under  construction  When
 these  are  complete,  the  percentages  of  satis-
 faction  in  respect  of  various  categories  will
 register  a  further  rise.
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 {Shri  Jagjiwan  Ram]
 Hon.  Members  have  rightly  drawn  atten-

 tion  to  the  need  for  assisting  the  Servicemen
 to  resettle  in  civilian  occupation  on  retirement,
 The  Annual  Repoit  gives  some  details  of  the
 various  schemes  which  have  been  undertaken
 in  this  connection.  Resettlements  of  Ex-
 Serviccmen  is  a  national  problem  and  it  is  our
 duty  to  provide  adequate  opportunities  of
 employment  to  them  The  nation's  economy
 will  benefit  by  utilising  their  skills  and  their
 discipline  in  civil  tasks.  We  are  doing  our
 best  to  enlist  the  support  of  the  State  Govern-
 ments,  the  Central  Departments,  public  and
 private  sector  unde:  takings  in  furthering  these
 efforts.  The  State  Governments  are  being
 pursuaded  to  fall  in  ime  with  the  Union
 Government  in  regard  to  the  reservation  of
 Posts  for  Ex-Servicemen  The  public  sector
 enterprises  have  been  issued  a  directive  in  this
 regard,  The  private  sector  umts  are  also  be
 ing  approached.  Agencies  have  been  offered
 by  IOC,  LIC  and  some  private  organisations
 Mure  self-employment  schemes  are  being  for-
 mulatcd  in  consultation  with  expert  agencies
 A  panel  of  Consultants  to  advise  the  Ministry
 is  being  set  up  for  this  purpose.  Pilot  schemes
 for  training  soldiers  and  service  officers  before
 release  have  been  sct  in  operation.  Steps  are
 under  way  to  improve  the  effectiveness  of
 soldiers,  sailors  and  Airmen’s  boards.  The
 Directorate-General  of  Resettlement  is  pro-
 posed  to  be  reorganised  and  strengthened  to
 achieve  better  results.  I  entirely  agree  with
 my  hon.  friend  Shri  Ramgopal  Reddy  that
 mulki  rules  should  not  come  in  the  way  of
 re-employment  of  Ex-Servicemen.  While  in
 service  they  serve  the  nation  as  a  whole;  on
 retirement  they  have  claims  on  every  State  and
 every  employer.

 Suggestions  have  been  made  that  Ex-
 Servicemen  should  be  allotted  lands  Alllot-
 ment  of  land  isa  State  subject  Most  State
 Governmenis  have  accorded  priority  to  Ex-
 Servicemen  in  the  allotment  of  agricultural
 land.  In  the  Union  Territories,  schemes  for
 the  resettiement  of  Ex-Servicemen  in  new
 areas  in  Arunachal  and  Andaman  and  Nico-
 bar  Islands  are  being  implemented.  Even
 when  the  war  was  going  on.  started  the
 examination  of  the  facilities  provided  to  the
 dependents  of  war  heroes  and  war  disabled

 I  should  like  to  draw  the  attention  of  the
 House  to  the  special  schemes  formulated  for
 their  rehabilitation.  The  total  ‘number  of
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 wives  who  have  lost  their  husbands  in  the  last
 conflict  is  3,i58.  ‘Fae  scheme  for  the  rehabi-
 litation  of  war  widows  and  war  disabied-
 servicemen  provides  for  payment  of  certain
 benefits,  e.g.  accommodation,  educational
 facilities  for  children  and  medical  care.  The
 enhanced  pensionary  awards  together  with
 othe;  benefits  are  designed  to  enable  war
 widows  and  war  disabled  Servicemen  to  conti-
 nue  to  live  with  honour  and  dignity  more  or
 Jess  at  the  same  fevel  at  which  they  would
 otherwise  have  lived.  The  liberalised  awards
 have  been  extended  also  to  be  casualties  of  the
 earlier  conflicts,

 A  special  organisation  has  been  set  up  in
 the  Ministry  of  Defence  to  secure  speedy
 implementation  of  the  various  schemes  which
 have  been  devised  for  the  provision  of  supple-
 mentary  benefits.  All  State  Governments
 have  been  approached  to  issuc  orders  on  the
 lines  of  the  decisions  taken  by  the  Central
 Ministry  of  Education  to  provide  for  free
 education  upto  the  first  degree  stage  or  equi-
 valent  to  ali  children  of  those  Servicemen  who
 were  killed  or  have  been  permanently  disabled
 while  defending  the  country.  The  response
 of  the  States  has  been  encouraging.

 The  question  of  providing  some  shelter
 until  houses  are  constructed  for  widows  or
 disabled  personnel  under  the  scheme  being
 drawn  up  for  this  purpose  has  been  taken  up.
 They  have  been  permitted  to  utilise  the  accom-
 modation  eaimarked  for  separated  families  on
 payment  of  a  nominal  rent  of  ten  per  cent  of
 the  pension.  In  Delhi,  my  colleague  the
 Minister  of  Works  and  Housing  was  good
 enough  to  offer  26  flats  The  Delhi  Develop-
 ment  Authority  have  agreed  to  offer  flats
 which  are  being  constructed  near  Jawaharlal
 Nehru  University.  The  Special  Organisation
 is  assisting  the  widows  and  disabled  persons
 in  the  construction  of  houses  or  renovating/
 repairing  their  home-steads.  Several  State
 Governments  have  offered  houses/flats  for  tem-
 porary  accommodation  ;  others  have  offered
 free  Jand  and  Joan  on  concessional  terms,  A
 common  pattern  for  the  provision  of  accom-
 modation  and  for  the  coordination  of  gene-
 rous  offers  received  from  many  quarters  is
 being  evolved  9  am  glad  to  inform  the  House
 that  LIC  have  formally  offered  assistance  in
 the  form  of  long-term  loans  on  concessional
 rates  Discussions  with  them  are  in  progress.
 i&bra,

 Out-of  a  total  of  8,635  officers  and  men
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 wounded  in  battle,  4,251  have  been  discharged
 from  hospitals  and  the  remaining  4,384  are
 under  treatment  or  are  cOnvalescing.  The
 placement  of  those  disabled  in  war  ts  receiving
 our  close  attention.  Those  who  continue  to
 serve  in  sheltered  appointments  will  be  retained
 in  service.  Others  will  be  provided  with
 appointments  against  vacancies  reserved  for
 them  or  will  be  given  vocational  training  to
 enable  them  to  be  suitably  employed  or  to
 avail  of  various  self-employment  schemes.

 A  special  word  of  appreciation  and  sym-
 pathy  is  due  to  our  countrymen  who  inhabit
 the  villages  on  the  border.  They  faced  bra-
 vely  the  privations  caused  by  the  conflict.  We
 have  been  able  to  compensate  them  for  their
 damages.  The  scheme  for  payment  of  com-
 pensation  covers  damages  to  standing  crops
 in  consequence  of  our  defensive  preparations
 and  the  losses  arising  from  inability  to  carry
 on  agricultural  operations  on  lands  occupied
 by  Defence  forces.  Compensation  to  the
 tune  of  Rs  3664  lakhs  has  been  sanctioned
 for  the  border  villages  in  Punjab  and  Rs,  9  05
 jakhs  for  the  border  villages  in  Jammu  and
 Kashmir  Rs  6.23  lakhs  have  been  so  far
 disbursed  to  the  farmers  in  Rajasthan.  Similar
 action  ॥  in  progress  in  the  States  on  our
 eastern  borders.

 Several  other  matters  were  méntioned
 during  the  course  of  the  debate  For  lack  of
 time,  it  is  not  possible  for  me  to  refer  to  each
 one  of  them  I  can  assure  the  hon.  Members
 that  I  have  taken  note  of  all  of  them  for  exa-
 mination  and  action.  There  are,  however,
 two  matters  of  general  policy  which  I  should
 like  to  mention,

 Shrimati  Sahodara  Bai  Rai  and  Shti
 Sarjoo  Pandey  have  urged  that  more  should  be
 done  to  encourage  scheduled  castes  and  sche-
 duled  tribes  to  join  the  Armed  Forces.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:
 tioned  it.

 I  also  men-

 SHRI  JAGJIVAN  RAM  :  Yes  ;  Mr.
 Banerjee  also  mentioned  it.  ShriJ.  C  Dixit
 would  like  to  see  our  entire  recruitment  policy
 revised  in  order  to  give  greater  opportunitics
 to  ail  sections  of  the  population.  Shri  Ram
 Chandra  Vikal  is  of  the  view  that  the  names
 of  Regiments,  which  are  after  particular  clawes
 and  castes,  should  he  changed  I  would  like
 to  assure  hon  members  and  the  House  that
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 our  aim  is  to  have  as  broad  a  base  for  the
 Armed  Forces  as  possible.  This  war  has
 proved  that  so  far  asthe  defence  of  the
 Motherland  is  concerned,  there  is  no  martial
 or  non-martial  race.  Ihave  seen  on  the
 borders  North  Indians,  Muslims,  Christians—
 all  competing  with  each  other  tobe  in  the
 forefront  for  the  security  of  the  nation.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  Sardars
 also.

 SHRI  JAGJIVAN  RAM:  Recruitment
 is  planned  in  proportion  to  the  recruilable
 male  population  in  the  age  between  7  and  25
 in  different  States.  During  a  recent  review,  it
 became  clear  that  there  has  not  been  sufficient
 recruitment  in  some  of  the  States.  Jt  has  also
 come  to  notice  that  the  recruiting  facilities
 provided  in  various  areas  are  not  as  justified
 by  their  respective  recruitable  populations.
 An  all  out  effort  would  be  made  to  rectify  this
 position  and  to  ensure  that  all  States  and
 communities  get  a  fair  and  full  opportunity  to
 serve  in  the  Armed  Forces.

 It  is  true  that  there  are  still  a  number  of
 old  regiments  which  are  named  after  particular
 classes  and  communities.  These  regiments
 are  the  legacy  of  the  past  and  certain  tradi-
 tions  have  grown  around  these  units  ह (अ  is  the
 Government’s  policy  that  no  new  regiment
 should  bear  the  name  of  class,  caste,  region  or
 religion.  It  would  also  be  the  cffort  of
 Government  to  ensure  that  recruitment  is
 broadbased  and  is  open  to  all  citizens,

 There  has  been  a  growing  demand  fora
 change  in  our  policy  in  regard  to  nuclear
 weapons.  I  am  glad  that  divergent  opinions
 have  been  expressed  in  the  House.  Professor
 Dandavate,  as  a  student  of  physics,  has  tried
 to  strike  the  golden  mean,  but  he  also  had
 tent  his  weight,  unconsciously  perhaps,  to  one
 side.  TI  also  studied  physics  in  my  early  days,

 SHRIS  M.  BANERJEE:  Both  have
 forgotten  it.

 SHRI  JAGJIVAN  RAM  :  It  has  been
 suggested  by  some  hon.  Members  that  India
 should  have  nuclear  powered  sub-marines.  The
 need  for  the  acquisition  of  tactical  nuclear
 weapons  has  been  urged.  Attention  has  been
 drawn  tothe  danger  of  nuclear  blackmail.  I
 have  pondered  over  these  observations  and  I
 have  come  to  the  conclusion  that  the  develop-
 ments  in  the  international  situation  do  dict
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 warrant  any  change  in  our  present  policy—
 (Scme  Hon.  Members  :  No,  10,)—¥  wilt
 specially  draw  the  attention  of  my  hon.  friend,
 Professor  Dandavate,  te  this—which  is  to
 utilise  nuclear  energy  for  peaceful  purposes
 only.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE  :  We
 can  peacefully  manufacture  weapons.

 SHRI  JAGJIVAN  RAM:  The  challenge  in
 this  field  is  most  satisfactorily  met  by  making
 our  country  strong  both  economically  and  by
 developing  our  technology  and  science.

 I  would  like  the  House  to  know  that  in
 the  field  of  atomic  energy  we  are  already
 amongst  the  advanced  countries  of  the  world.
 The  Atomic  Energy  Commission  has  drawn  up
 proposals  for  a  programme  which  includes  the
 development  of  2,700  megawatts  of  nuclear
 power  before  1980.  The  Commission  is  also
 studying  the  technology  to  conduct  under-
 ground  nuclear  explosions  for  peaceful  pur-
 poses.

 The  problem  of  national  security  is  multi-
 Gimensional.  The  defence  forcea  have  been
 able  to  discharge  their  duties  only  with  the
 support  of  all  sections  of  the  people.  I  have
 had  occasions  to  express  my  gratitude  to  them
 on  earlier  occasions.  We  will  continus  to
 depend  upon  their  cooperation  and  on  the
 nation’s  sense  of  unity  and  purpose,

 With  these  words,  I  request  the  House  to
 approve  the  modest  Demands  which  have
 been  submitted  for  consideration.

 Ia  the  end,  may  I  express  my  thanks  to
 the  bon.  Members  of  the  House  for  the  kind
 words  they  have  said  about  me  personally,
 about  the  these  Chiefs,  the  officers  and  men
 of  the  armed  forces,  our  civilian  employees
 in  the  forces  and  the  factories  and  assure  them
 and  the  nation  that  it  shall  always  be  our
 endeavour  to  jealously  guard  the  sanctity  and
 security  of  our  borders  ?

 PROF,  MADHIJ  DANDAVATE  :  Apart
 fram  going  in  for  the  manufacture  of  nuckear
 weapons,  will  you  not  be  prepared  even  to
 kanp  the  nuclear  option  open  ?

 SHRI  JAGIIVAN  BAM  :  Wf  Professor
 Dandavate  had  cared  to  listen  to  what  I  have
 said,  perhaps  he  might  have  got  the  answer.
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  Shall  I  put
 all  the  cut  motions  together  to  the  vote  of
 the  House  ?

 SOME  HON.  MEMBERS  :  Yes.

 All  the  cut  motions  were  put  and
 negatived.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  The  question

 “That  the  respect've  sums  not  exceeding
 the  amounts  shown  in  the  fourth  column
 of  the  order  paper  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sums  necessary
 to  defray  the  charges  that  will  come  in
 course  of  payment  during  the  year  ending
 the  3ist  day  of  March,  1973,  in  respect
 of  the  heads  of  demands  entered  in  the
 second  column  thereof  against  Demands
 Nos,  |  to  5,  04  and  JOS  relating  to  the
 Ministry  of  Defence.”

 The  motion  was  adopted

 {The  Motions  for  Demands  for  Grants
 which  were  adopted  by  the  Lok

 Sabha,  are  reproduced
 below—Ed.]

 Demand  No.  |  :  MINISTRY  OF  DEFENCE

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.  1,00,99,000
 be  granted  to  the  President  fo  compleie
 the  sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3lst  day  of
 March,  1973,  in  respect  of  ‘Ministry  of
 Defence’,  co

 Damanpd  No.  2  :  Derence  Seavices,
 EFfRCTIVE—ARMY.

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 7,68,28,33,000  be  granted  to  the  President
 to  complete  the  sum  necessary  to  defray
 the  charges  which  will  come  in  course  of
 payment  during  the  year  ending  the  3ist
 day  of  March,  !97’,  in  respect  of  ‘Defence
 Services,  Effective--Army’.”

 Demanp  No.  3  :  Derencs  Sgavices,
 Brrecrive—Navy,

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.  56,69,58,000
 be  granted  to  the  President  to  complete
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 the  sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3ist  day  of
 March,  1973,  in  respect  of  ‘Defence
 Services,  Effective  —-Navy’.”’

 DEMAND  No.  4  :  DEFENCE  SERVICES,
 EFFECTIVE—AIR  FORCE.

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  2,26,59,83.000  be  granted  to  the
 President  fo  complete  the  sum  necessary
 to  defray  the  charges  which  will  come  in
 course  of  payment  during  the  year  ending
 the  3lst  day  of  March,  1973,  in  respect  of
 Defence  Services,  Effective—Air  Force’.

 DiMAND  No.  5  :  DEFENCE  SERVICES,
 Non-EtFECTIVE.

 *  Thata  sum  not  exceeding  Rs.  45,08,33,000
 be  granted  to  the  President  to  complete
 the  sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3ist  day  of
 March,  1973,  in  respect  of  ‘Defence
 Services,  Non-Effective’.””

 DemMAND  No.  04  :  DEFENCE  CaPITAL
 Our  tay.

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  1,58,91,67,000  be  granted  to  the
 President  fo  complete  the  sum  necessary
 to  defray  the  charges  which  will  come  in
 coutse  of  payment  during  the  year  ending
 the  3ist  day  of  March,  1973,  in  respect
 of  ‘Defence  Capital  Outlay’.”

 Demanp  No.  405  :  OTHer  Capitat
 OuTLAY  OF  THE  MINISTRY

 or  Derence.
 “That  a  sum  not  exceeding  Rs  5,20,83,000
 be  granted  to  the  President  to  complete
 the  sum  necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3st  day  of
 March,  1973,  in  respect  of  ‘Other  Capital
 Outlay  of  the  Ministry  of  Defence’.””

 oe  ema  mse
 I5.40  tos.

 Morvwstry  07  LABOUR  AND
 RBEYARILITATION

 MR.-DEPUTY  SPEAKER  :  The  House
 will  now  take  up  discussion  and  voting  on
 Densmnd  Nos.  6  to  63  and  24  relating  to
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 the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  for
 which  6  hours  have  been  allocted.

 Hon.  Members  present  in  the  House  who
 are  desirous  of  moving  their  cut  motions

 y  send  slips  to  the  Table  within  /  a |
 indicating  the  serial  numbere  of  the  cut
 motions  they  would  like  to  move.

 Demanp  No.  6  :  DEPARTMENT  OF
 LABOUR  AND  EMPLOYMENT

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Motion
 moved  :

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs,
 1,37,61,000  be  granted  to  the  President
 to  complete  the  sum  necessary  to  defray
 the  charges  which  will  come  in  course  of
 payment  during  the  year  ending  the  3ist
 day  of  March,  1973,  in  respect  of  ‘Depart-
 ment  of  Labour  and  Empleyment’.”

 DEMAND  No.  62:  LABOUR  AND
 EMPLOYMENT.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 moved  :

 “That  a  sum  not  exceeding  Rs.
 -18,62,17,000  be  granted  to  the  President
 to  complete  the  sum  necessary  to  defray
 the  charges  which  wil!  come  in  course  of
 payment  during  the  year  ending  the  3ist
 day  of  March,  1973,  in  respect  of  ‘Labour
 and  Employment’.”

 Motion

 Demanp  No.  63  :  DEPARTMENT  OF
 REHABILITATION.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Motion
 Moved.

 “That  ai  sum  not  exceeding  Ra,
 -7,17,41,000,  be  granted  to  the  President
 to  complete  the  sum  necessary  to  defray
 the  charges  which  will  come  in  course  of
 paythent  during  the  year  ending  the  3ist
 day  of  March,  1973,  m  respect  of  िकककषान
 ment  of  Rehabilitation’,”

 Demanp  No.  24  :  Carita,  Ovrtay
 OF  THE  MINISTRY  OF  LABOUR

 AND  REHABILITATION.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  ‘:  Motion

 “That  a  sum  not  excetding  Re
 6,68,87,000  be  granted  to  the  President
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 {Mr,  Deputy-Speaker]
 to  complete  the  sum  necessary  to  defray
 the  charges  which  vill  come  in  course  of
 payment  during  the  year  ending  the  3151.
 day  of  March,  1973,  sm  respect  of  ‘Capital
 Outlay  of  the  Ministry  of  Labour  and
 Rehabilitation’.”

 श्री  मोहम्मद  इस्माइल  (बैरकपुर)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  आपने  मुझे  लेबर  मिनिस्ट्री  की  डिमाडज़
 पर  अपने  विचार  आपके  सामने  रखने  का  मौका
 दिया  है  जिसके  लिए  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा
 करता  हा  इसके  दूसरे  पहलूओ  पर  जाने  से  पहले
 मैं  एक  चीज  साफ  कर  देना  चाहता  हू।  सबसे

 पहले  मैं  यह  कहूंगा  कि  गवरनंमैट  आफ  इडिया  या
 लेबर  मिनिस्ट्री  की  कोई  लेबर  पालिसी  आज  तक

 रही  द्वी  नहीं  है  ।  पच्चीस  बरस  होने  को  आा  रहे
 है  लेकिन  कोई  यूनिफार्म  लेबर  पालिसी  उसको

 रही  ही  नहीं  है।  यह  हमारा  ही  तजुर्बा  नही  है
 बल्कि  मजदूर  वर्ग  का  भी  यही  तजुर्बा  है  और  बह
 तजुर्बा  यह  बताता  है  कि  आज  तक  कोई  लेबर
 पालिसी  न  रहने  की  वजह  से  मजदूर  वर्ग  को

 तरह-तरह  की  कठिनाइयो  का  सामना  करना  पडा

 है  और  सकटों  का  मुकाबला  करना  पडा  है।  इस
 चीज़  को  लेबर  मिनिस्ट्री  और  देश  के  लोग  अच्छी

 तरह  से  जानते  है।  बहुत  से  कानून  बनाए  भी  गए
 है,  एवार्ड  भी  हुए  है,  कमेटियां  भी  बैठी  है,  उनकी
 सिफारिशे  भी  आई  हैं  लेकिन  जहा  तक  इन  सबको
 इम्प्लेमेट  करते  का  सवाल  है,  जिन-जिन  चीजों
 को  एम्प्लायर  चाहता  रहा  है  वे-वे  चीज़ें  तो
 इम्प्लीमेट  होती  रही  हैं  और  जिन  को  उसने  नहीं
 चाहा  है  वे  इम्प्लेमेट  नहीं  हुई  हैं।  कोई  लेबर
 पालिसी  न  होने  की  वजह  से  मालिक  को  मजबूर
 सी  नहीं  किया  जा  सका  है  किसी  चीज  को
 इस्प्लेमेट  करने  के लिए  जब  मालिक  ने  जिस

 चीज  को  चाहा  उसको  इम्प्लेमेंट  किया  और  जिस
 जीज  को  नही  चाहा  उसको  इम्पलेमेंट  नही  किया
 तो  उसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  कमेटियों  की
 रिपोर्ट  और  ट्विब्यूनत्ज्‌  के  एवार्ड  आदि  धरे  के  धरे

 रह  गए  और  लेबर  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  कोई  भी
 कदम  नहीं  उठाया  गया  ।  आपक्षी  तरफ  से  कोई
 भी  सीरियस  कदम  तहीं  उठाए  गए  जिनसे  यह
 पता  बलता  हो  कि  मजदूरों  का  जिसमे  फ़ायदा
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 था  उसको  आपने  इम्पलेमेट  कराने  की  कोशिश
 की।  यह  हुमारा  और  खास  तौर  से  मजदूर  वर्ग
 का  तजुर्बा  रहा  है  पिछले  बीस  पच्चीस  साल  का  t
 कोई  पालिसी  न  रहने  की  वजह  से  इस  अर्से  में
 जो  भी  लाभ  उठाया  है  वह  धनिको  ने  ही  उठाया

 है  और  प्रेक्टिकली  उनकी  पालिसी  ही  चली  है।
 कितना  वेज  उन्होंने  देना  चाहा,  दिया  और

 मिनिस्ट्री  की तरफ  से  उसमे  कोई  दखल  नहीं
 दिया  गया  ।  सरकार  की  कोई  नैशनल  वेज
 पालिसी  आज  तक  नही  बनी  है,  मसिनिमम  वेज
 पालिसी  नहीं  बनी  है।  इसका  नतीजा  यह  हुआ
 है  कि  एम्प्लायर  ने  मजदूरों  को,  कर्मचारियों  फो
 मनमाना  वेज  दिया  है  और  ऐसा  करके  उसने
 उस  चीज  वो  लीगल  फार्म  दी  है,  कानूनी  शक्ल
 दी  है।  अगर  आपवी  मिनिरद्री  की  या  गव्नमेट
 की  कोई  पालिसी  होती,  लेबर  पालिसी  होती
 तो  पता  चल  सकता  था  कि  आपका  मशा  वया

 है।  लेकिन  वह  बिल्कुल  नही  है

 आज  भी  हमारे  देश  के  अन्दर  छाखो  करोडो
 आदमी  है  जो  कैज्युअल  लेबर  के  तौर  पर,  टेम्पोरेरी
 तौर  पर  काम  करते  है।  कानून  में  यह  है  कि
 240  दिनो  के  बाद  उनको  परमानेंट  कर  दिया

 जाएगा  लेकिन  कहा  दस  चीज  को  इसम्पलेमेट
 किया  जाता  है  ?  कही  नहीं  किया  जाता  है  ।  यह
 तभी  हो  सकता  था  अगर  कोई  यूनिफार्म  सैद्रल
 पालिसी  होती  कोई  नेशनल  पालिसी  होती।
 सह  दीवालियापन  का  ही  सूचक  है  कोई  नेशनल
 पालिसी  का  ना  होना  ।  मह  एक  दो  दिन  की
 बात  नहीं  है,  बीस  पच्चीस  बरस  से  ऐसा  होता  झा

 रहा  है।  मालिकों  को  छटनी  करने  का,  कारखाने
 बंद  करने  का,  राशनलाइदोन  करने  का,  वर्क  छोड

 बढ़ाने  का  पूरा  अ्रधिकार  रहा  है।  अगर  कोई
 आपकी  पालिसी  होती  तो  ये  चीजे  मनमाने  ढंग
 से  नहीं  की  जा  सकती  थी  और  उसके  आधार  पर

 मजदूर  लड  सकते  थे  और  स्टेट  गवर्नमैंट्स  पर
 भी  प्रैशर  डाला  जा  सकता  था।  नतीजा  मह  1- |
 कि  मालिक  ते  जो  चाहा  किया,  कितनो  को  चाहा
 रिट्रेंच  कर  दिया।  आपने  क्या  किया  ?  आपने

 रिट्रेबमेंट  बैनिफिट  वेने  का  कानून  बना  दिया।
 आपने  कहू  दिया  कि  छंटनी  तो  की  जा  सकती
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 है  लेकिन  पैसा  दे  कर  और  पैसा  दे  कर  मजदूर
 को  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  घर  जाओ  और
 घास  खाओ  i  यह  बैंनिफिट  भी  सबको  नहीं  दिया

 जाता  है  और  इसको  दिल्याने  के  लिए  लेबर

 मिनिस्ट्री  के  पास  कोई  ताकत  नहीं  है,  उसकी

 कोइ  पालिसी  नहीं  है  जिनके  तहत  मालिकों  को

 इसको  देने  के  लिए  मजबूर  किया  जा  सके।  इस

 इस  सबका  फायदा  मालिको  ने  उठाया  है,  मजदूरों
 ने  नही  ।  आज  जबकि  लेबर  मिर्स्ट्री  की  ग्राट्स
 पर  बहस  हो  रही  है  तो  इन  सब  बातों  पर  गौर
 करना  बहुत  जरूरी  है।

 97]  तक  तो  यह  पालसी  चली  है  और
 अब  जब  97)  के  बाद  एक  पार्टी  का  रूल  हो
 गया  है  तो  एक  नया  स्लोगन  दिया  गया  है  और

 वह  यह  है  कि  गरीबी  हटेगी।  लेबर  मिनिस्टर

 साहब  कहते  है  कि  मजदूरों  और  मालिकों  के
 सम्बन्ध  अच्छे  होगे,  ज्वायट  नैशनल  काउसिल
 बनाई  जाए,  त्तीन  साल  के  लिए  स्ट्राइक  बन्द  कर
 दी  जाए,  मालिको  और  मजदूरों  के  बीच  झगड़े
 बन्द  कर  दिए  जाएं  ।  20-25  साल  तक  जो  काम
 नहीं  किया  गया  उसको  अब  करने  जा  रहे  हैं,
 बीस  पच्चीस  साल  से  तो  आप  मलिको
 का  हित  करते  आ  रहे  है,  श्रमिकों
 के  अधिकारों  को  खत्म  करते  आ  रहे  है
 और  आज  आप  कहते  है  कि  इनके  बीच  सम्बन्ध
 अच्छे  हो  t  यह  तो  पुरानी  बोतल  मे  नई  शराब
 डालने  वाली  बात  हुई।  बोतल  बही  है।  जो
 भी  रंग  आप  डलिए  उससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ेगा  1
 आज  आप  कहते  है  कि  उनके  आपसी  सम्बन्ध
 अच्छे  होने  चाहिये,  आज  आप  कहते  है  कि
 प्रोडक्टिविटी  को  वेज  से  रिलेट  किया  जाए,
 लेकिन  आप  कोई  नेशनल  बेज  पालिसी  या  मिनिमम
 बेज  पालिसी  अपनाने  के  लिए  तैयार  नही  हैं।
 हम  भी  चाहते  है  कि  इनके  आपसी  सम्बन्ध  अच्छे
 हों  लेकित  बया  आप  भी  नैशनल  वेज  तय  करते
 के  लिए  तैयार  हैं,  मनिमम  वेज  निर्धारित  करते
 फे  लिए  सलवार  ?  फैक्ट्रियां  बन्द  न  हों,  इस
 पर  आप  बेन  छगाने  के  लिए  तैयार  हैं?  इसके
 वास्ते  कानून  बनाने  के  लिए  तमार  है  ?  आपने
 क्या  किया है  ?  आपने  कहा  है  कि  अगर  कोई

 VAISAKHA  12,  894  (SAKA)  Labour  and  Rehab.  378

 बन्द  करना  चाहेगा  तो  उसको  दो  महीने  का  नोटिस
 देना  होगा  ।  उसके  बाद  बह  लुटिया  गोल  कर
 सकता  है,  मजदूर  का  क्‍या  होगा,  इसके  बारे  में

 पीछे  देखा  जायगा।  लाखों  करोड़ो  रुपया  वह
 सरकार  का  मारे,  बैंको  का  मारे,  एछ०  आई०
 सी०  का  मारे,  लेकिन  फिर  भी  वह  कम्पनी  का
 दिवाला  निकाल  सकता  है,  मिसमैनेजमेट  कर
 सकता  है,  पी०  एफ०  का  पैसा  मार  सकता  है
 और  यह  सब  वह  दो  महीने  का  नोटिस  देकर  अपगा
 कारोबार  बन्द  कर  सकता  है।  हजारो  फंक्ट्रियां
 बन्द  इस  तरह  से  कर  दी  गई  है  और  बकंज  को

 रिट्रेच  कर  दिया  गया  है  सारे  सिन्दुस्तान  में
 कितनी  फंक्ट्रिया  बन्द  हुई  है  इस  तक  का  हिसाब
 आपके  पास  नही  है  1

 पूरे  देश  मे करीब  दो  हज़ार  भौर  बगाल  में
 करीब  तीन  चार  सौ  फंक्टिरिया  बन्द  है।  वे  खुल
 नही  पा  रही  है,  क्योंकि  जब  उनके  खुछने  का
 सवाल  आता  है,  सबाल  उठता  है  ि  पैसा
 कहां  से आयेगा।  सरकार  ने  फैब्टरियों  को  बन्द
 करने  पर  पावन्दी  लगाने  के  लिए  कोई  कानून  तो
 बनाया  नहीं,  बल्कि  उसने  मालिकों  को  यह
 अधिकार  दे  दिया  है  कि  वे  दो  महीने  का  नोटिस
 दे  कर  फंक्टरी  या  कारखाने  को  बन्द्र  कर  सकते
 है।  I97)  के  बाद  सरकार  ने  जो  सलोगन  दिया
 है,  वह  केवल  एक  हवाई  स्लोगन  है  और  बह  गलत
 फहमी  पैदा  करने  के  लिए  दिया  गया  है  1  मालिको
 ओऔर  मज़दूरों  के  रिलेशन्ज़्  तब  ठीक  होगे,  जब  कि
 गवर्नेमेट  यह  कानून  बनायेगी  कि  फैब्टरियों  को
 बन्द  करना  गैरकानूनी  है  1

 अब  सरकार  कहती  है  कि  तीन  बरस  तक

 स्ट्राइक्म  को  बन्द  कर  दया  जाये।  वह  इस
 पालिसी  को  छाग्र  करने  के  लिए  बैकडोर  से
 कोशिश  कर  रही  है  ।  रूलिंग  पार्टी  अपनी
 आगेनाइजेशन,  आई०  एन०  टी०  यू०  सी०,  को
 और  ए०  आई०  टी०  यू०  सो०  और  एच०  एम०
 एस०  को  इस  काम  में  लगा  रही  है  1

 झ्ो०  ह... द  दडबते  (राजापुर)  :  हमने  इसका
 समर्थन  नही  किया  है
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 क्री  सोहस्मद  इस्माइल  :  श्री  लाडिलकर  ने
 इस  लोगों  को  इस  चक्कर  में  फंसा  दिया  है

 सरकार  ने  सीक्रेट  बैलट  के  द्वारा  ब्बनी  गई

 यूसियन  के  रेकगनीशन  के  बारे  में  भी  कोई
 कलीयरकट  पालिसी  नहीं  बनाई  है।  य्रूनियन्ज
 के  रेकगनीशन  के  बारे  में  मिबस्ड  इकानौमी  जैसी
 पालिसी  अपनाई  गई  है,  बानी  उनकी  मानी  हुई
 यूनियन्नू  काम  करती  रहें  ।  लेबर  भिनिस्टर

 साहब  ने  एलान  किया  है  कि  6  तारीख  के  बाद
 सरकार  खुद  इस  बारे  में  कानून  लापेगी  सी०
 भाई०  टी०  यू  ने  पालिसी  डिक्लेयर  की  हुई
 है  कि  सीक्रेट  बैलट  के  जरिप्रे  यह  देखा  जाये  कि
 ज्यादा  मजदूर  किस  यूनियन  के  साथ  है  और
 कलेक्टिव  बारगेनिंग  के लिए  उसी  यूनियन  को

 रेकगनाइज  किया  जाए  |

 i97i  से  पहले  इस  मिनिस्ट्री  का  स्टेट्स
 कैबिनेट  लेवल  का  था,  लेकिन  आज  इस  मिनिस्ट्री
 का  बहू  स्टेट्स  भी  नहीं  रहा  है।  क्‍या  इस

 फालतू  मिनिस्ट्री  से  बहू  उम्मीद  की  जा  सकती

 है  कि  बहू  एक  सही  लेबर  पालिसी  बनाग्रेगी  ?

 हाल  ही  में  हमने  सुना  है  कि  लेबर  डिपार्टमेट
 के  टापमोस्ट  आफिसयर  के  खिलाफ  बेलफेयर  फंड
 में  गड़बड़  और  कोल  माइन  ओनज  के  साथ

 रिलेशन्ज  होने  के सीरियस  चाजिज  लगाये  गये
 थे।  उन  चाजिज  की  जांच  करने  के  लिए  एक
 कमेटी  बिठाई  गई  थी,  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  सब-
 मिट  कर  दी  है।  वे  सब  चाजिज  ह ५  हो  गये  है,
 लेकिन  बहू  आफिसर  अभी  भी  लेबर  डिपार्टमेंट
 के  सेक्र  टरी  है  1

 1971  कै  बाद  बंगाल  में  ट्रेड  यूनियन  राहट्स
 पर  जबदस्त  हमला  किया  गया  है।  रूलिंग  पार्टी
 के  लोगों  ने  पुलिस  की  मदद  से  लगभग  तीन  सौ
 रजिस्टड  ट्रेंड  यूनियनों  के आफिसिज  को  जुब॑दंस्ती
 आकुपाई  कर  किया  है  और  उन  यूनियनों  को
 फंक्शन  नहीं  करने  दिया  जा  रहा  है।  भाविर
 इस  मिनिस्ट्रो  का  फकक्‍्शन  क्या  है  ?  अगर  वह  इस
 भरे  में  कुछ  नहीं  कर  सकती  तौ  फिर  ट्रेंड  यूमि-
 यन  एक्ट  को  ही  खत्म  फर  दिया  जाये  |
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 इसके  अछाबा  ऊगभग  हजार,  डेढ़  हजार
 बकरों  को,  जो  ट्रेड  यूनियनों  के  आफिशल्ज  हैं,
 काम  फर  महीं  जाने  दिया  जाता  हैं।  इस  बारे  में
 गवर्नमेंट  को  चिट्ठियां  लिखी  गई  हैं  भौर  पुलिस
 को  भी  कहा  भया  है,  लेकिन  कोई  नतीजा  नहीं
 मिकला  है।  आज  बंगाल  में  शर्नलग  पार्टी  ने  सब

 ट्रेड  यूनियन  एक्टिविटीज्‌  को  बन्द  कर  रखा  है।
 यानी  सविधानिक  रूप  में  संगठन  या  यूनियन
 बनाने  का  अधिकार  भी  छीन  लिया  है।

 ट्रेड  यूनियन  एक्ट  के  मुताबिक  वर्कर  अपनी
 मर्जी  से  किसी  भी  यूनियन  के  मेम्बर  बन  सकते

 है।  लेकिन  आज  बगाल  में  उनसे  बाई  फोर्स  सादे

 कागुज  पर  दस्तखत  कराये  जा  रहे  है  और  इस

 तरह  उन्हे  कुछ  खास  यूनियनों  का  मेम्बर  बनने
 पर  मजबूर  किया  जा  रहा  है  t

 पिछली  लेबर  कांफ्रेंस  में  यह  युनेनिमसली
 तय  हुआ  था  कि  बंद  फैक्टरियों  को  खोलने  और
 उनमें  पुराने  मजदूरों  को  रक्षकर  स्टेट्स  को  कायम
 करने  के  बारे  में  एक  बिल  लाया  जाये।  लेकिन
 आज  तक  बहू  बिल  नहीं  लाया  गया  है।

 मिनिस्टर  साहब  ने  अभी  दो  दिन  पहले  कहा
 था  कि  अवाड़ी  की  हैवी  व्हीकल्ज  फैक्ट्री  बहुत
 अच्छा  काम  कर  रही  है।  लेकिन  अखबारों  में
 भआाया  है  कि  यहां  पाँच  हजार  बकंजे  ने  स्टे-इन
 स्ट्राइक  की  है।  वहां  पर,  बोसेस  का  सवाल  है
 बेड  का  सबाल  है।  पांच  मावभियों  को  भार्ज-शीट
 दिया  गया  है  जिसपर  आज  तक  कुछ  नहीं  किया

 है।  आई०  डी०  पी०  एल ०.  में  भी  यही  हालत
 है।  एल०  आई०  सी०  के  मामले  में  भी  यही
 हमने  देखा  है।  सब  जयह  डिस्कस्टेंटमेंट है  लेबर
 के  अंदर  और  लेबर  मिनिस्ट्री  की  हालत  यह  है
 कि  इस  का  कोई  स्टेट्स  ही  नहीं  है  ft  ऐसी  भिनिस्ट्री
 जिसका  स्टेट्स  उसकी  गरकेगमेंट  में  ही  नहीं  है,
 एम्पलायर्स  पर  गया  रोष  डाल  सकती  है  भोर  छंम्प्लान

 ईज  को  क्या  राहुत  दिला  सकती  है  ?  इसलिए  जंती

 महोदय  जो  बातें  मैंने  कही  हैं,  सोच  कर  उनका
 जबाब  देंगे  और  इम  मामलों  पर  भौर  करेंगे  ।

 भी  रामाबतार  शास्त्री  (पटना)  :  उपाध्यक्ष

 भहौदय,  कंछ  पहली  मई  को  हिस्दुस्तांन  के  कौनेन
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 कौने  में  लाखों  मजदूरों  ने  इस  बात  की  प्रतिशा
 लो  किये  तब  तक  शान्ति  के  साथ  नहीं  बंठेंगे
 जब  तक  हिन्दुस्तान  से  पुंजीवाद  और  सामन्तवाद
 की  समाप्ति  नहीं  हो  जायगी  और  सही  माने  में

 मजदूरों  के  हकों  की  हिफाजत  करने  वाली  सरकार
 कायम  नहीं  हो  जायभी  ।  जब  तक  हिन्दुस्तान  से
 इजारेदारी  और  पूंजीवाद  का  हमेशा  के  लिए
 खात्मा  नहीं  हो  जायगा  तब  तक  बे  संघर्ष  करते

 रहेंगे  ।  इस  बात  का  भ्रहद  इस  बात  की  प्रतिज्ञा
 कल  हिन्दुस्तान  के  कौने-कौने  के  मजदूरों  ने  दुसिया
 के  मजदूरों  के  साथ  छी।  उसके  बाद  ही  आज

 हम  कीग  श्रम  मंत्राउप  के  बजट  भर  विचार  कर

 रहे  हैं।  हमें  उम्मीद  भी  कि  दुनिया  को  बदली  हुई
 परिस्थिति  मे,  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  प्रगतिशील
 शक्तियों  के  आगे  बढने  की  स्थिति  में  ओर  हिन्दुस्तान
 के  अन्दर  प्रतियामी  शक्तियों  की  पराज्य  की  देखते

 हुए  ऐसा  बजट  पेश  किया  जायगा  जिससे  हिन्दुस्तान
 की  सरकार  की  जो  श्रम  नीति  है  उसमें  बुनियादी
 परिवर्तेन  देखने  को  मिलेगे।  लेकिन  अफसोस  की
 बात  है  कि  यह  बात  इस  बजट  में  दिखलाई  नहीं
 पड़  रही  है।  पुराने  तरीके  से  ही  इस  बजट  को
 पेश  करके  यहां  के  मजदूरों  के  हकों  के  ऊपर

 कुठाराधात  करने  की  कौशिश  की  गई  है  और  इस
 बात  की  कोशिश  की  गई  है  कि  हिन्दुस्तान  के
 अन्दर  इज़ारेदार  पूंजीवाद  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 मजबूत  क्या  जाय  और  उन्हें  मजदूरों  का शोषण
 करने  का  ज्यादा  से  ज्यादा  मौका  दिया  जाय  ।

 बात  की  जाती  है  औद्योगिक  सम्बन्धों  की  ।
 मोज  ओधोगिक  सम्बंध  जया  हैं।  वही  पुराने
 सम्बन्ध  हैं,  पृंजीपति  सजदूरो  फा  शोषण  करे  और
 ज्याक्षा  से  ज़्यादा  सुनाफा  कलककर  अपनी  लिजौरियों
 को  भरे  समराजवाद  की  बात  आप  करते  है,  ऐसा
 करने  का  आप  को  शक्षश्विकार  है,  मैं  आपकी  मंशा
 पर  हसला  करता  नहीं  भ्राहता  |  लेकिन  क्या  केवल
 कहने  से  समाजकाद  भाएगा  दा  सचषमुक्त  में
 औद्योगिक  सम्दत्धों  में  मरिबरतंत  करने  से  समाज-
 बाद  स्कषित  होगा  ?  उत्पादन  और  बितरण  के
 साधनतें  पर  मवहूरों  को  कामिज  कराने  से  बहू
 ससाज  बैद  होगा  था  केक्ल  समाजवाद  की  बात
 कहने  से  और  भरीदी  मिटाने  की  दात  कहने  से  बह
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 समाजवाद  आएगा  ?  लेकिन  मैं  देखता  हूं  कि
 इस  तरह  की  बात  नहीं  है।  ओद्योगिक
 सम्बन्ध  वही  बाबा  आदम  के  जमासे  के

 हैं।  आप  औद्योगिक  कानूस  की  देखे,  जितने  भी

 कानून  मजदूरों  के  लिए  बने  हैया  बन  रहे  हैं  वे
 अग्रेजों  की  लीक  पर  च्चल  कर  बन  रहें  हैं।  बही

 पुराने  तरीके  से  कामून  बनाए  जा  रहे  है  थोड़ा
 हेरफेर  करके,  उसकी  बुनियाद  वही  हैं।  अगर
 आप  सचमुच  में  औद्योगिक  शान्ति  चाहते  हैं,  मजदूरों
 को  आगे  बढ़ना  चाहते  है,  उनके  अधिकारों  की
 रक्षा  करना  चाहते  हैं,  मोनोपली  के  अधिकारों  को
 कर्ब  करना  चाहते  हैं,  कम  करना  चाहते  है,
 हिन्दुस्तान  में  सही  माने  में  मजदूर  वर्ग  और
 गरीबों  की  गरीबी  मिटाने  की  तरफ  छगाना  चाहते
 है  तो  आप  को  इंडस्ट्रियल  छा  में  जो  कामून
 मजदूरों  के  लिए  बने  हुए  हैं  उनमें  परिवर्तन  करने
 की  जरूरत  द्वोगी  और  एक  यूनिफार्म  तरीके  से

 पूरे  हिन्दुस्तान  के  लिए  समान  मजदूर  कानून
 बनाने  की  तरफ  आपको  कदस  उठाना  होगा।
 लेकिन  आज  ग्रह  स्थिति  नहीं  है|  हर  राज्य  में
 अलग-अलग  कानून  बने  हुए  हैं,  मजदूर-विरोधी
 कानून  बने  हुए  हैं  और  बनाए  जा  रहे  है।  अभी

 हाल  ही  में  महाराष्ट्र  की  सरकार  ने  मजदूर
 विरोधी  कानून  बनाए  है,  लेविन  आप  की  हिम्मत
 नहीं  है  कि  आप  महाराष्ट्र  की  सरकार  को  कुछ
 कह  सकें।  जमामा  बदल  गया  है,  कथतमी  और
 करनी  में  एकता  होनी  चाहिए।  लेकिन  यह  बात

 नहीं  हो  रही  है  1  इसलिए  यह  जरूरी  हैं  कि आप
 अपनी  मजदूर  नीति  में  परिवर्तन  कीणिए,  प्रो-

 पूंजीपति  नीति  की  बदलिए,  इजारेदारों  के  हक  में
 जो  आप  की  मजदूर  नीति  है  उसको  बदलिए।
 लेकिन  यह  तो  आप  करेंगे  नही

 अगर  सही  माने  में  कोई  यूनियन  बनती  है
 जिसे  मजदूरों  का  समर्थन  प्राप्त  होता  है  तो
 उसको  आप  मान्यता  नहीं  देते  है,  कांग्रेस  की

 यूनियन  इंटक  को  प्रश्रय  देते  हैं  और  उसके  जरिए
 से  सही  माने  में  छड़ाकू  मजदूरों  को  आगे  बढ़ने
 से  रोकते  हैं।  मगर  बह  बात  रहेगी  तो  क्या

 हिस्दुस्तान  में  सही  साने  में  स्वष्च  ट्रेड  गूनियत
 आन्दोलन चल  सकेगा  ?  नहीं  बढ  सकेगा  ?  इस
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 [श्री  रामावतार  शास्त्री ]
 लिए  आप  अपनी  इस  नीति  में  परिवर्तन  कीणिए
 और  लड़ाक्‌  यूनियनों  को  आगे  बढ़ाइए,  जिनके  पीछे

 मजदूर  चलते  है,  उन  यूनियनों  मान्यता  दिलाइए,
 उनकी  बातों  को  समझ्िए  ।  उनसे  सामूहिक
 बारगेनिंग  कीजिए  ।  उनकी  बातों  को  सुनिए  और
 उनकी  बातों  को  मानने  की  कोशिश  कीजिए  ।

 हड़ताल  को  स्थगित  रखो,  दो  साल,  तीन
 साल,  चार  साल,  पांच  साल  के  लिए  हड़ताल  बन्द
 करो,  यह  बात  भी  कभी  कभी  आप  लोग  करते
 है  ।  राष्ट्रपति  जी  ने  ऐसा  कहा  है  और  प्रधान  संतरी
 ने  उसका  समर्थन  किया  लेकिन  हडताल  होती
 क्यों  है,  आप  उस  पर  सोचिए  ।  हड़ताल  इसीलिए
 होती  है  कि  महंगाई  आसमान  पर  जा  रही  है  और
 उसके  मुनाबिक  मजदूरों  की  तनख्वाह  नही  बढ़ती  ।
 उनकी  कठिनाइयां  ज्यों  की  त्यो  है  ।  प्राइस  इन्डेक्स
 को  देख  लीजिए,  उसकी  दिशा  क्या  हैं  दूसरी
 तरफ  मालिकों  के  मुनाफे  बढ़ते  जा  रहे  है  ।  मालिकों
 के  ऊपर  कोई  अंकुश  नहीं  ।  लेकिन  इस  सदन  के
 माननीय  सदस्य  श्री  भोगेन्द्र  झा  मिर्जापुर  जाकर

 मजदूरों  की  मीटिंग  मे  भाषण  करते  है  तो  44
 लगा  कर  उनको  जेलखाने  में  बन्द  कर  दिया
 जाता  है  |  दूसरी  तरफ  जो  मिल  मालिक  आप  के

 कानूनों  का  सीधे-सीधे  उल्लंघन  करते  है,  अपनी
 तिजोरियां  भरते  हैं,  अरबों  खरबों  रुपया  कमाते  है
 मजदूरों  का  शोषण  करके  उन्हें  ल्ठ्ते  हैं।  उनके
 खिलाफ  कोई  कार्यवाही  वहीं  होती।  तो  यह
 मोरेटोरियम  और  इस  तरह  की  बातों  के  बजाय

 हड़तारू  न  हो,  इसके  लिए  आप  को  ऐसे  कदम

 बढ़ाने  होंगे  जिन  कदमों  से  मजदूर  संतुष्ट  हो  सके
 और  मजदूरों  की  समस्या  का  समाधान  हो  |

 968  में  28  लाख  सरकारी  कर्मचारियों  ने

 हड़ताल  की  और  आपने  उस  समय  एसेशियल
 सर्विसेज  मेटिनेंस  आड्िनेंस  निकाला  और  उसके
 बाद  उसको  ऐक्ट  बनाया।  मेरा  यह  निवेदन  है
 कि  इस  कौ  रह  कीजिए।  इसकी  कोई  जरूरत

 नहीं  है।  यह  काला  कानून  है  |  इस  तरह  के  काले

 कानूनों  को  हद  करना  होगा.  तभी  आप  मजदूरों
 का  विश्वास  हासिल  कर  सकते  है  और  मजदूर
 लागे  बढ़  सकते  है  ।

 MAY  2,  972  Labour  and  Rehab.  384

 उत्पादन  बढ़ाने  की  बात  आप  करते  हैं  ।
 उत्पादन  बढ़ाना  क्या  मजदूर  के  हाथ  में  है  ?  कच्चे
 माल  के  मालिक  पूँडीपति,  बैंकों  की  सट्टेबाजी  के
 अधिकारी  पूजीपति,  वे  छोग  प्राइसेज़  को  आगे
 बढ़ाते  हैं  और  लूटते  हैं।  उनके  ऊपर  कोई  कार्य-
 बाही  करने  की  बात  आप  उठाते  हैं।तो  अगर
 आप  कीमतों  को  कम  करना  चाहते  हैं,  कि  मजदूर
 प्रोडक्शन  बढ़ाएं  तो  मजदूरों  की  मांग  को  स्वीकार
 कीजिए  और  कीमतों  को  कम  कौजिए  ।  कीमत
 बढ़ाने  के  जो  तरीके  हैं,  सट्टेबाजी  औ?  मैटीर्यल
 में  मनमानी  करने  पर  रुकावट  डालिए,  तब  आप
 आगे  बढ़  सकेंगे ।  ।  इसी  तरह  आज  कहा  जाता  है
 कि  मजदूर  तनख्वाह  बढ़ाने  के  लिए  हड़ताल  करते
 हैं,  सरकारी  कर्मचारी  तनर्वाह  बढ़ाने  की  बात
 करते  है,  अगर  हम  बड़ा  देंगे  तो  कीमतें  बढ़
 जाएगी  t  मै  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  कि  कीमत
 बढ़ाने  की  जवाब  देही  कर्मचारियो  पर  नहीं  आती

 है,  मजदूरो  पर  नहीं  आती  है  जो  भूखे  रशकर  भी
 देश  की  सेवा  करते  है  और  उत्पादन  बढ़ाते  हैं  1
 कीमतों  को  बढाने  की  सारी  जवाबदेही  हिन्दुस्तान
 के  75  इजारेदार  पूंजीवादी  परिवार  के  ऊपर  है
 जिनके  उद्योगो  के  राष्ट्रीयकरण  की  माग  हिन्दुस्तान
 का  मजदूर  आन्दोलन,  हिन्दुस्तान  की  पअ्रगतिशीऊू
 जनता  और  हिन्दुस्तान  के  लोग  जो  सही  माने  में
 समाजवाद  में  विश्वास  करते  है,  और  यह  काम
 करना  चाहिए।

 यह  भी  कहा  जाता  है  कि  वेजेज़  को  तनख्वाहों
 को  उत्पादन  से  जोड़ो  ।  उत्पादन  से  क्‍यों  जोड़ो  ?
 क्या  हिन्दुस्तान  में  जो  उत्पादन  हो  रहा  है,  उसका
 सही  हिस्सा,  उच्चित  हिस्सा  मज़दूरों  को  मिल  रहा
 है  ?  नहीं  मिल  रहा  है  ।  मजदूरों  को  उचित

 हिस्सा  दीजिये,  इससे  प्रोडक्शन  बढ़ेगा  ।  लेकिन
 आज  कया  हो  रहा  है?  बिरछा  की  आमदनी
 छलांग  मारकर  आगे  बढ़  रही  है,  टाटा  की  आमदनी
 छलांग  मारकर  आगे  बढ़  रही  है,  ऊेकिन  उनको

 नहीं  पकड़ते  ।  आप  के  अन्दर  हिंस्मत  नहीं  है,
 क्योकि  वे  आप  के  रिगि-मास्टर  है,  बिरला-टाटा-
 डालमिया,  हिन्दुस्तान  के  75  इज़ारेदार  पूंजपति
 आप  को  चलाते  हैं,  आपकी  सरझार  को  भ्रभावित
 करते  हैं,  आप  उनके  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकते।
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 उपाध्यक्ष  महोदय,  यूनियनों  की  रिकगनीशन
 की  बात  कही  जाती  है  ।  मैंने  पहले  भी  जिक्र
 किया  >यूनियन  की  रिक्गनीशन  के  लिखे  सर्वेमान्‍्य
 सिद्धान्त  एक  ही  हो  सकता  हे--गृप्ण  मतदान  ।
 भाल  इण्टिया  ट्रेड  यूनियन  काग्रेस  उसी  को  सही
 और  जनवादी  तरीका  मानती  है,  लेक्नि  आप
 उसको  मानने  को  तैयार  नहीं  है  ।  अभी  आल

 इण्डिया  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस,  इण्डियन  नेशनल  ट्रेंड
 यूनियन  काग्रेस  और  हिन्द  मजदूर  सभा  ने  इसके
 सम्बन्ध  में  एक  सिद्धान्त  तथ  किया  ।"  वह  क्‍या

 है--वेरीकिकेशन  प्लस  गीकेट  बैलेट  ।  गुप्त  मतदान
 का  क्या  मतलब  है  ?  अगर  वेरीफिकेशन  मे  दो

 यूनियन  के  बीच  केबल  10  परसेन्ट  मतो  का  फब

 हो,  उस  यूनियन  को  जिसको  ज़्यादा  मत  मिले  है
 अगर  बहू  केवल  0  प्रतिशत  ज्यादा  हो  तो  गुप्त
 मतदान  के  आधार  पर  फंसला  होना  चाहिये  1  इस
 को  हमने  तावकत  माना  है  जब  कि  दूसरे  भी  मानें,
 लेकिन  इन्टक  अब  उसबो  मानने  के  लिये  तैयार

 नही  है।  समके  नेता  कहते  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  में  लागू
 नही  करेगे,  महाराप्ट्र  मे  लागू  नहीं  करेगे,  गुजरात
 में  छागू  नहीं  करेगे  यह  कैसी  नीति  हे  ?  आप
 क्या  है--क्या  आप  का  लेबर  'डिपाईदमेट  नपुसक
 बन  गया  go

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  (बेतूल)  :  आप  उन
 को  नहीं  कह  सकते,  यह  बनना  तो  आप  का
 अधिकार  है  1

 श्री  रामावतार  शास्त्री  आप  उन  पर  दवाव
 डालिये  |  हस्टक  आप  का  सगठन  है  हिन्द  मजदूर
 सभा  इस  बात  को  मानती  है,  ए०  आद  टी०

 यू०  सी०  भी  मानती  है,  आप  के  लोग  भी  सिद्धांत
 में  तो  मानते  है,  लेकिन  अमल  में  लाने  को  तैयार

 नहीं  है  ।  इसलिये  आप  सही  मायनों  मे  रिक्रगनीशन
 का  तरीका  निकालिये  ताकि  जो  यूनियन  सही
 मायनों  में  मजदूरों  का  प्रतिनिधित्व  करती  है,  उसी
 को  मान्यता  मिले  और  शीक्ष_से  शीघ्र  इस
 सिद्धान्त  को  लागू  कीजिये।  मैं  चाहुगा  कि  इसके
 बारे  में  आप  यहां  पर  ऐलान  करे  कि  आप  इसको

 लागू  करवाने  की  पूरी  कोशिश  करेगे।

 अन-एम्पलायमेंल्ट  की  बात  कही  जाती  है,
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 बेकारी  बढ़ती  जा  रही  है।  आप  ने  एक  समिति
 बना  रखी  है  इसका  पता  छगाने  के  लिये  लेकिन
 अभी  तक  उसकी  रिपोर्ट  नहीं  आई  है।  एक
 अन्तरिम  रिपोर्ट  ज़रूर  मिली  है,  लेकिन  उसका
 बोई  ओर-छोर  पता  नहीं  चलछता।  करोड़ों
 लोग  बेकार  है,  लेकिन  आप  सही  फिगसे  भी  नही
 दे  सकते  कि  किनने  छोग  बेकार  है।  आप  की
 रिपोर्ट  में  कहा  गया  हे  कि  |  लाख  तीन  हजार
 मैट्रिक  बेकार  है,  हजारो  ग्रैजुएट्स  और  पोस्ट-

 प्रेजुण्ट्स  बेकार  है।  बेवारी  सुरसा  के  मुह  की
 तरह  से  बढती  जा  रही  है,  शैतान  की  आत  की
 तरह  रो  बढती  जा  रही  है,  क्योंकि  आप  की  नीति

 मजदूर  विरोधी  नीति  है,  आप  की  नीति  हिन्दुस्तान
 में  पूंजीवाद  को  मजबूत  करने  की  नीति  है,  जब
 तक  इस  नीति  से  आप  का  छुटकारा  नहीं  होगा,
 उससे  पिण्ड  नहीं  छूटेगा,  तब  तक  बेकारी  का
 मसला  हल  नहीं  होगा  ।  इस  लिये  बेकारी  के
 सवाल  पर  सजीदगी  से  सोचना  होगा।

 ग्रचुइटी  की  बात  कही  जाती  है,  ग्रेचुइटी  का

 कानून  अभी  तक  आपवी  अलमारी  मे  बन्द  पढ़ा
 है।  यह  सवाल  जल्द  हल  किया  जाना  चाहिये  1

 हमारे  कोयला  खान  के  इलाके  मे  मजदूर  तैयार
 है,  आप  उनको  ग्रेचुडटी  दे  दीजिये,  वे  समय  से
 पहले  नौकरी  छोड  कर  चले  जायेगे  ।  मैं  पूछना
 चाहता  ह  कि  आप  ऐसा  क्यों  नहीं  करते  ?  अगर
 वे  नौकरी  छोड़  कर  चले  जायेगे  तो  नये  लोगों
 को  काम  मिलेगा,  बेकारी  की  समस्या  हल  होगी।
 उन  तमाम  टोगो  को  ग्रेचइटी  दीजिये  ।  अभी  हमने
 सुता  कि  निर्माण  विभाग  के  मजदूरों  को  ग्रेचुइटी
 नहीं  दी  जायेगी।  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  आप
 शायद  दस  बात  पर  विचार  कर  रहे  है,  मैं  चाहूंगा
 कि  आप  आज  इस  सदन  में  ऐलान  कीजिये  कि

 कंस्ट्त्णन  मजदूरों  पौ  भी  ग्रेचुइटी  दी  जायभी
 और  उन  लोगो  को  इन्टेरिम  भत्ता  भी  दिया
 जायगा  |  यह  भी  सुना  है  कि  आप  शायद  I0
 परमेन्ट  इन्टेरिम  भत्ता  देना  चाहते  हैं  तो  फिर
 घोषणा  ज्यी  नद्दीं  करते,  इससे  बढ़कर  मौका  और
 क्या  हो  सकता  है।  आज  आप  अवश्य  इस  कौ
 घोषणा  बीजिये  1

 833  प्रतिशत  बोनस--  इस  मांग  को  तमाम
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 [श्री  रामावतार  शास्त्री ]

 सेम्ट्रल  ट्रेड  यूनियन्ड  मान  गई  हैं--इन्टक  मान

 गया,  एच०  एम०  एस०  मान  गया,  ए०  आई०
 fo  qo  सी०  मान  गया,  हमारे  सीटू  के  साथी
 जो  बात  कह  कर  अभी  भाग  गये,  वे  लोग  भी
 मान  गये  ।  वे  अब  हिन्दुस्तान  के  मजदूर  आन्दोलन
 से  अलग-अलग  हो  गये  हैं,  उन  की  नीति  संकीर्ण

 है,  उससे  एकता  बनाने  मे  मदद  नहीं  मिलती  है
 इसी  लिये  भाग  गये,  दूसरे  को  सुनना  नही  चाहते

 हैं।  आप  कम  से  कम  बोनस  8.33  परसेट  के
 सिद्धांत  को  क्यों  नहीं  मानते  ?  आप  क्यो  चुपचाप
 उनके  सामने  भीगी  बिल्ली  बने  हुए  हैं,  उद्योग-
 पतियों  के  सामने  क्‍यों  बोलना  नहीं  चाहते  ?  आप
 समाजवादी  है,  गरीबी  मिटाने  वाले  हैं,  तो  फिर
 डरते  क्यो  है  टाटा  बिरला  और  डालमिया  के  सामने
 क्यों  चुप  है,  आप  इसका  ऐलान  कीजिये

 प्राविडेन्ट  फण्ड  का  क्या  हाल  है  ?  बड़े-बड़े
 तीन  अफसर  दिल्ली  के  केन्द्रीय  दफतर  मे  काम
 करते  हैं।  आप  के  लेबर  संक्रेटरी  हैं,  डिप्टी  लेबर
 सैक्रेटरी  हैं,  प्राविडेन्ट  फण्ड  कमिश्नर  है।  फिर  भी
 22  करोड़  रुपया  उद्योग-पतियों  के  यहां,  मिल-
 मालिको  के  यहां,  कारखानेदारों  के  यहा,  खान-
 मालिकों  के  यहां  पडा  हुआ  हैं  ।  क्‍या  ये  तीन
 अफसर  मच्छर  मारते  है  ?  लेकिन  दिल्‍ली  मे  तो
 मच्छर  भी  कम  हैं।  अगर  इनको  मच्छर  ही
 मारना  है  तो  पटना  भेज  दो,  वहां  मच्छर  बहुत
 ज्यादा  हैं।22  करोड़  बकाया  रुपये  के  लिये  ये
 लोग  जिम्मेदार  हैं।  मैंने  सुना  हैं  कि  हनकी  दोस्ती

 बड़े-बड़े  उद्योगषतियों  से  है,  बड़े-बड़े  खान-
 मालिकों  से  है,  इस  लिये  मजदूरों  की  जायज्ञ  राशि
 दिलवाना  नहीं  चाहते  हैं।  इन  के  एम्पलाइज़
 अगर  हाउस  रेन्ठ  बढ़ाने  की  मांग  करते  हैं  तो
 आप  कहते  हैं  कि  उनके  साथ  वही  कानून  छागू  है
 जो  केस्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  साथ  लागू
 है।  अगर  यह  बात  सही  है  तो  क्या  आप  सचमुत्त
 कैस्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  बराबर

 धुविधायें  इन  कर्मचारियों  को  भी  देते  हैं  ?
 आप  ज़रा  बिहार  चल  कर  देखिये।  बिहार  में

 एक  रीजनल  आफिस  है  जो  आप  का  अपना  मकान

 नहीं  है।  उनकी  5  साल  से  लिखापढ़ी  चल  रही
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 है।  यह  बसी  प्रकार  है,  कैसे  इसके  प्राविडेन्ट
 फण्ड  कमिश्नर  है,  कैसे  सी०  बी०  टी०  के  अध्यक्ष

 €, 15  साल  में  भी  मकान  नहीं  बना  we

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad)  :  He  is  attacking  the  officers  ;
 he  can  attack  the  Ministry  and  its  policies  but
 not  officers,

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  I  am  not  attacking
 any  officer  I  have  not  named  any  officer  I
 have  got&he  right  to  mention  the  things  that
 T  have  seen  and  known.

 अगर  आप  सचमुच  चाहते  है  कि  कुछ  काम

 हो  तो  अपनी  नोकरशाही  पर  छगाम  लगाइये  |
 ये  नौकरशाह  आप  को  खा  जायेगे।  समाजवाद
 तो  जब  आयेगा  तब  आयेगा,  लेकिन  आप  की
 मेहरबानी  से  नहीं  आयेगा,  मजदूरों  के  सघषं  से
 आयेगा,  किसानो  के  संघर्ष  से  आयेगा  ।  इस  लिये
 इन  ब्यूरोक्रेट्स  की  नाक  में  नथनी  पहनाइये,
 रिंग-मास्टर  की  तरह  उनपर  चाबुक  चलाइये,  तब
 22  करोड़  बकाया  रुपया  की  अदायगी  होगी  ।

 आंध्र  बेक  लि०  मे  अभी  तक  हडताल  चल

 रही  है।  9  मार्च  को  यह  हडताल  शुरू  हुई  थी,
 क्या  लेबर  मिनिस्टर  इसी  तरह  से  टुकुर  टुकुर
 ताकते  रहेगे  और  प्राइवेट  बैंको  के  मालिक--टाटा-
 बिरला-डालमिया  मनमानी  करते  रहेगे  वहा  के

 मजदूरों  पर  घाँस  जमाते  रहेगे,  दर्जनों  लोगो  को
 जेल  भेजेंगे,  जिसमे  औरते  भी  शामिल  है,  उनको
 सस्पेण्ड  करेंगे।  इस  लिये  कि  बे  कहते  है  कि

 हमारी  आल-कंडर  यूनियन  है,  भाध्र  बैक
 एम्पलाइज  एसोशियेशन  आल-कड़र  यूनियन  है।
 प्रबन्धक  उससे  बात  करने  को  भी  तैयार  नहीं  है  t

 यूनियन  &  कहा  कि  वह  लेबर  मंत्री  को  पंच  मानने
 को  तैयार  है  i  क्या  आप  पंच  बनने  के  लिए
 तैयार  है  ?  यदि  आप  तैयार  है  तो  रास्ते  में  कौत
 सी  रुकावट  है  ?  यदि  रास्ते  में  बेक  के  मैनेजर
 रुकावट  है  तो  उनको  आप  हथकड़ी  पहनाकर
 जेलखाने  में  डाल  सकते  हैं।  आप  रामावतार
 शास्त्री  या  किसी  दूसरे  मेम्ब्रर  को  तो  जेलखाने  में
 में  भेज  सकते  हैं  किन्तु  पूंजीपतियों  को  नहीं  भेज
 सकते  हैं,  नौकरणशाहों  को  नहीं  भेज  सकते  है  t
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 इसी  प्रकार  से  अभी  हाल  मे  इन्शोरेस

 एम्प्लाईज  की  एक  दिन  की  साकेतिक  हडताल  हुई।
 उनकी  माग  है  कि  बोनस  दो,  दूसरी  सहूलियते  दो,

 हाउस  रेन्ट  बढाओ  और  सबसे  बडी  माग  है  कि  उन

 की  यूनियन  को  मान्यता  दो  ।  आप  मान्यता  क्‍यों

 नही  देते  है
 ?  उसी  तरीके  से  आप  झाल  इन्डिया

 प्रोविडेन्ट  फड  एम्प्लाटज'  फेडरेशन  को  मान्यता

 नहीं  देते  उनके  रीजनल  एम्प्लाईज  यूनियन  को

 भी  भान्यता  नहीं  देते  ।  क्यों  नही  देते  ?  वे  तो

 कर्मंचारियों  के  स्वमान्य  प्रतिनिधि  है,  दूसरा  और

 कोई  नहीं  है  ।  आप  दलाल  यूनियनों  को  ही
 मान्यता  दे  रहे  है।  इसी  प्रकार  से  बोकारो  स्टील

 इइस्ट्री  म ेगडबडी  चल  रही  है  एच०  ्  सी०  राची
 के  मजदूरों  पर  हमले  हो  रहे  है,  उनका  सरपेन्शन

 हो  रहा  है  1  भूख  हइताल  चल  रही  है।  बोछा रो
 में  फैब्रिकेशन  का  काम  बन्द  कर  दिया  गया  है
 और  उसे  दूसरे  स्टेट  में  भेज  दिया  गया  है  t

 कस्ट्रकशन  के  मजदूरों  वी  बहाली  आपरेशन  मे

 नही  वी  जा  रही  है  1  (व्यकधान)
 oe

 दिल्‍ली  के  कालकाजी  में  जो  डी०  पी०
 कालोनी  है  उसका  नाम  आप  चितरजन  पार्क

 करिए  |  सी  आर.  दास,  देशवधु  चितरजन  दास

 हमारे  देश  की  बडी  हस्तियों  मे  हुए  है।  उन्होने  देश
 की  आजादी  के  लिए  जो  कुर्बानिया  की  है  वह
 सुनहरे  अक्षरों  में  देश  के  राष्ट्रीय  सम्राम  मे  अकित

 है।  तो  क्‍या  वजह  है  कि  आप  उनके  नाम  पर

 एक  पार्क  भी  नहीं  बनवा  सकते  ?  में  चाहूगा  कि
 मत्री  महोदय  यही  एलान  करें  कि  उस  कालोनी
 का  नाम  देशवधु  चितरजन  दास  पार्क  होगा  |

 इन  शब्दों  क॑  साथ  मे  आपको  धन्यवाद  देता  हू  ।
 I  beg  to  move  :

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re.  }.

 [Failure  to  fix  uniform  wages  for
 agricultural  laboures  (4).

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re.  LW

 [Need  to  fix  mmimum  wage  of
 agricultural  labourers  mm  Bihar  at
 rupees  four  per  day  co)
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 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re  I,

 (Failure  to  change  the  anti-labour
 and  pro-capitalist  policy  of  the
 Government  (43))

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re  L

 (fatlure  to  grant  need  based  mint-
 mum  wage  to  the  industrial  and
 other  workers  (44)),

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re  I,

 {Unsatisfactory  working  of  the
 Labour  Advisory  Committees  consti-
 suted  by  State  Governments  (45)].

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re  1

 [Undue  delay  mn  the  registration  of
 the  Unions  (46)J

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re  .

 {Failure  to  mplement  the  policy  of
 one  Union  for  one  Industry  (47).

 Thai  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re.  lL

 {Tailure  to  implement  the  declared
 policy  of  participation  of  labour  in
 the  management  of  public  sector
 industries  (48)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re.  I

 [Failure  to  enforce  obligatory  imple.
 mentation  of  the  recommendations
 of  wage  boards  (49).



 39  DG.  Min.  of

 [Shri  Ramavatar  Shastri]
 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  Re  LL

 [Policy  of  imposing  INTUC  on
 labour  unions  though  they  do  not
 enjoy  the  support  of  workers  (50)].

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  Re  Le

 [Failure  to  abolish  the  existing  cont-
 ract  system  prevalent  in  the  mines
 of  Bihar,  Orissa  and  other  States
 (St)].

 That  the  Demand  unde:  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Lmployment  be
 reduced  to  Re  I.

 [Failure  to  take  Icgal  action  against
 the  employers  nolding  up  paymcnt
 of  the  accumulated  provident  fund
 of  the  workers  (52)].

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Lmployment  be
 reduced  ta  Re  te

 {Failure  to  give  recognition  to  the
 trade  unions  enjoying  majority
 support  of  labourers  (53)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re.  b

 {Failure  to  introduce  secret  ballot
 system  to  varify  the  claim  of  labour
 unions  to  represent  the  labour  (54)).

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  96
 reduced  to  Re.  I.

 (Fatlure  to  give  at  least  8.33  per
 cent  bonus  (55)].

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re.  1,

 {Failure  to  give  living  wage  to  the
 agriculture!  labourers  (56).
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 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re.  AL

 [Undue  delay  in  enacting  gratuity
 legislation  (68).

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Cmployment  be
 reduced  to  Re.  1

 [Failure  to  enact  laws  preventing
 declaration  of  lock  outs  in  factories
 (69).

 That  the  Demand  unde:  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduccd  to  Re,  }

 [Failure  to  impose  a  ban  on  retrench-
 ment  m_  factorics,  mines  and
 industiial  establishments  (70)). ia

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  labour  and  Lmployment  be
 reduced  to  Re.  Ll.

 [Need  to  stop  for  ever  controversies
 relating  to  imposition  of  ban  on
 strikes  (TD.

 That  the  demand  under  the  head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 teduced  to  Re  1

 {Failure  to  implement  the  awards  of
 labour  tribunals.  (72)].

 That  the  demand  under  the  head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re,  I.

 [Need  to  extend  the  gratuity  laws  to
 construction  labour.  (73)].

 That  the  demand  under  the  head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re,

 [Need  to  take  stringent  action  against
 those  industrialists  and  factory-
 owners  who  fail  to  contribute  their
 share  to  the  provident  fund,  (74)].

 That  the  demand  under  the  head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  by  Rs,  100.



 33  DG.  Min.  of

 {Failure  io  accord  recognition  to
 Bokaro  Ispat  Kamgar  Union.
 (78)}

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  100.

 (Failuie  to  accord  recognition  to  the
 Hatia  Kamgar  Union  (79)).

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100

 [Failure  to  get  the  accumulated
 provident  fund  arrears  disbursed  to
 the  employees  of  Bihar  Small  Indust-
 ries  Corporation  Ltd,,  Patna  (80)],

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  100.

 {Failure  to  get  the  Provident  Fund
 arrears  disbursed  to  the  employees
 of  Bihar  Flying  Club,  Patna  (81).

 That  the  demand  under  the  hcad  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  100.

 {Fuilure  to  imployment  the  recommen-
 dations  of  Wage  Board  constituted
 for  Sugar  Mill  Workers  (82)1.

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  to  reduced  by  Rs,  100,

 [Failure  to  give  bonus  to  all  cate-
 gories  of  lubourers,  (83)].

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 {Failure  to  accord  recognition  to  the
 All  India  Provident  Fund  Employees
 Federation.  (88)).

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Failure  to  recognise  Bihar  Regional
 Provident  Fund  Employees  Union,
 (89).

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Rallure  to  get  a  building  constructed
 by  the  Bihar  Regional  Provident
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 Fund  Organisation  for  their  office  in
 Patna.  (90)),.

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 {Need  to  nominate  a  full  time  Chair-
 man  of  the  Central  Board  of  Trustees
 of  the  Employees  Provident  Fund
 Organisation  having  full  powers.
 on).

 That  the  demand  under  the  head  I  abour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Necd  to  accept  decisions  of  the
 Central  Board  of  Trustees  of  the
 Employees  Provident  Fund  Organi-
 sation  by  the  Government  (92)),.

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  100,

 {Need  to  increase  the  house  rent
 allowance  of  the  employees  working
 in  the  offices  of  the  Employees
 Provident  Fund  Organisation,  (93)],

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  00

 [Failure  to  06.४९  the  status  of  the
 Employees  Provident  Fund  Organi-
 sation  (94)].

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  Rs.  100.

 [Need  to  bring  the  scales  of  pay  of
 the  employees  of  the  Employees
 Provident  Fund  Organisation  at  par
 with  other  organisations  like  S.T.C.,
 M.M.T.C,  and  banking  industries,
 (95)).

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Emplopment  be  reduced  by  Rs.  100,

 [Need  to  pay  5  per  cent  additional
 house  rent  allowance  to  the  employees
 of  Employees  Provident  Fund
 Organisation  GO).
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 [Shri  Ramavatar  Shastri]
 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Need  to  prevent  merging  the  Emp-
 Joyees  State  Insurance  Corporation,
 (97).

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Need  to  facilitate  the  participation
 of  employees  representatives  in  the
 Central  Board  of  Trustees  of  the
 Employees  Provident  Fund  Organi-
 sation  (98)).

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Need  to  eliminate  burcaucratic  func-
 tioning  of  the  Employees  Provident
 Fund  Organisation  at  Delhi  and  other
 regional  offices  (99)}

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re.  Lh

 [Failure  to  extend  labour  laws  to
 Railway  employees.  (108),

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re  1d

 [Failure  to  check  such  activities  of
 employers  as  reguit  in  the  violation
 of  jabour  laws  and  to  punish  them
 for  their  acts.  (109)}

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 reduced  to  Re.  I,

 [Failure  to  solve  the  unemployment
 problem,  (110)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be  redu-
 ced  to  Re.  I,

 [Failure  to  provide  jobs  or  to  give
 unemployment  allowasice  to  the  unem-
 ployed  persons,  Qi}
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 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  provide  accommodation  to
 the  employees  workingin  the  Bihar
 regional  office  of  Provident  Fund,
 Patna,  (112))

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  get  the  arrears  of  accumu-
 lated  funds  paid  to  Mine  workers.
 (113),

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduccd  by  Rs.  100.

 [Failure  to  implement  the  recommen-
 dations  of  the  Wage  Board  constitu-
 ted  for  the  mine  workers,  (114)

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs,  100,

 [Failure  to  recognise  Coal  Workers
 Union,  Giridih.  115]

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  check  the  retrenchment  of
 more  than  ten  thousand  mica  workers
 in  Giridth  area,  (116))

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  00

 [Failure  to  abolish  the  contract
 system,  (17),

 That  the  Demand  nnder  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Failure  to  take  action  against  the
 employers  violating  Bonus  Act.  (118))

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 [Failure  to  give  as  much  bonus  to  the
 employees  of  the  State  Bank  of  India
 as  is  given  to  the  employees  of  other
 Banks  (119)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 [Encouragement  to  set  up  puppet  and
 rival  unions  in  banks,  (I20)]
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 That  the  Demand  under  the  Head  Labou:
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  put  an  end  to  the  anti-
 Jabour  policy  of  the  managers  of  the
 Andhra  Bank  Limited.  121)

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  00

 (Failure  of  welfare  programmes  for
 mine  labourers.  (122))

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  100.

 [Failure  to  get  wages  etc.  paid  to  the
 workers  of  Pradip  Lamp  Works,
 Patna  City  as  prescribed  under  the
 law.  (123)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  100,

 [Failure  to  accord  recognition  to  the
 untons  of  hospital  workers.  (124))

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 (Failure  to  get  the  demands  of  shop-
 workers  regarding  their  service  con-
 ditions  acceded  to.  (125)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Dapart-
 ment  of  Rehabilitation  be  reduced  by  Rs.
 100.

 (Failure  to  find  out  8  satisfactory
 solution  of  the  problems  of  refugees.
 (126)}

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Rehabilitation  be  reduced  by  Rs,
 100,

 Failure  to  regularise  the  refugees
 squatters  colonies.  (R27)

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  fulfil  the  assurance  given
 by  the  Labour  Minister  regarding  not
 taking  any  action  against  ten  thou-
 sand  railway  workers  of  Barauni-
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 Garhara  on  their  calling  off  the  strike
 in  April,  1971,  (128)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 [Need  to  apply  uniformity  all  over  the
 country  the  principles  agreed  upon  by
 All  India  Trade  Union  Congress,
 Indian  National  Trade  Union  Con-
 gressand  Hind  Mazdoor  Sabha  in
 regard  to  grant  of  recognition  to
 Unions.  (129)]

 SHRI  9.  K.  PANDA  (Bhanjanagar):  I
 beg  to  move  :

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  enact  laws  to  ensure  need
 based  minimum  wage  to  the  agricul-
 tural  labour,  (:3)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re.  dl

 [Failure  to  implement  recommenda-
 tions  of  the  Second  Wage  Board  for
 sugar  Industries,  in  general  and  in  the
 Aske  Cooperative  Sugar  Industries
 in  particular,  (23)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re  I,

 [Failure  to  prevent  lay  off  of  more
 than  40  workmen  of  the  Aske
 (Orissa)  Coorperative  Sugar  Indus-
 trirs  according  to  Sugar  Wage  Board
 recommendations,  (24)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Empinyment  be  reduced  to  Re.  I,

 [Failure  to  follow  up  steps  for  imple-
 menting  the  bonus  formula  declared
 by  the  Labour  Ministry  (25)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to,  Rs.  .

 {Failure  to  implement  the  provisions
 of  the  Bonus  Act  in  general  and  in
 the  Aske  Cooperative  Sugar  Indus-
 tries  (Osissa)  in  particular.  (26)}
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 [Shri  0.  K.  Panda]
 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re.  !.

 [Failure  to  provide  the  minimum
 bonus  to  the  workers  of  the  mines
 and  Sugar  industries  in  Orissa.  (27)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Need  to  provide  need  based  mini-
 mum  wage  to  industrial  workers.
 (28)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  fix  minimum  wage  for
 agticulural  labour  by  enacting  suita-
 ble  labour  laws.  (29)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs,  100,

 {Failure  to  give  recognition  to  unions
 enjoying  support  of  the  majority  of
 workmen  in  industrial  units.  30)7

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  100.

 {Need  to  introduce  secret  ballot  to
 determine  representation  of  labour
 unions  for  purposes  of  according
 recognition,  GD)

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Need  to  prevent  attempts  by  INTUC
 at  securing  dominance  in  all  indus-
 tries  by  granting  recogmtion  INTUC
 led  unions  to  the  exclusion  of  other
 unions  enjoying  majority  support
 without  varifying  the  genuineness  of
 membership.on  record.  (32)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  300

 {Need  to  grant  recognition  to  the
 Hardwar  Heavy  Electricats  Workers
 Association  affiliated  to  AITUC.
 3a}
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 Tkat  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Need  to  abandon  the  practice  of
 gtanting  recognition  based  merely  on
 varification  of  membership  on  record.
 (341

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 (Failure  to  provide  health  centre  for
 workers  of  Joyshree  Chemicals  Indus-
 tries  Ltd  ,  and  Ganjam  Chlorinator
 Ltd.,  at  Ganjam  in  Orissa.  (35)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labow
 and  Emyloyment  be  red:  ced  by  Rs.  100.

 [Need  to  ensure  joint  control  of  the
 industries  in  gencral  and  the  public
 undertakings  in  particular  by  labour
 and  management  representatives  from
 workshop  to  planning  and  production
 stages.  (36)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Failure  to  enforce  the  declared  policy
 of  participation  of  labour  in  manage-
 ment  in  public  undertakings  and  also
 in  private  industries.  (37)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Need  to  rehabilitate  thousands  of
 Adivasi  workers  rendered  jobless  due
 to  closure  of  the  Mines  at  Mahisa-
 suni  in  Mayurbhanj  district  and  other
 mineral  producing  districts  in  Orissa.
 (38)}

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Failure  to  abolish  contract  labour
 system  in  the  mines  of  Orissa  and
 Bihar,  Q2)3

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Emploympnt  be  reduced  by  Rs.  100,

 [Failure  to  rehabilitate  Adivasi  girls
 in  Mayurbhanj,  Keonjhar  and  Kora-
 put  who  had  been  thrown  out  of
 employment,  (40)
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 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Bmployment  be  reduced  by  Rs  00

 {Need  to  rehabilitate  526  men  of
 security  force  0  HSL  at  Rourkela
 immediately  (41)

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs  00

 [Need  to  probe  into.  the  assault  on
 four  workers  of  Hardwar  Hcavy
 Electricals  Workers  Association  m
 connection  with  recognition  of  theit
 union  issuc  (42)

 SHRI  P  M  MEHTA  (Bhavnagar)  I  beg
 to  move

 Phat  the  Demand  under  the  Hird  Depart-
 ment  of  Labour  and  Lmployment  be
 reduced  to  Re  !

 {Failure  to  apply  labour  laws  to
 Railway  employees  and  other  public
 undertakmge  workers  (57)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Dupart
 ment  of  Labour  and  [Employment  be
 reduced  to  Re  |

 [Failure  to  implement  gains-,haring
 in  public  Sector.  (58)]

 That  the  Demand  wnder  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 teducee  to  Re  4

 [Failure  to  settle  the  rssue  of  bonus  to
 the  workers,  (59)]

 That  the  Demand  uuder  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Employment  be
 seduced  to  Re  I.

 {Fauure  to  implement  the  workers’
 participation  in  management  schemes
 ())

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Labour  and  Emnloyment  be
 reduced  to  Re  I

 {Failure  to  compensate  the  indus-
 trial  workers  of  Maharashtra  and
 @uyjarat  States  for  the  wages  lost  due
 to  power  crisis  (6D)
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 DR  LAXMINARAIN  PANDEY  (Mand-
 saur)  I  beg  to  move

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Fmployment  be  reduced  to  Re  LL

 [Delay  in  implementing  the  bonus
 procedure  prescribed  by  the  Labour
 Ministry  (62))

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re  !

 (Failure  to  check  the  arbstrary  ‘util
 sation  of  Labour  Provident  Fund  by
 the  Directors  of  vatious  industrial
 organisations  (63)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduccd  to  Re

 {Failure  to  give  benefit  of  the  recom-
 mendations  of  the  Second  Suga:  Wage
 Commission  to  the  sugar  mill  workers
 up  till  now  (64)

 That  the  Demand  unde:  the  Head  Labour
 and  Tinployment  be  reduced  to  Re  t

 [failure  to  check  the  regular  violation
 of  labour  laws  by  various  industrial
 establishments  (65)}

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re  |

 Delay  in  implementing  the  system
 of  according  recognition  to  the  labour
 organisation  by  secret  ballot  (66)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  to  Re  |

 {Delay  m  giving  tecognition  to  the
 AllIndia  Labour  Union  as  an  all
 India  labour  organisation,  (67))

 DINEN  BHATTACHARYYA
 I  beg  fo  move

 SHRI
 (Serampore)

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Rehabilitation  be  reduced  by  Rs
 400

 {Need  to  regulartes  all  the  refugee
 syuatters  colones  in  West  Bengal
 (75)
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 {Shri  Dinen  Bhattacharyya}  That  the  demand  noder  the  Head  Labour

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Rehabilitation  be  reduced  by  Rs.
 100,

 (Need  to  write  off  all  the  outstanding
 house  building  loans  of  the  poor  and
 middle  class  refugees  in  West  Bengal.
 (76)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Depart-
 ment  of  Rehibilitation  be  reduced  by  Rs.
 100.

 {Need  to  grant  adequate  funds  for
 the  proper  development  of  refugee
 squatters  colonies  in  West  Bengal.
 (77)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Need  for  introducing  need  based
 national  minimum  wages  for  all  cate-
 gories  of  workers,  (84)]

 That  the  Demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Need  for  total  abolition  of  contract
 labour.  (85)}

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 {Need  to  provide  job  to  the  unem-
 ployed  or  to  grant  unemployment
 dole  to  the  unemployed  labour.  (86)]

 That  the  demand  under  the  head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs,  100,

 {Need  to  create  employment  poten-
 tials  for  the  rural  poor  and  tolling
 people  all  over  the  country.  (87)]

 SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL  :  I  beg  to
 move  :

 That  the  demand  under  the  Mead  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  prevent  unregistered  union
 to  make  agreement  at  Nimcha  Col-
 liery,  Ranigunj,  by  which  700  perma-
 nent  workers  were  retrenched  (100)

 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Faiture  to  take  firm  stand  for  imple-
 menting  Coal  Wage  Board  award
 regarding  D.  A.  and  wages  in  most
 of  the  Collieries  cf  Asansol  area
 (101)

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 LFailure  to  protect  the  workers  right
 to  join  any  union  of  their  choice.
 (102))

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Failure  to  take  any  action  against
 the  anti-social  elements  who  prevent
 hundreds  of  trade  unions  workers
 from  joining  their  duties  in  factories
 (103)]

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100,

 {Failure  to  take  action  against  per-
 sons  involved  in  corruption  charges
 on  the  basis  of  Dauphara’s  report
 submitted  to  the  Ministry.  (104),

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  take  any  step  to  prevent
 forcible  occupation  of  300  offices  of
 Registered  Trade  Unions  by  the  anti-
 social  elements  in  the  presence  of  the
 police  in  West  Bengal  (105)

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 [Failure  to  execute  the  Government
 order  regarding  ban  on  purchase  of
 coal  from  the  Collieries  that  failed
 in  implementing  the  Coal  Wage
 Board  award,  specially  for  Railways.
 (106).

 That  the  demand  under  the  Head  Labour
 and  Employment  be  reduced  by  Rs.  100.

 {Failure  in  implementing  tripartite
 labour  conference  recommendation
 regarding  re-opening  of  closed  facto-
 ries  (107).
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 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  The  Cut
 Motions  ate  also  before  the  House,

 SHRI  RAJA  KULKARNI  (Bombay-North
 East):  Sir,  the  role  played  by  the  organised
 working  class  last  year  during  the  national
 emergency  deserves  congratulations  from  the
 whole  soecity.  The  Prime  Minister  has  al-
 ready  expressed  her  appreciation  of  the  role
 played  by  the  working  class  during  the  national
 emergency  and  during  97l  as  a  whole.  Today
 the  working  class  in  India  has  not  only  stood
 the  test  of  its  patriotic  feelings  and  emotions,
 but  has  emerged  as  a  most  progressive  force  in
 the  society,  which  is  on  the  threshold  of  social
 and  economic  transformation  along  democratic
 lines,

 5.53  hrs.
 (Sart  R.  D.  BHANDARE  in  the  Chair]

 If  the  society  is  looking  to  the  working
 class  as  the  most  progressive  force  for  the
 future  of  democracy,  there  is  a  necessity  on
 the  part  of  the  Labour  Ministry  to  create  con-
 ditions  enabling  the  working  class  to  shoulder
 the  responsibilities  that  have  been  thrown  upon
 it  in  asking  to  play  an  effective  role  in  the
 social  and  economic  transformation.  It  is  our
 experience  during  the  last  two  years  that  the
 evolution  9  the  labour  policy  does  not  show
 all  the  symptoms  of  the  realisation  on  the  part
 of  the  Labour  Ministry  to  make  the  working
 class  play  its  role  effectively.  Whether  it  is  a
 question  of  organising  the  soctal  security
 measures  or  labour  welfare,  or  educational
 measures  or  industrial  relations  or  legislative
 protection,  in  all  these  aspects,  the  labour
 policy  has  been  very  slow  in  its  development
 growth  to  create  appropriate  institutions.
 Today  in  the  industrial  field  we  are  thinking
 of  doing  away  with  the  948  and  956  indus-
 trial  policy  resolutions,  which  were  probably
 the  basis  of  our  existing  Iabour  policy  during
 the  last  20  years.  The  industrial  policy  is
 now  being  completely  overhauled  and  changed.
 But  we  have  no  clear  picture  of  the  new  labour
 Policy  which  is  required  for  the  socio-econo-
 mic  transformation  of  our  people.

 We  have  been  hearing  criticism  from  the
 Opposition  parties.  Everything  that  the  ruling
 Party  does,  is  labelled  as  capitalist  based  and
 aoti-labour,  Working  class  cannot  plan  the
 role  of an  opposition  party.  It  is  its  duty  to
 Give  &  proper  and  positive  shape  to  the  labour
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 policies  of  the  government.  Today  there  is
 no  such  question  for  the  Indian  labour  to  act
 asa  permanent  opposition  force  to  the  govern-
 ment’s  labour  policy.  The  Indian  labour  working
 class  has  to  act  in  both  capacities—it  should  co-
 Operate  whole-heartedly  with  the  government
 it  its  evolution  of  the  new  policy  ;  at  the  same
 time,  it  should  have  the  freedom  to  oppose  and
 express  resentment  against  any  policy  which
 according  to  the  working  class,  is  not  very
 Progressive.  So,  the  policy  of  support  and
 the  policy  of  opposition  should  be  treated  as
 two  sides  of  the  same  policy.  It  is  a  dinamic
 role.

 When  we  Ivok  at  the  evolution  of  the
 Jabour  policy  of  our  country,  what  do  we  see
 today  ?  We  have  been  told  that  an  experi-
 ment  is  being  made  for  the  last  so  many  years
 of  associating  labour  in  the  industrial  manage-
 ment.  We  have  been  told  that  in  about  80
 establishments  the  joint  management  councils
 have  been  established.  We  have  been  told
 that  in  the  public  sector,  governtnent  has
 taken  a  decision  to  appoint  labour  nomines,
 union  rcpresentatives,  on  the  Board  of  Direc-
 tors  of  companies.  Although  these  measures
 are  progressive  in  their  content,  they  are  com-
 ing  too  late.  Today  the  situation  is  slipping
 out  of  the  hands  of  the  Labour  Ministry.  So,
 they  must  think  of  measures  which  are  appro-
 priate  for  the  situation  of  today.

 When  we  look  at  our  national  economy
 today,  we  find  that  industrial  production  is
 Stagnaling  Then,  what  is  the  appeal  to  the
 working  class  to  help  in  production  ?  It  is
 no  use  telling  them  that  we  will  give  them  one
 post  of  director  in  the  board  of  directors  or
 membership  of  the  joint  production  committee
 or  a  share  in  the  increased  production  when
 the  production  goes  up.  All  the  existing
 schemes  are  out-dated.

 Take  the  field  of  agriculture.  We  are
 talking  of  land  reforms  which  have  gone  to  the
 extent  of  putting  a  ceiling  on  land  holdings.
 An  urban  ceiling  on  property  is  also  coming
 up.  Thus  the  concept  of  property  ownership
 in  land  and  buildings  is  undergoing  a  change.
 Can  the  Labour  Ministry  not  take  the  initia-
 tive  for  putting  a  restriction  or  changing
 ownership  concept  in  share-holdings  in  indus+
 trial  undertakings  ?  I  think  the  time  has
 come  for  evoiving  a  scheme  for  industrial  self.
 government.  Within  the  present  structure  of
 management  of  industries,  be  it  joint  stock
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 company,  autonomous  corporation  or  depart-
 mentally  run,  it  is  very  difficult  to  enthuse  tbe
 workers  to  take  responsibility  for  raising  pro-
 duction  to  the  level  required.

 Decentralisation  of  power  for  rurat  deve-
 lopment  has  already  taken  ptace.  The  Zalla
 Parishads  are  entrusted  with  the  task  of  rapid
 rurat  economic  development.  The  decision
 making  execution  of  plans  for  economic  deve-
 lopment  have  been  given  to  the  elected  repre-
 sentatives  at  the  district  level.

 6  ltrs.
 Similarly,  in  regard  to  civic  matters,  we

 have  the  Municipalitics  Act  and  elected  citizens
 have  been  given  the  right  of  decision-making
 and  execution  of  thcir  development  plans  and
 the  solution  of  their  civic  problems  or  the
 problems  of  their  own  town  When  there  5
 self-government,  whether  it  is  local  self-
 government  or  rural  economic  development,
 can  we  not  think  of  an  industrial  self-govern-
 ment  by  evolving  a  ncw  patlern,  a  new  struc-
 ture,  of  business  organisation,  public  or
 private  ?  2  am  not  saying  that  we  kecp  the
 zila  parishad  structure  or  the  municipal
 stricture.  But  elected  representatives  of  the
 workmen  and  even  of  other  interests  concerned
 should  have  the  freedom  to  take  decisions
 about  production,  the  wealth  to  be  produced,
 the  distribution  of  profits  and  everything.
 They  #hould  have  the  executive  and  legislative
 powers,  Industrial  self-government,  industry-
 wise,  at  the  ational  and  the  State  levels  is  a
 new  pattern  and  a  new  structure  that  must
 corre.  That  alone  will  enthuse  the  workers.
 That  is  the  new  concept  which  the  Labour
 Mihistry  must  start  thinking  of  evolving.  If
 they  thittk  on  these  lines,  all  the  other  pro-
 blems  will  not  pose  so  much  of  &  difficulty  as
 they  are  dovng,

 There  is  a  field  for  immediate  application
 of  this  idea  of  self-government.  I  would  like
 to  point  out  that  inside  the  Labour  Ministry
 they  have  got  a‘umber  of  service  organisations.
 lam  not  tatking  of  extending  or  introducing
 industrial  self-gdvemmment  in  manufacturing
 and  other  commercial  concerns,  Though  f
 would  like  it,  #  cam  begin  at  a  late  stage.  But
 why  not  begin  with  the  self-government
 stractore  in  the  service  organisations,  like  the
 Employees’  State  Insurance  Corporation  ?
 Whi.  do  you  wart  @  bureaucratic  structure  to
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 run  the  service  organisations  Hke  the  ESI,
 Provident  Fund,  Family  Pension  Schemé,
 Factory  Legislation,  Factory  administration,
 Workers’  Education  etc  ?  Why  do  you  want
 these  bureaucratic  organisational  structure  to
 run  service  organisations  for  labour  ?  I  would
 request  the  Labour  Ministry  to  give  serious
 thought  to  the  proposal  of  evolving  some  kind
 of  a  self-government  structure,  a  new  kind  of
 a  pattern,  to  resolve  all  these  problems.

 The  Employees’  State  Insurance  Scheme
 is  meant  for  industrial  workers  but  inside  the
 scheme  itself  there  is  0  much  bureaucracy  in
 decision  making  that  thonsands  of  employees,
 who  are  employed  in  the  Employces’  State
 Insurance  Corporation,  had  to  go  on  strike
 not  out  of  their  own  will  but  because  the
 industrial  relations  in  a  service  organisation
 like  the  Employees’  State  Insurance  Corpora-
 tion  are  straincd  not  because  the  employees
 are  bad  or  because  they  lack  patriotism  or  the
 service  attitude  but  because  the  pattern  of
 organisation  ts  something  rotten  at  the  roots.
 Therefore  I  would  request  the  Labour  Ministry
 to  pay  attention  to  thiy  and  evolve  some  kind
 of  a  new  pattern.

 Then  I  would  come  te  the  question  of
 industrial  relations.  We  have  been  told  on
 the  floor  of  thts  Purlament  as  well  as  in  the
 report  of  the  Labour  Ministry  that  the  Ministry
 has  received  the  report  of  the  three  major
 Organisations  giving  a  consensus  on  hew  to
 elect  a  recognised  union,  collective  bargaining
 as  a  method  for  solving  industrial  disputes  and
 the  appointment  of  a  national  council.  Of  all
 these  three  the  impact  must  be  understood
 properly  because  we  feel  that  the  Labour
 Ministry  has  yet  to  take  full  cognisances  of  the
 implications  of  the  emerging  labour  movement
 in  our  country.

 The  labour  unity  is  welcome.  The  united
 labour  id  this  country  will  play  not  oaly  the
 progressive  force  but  the  most  effective  force
 in  the  social  and  economic  transformation.  We
 want  not  only  these  three  organisations  but  all
 the  working  class  is  united  as  early  as  possible
 for  helping  the  social  and  economic  transfor-
 mation  along  with  democratic  lines  as  enuncia-
 ted  by  the  Congress  under  the  leadership  of
 our  Prime  Minister.

 At  the  same  time,  we  must  Know,  that
 merely  on  the  basis  of  the  fact  of  Iabour
 unity  having  been  aghieved  ह उ  not  the  Labour
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 Minktry  take  It  so  easy  that  it  can  immediately
 bring  a  new  labour  legislation.  Government
 must  first  agree  that  the  present  Industrial
 Labour  Disputes  Act  needs  to  be  scrapped
 because  it  was  meant  to  prevent  iadustrial
 strikes.  It  has  failed  in  its  purpose  during  the
 last  20-25  years.  The  strikes  are  not  prevented.
 The  rate  at  which  they  have  come  and  they
 have  come  with  vengeance,  in  spite  of  the
 Industria!  Disputes  Act.  The  number  of
 strikes  has  gone  up.  There  were  fields  in
 which  strikes  could  not  be  imagined.  But  now
 strikes  are  taking  place  in  the  fields  and
 services  where  they  could  not  be  imagined  4
 few  years  ago.

 lam  sure  Goversment  will
 thing  about  moratorium  on  strikes  I  know
 that  the  Labour  Min  ster  has  clarified  that
 there  is  no  idea  of  putting  a  ban  on  strikes,
 It  is  good.  The  question  is  of  avoiding  strikes
 or  creating  conditions  where  strikcs  would  not
 be  necessary.  We  would  like  the  Labour
 Ministry  to  apply  its  mind  for  bringing  a  new
 legislation  based  on  collective  bargaining.
 What  is  required  for  this?  The  collective
 bargaining  agency  procedure  is  only  ons  aspect.
 The  Government  is  still  grappling  with  the
 problem  as  to  what  is  its  role  in  the  settle-
 ment  of  industrial  disputes.  The  united  labour
 movement  and  even  the  employers  today  are
 saying,  ‘Leave  everything  to  us.  The  Govern-
 ment  should  not  interfere.”  What  then  is  the
 Government’s  role  in  the  settlement  of  indus-
 trial  disputes  ?  Is  then  the  Government’s  role
 in  the  settlement  of  industrial  disputes,  that
 of  a  night  watchman  who  has  no  right  to
 interfere  or  entcr  the  house,  but  protect  it
 from  outside  disturbance  of  law  and  order
 while  the  inmates  of  the  house  can  do  any-
 thing  inside,  Amongst  them,  they  can  fight;
 they  can  do  anything,  But  the  night  watchman
 has  oly  to  perform  the  duty  of  law  and  order
 from  outside.  He  has  no  right  to  go  in  and
 tell  them  or  advise  them  to  do  any  thing,

 forget  the

 So,  is  it  the  night  watchman’s  role  that  the
 Labour  Ministry  is  going  to  play  in  the  collec-
 tive  bargaining  or  is  it  going  to  play  the  role
 of  an  umpire  who  lays  down  the  ruics  and
 ask  the  partiesto  play  the  game  according
 to  the  rules  and  give  the  whistle  when  any-
 body  cominits  8  breach  of  the  rules  and
 take  congizance  of  it  ?

 My  fear  i»  that  just  as,  to  decide  the
 policy  on  collective  bargaining  agency,  the

 VAISAKHA  32,  4894  (SA  KA)  Labour  and  Rehab.  4t0

 ballot  or  verification,  it  took  more  than  a  year.
 the  Government  will  take  more  than  another
 year  to  decide  the  role  in  the  settlement  of
 industrial  disputes,  Let  the  Government  tell
 us  whether  they  want  to  play  the  role  of  an
 umpire  or  a  night  watchman  or  a  driver  of  a
 bus  taking  the  passengers-workers  and  employe-
 es—in  the  direction  and  at  a  speed,  the  driver
 ie,  the  Government  decides.  The  Labour
 Ministry  as  a  driver  of  a  bus  of  the  national
 economy  will  take  them  in  the  way  it  likes,
 according  to  the  Government  policy  laid  down.
 So,  it  is  for  the  Labour  Mhnistry  to  decide
 whether  they  want  to  play  the  role  of  a  driver
 of  a  bus,  or  of  an  umpire  in  &  match,  or  of  a
 night  watchman.  They  must  decide  some  kind
 of  a  role  becausc  sometimes  the  labour
 Ministry's  role  becomes  very  difficult.

 The  Govermment  itself  is  a  big  employer
 these  days,  There  are  99  public  sector  upder-
 takings  and  they  have  more  than  6  lakh
 workmen,  apart  from  the  departmentally-run
 undertakings,  in  these  public  sector  under-
 takings.  The  Labour  Ministry  says  that  the
 public  sector  management  should  become  a
 model.  The  public  sector  management  as
 well  as  the  employing  Ministry  do  not  listen  to
 the  Labour  Ministry.  Here  the  Labour
 Ministry  must  influence  the  other  Ministries
 and  must  hecome  effective.  We  would  like  to
 know  what  is  the  plan  of  the  Labour  Ministry
 to  become  healthy,  strong  and  effective  to
 influence  the  Steel  Ministry,  the  Petroleum
 Ministry,  the  Railway  Ministry  and  the  other
 employing  Ministries  in  the  Government  and
 not  to  abide  by  their  advices  and  ask  the
 Unions  to  follow  their  advices.  We  have  one
 instance,  which  I  want  to  quote,  about  the
 clash  between  the  Labour  Ministry  and  the
 other  employing  Ministries.  The  Labour
 Ministry,  in  consultation  with  all  the  public
 sector  management,  decided  in  963  that  there
 should  be  model  promotion  rules.  A  model
 promotion  procedure  was  to  be  evolved.  The
 decision  was  taken  in  +1963.  In  1967,  afier
 four  years,  some  principles  for  promotion
 were  evolved.  After  evolving  these  principles,
 what  the  Labour  Ministry  did  was  to  send
 one  copy  to  the  Bureau  of  Public  Enterprises
 and  another  copy  to  the  Ministry  of  Industrial
 Development.  These  Ministries,  without  com-
 ments,  without  any  follow-up  work,  just  sent
 those  copies  to  the  public  scctor  undertakings
 concerned,  For  two  years  there  was  no  follow-
 up—not  even  in  1969,  Another  advice  went
 from  the  Ministry  9f  Industrial  Development
 when  there  wasa  hue  and  cry  from  every-
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 body  as  to  what  had  happened  to  the  promo-
 tion  principies.  Till  today  one  does  not  know
 whether  there  exist  model  promotion  rules,
 whether  they  are  followed  and  implemented
 by  the  public  sector  undertakings.  If  this  is
 the  way  the  public  sector  is  going  to  be  have,
 it  would  be  very  difficult  for  the  Indian
 working  class  to  take  pride  in  the  development
 of  the  public  sector,  We,  with  all  eagerness
 and  the  willingness  to  cooperate,  would  like  to
 say  this  ;  let  not  the  old  concepts  of  manage-
 rial  rights  and  the  old  concepts  of  management
 functions  come  in  the  way  of  the  public  sector
 in  the  onward  march  of  trade  union  movement
 in  this  country.

 st  अमरनाथ  विद्यालंकार  (चंडीगढ़)  :
 सभापति  महोदय  जहां  तक  लेबर  पिनिस्ट्री  का

 ताल्लुक  है  और  हमारे  वर्तमान  मत्ती  महोदय  का

 ताल्लुक  है,  मैं  उनको  बधाई  देना  चाहता  हूँ,  इस
 बात  के  लिए  कि  उन्होंने  लबर  रिलेशन्स  को  बेहतर
 बनाने  के  लिए,  ट्रेड  यूनियन्स  के  आपम  के  जो

 झगड़े  है  उनको  दूर  करने  के  लिए  और  एक  अच्छी

 सुछझी  हुई  नीति  अपनाने  के  लिए  कोशिश  की  1
 अच्छी  नीति  अपनाने  के  लिए  उन्होंने  काफी  परि-
 श्रम  किया  है।  मंत्री  महोदय  स्वयं  मजदूरों  के
 साथ  और  मजदूरों  की  यूनियनों  के  साथ  सम्बन्ध
 रखते  हैं  और  उनको  उस  क्षेत्र  का  काफी  तजुर्बा
 है।  बह  उस  तजुर्बे  की  अपने  इस्तेमाल  थे  छाए  है
 और  उन्होंने  इस  बात  का  काफी  प्रयत्न  किया

 है  कि  लेबर  भिनिस्ट्री  बहुत  अच्छी  तरह  से  आगे
 कदम  बढ़ा  सके  t

 विरोधी  दर  की  तरफ  से  अभी  जो  बकता
 बोल  रहे  थे  उन्होंने  काफी  नुक्ताचीनी  की।
 लेकिन  उनकी  एक  ही  पुरानी  रट  है,  जो  कि

 बहुत  पुराने  जमाने  से  चलती  आ  रही  है  कि  मंत्री
 महोदय  और  सरकार  देश  मे  बिड़छा,  टाटा  और
 डालमियां  को  मजबूत  करना  चाहते  है।  उन्होंने
 इस  प्रकार  से  सरकार  की  नीति  के  ऊषर  आरोप
 लगाया  मैं  समझता  हूं  कि  यह  उन  छोगों  की
 एक  पुरानी  आदत  बन  गई है  भाज  सरकार  की
 नीति  महू  नहीं  है  कि  बहू  टाटा,  बिडलावा
 डालमिया  को  सजबूत  करे  या  किसी  सरमायेद।र
 को  ताकत  दे,  और  जहां  तक  मजदूरों  और  उनका
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 मामरा  हो,  उसमें  सरक।र  दखल  देकर  मजदूर
 बे  को  कमजोर  बनाये  1  यह  बिल्कुल  गलत  बात

 है।  लेकिन  चूकि  यह  कांकरेट्‌  सब्जेक्ट  है,  हो
 सकता  है  कि  कुछ  स्टेट्स  में  इस  तरह  की  नीति
 अपनाई  जाती  हो  t  कई  मंत्री  हो  सकते  हैं,  कई
 व्यक्ति  हो  सकते  है,  जो  इस  बात  के  लिए  तैयार
 न  हों  कि  हमने  जी  नीति  अपनाई  है  कि  हम  को
 समाजवाद  की  तरफ  बढ़ना,  है  ।  वे  लोग  इस  में  कुछ
 रुकावट  भी  डालते  है,  लेकित  इसके  लिए  केन्द्रीय

 मन्त्री  मण्डल  को  दोष  देना,  मैं  समझता  हूं,  व्यर्थ

 है  1
 इतना  कहने  के  बाद  भी  मैं  यह  महसूस  करता

 हूँ  कि  अगर  हम  को  समाजवाद  की  तरफ  बढ़ना
 है  तो  उत्पादन  द्वारा  उपलब्ध  सम्पत्ति  का  सबसे
 अधिक  लाभ  आज  उन  लोगों  को  मिलना  चाहिए
 जो  शोषित  वर्ग  कहलाते  है।  उनको  शोषण  से

 मुक्ति  मिलनी  चाहिए।  वह  वर्ग  है  मजदूर  वर्ग

 चाहे  वह  इंडस्ट्रियक  मजदूर  हो  या  एग्रीकल्चरल
 मजदूर  हो  7  अभी  तक  हम  उनके  हृदय  में  यह
 भरोसा  पैदा  नही  कर  पाये  कि  वह  यह  समझे  कि
 उन  का  शोषण  किया  जा  रहा  है  और  नई  नीतिया
 अपनाई  जा  रही  है  तथा  उन  पर  पूरी  तरह  से
 अमल  हो  रहा  है  7  हम  उन  लोगो  में  यह  उत्साह
 पैदा  नहीं  कर  सके  कि  वह  ज्यादा  प्रोडक्शन
 करे  ।  हम  उन्हे  यह  विश्वास  नही  दिला  सके  कि
 जितनी  पैदावार  वह  बढ़ायेंगे  और  जितनी  देश  के

 लिए  इडस्ट्रियल  तरक्की  वह  करेंगे  उसमें  उनका
 क्या  स्थान  होगा  और  उनका  कितना  हिस्सा
 होगा

 इसी  वजह  से  आज  हमारे  मजदूरों  के  क्षेत्र
 में  काफी  कनरेस्ट  है।  मैं  कल  चण्डीगढ़  से  ह
 रहा  हूँ  t  वहां  पर  'में  डे!  मताया  गया।  वहां  पर
 जो  मजदूर  थे  सभी  ने  उस  दिन  को  उत्साह  से
 मनाया  i  उसमें  आई  एन  टी  यू  सी  के  लोग  भी
 थे,  सी  पी  आई  के  लोग  भी  थे  और  जितका
 सम्बन्ध  किसी  केन्द्रीय  संस्था  से  नहीं  वे  भी  थे  ।

 SHRI  S,  8.  GIRI  (Warangal)  ;  There  is
 no  quorum  in  the  House,

 MR,  CHAIRMAN  :  The  bell  is  being
 TUDgemees
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 Now,  there  is  qnrorum,  the  hon.  Member
 may  continue.

 aft  अमरनाथ  विद्यालंकार  :  सभापति  महो-
 द्य,  मैं  अभी  कह  रहा  था  कि  हम  मजदूर  वर्ग  सें
 भरोसा  पैदा  नहीं  कर  सके  1  मैं  समझता  हूँ  कि

 हमारे  श्रम  मंत्रालय  को  एक  डाइनेमिक  नीति
 अपनानी  चाहिए  जिससे  श्रम  मंत्रालयों  में,  चाहे  वह
 स्टेट्स  में  काम  बरते  हों  या  बे-द्र  म ेकाम  करता

 हो,  एक  उत्साह  आबे  और  वह  आगे  बढ़ने  के  लिए
 प्रयत्नशील  हों  ।  उनमें  यह  डाइनेमिज्म  हो  कि  मज-

 दूरों  के  रास्ते  में  जो  रुकावट  आयें  उनको  दूर
 करें।  आज  मजदूरों  को  यह  बात  महसूस  नहीं
 होती  ।  मैं  महसूस  करता  हूँ  कि  छोटी-छोटी  बुनि-
 यादी  बातें  जो  हैं  उनको  भी  हम  नहीं  कर  पाये

 हैं।  अभी  तक  हम  उन  को  सिक्‍योरिटी  आफ
 सबिस  नही  दे  सके,  उनको  भरोसा  नहीं  है  कि

 हमारी  सविस  कब  तक  चलेगी,  उनको  विश्वास

 नहीं  हो  पाया  है  कि  उनका  रिट्रेचमैंट  नहीं  होगा,

 ग्रेचुएटी  के  लिए  उनको  झगड़ना  पड़ता  हैं,  पे
 स्केल्स  के  बारे  में  कई  जगह  झगड़ा  चल  रहा  है।
 उनका  पे  स्केल  का  झ्षगड़ा  हल  नहीं  हो  पाया  है  |
 में  अभी  तलबाड़ा  गया  था  जहां  हमारा  इरिगेशन
 प्रोजेक्ट  बन  रहा  है।  हमने  देखा  कि  वहां  पर
 बर्क  बाजे  होता  है  1  वही  वर्क  चार्ज  को  पुराना
 कंसेप्शन  चल  रहा  है।  उनका  काम  चलता  रहता
 है  और  किसी  दिन  छुट्टी  कर  दी  जाती  है  ।  वहां
 लोग  रिट्रेंच  कर  दिये  जाते  है।  दस-दस,  पद्वह-
 पन्द्रह  वर्ष  काम  सीखते  है,  टेकनीक  सीखते  है  1
 उनके  बाद  जैसे  ही  काम  खत्म  हुआ  वैसे  ही  उन
 की  छुट्टी  कर  दी  जाती  है।

 जब  कोई  नया  प्रोजेक्ट  हाथ  में  लिया  जाता

 है  तो  उसके  लिए  नए  आदमी  रख  लिए  जाते  है,
 नए  सिरे  &  उनको  सिखाया  जाता  है।  मैं  चाहता

 हैं  कि  जब  एक  प्रोजैक्ट  खत्म  हो  तो  वहां  जो  सीखे

 हुए  आदसी  हैं  उनको  दूसरे  प्रोजैक्ट  में  ले  लिया

 जाए  और  जब  वह  खत्म  हो  तो  उनको  और

 जगह  ले  जाया  जाए।  एक  झादमी  बीस  बरस
 की  उम्र  में  काम  शुरू  करता  है  और  35-40  बरस
 की  उम्र  में  उनको  जवाब  मिल  जाता  है।  आप

 सोचे  1:  उसका  परिवार  है,  उसके  बच्चे  हैं।  उस

 VAISAKHA  12,  894  (SAKA)  Labour  and  Rehab.  44

 सब  की  क्‍या  हालत  होती  होगी,  इसकी  कल्पना
 की  जा  सकती  है।  एजीटेशन  होते  हैं  लेकिन  कोई
 ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है।  रिट्रेंचमेंट  की  तलवार
 उनके  सिर  पर  छटठकती  रहती  है  फिर  चाहे  तरू-
 वाड़ा  हो  या  सुन्दर  नग  हो  या  दूसरे  प्रोज॑क्ट  हों।
 जब  इसके  बारे  में  कहा  जाता  है  तो  उत्तर  मिलता
 है  कि  यह  बर्क  चाज्डे  स्टाफ  है,  इसकी  जब  चाहें
 छंटनी  की  जा  सकती  है।  इसका  मतलब  क्या
 यह  है  कि  जो  अधिकार  दूसरे  लोगों  को  हमारे
 देश  में  प्राप्त  हैं,  ब ेइनको  नहीं  हैं।  जब  वे  काम
 कर  सकते  हैं,  काम  करने  की  स्थिति  में  हैं,  जिस
 उम्र  तक  वे  काम  कर  सकते  हैं।  उस  उम्र  तक
 काम  करने  का  अधिकार  उनको  मिलना  चाहिए।
 उसके  बाद  बुढापे  का  कोई  इन्तजाम  उनके  लिए
 होना  चाहिए  |  यह  बुनयादी  बात  है।  इस  बुन-
 यादी  चीज  को  भी  वे  हासिल  नहीं  कर  सके  हैं  1
 एक  कामनसेंस  वाला  आदमी  भी  इसको  समझ
 सकता  है  और  दुनिया  में  इसको  बुनियादी  अधि-
 कार  समझा  जाता  है  लेकिन  हम  यह  अधिकार
 उनको  नहीं  दिला  सके  है  ।  इस  तरफ  आपका
 ध्यान  जाना  चाहिए।

 मैं  तलवाडा  जाता  रहता  हूँ  ।  वर्कंस  के  जहां-
 जहां  हाउसिस  बनते  हैं,  मै  वहां  जाता  हूँ  v  जहां
 तक  चडीगढ़  का  सम्बन्ध  है,  ब्केंस  के  लिए  मकान,
 इडस्ट्रियल  बकस  के  लिए  कोई  हाउसिंग  स्कीम
 जैसी  कोई  चीज  ही  नहीं  है।  डेढ़  सा  हाउसिस
 वहां  कभी  बने  थे।  तब  से  बेंस  की  तादाद  कई
 गुना  बढ़  गई  I  लेकिन  हाउसिंग  स्कीम  ही  वहां
 नहीं  है  ।  तलवाड़ा  में  मैंने  देखा  है,  एक-एक  छोटे
 कमरे  के  भीतर  5  5,  7-7  और  0-I0  वर्कर  भरे

 हुए  है  ।  पशुओं  की  तरह  वे  वहां  रहते  हैं
 न  वहां  पानी  का  इन्तजाम  है,  न  पाखावे  बने
 हैं  7  कोई  देखने  वाला  ही  नहीं  हैं।  कोई  देखने
 की  जरूरत  ही  महयूस  नहीं  करता  है।  आप
 आशा  तो  करते  हैं  कि  वर्कर  ज्यादा  पैदा  कर  के
 देश  की  गरीबी  दूर  करें,  देश  को  अपने  पैरों  पर
 खड़ा  करें,  देश  का  निर्माण  करें  लेकिन  जो  इज्जत
 उसको  मिलनी'  चाहिए,  वह  हम  उनको  नहीं
 देते  है  ।  वह  इज्जल  उनके  लिए  न  तो  हमारे  पास
 में  है,  न  एमप्लायर  के  दिल  में  है,  न  अफसरों  के
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 दिल  में  है,  और  न  कारखानेदारों  के  दिल  में  है  ।
 उनको  एक  छोटा-सा  आदमी  समझा  जाता  है।

 “अगर  देश  में  ज्यादा  देने  के  लिए  नहीं  है  तो  उसको
 ाप  भी  कम  दे  सकते  हैं  लेकिन  कम  से  कम  उसकी
 इज्जत  तो  बढ़नी  चांहिए।  बदकिस्मती  से  हमारे
 देश  में  जो  जितना  भी  ज्यादा  काम  करता  है
 उसकी  उतनी  ही  कम  इज्जत  है  और  जो  खाली
 बैठा  रहता  है  उसकी  उत्तनी  ही  ज्यादा  इज्जत  है,
 सम्मान  है,  प्रतिष्ठा  है।  जो  ज्यादा  काम  करता

 है  बह  सिर  ऊंचा  करके  चल  सकेगा  तब  देश  का

 वह  निर्माण  कर  सकता  हैं  और  तभी  देश  का  भला

 हो  सकता  है  1

 ग्रीटी-छोटी  बातें  है  जिनके  लिए  उनको

 झगड़े  करने  पड़ते  हैं।  चंडीगढ़  में  इस  बात  को
 लेकर  क्षगड़ा  होता  है  कि  उनको  यूनिफार्म  नहीं
 मिलती  है।  बहुत  झगड़ा  करने  के  बाद  उनको

 यूनिफार्म  दी  गई।  लेकिन  तब  उसका  कपड़ा
 इतना  निकम्मा  था  कि  वह  तीन  महीने  में  ही  फट
 गया  ।  इसको  लेकर  झगड़ा  चल  रहा  है  ।-कोई
 देखने  वाला  नहीं  है।  इतनी  छोटी  बात  भी  हल
 नहीं  की  जाती  है  ।  ये  जो  पिन  प्रिक्स  हैंपे  टैशन
 पैदा  करती  है.।  इस  तरह  की  चीजों  से  सारे  देश
 में  टेंशन  फैलता  हैं  और  तब  हम  कहते  हैं  कि  लेबर
 कनरेस्ट  है।  ये  जो  छोटी-छोटी  भीजें  हैं  इन  पर
 आपका  ध्यान  जाना  चाहिए  |

 सैंट्रल  गवर्नमेंट  एम्प्लाइज  चंडीगढ़  में  रहते
 |  हैं।  वहां  पर.पंजाब  गवर्नमेंट  के  लोग,  हरियाणा

 के  कर्मचारी  और  चंडीगढ़  युनियन  टैरिटरी  के
 -कमंचारी,  सब  हैं।  वहां  पर  .  कम्पेंसेटरी  एलाउ'स
 इस  बास्ते  दिया  जाता  है  क्‍योंकि  वहां  मंहगाई .
 बहुत  ज्यादा  है  ।  चंडीगढ़  ही  शायद  सारे  सिन्दुस्तान
 में  एक  ऐसा  शहूर  है  जहां  रेंट  रेस्ट्रिकशन  नहीं
 हैं।  कोई  कितना  ही  रेंट  बढ़ा  दे,  कोई  पादन्‍्दी

 नहीं  है।  जब  ऐसी  स्थिति  हो  तो.  मजदूर  बग,
 कर्मचारी  दर्ग  परेशान  नहीं  होगा  तो  क्या  होगा  ?

 चंडीगढ़  में  सिर्फ  दो.परसेंट  सेंट्रल  एम्प्लाइज  के  पास
 सरप्रारी  ज्वाटेर  हैं।  बाकी  सब  किराये  के  मकानों
 में  रहते  हैं  -  जो  गरीक  आदमी  बीसं-पक््चीस  रुपये

 किराये  के  मकान  में  बैठा  था  जब  उसका  किराया
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 कड़ा  दिया  गया  तो  परेशाम  हो  कर  उसको  मकान
 खाली  करना  पड़ा  ।  नतीजा  यह  हुआं  कि  बहुत  से
 लोगों  ने  अनआयोराइज्डली  इन्क्रोचमेंट  करके  रहना
 शुरू  कर  द्विया।  स्लम्ज़  में  रहता  शुरू  कर
 दिया।  उसके  बाद  ततीजा  यह  हुआ  कि  पुलिस
 आई  और  .  उन.  सबको  उजाड़  दिया  पया  ये  जो
 सब  चीजें  हैं  इन  से  अनरेस्ट  पैदा  होता  है।  इस
 तरह  की  चीजों  को  रोका  जा  सकता  था।  लेकिन
 रोकने  क्री  कोशिश  नहीं  की  जाती  है  इस  बास्ते
 कि  किसी  को  कोई  फिक्र  नहीं  होता  है।  उस
 तप्फ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है।

 यहां  यह  कहा  गया  है  कि  मंत्रालय  के  अधि-
 कार  कुछ  बढ़ने  चाहियें।  इस  वक्‍त  उसके  अधि-
 कार  कुछ  सीमित  हैं  ।  मैं  भी  महसूस  करता  हूं
 और  जो  भी  लोग  ग्रास  रूट  पर  काम  करते  है,  जो

 मजदूरों  में  काम  करते  हैं,  वे  सभी  महसूस  करते
 हैं  कि  जो  सरकारी  इरादे  हैं,  सरकारी  इंस्टीट्यूशंज
 हैं  उनके  अन्दर  जितनी  लेबर  लाज  की  मिट्टी
 प्लीद  होती  है,  जितना  उनके  साथ  अन्याय  होता
 है  उतनी  प्राइवेट  इदारों  में  नहीं  होती  ।  उनको
 वहां  कागज  का  पूर्जा  समझा  जाता  है।  आप
 कैंटोनमेंट  बोर्ड  के  एम्प्लाइज  को  लें।  उनकी
 डिमांड  पर  नैशनल  टिव्यूनल  अना  था।  दस-पंद्रह
 साल  हो  गए  हैं।  उसका  एवाडे  हुआ  |  लेकिन
 उसको  आज  तक  इम्प्लमेंट  नहीं  किया  गया  और
 जगहों  पर  जब  इस  'तरह  की  बाल  हो  तो  कहा
 जाता  है  कि  यह  प्रान्तीय  क्षेत्र  में  आता  है'इस
 चबास्ते  कुछ  भहीं  किया  जा  सकता  है।  लेकिन  यह
 कंटोनमेंट  बोर्ड  का  शो क्षेत्र  है  यह  ती  प्रास्तीय
 क्षेत्र  नहीं  है  |  इसमें  डिफेंस  मित्रिस्ट्री  आती  है।
 लेबर  मिनिस्द्री  की  तरफ  से  कहा  जाता.  है  कि
 डिफेंस  मिनिस्ट्री  परवाह  नहीं  करती  है,  बह  मानती
 नहीं  है  जो  कुछ  हम  .कहते  हैं।  ये  या  दूसरे  जो
 इदारे  हैं.जिन  के  अन्दर  अफसर  बैठे  हैंया  जो
 -आटोनोमस  इ॒दारे  हैं  वे.  कहते  हैं.  कि  हमारे  ऊपर

 .  कोई  फाबन्दी.  नहीं  है  और  वहां  लेबर  लाज  की
 कितनी  .अवहेछना  की  जाती,  है  बहू  उससे  कहीं
 ज़्यादा  की-जाती.  है  जो  .पाहवेट  इदारों  में  की
 “जाती  है;।  जब  ऐसी  बात  होती  है.तो  कुदरती  तौर
 पर  वर्कर  यह  समझ  लेता  है  कि  सरकार  में  और



 47  D.G.  Min.  of

 जो  पूंजीवादी  एम्प्लायर  हैं,  इन  दोनों  में  कोई
 अन्तर  नहीं  है।  इस  बारते  जितने  आपके  डिपार्ट-
 मेंद  हैं  या  इदारे  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  जहां  तक
 लेबर  नीति  का  सम्बन्त  है,  श्रम  मंत्राह्य  की
 बात  को  माना  जाना  चाहिए,  उसका  जो  निर्णय

 हो  बह  अन्तिम  हो  और  मिनिस्ट्री  की  नीति  नहीं
 चलेगी,  इस  तरह  का  प्रावधान  किया  जाना

 चाहिए  इन  चीजों  पर  ध्यान  दिया  जाए  और
 श्रम  मंत्री  और  श्रम  मस्त्रालय  को  कुछ  अधिकार
 दिये  जायें  और  जितनी  भी  उनके  रास्ते  में  झडचनें
 है  वे  दूर  की  जायें  और  उसकी  आवाज  को  प्रामा-
 'णिक  माना  जाए,  बढ़ी  मेरा  आपसे  निवेदन  है
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  फरता

 हूँ  ।

 *SHRI  M.  RANJANGAM  (Dindigul)  :
 Mr  Chairman,  Sir,  on  the  Demands  for
 Grants  of  the  Ministry  of  Tabour,  Employ-
 ment  and  Rehabilitation,  {  would  like  to  say
 afew  words  on  behalf  of  my  party,  the
 Dravida  Munnetia  Kazhagam.  In  the  whole
 country,  about  L07  crores  of  prople  are
 employed  in  the  Central  Government,  the
 State  Governments,  the  public  bodies  and
 undertaking,,  while  in  the  private  sector  only
 674  lakhs  of  people  are  in  employment.
 This  is  what  the  Lconomic  Survey  of  this
 year  states.  Only  when  674  lakhs  of  people
 could  find  employment  in  the  private  sector,
 the  other  day  in  the  Annual  Meeting of  the
 All  India  Orginisation  of  Employers  the
 outgoing  President  has  stated  that  there  is  no
 further  chance  of  creating  new  employment
 opportunities  in  the  private  sector.

 The  Cammittce  on  unemployment  has
 pointed  out  in  its  interim  report  that  in  June,
 97I  65,000  Enginecring  Graduates  are  unemp-
 loyed  and  about  20.53  lakhs  of  ccdticated  youth
 are  searching  for  employment.  !  expected
 that  the  Planning  Minister  in  his  reply  to  the
 discussion  On  Mid  term  appraisal  would  refer
 to  the  necd  for  giving  some  kind  of  unemp-
 Joyment  allowance  to  the  lakhs  of  educated
 youth  in  the  country.  But  he  did  not  touch
 that  issue  at  all  After  spending  huge  sums
 of  money  on  getting  technical  and  engineering
 education,  if  these  young  people  could  not
 get  employment  in  the  country,  I  wonder
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 whether  the  country  would  be  able  to  digest
 this  giant  of  a  problem,  especially  when  it  is
 beset  with  so  many  other  problems.  It  is
 strange  that  those  who  are  in  employment
 agitate  for  bonus,  for  promotion,  for  rise  in
 salaries  and  such  other  benefits.  But,  if  the
 educated  youth  arc  allowed  to  rot  like  this,
 then  it  is  a  clear  danger  signal,  You  know,
 sir,  that  in  Japan  there  are  so  many  volcanoes
 which  erupt  frequently  But,  in  our  country,
 the  fuming  volcano  of  uneducated  youth  is
 going  to  erupt  any  time  if  the  grave  unemp-
 loyment  situation  is  not  tackled  effectively.
 I  would  appealto  the  hon.  Minister  of  Labour
 that  a  worthwhile  plan  should  be  formulated
 and  imptemented  if  the  country  is  to  be  saved
 from  an  unprecedented  catastrophe.

 Our  hon.  Minister  of  Labour  in_  his
 presidential  address  stated  emphatically  that
 if  the  economic  development  of  the  country
 is  not  to  be  impeded,  then  the  problem  of
 unempluyment  should  be  borne  in  mind  by
 the  All  India  Organisation  of  Employers  in
 its  scheme  of  things.

 During  the  last  three  years  the  defaulters
 who  have  not  remitted  both  the  management’s
 share  and  the  workers’  share  in  the  Provident
 und  have  incieared  considerably.  In  March,
 1971  us  many  as  7842  privae  organisations
 have  defaulted  in  this  matter,  and  their
 lepresentative  organisation  talks  of  —  lesser
 prospects  for  employment  in  the  private  sector.
 [  would  like  to  know  what  penal  action  has
 been  taken  by  the  Government  against  these
 defaulters.

 Reverting  to  the  problem  of  unemploy-
 ment,  |  am  reminded  of  what  Shri  A.C.
 George  stated  in  a  reply  to  this  House.  He
 stated  that  at  the  end  of  Febcuary  last  670
 tertile  mills  were  working  and  63  textile
 mills  rematned  closed.  On  a  rough  guess,
 63000  workers  must  have  lost  their  iob  by
 this  closure.  When  huge  investments  are  to
 be  made  for  starting  new  industries  in  which
 employment  opportunities  will  be  generated,  it
 should  be  ensured  that  the  existing  industries
 should  not  be  allowed  to  die.  If  such  closures
 are  to  continue,  then  the  problem  becomes
 acule  and  it  might  go  beyond  our  control,
 Whatever  capenses  might  be  involved  in
 re-opening  these  closed  mills,  however  big  the
 dimensions  of  the  problem  might  be,  3  would

 *The  originat  speech  was  delivered  in  Tamil.
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 request  that  the  Government  should  leave  no
 stone  unturned  in  the  matter  of  re-opening
 these  closed  textile  mills,

 Though  it  may  not  be  within  the  Purview
 of  the  Labour  Minister,  yet  I  would  like  to
 inform  him  that  quite  a  few  of  the  private
 sector  industries,  which  have  acquired
 industries,  which  have  acquired  industrial
 licences  for  creating  productive  capacity  which
 in  turn  will  generate  employment  opportu-
 nities,  have  not  utilised  those  licences.
 Naturally  additional  employment  opportunities
 have  not  been  created  I  would  request  the
 hon,  Labour  Minister  to  use  his  good  offices
 to  get  sum  unutilised  industrial  licences  for-
 feited  so  that  those  productive  capacities  can
 be  set  up  either  by  the  Central  Government
 or  by  the  State  Governments,  which  wi!]
 create  new  employment  opportunities.

 The  other  day  in  his  Television  appea-
 tance,  the  State  Minister  of  Planning,  Shri
 Mohan  Dharia,  stated  that  the  labour  legisla-
 tions  in  the  country  need  essential  and
 immediate  amendment  and  _  unless  _  the
 workers  are  given  the  right  of  participa-
 tion  in  the  management  of  industrics,
 they  wil!  not  be  able  to  show  real  enthusiasm
 in  the  growth  of  the  industries  The  workers
 must  feel  that  the  industry  belongs  to  them
 and  they  will  grow  along  with  the  growth  of
 the  industries.  The  profits  that  the  industry
 makes  on  account  of  their  labour  would  be
 shared  between  them.  On  the  other  hand,
 if  they  are  to  concern  themselves  about  their
 wages  and  other  financial  benefits,  that  will
 not  be  conducive  to  industrial  development
 in  the  country.  We  are  talking  day  in  day  out
 about  industrial  development  and  self-reliance.
 The  Government  also  say  that  they  are
 committed  to  the  establishment  of  egalitarian
 society  in  the  country.  If  there  is  no  indust-
 rial  peace  and  amity  in  the  country,  then
 naturally  all  our  efforts  for  industrial  growth
 will  founder  on  the  rock  of  industrial  unrest.
 If  we  want  to  have  industrial  peace  in  the
 country,  then  the  labour  must  be  given
 representation  on  the  management  of  industries
 and  they  must  be  made  to  feel  that  the
 industries  belong  to  them  and  not  they  (0  the
 industries.  I  would  like  to  know  what  has
 been  done  in  the  matter  of  giving  represen-
 tation  to  labour  on  the  management  of  public
 sector  undertakings.
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 When  the  Provident  Fund  Act  is  not
 working  well  it  seems  that  the  Bonus  Act  is
 also  not  working  efficiently.  Recently  a
 Committee  has  been  constituted  to  review  the
 implementation  of  Bonus  Act.  As  the  Rail-
 ways  and  the  Post  and  Telegraphs  Department
 are  also  profit  making  organisations,  I  would
 like  to  suggest  that  the  Bonus  Act  must  be
 made  applicable  to  both  the  Railways  and
 the  P  &  T  Department,  though  they  may  also
 be  public  utility  organisations,  The  low-paid
 Railway  workers  and  the  low  paid  P  &  T
 workers  do  not  get  apy  bonus.  The  workers
 in  the  28  Ordnance  Factories,  who  have
 played  a  vital  role  in  the  grand  success  of
 our  country  during  the  recent  Indo-Pak  war
 are  not  getting  bonus.  The  workers  who
 produce  nuts  for  the  famous  Vijayantha  Tank
 arc  not  getting  bonus.  Whether  it  is  Cape
 Camorin  or  Kashi,  whether  it  is  Srinagar  or
 or  Rameshwaram,  the  letters  and  the  tele-
 gramms  arc  delivered  promptly  by  the  low-paid
 postal  workers.  T'ey  do  not  get  bonus.
 But  those  who  do  not  hive  any  work  to  do,
 but  who  have  all  the  fucilitics  of  life  like
 air-conditioned  room  for  their  work,  get
 bonus,  promotion,  rise  in  salaries  ctc.  The
 Government  which  swear  by  the  welfare  of
 labour  in  the  country  should  see,  irrespective
 of  the  financial  implications,  that  the  low  paid
 workers  in  the  Railways  and  in  the  P  &  द
 Department  are  given  bonus  by  extending
 the  Bonus  Act  to  0050  organisations.  There
 should  be  no  excuse  of  lack  of  funds  or  less
 revenue  for  this  purpose.

 Sir,  the  high  executives  in  the  public
 undertakings  are  frequently  tranferred  with
 the  consequence  that  the  labour  problems  in
 these  undertakings  are  not  given  serious  consi-
 deration.  They  are  more  worried  about
 their  personal  promotion  than  about  the
 successful  promotion  of  the  public  under-
 taking  concerned.  Anyone  can  discharge
 the  work  in  a  Collector's  office.  But  the  same
 is  not  the  case  in  a  public  industrial  under-
 taking.  Experience  and  background  are  the
 essential  pre-requisites  for  successful  running
 of  a  public  undertakings  and  instead  of
 transferring  the  high  executive  who  have  got
 the  experience,  they  may  be  given  all  the
 perquisities  in  the  public  undertakings  them-
 selves.  The  frequent  transfers  of  high
 executives  of  these  public  undertakings  must
 be  stopped  in  the  interest  of  workers  in  these
 undertakings.

 The  Trade  Union  Act  was  enacted  in
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 the  year  1926.  You  know,  Sir,  that  every
 day,  every  minute  even,  new  labour  problems
 arise  because  of  industrial  development  in
 the  country.  The  Trade  Union  Act  should
 not  be  like  the  Panchang.  Even  the  Panchang
 is  annually  reviscd  nowadays.  The  Trade
 Union  Act  must  be  amended  in  such  a  way
 that  the  provisions  of  the  Act  help  the  trade
 Unions  more  than  being  of  hindrance,

 When  I  raised  the  question  of  having
 ONE  UNION  FOR  ONE  INDUSTRY.
 tne  hon.  Minister  replicd  that  that  there  are
 certain  legal  tangies  before  this  idea  could  be
 implemented.  If  there  is  one  union  for  one
 industry,  then  there  will  be  more  of  industrial
 peace  than  industrial  disputes,  The  Govern-
 ment  should  try  to  resolve  these  legal  tangles
 quickly

 Here,  f  would  Jike  to  point  out  that  if
 the  leadership  of  a  trade  union  is  from  within
 its  ranks,  then  there  is  less  chance  for  friction.
 Only  because  there  is  constant  outside  inter-
 ference  in  the  trade  union  affairs,  the  things
 become  difficult  and  disputes  arise.  The
 labour  laws  should  be  amended  keeping  in
 mind  as  to  how  these  laws  could  benefit  the
 workers  better.

 As  on  3.42.97I,  3i8  families  of
 Burcmese_  repatriates  remained  to  bo  rehabili-
 tated  and  no  assistance  had  been  given  to
 them  till  then.  Similarly,  in  the  -Annual
 Report,  it  is  said  that  certain  other
 plantation  schemes  arc  under  the  consideration
 of  the  Government  for  rehabilitating  the
 Ceylon  refugees.  I  would  like  to  know  in
 brief  the  details  of  these  schemes  and  I  would
 also  suggest  that  they  should  be  in  confor-
 mity  with  the  needs  of  Ceyion  refugees  The
 Committee  appointed  in  967  to  go  into  the
 question  of  rehabilitation  of  refugees  in  West
 Bengal  has  submitted  many  reports  and  a
 sum  of  Rs.  4  crores  is  required  for  imple-
 menting  the  recommendations  of  the
 Committee.  But  the  Government  have  spent
 so  far  only  Rs.  5.45  crores.  I  would  like  to
 know  why  the  required  money  has  not  been
 allocated  for  such  an  important  work  like  the
 rehabilitation  of  refugees.  It  is  known  that
 the  public  sector  undertakings  are  running
 under  a  loss.  Itis  strange  that  the  indust-
 ties  set  up  by  the  Rehabilitation  Industries
 Corporation  are  also  running  under  a  loss,
 This  should  be  looked  into  by  the  Govern-
 ment,
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 Before  I  conclude,  I  would  like  to  point
 out  that  the  industrial  disputes,  that  may
 ultimately  lead  to  closure  even,  may  be  due
 mismanagemznt,  may  be  due  to  the  workers,
 may  also  be  due  to  interference  either  from
 the  side  of  State  Government  or  from  the
 Central  Government.  It  might  also  be  due
 to  legal  complications.  Whatever  may  be
 the  case,  instead  of  apportioning  the  blame
 on  this  side  or  the  other,  the  Government
 should  energetically  endeavour  to  re-open
 the  closed  units  We  read  in  the  newspapers
 the  pronouncements  of  the  Prime  Minister
 that  if  industrial  units  are  closed,  the
 country’s  effort  for  achieving  self-reliance  will
 receive  &  setback.  But  there  is  equally
 responsibility  on  the  part  of  Government  also
 to  try  and  re  open  such  closed  units  ;  other-
 wise,  the  wotkers  of  such  closed  units  add  to
 the  vever-ending  list  of  unemployed  in  the
 country.

 The  ‘Model  Principles’  enumerating  I!
 points  for  promotions  in  public  undertakings
 should  be  implemented  in  consultation  with
 the  representatives  of  workers.  All  the
 labour  legislations  should  be  the  means  for
 bringing  in  the  welfare  of  the  workers.  The
 labour  law  should  never  be  used  for  achieving
 narrow  political  gains,

 With  these  words,  I  conclude.

 श्रीमती  साबित्री  इपाम  (आंवला)  :  सभा-
 पति  महोदय

 oe

 aft  हुकम  च्चन्द  कछवाय  (मुरेता)  :  सभा-
 पति  महोदय,  इतना  सुन्दर  भाषण  होने  वाला  है  1
 सदन  में  गणपूरति  करवा  दी।जए  |

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बज  रही  है'''

 ‘16,  42  brs.
 {Suri  K.  N.  Tiwary  in  the  Chair)

 सभापति  महोदय  :  गणपूति  हो  गई  है,  मात-
 नीय  सदस्य  भाषण  जारी  रखें  |

 श्रीमती  साबित्री  चयाम :  सभापति  महौदय,
 इससे  पहले  कि  मैं  श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय
 की  मांगों  पर  अपने  कुछ  विचार  प्रकट  करूं,  मैं
 श्रम  मंत्री  महोदय  को,  उनके  विभाग  को  और  इस
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 [श्रीमती  सावित्ी  श्याम]

 देश  के  सेहनतक्शों  को  हादिक  बधाई  देना

 चाहती  हु,  इसलिए  कि  संकट  की  स्थिति  मे

 उन्होंने  अपने  आप  को  प्रधान  मन्त्री  के  नेतृत्व  मे

 एक  चट्टान  की  भाति  खड़े  रखा  ।  बंगला  देश  की
 आजादी  इस  देश  के  और  उस  देश  के  मेहनतकशणों
 की  आजादी  है।  जिस  प्रकार  लेनिन  ने  आह्वान
 किया  था  कि  ससार  से  शोषण  को  मिटा  दो,  उसी

 तरह  से  आज  इन्दिरा  गांधी  जी  यह  आह्वान  कर

 रही  है  कि  देश  से  गरीबी  मिटा  दो,  श्रममानता
 मिटा  दो  और  सामाजिक  अन्याय  मिटा  दो।

 किन्तु  यह  एक  ओर  से  होने  वाली  बात  नहीं  है

 हमारे  जितने  भी  सोशलिस्ट  देश  हे  उननी  अर्थ-
 व्यवस्था  भे  केवल  दो  चीजे  आती  है,  सरबार  और
 श्रमिक  ।  किन्तु  हमारे  देश  की  समाजवादी  व्यवस्था
 इस  प्रकार  की  है  कि  इसमें  एक  मिल  मालिक  वा
 भी  स्थान  है।  ज्वाइट  सक्‍टर,  मिक्सड  एकोनामी
 की  व्यवस्था  इस  प्रकार  वी  है  कि  मिल  मालिक
 भी  उस  रास्ते  मे  आता  है।  अकेले  श्रमिकों  वा
 बोझ  बढ़ाने  से और  सरकार  के  रूल्स  रेगुलेशस
 और  कानून  से  काम  चलने  वाला  नहीं  है  जब  तक
 कि  सरकार  के  पास  इस  प्रकार  के  इरादे  न  हो
 कि  आप  मिल  मालिकों  को  भी  ठीक  कर  सके  1

 मुझे  खुशी  है  कि कक  इस  पालियामेट  ने  अपनी

 छुट्टी  कर  दी  और  अपने  आप  को  आइडेटि-

 फाई  किया  मजदूरों  के  साथ,  हालाकि  मजदूरों
 की  छुट्टी  नही  हुई  1  लेकिन  अच्छा  होता  और
 आगे  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  मई  के  महीने
 का  पहला  दिन  जिसका  कि  श्रम  के  इतिहास  में

 एक  बहुत  बड़ा  महत्व  है,  एक  दिन  का  वेतन

 मजदूरो  का,  उतना  ही  पैसा  उद्योग  का  और
 उतना  ही  पैसा  सरकार  का  मिला  कर  एक  वेल-

 फेयर  फड  की  स्थायता  की  जाय  और  इस  को  एक
 बेलफेयर  फड  के  नाम  पर  मनाया  जाय  ।

 इस  वर्ष  की  रिपोर्ट  को  देखकर  हमे  हर्ष  हुआ
 और  इसका  कारण  यह  है  कि  इस  श्रम  मंत्रालय
 को  श्री  क्षाडिलकर  जैसा  मजा  हुआ  व्यक्ति  मिला

 है।  फक  के साथ  कहा  जा  सकता  है  कि  इत  दो
 वर्षो  के  अन्दर  खाडइिककर  जी  ने  जो  भी  कुछ
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 प्रयास  छ है  वहू  सराहनीय  हैं।  हडतालों  में
 कमी  आई  है,  तालाबन्दी  कम  हुई  है,  मैन-डेज  का
 लास  कम  हुआ  है,  कई  एक  कंम्प  हुए  है,  कान्फ-
 रेसेज  हुई  है,  कई  एक  ऐक्ट  इस  सदन  में  पास

 हुए  है  और  कुछ  पास  होने  वाले  है।  इन  राबके

 बावजुद  भी  हमे  यह  देखना  पड़ेगा  कि  क्या  आगे
 हो  सकता  हैऔर  क्या  इन  पिछले  दस  वर्षों
 I96]  797]  तक  का  इत्तिहास  रहा  है।  यह
 मै  कह  सकती  हूं  कि  खाडिलकर  जी  के  विचारों
 में  बहुत  कर्लरिटी  है,  वह  बिल्कुल  स्पप्ट  है  अपने
 विचारों  में  । कही  कन्फ्यूजन  नहीं  हे।  राष्ट्रपति
 महोदय  ने  एक  यूनियन  एक  इडस्ट्री  मे हो,  इस
 पर  अपना  विचार  प्रकट  किया  और  मैं  कह  सकती
 हैं  कि  एक  यूचियन  होता  या  दो  यूनियन  होना,
 तीन  यूनियन  हीना,  यह  मजदूरों  का  बुनियादी
 अधिवार  a  इसके  ऊपर  रोक  छगाने  की  बात
 नही  होनी  नाहिए।  जो  यूनियन  अच्छा  काम
 करेगी,  मजदूरों  के  हत  में  काम  करेगी  वह  जिन्दा
 रहेगी  और  बावी  समा'त  हो  जाएगी  1

 गन  19ol  से  लेकर  (97)  तक  के  इतिहास
 को  देखे  तो  श्स  बीच  में  2उरिट्यल  डिस्प्यूट्स
 दुगुने  हुए  हैं,  हडताल  तीन  गृनी  हुई  है  और  मैंन-
 डेज  लास्ट  चौगुन  हुए  हे।  इन  सबक॑  पीछे  क्‍या
 चीज  हैं  ?  इन  सबके  पीछे  बोनस  और  महंगाई
 भत्ते  की  माग  ही  नटी  बल्कि  सबसे  बड़ी  बात  यह
 है  कि  मजदुरा  की  जबान  बन्द  है।  इस  प्रजातन्त्र
 के  अन्दर  सबको  बोलने  की  आजादी  है।  लेकिन
 फैक्ट्री  म ेकाम  करने  वाले  एक  मजदूर  की  आवाज
 बद हैं  कही  कोई  ऐसा  स्थान  दिखाई  नहीं
 देवा  विशेषकर  उस  स्थान  पर  जहा  कि  अरगेनाइज्ड
 यूनियन  या  अर्गेनाइज्ड  फंक्ट्री  नहीं  है।कई  वर्ष
 पहले  यह  निश्चित  किया  गया  था  कि  इडस्ट्रियल
 डिस्प्यूट  ऐक्ट  के  अन्तर्गत  जहा  भी  बकस  काम
 करते  होगे  वहा  एक  बकस  कौसिल  बनेगी।  मै
 जानना  चाहता  हूँ  कि  कितनी  बकस  कौसिलें
 कितनी  जगह  पर  काम  रही  हैँ  ?  सन्‌  958  मे
 ज्वाइट  मैनेजमेंट  कौसिल  की  स्थापना  हुई  और
 40  मैनेजमेट  कौसिल  बड़ी  कठिनाई  से  जनन  पाई
 और  आन  श्लीरे-धीरे  कर  के  बह  80  रह  गईं।
 जिस  समय  डी०  सजीवेया  साहब  श्रम  मंत्री
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 थे  तो  उन्होंने  कहा  था  970  के  अन्दर
 “Apart  from  wages  and  better  living  and
 working  conditions,  there  should  be  a
 sort  of  involvement  of  the  worker  in
 the  units  and  undertakings  in  which  he
 works.  The  worker  should  have  the
 feeling  that  it  is  his  own  unit  or  his  own
 factory  ‘Therefore,  Joint  Management
 Councils  were  called  for.”

 उन्होंने  यह  निश्चय  किया  था  और  उनके  ये
 शब्द  थे  कि  यदि  मै  श्रम  मन्त्नी  रहा  तो  इसको  अवश्य
 ही  पूरा  करूँगा  |  मुझे  बड़े  दुख  की  बात  यह

 कहनी  पडती  है  कि  968  के  अन्दर  श्रम  मत्रालय
 के  अन्दर  एक  ऐसी  यूनिट  थी  जो  यह  देखती  थी
 कि  ज्वाइन्ट  मैनेजमट  बौसिल  का  कुछ  काम  हो
 रहा  है  या  नहीं  हो  रहा  है  और  हो  रहा  है  तो
 क्तिना  हो  रहा  हे  और  उससे  कुछ  लाभ

 है  या  नहीं,  मजदूरों  की  आवाज  किस  हद  तक

 युनी  जाती  है  या  नहीं,  लेकिन  श्रम  मवालय
 के सेकेट्री  और  बड़े  आफिसर्स  यह  नही  चाहते
 थे  कि  इस  तरह  की  कोर  यूनिट  उनके  यहां  कायम
 रहे  और  कोई  ऐसा  डिविजन  उनके  यहा  बने,
 इस डिए  उसको  खत्म  कर  दिया  ।  तो  मेरा  निवेदन

 है  खाटिलकर  साहब  से  कि  आप  शासन  करिए,
 आप  के  सक्र टरी  और  आपके  ज्वाइन्ट  डाइरेक्टर,
 डाइरेक्टर  नहीं।  यदि  आप  उस  तरह  की  एक
 व्यवस्था  और  इस  तरह  का  एक  वातावरण  बनाने
 चल  रहे  है  कि  मजदूरों  का  पार्टिसिपेशन  हो  तो
 आपको  श्रम  मत्नालय  के  अन्दर  एक  पूरा  डिवीजन
 खोलना  पड़ेगा  और  उसका  एक्सपेशन  करना

 पड़ेगा  तथा  मजदूरों  का  पाटिसिपेशन  नीचे  वी
 इकाई  से  लेकर  ऊपर  तक  हो  सके  यह  देखना

 पड़ेगा  ।  जब  तक  मजदूरों  का  पार्टिसिपेशन  नहीं
 होगा  यह  अमसम्भव  है  कि  देश  का  प्रोडक्शन  बढ़

 सके,  देश  के  अन्दर  उसका  डिस्ट्रीब्यूशन  ठीक  से

 हो  सके  और  मजदूरों  को  सामाजिक  न्याय  आप
 दिल्ला  सकें  1  जो  मैनिफेस्टो  काग्रेस  का  हमने  रखा
 और  जिसके  बल  पर  एक  बार  नहीं  दो  बार  हम
 भारी  संख्या  में  चुन  कर  आए  है  उसको  पूरा
 करना  आपका  काम  है,  श्रम  मतालय  का  काम

 है।  यह  सही  है  कि  दूसरे  विभागों  से  भी  यह
 कंट्रोल  होता  है,  हर  विभाग  से  कोआडिनेशन

 करसा  होता  है,  लेकिन  मुख्य  जिम्मेदारी  श्रम
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 विभाग  पर  पड़ती  है।  मैं  इस  मत  को  मानने
 वाली  हूँकि  चाहे  प्रोडक्शन  बढे  या  न  बढ़े,  चाहे
 इस  देश  की  उन्नति  हो  या  अवनति  हो,  लेकिन
 इस  देश  के  मजदूरों  का  भला  होना  चाहिए,  उन
 के  साथ  सामाजिक  न्याय  होना  चाहिए,  उन  के
 मैनेजमेट  में  पूरा-पूरा  अधिकार  होना  चाहिए

 सभापति  महोदय,  ये  जो  झगड़े  होते  हैं  जो
 इृण्डस्ट्रियल  दिस्प्यूटूस  से  ताल्लुक  रखने  है,  इनमे
 से  दो-तिहाई  झगड़े,  66  प्रतिशत  झगड़े  भत्ते  को
 लेकर  होते  है,  बोनस  को  लेकर  होते  है

 सभापति  महोदय  आनरेबल  मेम्बर  की
 बोलते  समय  इस  बात  का  ख्याल  रखना  चाहिए
 कि  उसका  असर  मुल्क  पर  ज्या  पड़ता  है।

 श्रीमती  सावित्नी  श्याम  मै  कोई  बुरी  बात
 ता  नही  कह  रही  हू  ।

 सभापति  महोदय  :  देश  नीच  चला  जाय,
 कही  चला  जाए,  लेकिन  मजदूरों  को  रक्षा  होनी
 चाहिए--दस  तरह  से  नहीं  कहना  चाहिए  |

 श्रीमती  साचित्री  इयाम :  सभापति  जी,
 मैं  कह  रही  थी  कि  66  प्रतिशत  झगड़े  भत्तो  को
 लेकर,  बोनेस  को  लेकर,  ठीयरनेस  एलान्स  को
 लेकर  हुए  है  और  होते  रहे  है।  यह  10 वर्ष  का
 दतिहास  है  और  आज  भी  उसरी  बार-बार  पुतरा-
 वृत्ति  हो  रही  है।  यह  सही  बाव  है  कि  श्रम  मन्नालथ
 ने  फायर-ब्रिगेड  का  बाम  जरूर  किया  है,  प्रिवेन्टिव

 मेथेड्स  जरूर  अख्तियार  किए  है  1  जब  जरूरत

 हुई  कुछ  बढा  दिया,  टीयरनस  एलान्स  बढा  दिया,
 इधर  बढ़ा  दिया,  उधर  बढ़ा  दिया  ।  लेकिन  इसके

 लिए  नेशनल  लेबर  कमीशन  बना  था,  उसके
 सामने  भी  यह  सवाल  आया  था  और  यह  कहा
 गया  था  कि  नेशनल  वेज  पालिसी  इस्तेमाल  की
 जानी  चाहिए  क्योकि  जो  वेज-बोर्ड  पालिसी  थी,
 जो  मिनिमम  वेज  पालिसी  थी,  बह  फेल  हो  गई
 है।  मिनिमम  बेज  पालिसी  पूरे  हिन्दुस्तान  में
 सफल  नदी  हो  पाई  क्योंकि  हिन्दुस्तान  बहुत  बड़ा
 है  और  जगह-जगह  पर  अलग-अलग  दिक्कतें  है,
 कहीं  मकान  मंहेगे  तो  कही  सस्ते  हैं,  कहीं  चीजें
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 [श्रीमती  सावित्री  श्याम]

 मंहगी  हैं  तो  कहीं  सस्ती  हैं--इसलिए  यह  सब

 कुछ  चलने  वाला  नहीं  है  i  इसलिए  मैं  जानना

 चाहती  हूँ  कि  प्राइस  इण्डेक्स  को  आधार  क्यों

 नहीं  रखा  गया,  उसका  सारी  चीजों  की  कौमतों
 से  सम्बन्ध  रहता  है।  अगर  लोगों  को  चीज़ें  मंहगी
 मिलेंगी  तो  आप  चाहे  जितना  डीयर-नेस  एलाउन्स
 बढ़ा  दीजिए,  उस  से  लोगों  का  भला  होने  वाला

 नहीं  है।  इसलिए  जो  भी  दें  चाहे  भत्ते  के  रूप  में

 दें,  इस्तेन्टिव  के  रूप  में  दें,  उसको  प्राइस-इन्डेक्स
 के  आधार  पर  दें  और  उसका  पूरा  सम्बन्ध  आपसे

 होना  चाहिए।

 एक  बात  में  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  कहना
 चाहती  हँ---बहुत  सी  महिलायें  सर्विस  करती  हैं,
 जिनकी  जिन्दगी  के  अन्दर  कुछ  परेशानियां
 उत्पन्न  होती  हैं,  जिनके  घर  में  पेपे  की  मांग

 होती  है,  उमको  नौकरी  करनी  पड़ती  हैं  ;  मैंने
 आप  की  फिगर्स  को  देखा,  बहुत  ज्यादा  नहीं
 घटी  हैं  i  लेकिन  मुझे  यह  देखने  को  मिला
 कि  अशिक्षित  महिलाओं  की  संख्या  घटी  है।
 विशेषकर  काटन-टैक्सट।इल,  जूट,  बीड़ी  उद्योगों
 में  उन  की  संख्या  काफी  घटी  है।  ऐसी  महिलाओं
 को  रिद्रेस्व  किया  गया  है,  जिनकी  5  सालछ  की
 सबिस  थी,  जिन  के  पति  की  मृत्यु  हो  गई  थी,
 जिनके  तीन-चार  बच्चे  थे,  कोई  संरक्षक  नहीं  था।
 न  वे  परमानेन्ट  हो  पाई,  न  उन  को  कोई  बेनिफिट
 मिला,  यहां  तक  कि  मैटरनिटी  लीव  या  महिलाओं
 से  सम्बन्धित  जो  कानून  बने  हैं,  उनका  फायदा
 भी  उनको  नहीं  हो  सका  ।  उनको  मोडुनाइजेशन
 के  नाम  पर  टेक्निकल,  ग्राउन्डस  पर,  अशिक्षा  के

 नाम  पर,  हटा  दिया  गया।  हालांकि  बैकों  के

 अन्दर,  इस्शोरेन्स  के  अन्दर,  पोस्ट  एवं  ठेलीग्राफ  के

 अन्दर,  एडमिनिस्ट्रेटिथ  संविसिज  में  उन  की
 संख्या  बढ़ी  है  और  मुझे  खुशी  हुई ।  लेकिन  जिन

 महिलाओं  को  मोड़नाइजेशन  के  नाम  पर,  अशिक्षा
 के  ताम  पर  निकाला  गया  है,  उनके  बारे  में  आप

 को  सोचेना  चाहिए  ।

 जो  नेशनल  कमीशन  आफ  लेबर  की  रिपोर्ट

 है,  उसमे  भी  साफ  बात  कही  है--
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 “The  right  of  women  for  employment
 should  in  no  way  be  considered  subordi-
 nate  or  secondary  to  that  of.  men.  The
 necessary  training  facilities  should  be
 created.  Vocational  guidaace  programme
 should  serve  a  useful  purpose  in  giving
 the  required  information  to  the  women.
 It  will  be  desirable  to  give  preference
 for  wemen  in:  training  for  those  trades
 and  occupations  for  which  they  have
 special  aptitude.  Women  will  have  to  be
 absorbed  more  and  more  in  skilled  cate-
 gories  of  work  to  make  their  employment
 more  economic  to  the  employers.”

 मैं  कहना  चाहती  हूँ  कि  इतने  बड़े  आगेंनाइ-
 जेशन  के  अन्दर  श्रम  विभाग  के,  जहां  लाखों  लोगों
 की  संख्या  में  महिल्ाएँ  काम  कर  रही  हैं,  क्या
 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  श्रम  विभाग  का  एक
 अलग  से  सेल  बने,  एक  अलूग  से  डायरेक्टोरेट
 बने  जोकि  अलग  से  शिक्षित  या  अशिक्षित  जो

 महिलाएँ  हैं  उनकी  तमाम  समस्याओं  को  देखें  ?
 आज  वह  युग  नहीं  रहा  है  कि  किसी  भी  स्टेज  पर
 महिलाओं  को  न  सताया  जा  सके  ।  आज  महिलाएं
 बहुत  ही  सुपीरियर  पोजीशन  में  हैं

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  बैठिए  |

 श्रीमती  साविन्नी  श्याम  :  मैं  समाप्त  कर
 रही  हूँ  ।

 आज  देश  के  80  फीपदी  मजदूर  अनआग्गे-
 नाइज्ड  हैं  ।  आज  जितने  भी  कानून  हैं,  जितने
 भी  लेजिस्लेशन्स  हैं  वह  केवल  20  फीसदी  मजदूरों
 पर  ही  छागू  होते  हैं।  What  about  the  80
 percent?  I  wantto  know  from  the  hon.
 Minister,  ‘‘What  are  you  going  to  do  for  the
 unorganised  labour,  whether  it  is  in  agricul-
 ture  or  in  un-organised  industry  where  all  the

 So,  there
 must  be  an  organisation  in  his  own  depart-
 ment  to  see  to  the  condition  of  un-organised
 labour.

 et  मूलअन्द  डागा  (पाली) :  सभापति
 महोदय,  मेरा  सौभाग्य  हैं  कि  आज  योजना  मन्त्री,
 श्रम  मंत्री  और  उद्योग  मंत्री  तीनों  ही.  यहां  पर

 मौजूद  हैं।  योजना  मंत्री  देश  की  योजना  की
 बाबत  में  बारें  बताते  हैं,  योजनां  मंत्री  अपने
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 भाषणों  में  कहते  है  कि  मजदूर  कोई  मशीन  का

 पुर्जा  नहीं  है.  उसको  एक  सजीव  प्राणी  समझो
 और  सजीव  प्राणी  के  मूल्य  को  जब  तक  नहीं
 आंकोंगे  तब  तक  देश  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ेगा  ।

 हमारे  उद्योग  मंत्री  कहते  है  कि  देश  में  हडताले
 नहीं  होनी  चाहिएं,  तालाबन्दी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 हमारे  श्रम  मंत्री  दोनों  का  समन्वय  करके  बहते
 है  कि  ऐसे  कानून  बनने  चाहिएं  जिससे  देश  का
 उत्पादन  बढ़े  |  मेरी  आपके  द्वारा  नम्नतापूर्वक
 प्रार्थना  है  कि  अब  वे  उद्द  श्यपूर्ण  भाषण  देना  बन्द
 कर  दें।  आपने  एस  प्रकार  उद्देश्यपूर्ण  भाषण

 दिये,  अपनी  नीति  बनाई  तो  मजदूर  एक  बात
 समझता  &  कि  आप  केवल  अपने  संकल्पो  को
 दोहरा  सकते  है,  अपने  वाक्‍्यों  को  दोहरा  सकते
 है  और  आज  25  साल  के  बाद  मजदूर  यह  मह-

 सूस  करने  लगा  है  कि  ये  छोग  केवल  आइचासनों
 की  बरवात  करते  है  ये  हम  लोगो  को  केवल
 दिलासा  विलाते  है  |  इन  बातों  से मजदूर  बौखला
 उठता  है  7  आज  उसमे  अनिश्चितता  आ  गई  है,
 उसकी  अवस्था  बहुत  खराब  हो  चुकी  है।  आज
 जो  अधकचरे  राजनीतिज्ञ  ट्रेंड  यूनियन्स  के  लीडर
 बनते  हैं,  ये  अधकचरे  राजनीतिन्ष  जोकि  खोटे
 सिक्‍के  है  बे  मजदूर  के  लीडर  बनकर  उनके  चंदों
 पर  द्रंड  यूनियत  चलाना  चाहते  है  इसलिए
 अशिक्षित  मजदूर,  असयमित  मजदूर  और
 अविबेकी  मजदूर  अभी  तक  सगठित  नहीं  हो  सके

 है  ।  सन्‌  98]  में  इस  देश  में  23  करोड़  मजदूर
 हो  जायेंगे  ।  देश  में  Ee  लाख  मजदूर  हर  साल

 बढ़ते  है--आपकी  गोजना  के  अनुसमार--इस
 प्रकार  आने  वाले  समय  सें  यहां  पर  2i  करोड़

 मजदूर  हो  जायेंगे।  मैं  कहता  हें  कि  वे  मजदूर
 केवल  समाजवाद  को  मांग  कर  ही  नहीं  चुप
 हो  जाएँगे  बल्कि  अपने  भरोसे  के  बल  पर  समाज-
 वाद  छीन  लेगे  ।  आज  नस्र  भाषा  में  बातें  कहने  से
 किसी  के  कान  पर  जूं  तक  नहीं  रेंगती  ।  मैं  कहता

 हैँ  आप  क्‍यों  समाजवाद  की  बात  करते  है  ?
 आप  कहिए  कि  आदमी  एक  मशीन  का  पूर्जा
 है  i  हमारी  नीति  कितनी  ही  सुन्दर  हो,  हम  बार-
 बार  प्रजातन्त  का  नाम  दोहराते  रहें  लेकिन  केवल
 बातों  से  ही  उनको  विश्वास  नहीं  होता  |

 और  मजदूर  जब  अपनी  ताकत  पर  खड़ा
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 होगा  और  मजदूरों  की  यूनियन  से  इन  राजनीतिक
 नेताओं  को  हटा  दिया  जाएगा  और  मजदूर  अपनी

 हुकूमत  करने  लगेगा  उम  दिन  समाजवाद  ा
 जाएगा  ।  मजदूरों  का  भाग्य  दूसरों  के  हाथों  में  दे
 कर  जो  अपना  राजनीतिक  उद्देश्य  सिद्ध  करता
 चाहते  है  उस  से  हमारा  ट्रेंड  यूनियन  मूवमेंट  फेल
 हो  गया  ।  सारे  मजदूर  पाधियों  में  बटे

 हुए  है,  कोई  कम्यूनिस्ट  पार्टी  है  कोई  भारतीय

 मजदूर  संघ  बनाते  है,  जबकि  न  मजदूरों
 के  कानून  जानते  है  और  न  उनकी  किलासफी
 पढते  है,  सव  लीडर  बनना  चाहते  है  और  जो  मज-

 दूर  बंटे  हुए  है  राजनीतिक  पार्टियों  में  वे  मजदूर
 हमारी  योजनाओं  को  पूरा  नहीं  कर  सकते  है
 हम  कहते  है  कि  यह  प्रश्न  मजदूर  और  उद्योगपति
 का  नही  है,  बल्कि  यह  सामुदायिक  प्रदन है,  समाज
 को  इसका  हल  सोचता  होगा।  भारत  के  योजना
 मंत्री  कहते  है  कि  यह  कोई  प्रश्न  मजदूर  और  मिल
 मालिक  का  नही  है,  यह  सारे  देश  का  प्रश्न  है।
 और  उस  देश  के  प्रदन  को  हम  कैसे  ले  सकते  है  ?
 जब  हमारे  दिल  में  विश्वास  हो  कि  हम  लोग
 शोषण  करने  में  विश्वास  नही  करते  ।

 7  hrs,

 एक  बात  जरूर  है  कि  मजदूरों  के  किस  प्रकार
 से  कानून  की  तबदीली  हो,  आज  आप  ने  कानक-
 सेट  पावसं  दे  रखी  है,  क्षमा  करे  खाइिलकर  साहब
 आपके  विचारों  से  मै  सहमत  हूँ,  कई  बार  मैं  आप
 के  भाषण  सुनता  हूं,  योजना  मनन्‍्त्री  अच्छी  बात

 कहते  हैं,  लेकिन  आप  ने  देखा  है  कि  वहां  क्‍या

 होता  है  ?  स्टेट्स  में  जो  जिन्दा  रहना  चाहता  है
 राजनीतिक  आधार  पर  खड़ा  होकर  आ  जाता

 है  ।  जब  राज्यों  में  जो  मत्री  बनते  है  वह  पूजीवाद
 के  आधार  पर  चने  जाते  है,  उस  से  आप  आशा
 करते  है  कि  मजदूरों  का  भला  कर  देगा  ?  जो

 मजदूर  की  बात  नहीं  समझ  सकता,  जो  उसके  हित
 को  नहीं  समझ  सकता,  मैं  पाली  का  उदाहरण  दू,
 7  महीने  के  पहले  एक  दफा  एक  बड़े  नेता  आ  गए।
 तपे  तपाये  नेता,  दुनिया  में  जिन्‍होने  तपरया  की

 होगी,  कह  दिया  मैं  इसका  फैसछा  करूँगा  |  7

 महीने  तक  फैसला  नहीं  कर  सके,  और  फैसला
 करने  के  बाद  उसको  अमल  में  लाने  के  लिए  हमें
 फिर  हड़ताल  करनी  पड़ी  ।  अगर  मजदूरों  से  कोई
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 [श्री  मूलचन्द  हगा]
 फैसला  हो  जाता  है  तो  मिल  मालिकों  पर  पाबन्दी

 नहीं  कि  उसको  लागू  करे  |  उस  को  काग  करने
 के  लिए  मजदर  को  फिर  हडताल  में  जाना
 पडता  है  |  लेबर  क्मीशनर  हो,  चाहे  लेबर  विभाग

 हो  क्षमा  करे  कोई  नौकरशाही  पर  हमला  करने
 से  काम  नहीं  बनेगा  -  (ध्यवधान  )

 प्लीज  बैठे  रहिए।  कभी  समझे  नही,  ब्राह्मण
 देवता,  मजदूर  वो  क्या  समझेंगे

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  सभापति  महोदय,
 सदन  में  गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 MR  CHAIRMAN  Now  there  ts  quorum
 Refore  the  hon  Member  resumes  this  speech,
 I  would  Ithe  to  bring  to  the  notice  of  the  hon
 member  One  thing  It  used  to  be  the  practice
 in  this  House  since  962  [  have  been  obser-
 ving  it—that  after  an  hon  Member  has  finished
 his  speech,  he  remains  seatd  m  the  House
 and  listens  to  the  speeches  of  the  other  hon
 membeis  But  now  the  practice  seems  to
 have  changed  As  soon  as  an  hon  Member
 fintshes  his  speach  he  8005  away  That
 does  not  look  ne  LIhope  that  hon  mem-
 bers,  after  finishing  their  speeches,  will  remain
 seated  in  the  House

 SHRI  D  N  TIWARY  (Gopalgany)  Then
 this  will  not  be  applicable  to  those  who  are
 not  speaking  ,  they  can  go  !  (/mterruption)

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  On  the
 question  of  quorum,  may  I  take  thts  opportu-
 nity  to  submit  to  you  for  the  consideration  of
 the  House  that  quorum  can  be  challenged
 only  once  man  hour’s  time  ,  it  cannot  be
 challenged  every  minute  This  ts  the  con-
 vention

 aft  हुकम  चन्द  कछवाय  यह  संविधान  मे

 कही  नहीं  है,  इमलिए  इस  का  सधाल  पैदा  नहीं

 होता  |  भाप  सविधान  में  सशोधन  कर  दीजिये  तो

 मुझ्ते  कोई  आपत्ति  नही  है  1

 SHRI  RAJ  BAHADUR  :  The  whole
 House  may  consider  this  The  Business
 Advisory  Committee  may  also  sansider,  If
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 necessary,  rules  may  have  to  be  changed.
 After  all,  members  are  responsible  members
 They  do  not  behave  in  a  fitppant  manner
 They  act  in  a  responsible  manner  If  they
 are  discussing  some  important  points  in  the
 lobby  or  are  domg  some  serious  work  on
 committees,  they  should  not  be  disturbed
 Why  should  the  pomt  of  quorum  be  ratved
 every  minute  ?  If  necessary  the  rules  may  have
 to  be  changed  An  alternative  could  be  that
 those  who  are  in  the  committees  or  in  the
 lobby  should  be  counted  towards  gucium
 Please  convey  this  to  Speaker,  Sir

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  सर्विधान  मे  कही
 नहीं  लिखा  है  कि  एक  घटे  मे  उठाना  चाहिये  या
 आधे  घटे  म  उठाना  चाहिये।  यह  एक  घटे  में
 क्तिनी  ही  बार  उठाया  जा  सकता  है  !

 MR  CHAIRMAN  This  will  be  conveyed
 to  Speaker  Lither  the  rules  should  be
 changed  or  members  sho  id  not  raise  the  point
 of  quorum  ६3  miny  times  within  one  hour,
 after  an  hour,  tt  can  be  raiscd

 श्री  हुम  ्वम्द  कछवाय  आप  सविधान  को
 बदठ  दीजिये।  यहा  पर  उधर  के  327  मेम्बर
 हे  यह  क्‍यों  नही  रहते  ?

 MR  CHAIRMAN  According  to  the
 picsent  rules  you  are  right  ,  you  can  challenge
 it)  Thuis  why,  the  convention  was  other-
 wie  =o  This”  will  be  conveyed  to  Speaker
 Speaker  will  look  into  this

 श्री  मूलचन्द  डागा  अभी  मै  राजस्थान  वी
 बात  बह  रहा  था|  कपडा  उद्योग  मे  बौनरा  के  बारे
 में  डिस्प्यूट  हुई।  उसके  बारे  मे  फैसला  दिया  गया।
 उस  फैसले  को  लागू  करने  के  लिये  हमको  छ
 महीने  तवा  सघर्ष  करता  पड़ा  और  सच्ष  का
 परिणाम  यह  हुआ

 ae

 थी  राज  बहादुर  :  सभापति  महोदय,  मुझे
 माननीय  सदस्य  के  एक  शब्द  पर  आपत्ति  है।
 उन्होने  जो  ब्राह्मण  देवता  कहा  है  उसको  रेकार्ड
 से  निकाल  दिया  जाये  या  माननीय  सदस्य  उस
 को  वापस  ले  ले  ।

 क्री  मूलचभ्द'  कागा .  मैंने  तो  ब्राह्मण  देवता
 कह  कर  तारीफ  की  है।  क्या  बहू  देवतापन  छोड-
 कर  दुदपं  बहार  करना  चाहते  है  ?
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 एक  माननीय  सदस्य  इसमे  नाराज  होने  वी
 कया  बात  है  ?

 सन्नापति  महोदय  :  अगर  बोर्ड  बिना  मेरी
 परमिशन  के  उठेगा  या  कोई  सुझाव  देगा  तो  वह
 रेकार्ड  पर  नहीं  जायेगा  |

 SHRI  8  kK  DASCHOWDHURY  (Cooch
 Behar)  :  On  a  point  of  clarification  Interven
 tion  1S  a  great  par  of  Parliamentary  procedure
 Suppose  some  hon  members  have  said
 something  ,  for  interven  ion,  are  we  supposcd
 to  take  the  permission  of  the  Chau  ?

 MR  CHAIRMAN  Hon  members  should
 not  get  up  every  time  and  disturb  the
 proceedings  of  the  House  क्प्रा  आप  शद
 वापस  ले  रह  है  1

 श्री  मूलचन्द  डागा  सभापति  महोदय  मैंने
 तो  स्वय  पट  तारीफ  मे  कहा  था  फिर  मैने  यह  श्री
 नवल  क्शार  शर्मा  ते  ल्यि  कहा  था  1  अगर  वह
 चाहत  है  ि  उनग्रो  ब्राह्मण  देवता  न  हा  जाए  तो
 कोई  बात  नही  है।

 ह:  महोन  बाद  हमार  सारे  ल्बर  डिपार्टमंट
 के  टाप-मोस्ट  लेबेल  के  आदमी  इफतठ  हए  पाली
 में  ।  उन्‍्हाने  कहा  फि  जिनका  रार्पशन  था  उनको
 हम  पे  देग  जिनके  खिटाफ  प्रोसिक्यूणन  हुआ  हं
 उनको  विधट्रा  क्रय  ।  इसको  हमने  उनसे  लिखकर
 लिया  ।  लेक्ति  टिखब  के  बाद  मत्री  महोदय
 कटते  है  कि  हम  उसके  पाबन्द  नहीं  है,  लेबर
 डिपार्टमेट  ने  वुछ  भी  लिख  दिया  हो  yam  mt

 governed  by  that  agrecmcent  written  by  the
 Labour  Department  मजदूर  जो  बात  कहते  हैं
 उसको  मजाप  में  उडा  दिया  जाता  है,  उसकी  कोई
 परथाह  नहीं  को  जाती  है  जिस  दिन  मिल
 मालिक  या  मत्ती  या  अफ्सरया  सरकार  यह
 समझने  लग  जाएगी  ि  हिन्दुस्तान  पौ  बनाने
 वाला  मजदूर  है  और  हम  उसका  लाभ  न्द्ने  वाले

 है  भौर  इस  बह  से  जिस  दिन  हमने  उसको
 प्रतिष्ठा  का  स्थान  दिया  हम  देखेंगे  कि  देश  का
 निर्माण  किस  तेजी  से  होता  है  ।

 मैं  अपपको  एक  और  बात  बताता  हू  ।  सतरह
 साल  पहले  केन्द्रीय  सरकार  ने  लाखो  रुपया  लगा
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 कर  पाच  सौ  मजदूरों  के  क्वार्टर  बतवाए।
 सौभग्य  म॑  जा  दुर्भाग्य  से  मैं  वहा  नगरपालिका  का
 चेयरमन  था।  मैंने  उन  क्वार्टरो  के  लिए  बिजली
 और  पानी  का  इतजाम  कर  दिया।  आज  यह
 हालत  है  कि  बहा  कोई  मरम्मत  करने  वाला  नहीं
 है।  उन  क्वाटरों  को  पानी  दे  का  कोई  इतजाम
 नहीं  है  ट्रिपों  फी  व्यवस्था  नही  हे,  सडके  दर्द  गई
 है  और  उनभी  उपेक्षा  की  जा  रही  हे।  मजदूरे
 से  किराया  तो  बसूठ  जिया  जाता  है  लेक्नि  जो

 सुविधाय  है  इनका  उपलब्ध  नहीं  किया  जाता  है।
 मैने  खाडिठफर  साहब  का  इसके  बारे  से  पब्
 लिखा  |  उन्होने  वश  कबर  निपाटंमैट  को  इसके
 बारे  म  लिखा  |  जयाब  आया  कि  एप  साल  में
 सारा  काम  करवा  दगे।  लेक्नि  दो  साल  हो
 गए  है,  कुछ  नहीं  हुआ  है।  मजदूर  चौदह  पद्रह
 स्पया  किराया  दता  हे।  नगरपालिका  उन  से
 हाउस  हैग  बसु  नहीं  करती  हे  ठेक्नि  फिर  भी
 उमर  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है।

 मजदूरों  वा  सर्वत्र  अनादर  होता  है  if  भाषण
 देने  मे  सिद्धान्त  वी  बात  करन  में  हम  बड़े
 होशियार  है  माहिर  है।  लेफिन  जब  उसको
 कार्येस्प्र  देने  वी  बात  आती  है  तो  हम  पीछे  रह
 जाप  =)  आप  बताए  पि  मिनिमम  बेजिज  एक्ट
 म  खेतिहर  मजटूरों  के लिए  आपकी  तरक  से  कोई
 व्यवस्था  वी  गई  ह  ?  वितनी  मजदूरी  आप  उनको
 दंना  चाहत  है  ?  राजस्थान  म  क्या  मिनिमम्त  वेज
 है  खेपिहर  जी  यही  आप  बता  द  1  गरीब  मजदूर
 पिस  जा  रहे  है  t  बड़े  थडे  जो  समि  के  मालिक
 ऐ  वे  खाते  पीत  है  और  ऐश  करते  है,  अमीर  ऐश
 करते  है  ऊक्नि  जो  गरीब  है  बह  पिसा  जा  रहा
 है  ।  बर  युनाउटेड  नहीं  है।  वह  जो  लेबर  है
 बह  जनआर्गेताएज्ठ  है  ।  मजदूरों  का  बच्चा-
 बच्चा  रात  क  बारह  बजे  तक  बाम  बरता  है
 जेकिन  पेट  भरने  लायवा  भी  उसको  पैसे  नहीं
 मिलते  है।  परसो  मैन  धर्मयुग  में  पढ़ा  था।
 उसम  ल्खि  हुआ  था  गरीबी  से  मौत  अच्छी।
 गरीबी  पाप  है  अभिशाप  है।  गरीबी  से  लगे
 आवर  लड़को  ने  अपना  जीवन  बेचा  |  मजदूर  आज
 भी  दबा  हुआ  है।  वह  समझ  बैठा  है  कि  उसके

 चेहरे  पर  पौरुष  की  रेखाये  उभर  नहीं  सकती  हैं।
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 [श्री  मूलचन्द  डागा]

 बहू  उठ  नहीं  सकता  है।  इस  बस्ते  अगर  आप
 गरीबो  को  ऊंचा  उठाना  चाहते  हैं  तो आपको  ऐसा
 करने  के  लिए  कफ्रान्तिकारी  कदम  उठाने  होगे ।
 धीरे-धीरे  चलने  वाला  परिवर्तन  लाता  है।  तेजी
 से  चलने  वाला  क्रान्ति  लाता  है।  अगर  आप
 फीरे-धीरे  चलते  रहे  तो  एक  दिन  ऐसा  आएगा
 जबकि  जो  आप  अहिसा  के  रास्ते  पर  च्बल  कर
 देश  को  आगे  बढ़ाना  चाहते  हैं,  वैसा  न  होकर
 खूनीं  तरीके  से  देश  आगे  बढ़  जाएगा  और  आप
 देखते  रह  जाएंगे  "  फिर  आप  इसका  दोष  किसको
 देंगे  ?  हम  लोग  अपने  भरण  पोषण  के  लिए
 आदर्शावाद  के  भाषण  देते  रहें,  इससे  काम  नहीं
 चलेगा  t  मजदूरों  का  प्रदन  छोटा  सा  प्रश्न  नहीं
 है।  यह  हमारे  भाग्य  और  हमारी  तकदीर  का
 प्रश्न  है,  देश  की  तकदीर  का  प्रश्न  है|

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  (Cooch-
 Behar)  :  I  have  heard  the  speeches  of  many
 hon.  Members  and  almost  all  of  them  spoke
 in  favour  of  the  labour  and  their  problems.
 The  entire  Ministry  and  the  Department  of
 Labour  and  Rehabilitation  has  got  the  basic
 responsibility  and  I,  for  one,  would  not  like
 simply  to  go  over  to  Rehabilitation  without
 saying  a  few  words  on  labour.

 Our  objective  is  a  welfare  State  and  our
 goal  is  to  attain  full  employment  as  quickly
 as  possible.

 So,  considering  this  objective,  there  is  no
 denying  the  fact  that  the  problems  relating  to
 full  employment,  labour  and  unemployment
 take  very  larger  part  in  our  social  objectives.
 Social  tensions  are  there  and  it  is  our  duty
 to  minimise  these  social  tensions.

 As  already  pointed  out  by  many  of  the
 hon  Members  that  the  ‘labour  policy’  of  the
 Government  seems  to  be  a  very  negative  one,
 as  if  they  are  simply  to  do  something  when
 called  up  and  as  if  they  have  no  leadership
 in  themselves  to  mitigtee  or  minimise  the
 social  tensions  wherever  it  is  possible.  If
 you  wantto  have  self-reliance,  if  you  want
 that  there  should  be  industrial  peace  and  also
 the  consequent  industrial  production  for  the
 overall  development  of  this  country,  what  is
 the  role  and  what  is  the  approach  of  the
 Labour  Ministry  in  this  regard?  Bven  with-
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 out  going  into  the  further  details  this  much
 can  be  said  that  the  approach  of  the  Labour
 Ministry  is  negative.  We  have  not  yet  seen
 in  the  Labour  Ministry's  Report  any  coordi-
 nated  policy  or  any  coordination  cell  including
 this  Labour  Ministry  or  the  Labour  Minister
 being  the  Chairman  or  head  of  the  Coordi-
 nation  Cell,  concerned  with  the  several
 Ministries  and  public  sector  undertakings
 regarding  labour  problems.  Very  often  we
 come  across  disputes  in  the  Railways,  in
 Supplies,  in  Civil  Aviation  and  in  the  Public
 Sector  Undertakings  in  LIC  and  others.  But
 what  is  the  positive  role  of  this  Labour
 Department  of  this  Munistry  of  Labour  ?
 Prectically  nothing  So,  Sir,  I  would  suggest
 this  to  the  hon.  Minister,  that  he  might
 consider  this  matter  most  favourably,  that  he
 may  ponder  over  this  matter  whether  it  would
 be  advisable  or  whether  it  would  be  possible
 for  the  Government  to  have  a  sort  of
 ‘Coordination  Cell’  or  the  Labour  Coordi-
 nating  Machmery  to  go  through  all  the  aspects
 of  labour,  whether  it  is  unde:  this  Munistry
 or  whether  it  is  under  the  public  sector  under-
 takings,  and  not  to  take  this  up  only  when
 the  demand  arises,  but  to  have  this  included
 as  part  of  the  Ministry  or  Department  concer-
 ned  for  the  welfare  and  well  being  of  the
 employees  and  labourers  in  various  fields.

 Coming  to  Rehabilitation,  I  may  tell  the
 hon.  Minister  that  they  had  taken  speedy
 programme  regarding  Bangladesh  evacuces.
 We  all  know  what  a  tremendouds  problem  it
 was.  But,  Sir,  at  the  same  time  I  could  not
 appreciate  the  idea  of  what  made  the  Govern-
 ment  to  accept  the  proposal  to  give  some
 titles  to  some  of  the  officials  only.  It  was  a
 great  success  that  they  achieved  in  respect  of
 the  management  of  the  Bangladesh  evacuees,
 no  doubt.  But  why  was  it  that  some  of  the
 Officials  only  were  considered  for  the  national
 award,  Padma  Shri  and  all  that  ?  Was  it
 not  a  cencerted  effort  beginning  from  the
 low-grade  employees  and  also  the  higher-grade
 employees  ?  I  think,  Sir,  that  there  should
 not  be  any  discrimination  at  all.  Even  the
 low  paid  employees  had  shown  much  devotion
 to  their  duties  and  they  discharged  those
 duties  as  efficiently  as  possible.  They  should
 get  some  reward,  at  least  certificates  in
 appreciation  of  their  work,  But  they  had  not
 been  given  anything  ;  neither  is  anything
 mentioned  in  this  Ministry's  Report.

 The  whole  problem  of  rehabilitation  by
 and  large  is  becoming  limited,  and  limired



 437  DG.  Min.  of

 particularly  in  regard  to  the  birth  of  Bangla-
 desh,  We  may  expect  that  in  the  coming
 years  we  may  not  have  pressure  from  the
 displaced  persons  from  Bangla  Desh,  Let  us
 hope  so.  We  wish  that  it  should  be  so.  But
 even  then  what  abuut  the  existing  problems  ?

 A  few  days  back  there  was  a  report  about
 the  ‘Review  Committee’  for  the  old  displaced
 persons  living  in  West  Bengal  and  it  was
 over  and  that  the  Ministry  was  not  going  to
 extend  the  pericd  of  this  Ccommittee’s  func-
 tioning.  I  don’t  know,  Sir,  whether  the
 Ministry  is  quite  satisfied  about  the  functions
 of  this  Committee.  As  pointed  out  by
 another  hon.  Member,  this  Committee  had
 submitted  9  reports,  if  I  am  correct,  and
 certain  others  with  an  estimated  expenditure
 of  Rs.  14  crores,  out  of  which  Rs.  5.55  crores
 were  sanctioned.  Many  things  are  to  be
 said  in  this  regard  as  |  find  from  the  report
 of  the  Department  of  Rehabilitation.  Under
 the  revised  terms  of  refererce  amongst  other
 things,  still  it  is  to  be  considered,  whether
 new  colonies  for  the  DPs  not  only  in  the
 urban  areas  but  also  in  the  rural  areas  and
 development  programmes  are  to  be  started.
 Still  that  has  to  be  considered  to  what  extent
 this  was  done  by  the  State  Governmen!  or  the
 Central  Government.  But  I  understand  that
 except  in  the  case  of  a  few  colonies  like
 Asrafabad  and  some  others,  this  review
 committee  have  not  submitted  any  report
 about  huge  concentration  of  the  displaced
 persons  from  erstwhile  East  Paki.tan,  that  is,
 the  old  migrants  who  are  living  in  the
 countryside  or  in  the  rural  areas.  So,  I
 would  request  the  hon.  Minister  to  consider
 and  ponder  over  the  matter  whether  it  wiil
 be  advisable  at  this  stage  to  cut  down  the
 functions  of  the  Review  Committee  and  to
 dissolve  itwhen  there  are  still  many  conti-
 nuing  problems  of  the  old  smigrants  or  displaced
 persons  from  erstwhile  East  Pakistan.  I  would
 request  the  hon.  Minister  to  extend  the  term
 of  the  committee.  Let  the  problem  be  solved
 once  and  for  all,  because  now,  we  are  ina
 position  to  pause  for  a  little,  since  we  are  not
 having  any  further  influx  from  the  eastern
 side  of  India  i.¢  ,  Bangla  Desh.  So,  it  is
 possible  in  the  coming  two  or  three  years  or
 even  four  or  five  years  to  mitigate
 their  sufferings  and  settle  all  outstanding
 issues.

 Thete  are  several  other  points  that  I  would
 like  to  make  in  regard  to  the  resettlement  of
 the  displaced  persons  from  erstwhile  East
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 Pakistan,  or  perhaps  it  would  be  better  to  say,
 from  Bangla  Desh.  For  example,  the  ‘Danda-
 karanya  project’  is  there.  I  find  from  the
 report  that  the  Ministry  has  spent  so  far  on
 the  Dandakaranya  scheme  nearly  Rs.  44  crores.
 Out  of  that,  for  the  Tribal  Welfare  Department
 or  for  the  settlement  of  the  tribal  people,
 which  is  a  good  part  of  their  action,  Rs.  6
 crores  have  been  spent.  For  the  general
 development,  Rs.  9.7  crores  have  been  spent
 and  for  the  resettlement  of  the  displaced  per-
 sons,  Rs,  2  crores  or  something  like  that  have
 been  spent.  Then.  they  have  spent  about
 Rs.  6  crores  on  machinery  and  other  things.
 But  from  the  report,  we  find  that  uptili  now,
 they  have  arranged  for  the  resettlement  of
 the  tribal  people  to  the  extent  of  2882
 families,  and  to  each  family  they  have
 given  a  benefit  to  the  extent  of  Rs,  2850
 in  various  forms.  If  we  multiply  this,  we  find
 that  it  comes  to  only  Rs  92,13,700,  I  do  not
 know  on  what  other  purposes  the  amount  was
 spent.  From  the  report  we  find  that  the
 Ministry  has  stated  that  they  have  spent  for
 the  resctilement  of  the  local  tribal  people  about
 Rs.  6  crores  odd.  I!  donot  know  for  what
 purpose  this  huge  extra  amount  had  been
 spent.  Had  it  been  spent  on  the  establish-
 ment  2?  Or  had  it  been  spent  for  some  other
 purpose  ?  Or  had  it  been  spent  on  giving
 some  resettlement  benefits  to  the  so-called
 highly  paid  officials  who  even  in  this  Danda-
 karanya  area  have  a  beautiful  rest-room  or
 bungalow  ?  I  have  seen  it  because  I  visited
 that  place  in  1970,  If  these  things  are  also
 calculated  along  with  the  total  expenses  on  the
 displaced  persons,  Ido  not  know  to  what
 extent  the  real  benefit  has  gone  to  the  displaced
 Persons,  or  to  the  tribal  people  or  the  dis-
 placed  persons  from  erstwhile  East  Pakistan
 orany  others.  It  is  doubtful  whether  any
 real  benefit  has  gone  to  them  at  all,

 I  would  urge  the  Ministry  to  go  through
 this  matter  very  seriously  and  submit  a  report
 to  this  House  for  the  better  information  of
 all  of  us  concerned  so  that  we  may  know  the
 quantum  of  establishment  charges  or  overheads,
 the  per  capita  charges  for  their  settlement  and
 also  a  break-up  of  all  the  other  expenses  in
 this  regard.

 Coming  to  the  Mana  camp,  this  camp
 seems  to  be  the  zamindary  of  some  persons,
 I  would  not  like  to  mention  the  name  of  the
 Officer  concerned.  Mana  camp  is  still  being
 regarded  asa  concentration  camp,  I  baye
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 personally  written  a  number  of  letters  on  this
 matter  requesting  the  Ministry  to  go  through
 the  activities  in  the  Mana  camp  and  examine
 the  powers  of  the  particular  camp  comman-
 dant  there.

 There  were  sevcral  charges  against  him
 In  all  these,  it  was  said  after  a  preliminary
 inquiry  that  ‘we  have  found  nothing’,  though
 there  are  22  of  them.  The  Monistry  had  not
 taken  care  to  go  into  the  details  of  these
 charges.  Even  ten  days  ago,  we  received  two
 or  three  telegrams  regarding  strike  in  Mana
 Camp  which  I  submitted  ts  the  hon,  Minister.
 As  regards  the  strike  of  the  Mana  Camp
 people  in  furtherance  of  their  demands,  I  do
 not  know  what  has  happened  Their  demand
 was  that  the  primary  teachers  working  there
 should  get  the  benefit  of  the  Central  Guvern-
 ment  rules  because  they  are  under  Central
 Government  service.  They  demanded  housing
 and  other  facilities  in  accordance  with  the
 rules,  I  do  not  know  why  the  Camp  Com-
 mandant  had  taken  it  upon  himself  to  escalate
 the  position  to  the  extremity  ofa  strike  in
 It  the  Mana  Camp,  thus  creating  tension  there  ?
 was  not  necessary.  The  Department  concerned
 should  have  intervencd  to  control  the
 situation  and  alleviate  their  grievances  to
 whatever  extent  was  possible,

 Coming  to  Delhi,  there  is  onc  colony  for
 the  erestwhile  East  Pakistan  displaced  persons
 here  called  Kalkaji  Colony.  Therc  are  several
 irregularities  in  regard  to  the  management  of
 this  Colony.  Eligibles  have  become  ineligibles
 for  allotment  of  plot  in  the  colony
 and  ineligibles  have  become  heneficiarics.
 I  do  not  want  to  go  into  details.  But
 I  will  say  that  from  this  particular  colony,
 ground  rent  is  charged.  requested  the  hon.
 Minister  several  times  to  consider  this  matter.
 I  pose  the  same  question  in  another  way.  This
 colony  falls  within  the  Union  Territory  of
 Delhi.  Under  the  Constitution,  a  Union
 Territory  is  as  good  as  a  State,  As  the
 Department  is  charging  ground  rent,  it  obvi-
 ously  means  land  revenue.  Is  the  Ministry  of
 Rehabilitation  entitled  to  do  this  ?  Tomorrow,
 if  the  authorities  of  the  Union  Territory  come
 forward  with  a  proposal  that  as  land  revenue
 falls  in  the  State  List  of  the  Seventh  Schedule,
 the  Delhi  Metropolitan  Council  is  entitled  to
 it,  will  the  Ministry  be  in  a  position  to  rest-
 rain  it  ?So  I  would  roquest  the  hon.  Minister
 to  settle  this  issue  of  ground  rent  and  to

 “consider  the  cases  of  all  those.  DP  allottees
 who  have  been  given  plots  there.
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 There  are  also  four  shop  sites  in  the  colony.
 But  the  shops  have  not  been  constructed
 properly.  The  idea  was  to  have  a  market
 there.  Some  persons,  educated  young  persons,
 graduates  and  master’s  degree  holders  also,
 unable  to  find  any  alternative  employment,
 have  started  a  market  thereon  for  the  benefit
 of  local  allottees  in  improvised  structures.  I
 would  urge  upon  the  Minister  to  settle  this
 ma'‘ter,  That  will  give  them  more  moncy  also.
 Of  course,  they  have  already  realised  this
 money  from  the  allottees  from  the  total  amount
 spent  so  far  in  this  regard.

 My  last  point  is  about  the  naming  of  this
 colony.  l6  MPs  have  already  appealed  to  the
 hon  Minister  to  rename  this  EPDP  colony
 afier  our  great  national  leader  Deshbandhu
 Chitiaranjan  Das.  This  was  the  suggestion,
 On  the  2ist  April  last  I  had  an  occasion  to
 discuss  this  issue  with  the  hon.  Minister,  Shri
 Verma  who  said,  ‘Yes,  I  appreciate  this  colony
 should  be  named  as  Chittaranjan  Park.’  It
 was  then  accepted.  After  that,  I  do  not  know
 what  hay  happened.  The  Government  have
 not  come  forward  with  an  official  communica-
 tion  confirming  the  renaming  of  this  colony  as
 Chittaranjan  Park,  though  the  hon.  Mhunister
 had  already  authorised  me  to  go  and  announce
 it  to  the  people  in  the  colony  considering  that
 to  know  that  it  had  been  renamed  as  ‘Chitta-
 ranjan  Park.’  But  only  this  morning  I  came
 to  know  from  the  Minister  that  they  are  now
 inviting  suggestions  from  the  allottees  in  regard
 to  this  matter.  Does  it  mean  that  it  will  be
 left  ta  the  allottecs  there  and  the  Munister  of
 Rehabilitatton  will  not  come  forward  with
 leadership  to  announce  the  name  and  do  the
 right  thing  ?  I  understand  there  are  some
 forces  working  at  the  back  of  this  Ministry.
 The  Minister  should  look  into  this.

 With  these  words,  I  thank  you  very  much
 and  reiterate  my  request  to  rename  this  colony
 as  ‘Chittaranjan  Park’  which  is  a_  befitting
 name  to  honour  a  great  national  leader  in
 whose  name  we  have  other  memorial  in  the
 country’s  capital.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  (Jammu):
 I  rise  to  support  the  Demands  of  the  Ministry
 of  Labour  and  Rehabilitation.  I  would  limit
 my  observations  only  to  their  rehabilitation
 part.  I  congratulate  the  Minister  and  his
 officers  and  workers  in  the  Ministry  on  the
 excellent  job  they  did  when  we  had  millions  of
 refugees  from  Bangla  Desh.



 ad  D.G.  Min.  of

 T  am  also  glad,  and  I  would  Jike  to  go  on
 record,  that  the  officers  and  the  workers  who
 were  deputed  to  look  after  the  refugee  camps
 at  that  time  did  an  excellent  job,  but  here  I
 would  like  to  point  out  for  the  consideration
 of  the  hon.  Minister  that  after  that  work  was
 wound  up  and  the  Bangla  Desh  refugees  went
 back  to  their  own  motherland,  these  officers
 have,  unfortunately,  up  till  now,  not  been
 given  proper  postings  in  the  various  Ministrics
 and  Departments  and  most  of  them  have  gone
 on  leave  and  they  are  literally  on  the  streets.
 I  would  request  the  hon.  Minister  to  take
 @  personal  interest  in  this,  and  ask  the  Home
 Ministry  that  they  must  take  an  carly  decision
 about  the  proper  postings  of  these  officers  and
 workers  who  were  deputed  to  do  this  work.

 श्री  हुकम  चन्द  कछबाय  :  सभापति  महोदय,
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है।  सदन  में  गणपूर्ति  नहीं
 है।

 MR.  CHAIRMAN  :  Let  the  bell  be
 rung.—  Now,  there  is  quorum.  The  hon,
 Member  may  continue  his  speech.

 SHRI  INDER  J  MALHOTRA:  Now,
 I  will  come  to  the  rehabilitation  problems  in
 Jammu  and  Kashmir  State.  There  are  three
 or  four  categories  of  refugees  in  the  Jammu
 and  Kashmir  State.  First,  I  will  deal  with
 the  refugees  from  Chhamb  area  which  is  now
 occupied  by  the  enemy  forces,  This  is  the
 third  time  that  these  unfortunate  people  have
 been  uprooted  from  that  area.  I  am  thanktul,
 however,  to  the  Central  Government  that  for
 their  interim  arrangements,  financial  and  other
 assistance  were  given  from  the  Centre.  Still,
 there  are  about  a  lakh  and  a  half  people  living
 in  the  various  refugee  camps  which  are  under
 the  administration  of  the  State  Government,
 of  course,  with  the  help  of  the  Centre.

 Then  there  are  about  a  Jakh  of  people  who
 are  just  roaming  about  ;  they  are  neither  in
 the  camps  nor  are  they  able  to  go  to  their
 Original  homes,  because  in  certain  areas  the
 mines  are  still  there,  and  in  certain  areas  they
 ate  prohibited  by  the  army  people  from  enter-
 ing  their  villages.  This  has  become  a  human
 problem.  I  would  urge  upon  the  Central
 Government  to  realise  that  the  State  Govern-
 ment  alone  is  not  in  a  position  to  tackle  this
 problem  for  the  interim  period  for  those  peo-
 ple  who  are  from  the  enemy-occupied  area  and
 for  those  people  whose  area  are  with  us,  but
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 there  are  no  arrangements  for  them  to  go  back
 to  their  villages  and  settle  in  their  homes.

 Another  point  I  would  like  to  stress  here
 is  this.  The  refugees  from  Chhamb  area  werc
 uprooted  in  the  4965  war,  and  after  the  war,
 for  their  resettlement  and  rehabilitation  they
 were  given  certain  grants  and  also  certain  loans
 for  commercial  and  agricultural  purposes,

 Thi»  is  the  third  time  they  have  been  up-
 rooted  and  I  should  urge  upon  the  Central
 Government  that  the  loans  which  were  given
 to  the  refugees  in  1965-66.  which  were  mainly
 given  by  the  Central  Government  and  which
 they  are  not  in  a  position  to  repay  should  be
 written  off,  so  that  some  relief  could  be  given
 to  them.

 As  for  the  refugees  across  the  river  Mona-
 war  Tawi  in  Chhamb.  I  have  grave  doubts
 that  even  when  we  get  that  area  back,  the
 people  will  not  be  ready  to  go  there  and  settle
 down  because  this  is  the  third  time  that  Pakis-
 an  had  attacked  that  area  and  uprooted  them.

 श्री  राजबहाबुर  :  माननीय  कछवाय  जी  आप
 की  तरफ  एक  भी  आदमी  नहीं  है,  फिर  भी  आप
 कोरम  का  प्रश्न  उठा  रहे  हैं  t

 at  gen  चन्द  कछव।य  :  मैं  हूं  तो,  तभी  तो
 बोल  रहा  हूं

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA:  There-
 fore,  I  should  urge  upon  the  Central  Govern-
 ment  that  the  time  has  come  when  we  have  to
 take  a  decision  whether  they  could  be  resettled
 in  some  other  safer  areas.  Some  safer  areas
 should  be  found  out  so  that  they  could  be
 rescttled  early,

 Another  category  of  refugees  are  those
 who  have  come  back  from  the  Pakistan  occu-
 pied  part  of  Jammu  and  Kashmir,  mainly
 in  Rajouri  and  Poonch  districts.  Iam  again
 thankful  to  the  Central  Government  ;  some
 financial  and  other  assistance  was  given  for
 their  rchabilitation  and  resettlement.  But  I
 should  urge  only  one  thing  here,  that  there  are
 still  many  families  which  have  not  received
 any  financia)  support,

 श्री  हुकम  बन्द  कछवाय  :  सभापति  जी,
 सदन  में  मणपृति  नहीं  है  ।
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 MR.  CHAIRMAN  :  Let  the  bell  be
 rung  Now  there  is  quorum.  The  conven-
 tion  of  this  House  has  been  that  after  6  there
 will  be  no  challenging  of  the  quorum;  the
 Chair  is  not  bound  to  accept  the  challenge.

 श्री  हुकमचन्द  कछवाय :
 कौन  से  नियम  में  ऐसा  लिखा  है  ?

 सभापति  णी,

 श्री  राजबहादुर  :  नियम  में  लिखा  है  कि
 6  बजे  के  बाद  कोरम  का  सवार  नहीं  उठ
 सकता  t

 भरी  हुफम  चन्द  कछवाय  :  किस  नियम  में
 लिखा  है  आप  बताइये  ।  अगर  इस  तरह  से  होगा
 तो  6  बजे  के  बाद  सदन  की  कार्यवाही  नहीं  होगी

 श्री  शशि  भूषण  (दक्षिण  दिल्‍ली)  :  सभापति
 जी,  माननीय  कछवाय  की  आप  की  आज्ञा  नहीं
 मान  रहे  हैं,  इनको  बाहर  निकाल  दीजिये  1
 ««  (व्यवधान)

 श्री  हुकम  श्चर्द  कछवाय  :  आपके  निर्णय  को
 मैं  चुनौती  देता  हूं।  यह  बात  ठीक  नही  है।

 सभापति  महोदय  :  कंबेंशन  यही  रहा  है...

 श्री  इखजोत  मल्होत्रा  :  मुझे  लगता  है  कि
 श्री  कछवाय  को  रिफ्यूजी  प्राब्लैम  अच्छी  नहीं
 छगती  इसलिए  बार-बार  कोरम  का  सवाल  उठाते

 है।

 को  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  आपको  वह
 लोग  अच्छे  लगते  है  जो  बाहर  है  ?

 सभापति  महोदप  :
 आप  बोलिए  ।

 श्री  शज्ि  भूषण  :  जो  लोगों  को  धोखा  दे
 कर  आई  और  वोट  हासिल  किये,  वह  नजर  नहीं
 आती,  जिनकी  गोद  में  बेंठ  कर  यह  आये  है।  न
 रानी  ग्वालियर  आई  न  राजा  आये  |

 श्री  मल्होत्रा,  चलिए

 शी  ह्क्म  श्म्द  कछबाय  :  तुस  धोखा  देकर

 माए  हो।  तुम  धोखा  देते  हो  ।**

 **Expunged  as  ordered  by  “the  Chair,
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 सभापति  सहोदपय  :  यहं  आप  क्‍या  करते  हैं  ?
 श्री  कछवाय,  आप  बैठ  जाइये  eel  (ब्यवधान)  ..

 ३३००००००० श्री  हुकमचनन्द  कछवादय  :  **

 (ध्यवधान)  वह  कैसे  बोलते  हैं?  उन्होंने
 कैसे  यह  बात  कही  ?**

 सभापति  सहोदव  :  यह  रिमार्क  रिकाड
 पर  नही  जायेगा  -  एक  और  बात  है।  अगर  इस
 तरह  का  लफ्ज  इस्तेमाल  किया  जायेगा,  इन  फ्यूचर
 तो  मैं  आपसे  कहूंगा  कि  आप  हाउस  से  बाहर  चले
 जाइए।  (व्यवधान)

 श्री  हुकम  शब्द  कछवाय  :  पहले  आप  उनको
 समझाइये  ।  इस  तरह  दबाने  सें  कैसे  होगा  ?

 सभापति  सहोदय  :  आप  बैठ  जाइये  1  कैसे
 इस  तरह  के  अनपालिया  मैट्री  शब्द  इस्तेमाल  करेगे  ?

 श्री  हुकम  श्बन्व  कछवाय  :

 है?

 सभापति  महोदय  :  आप  बैठ  जाइये  |

 वह  कैसे  बोलते

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मैं  बैठ  जाता  हूं।
 बहु  कंसे  बोलते  है  ? आप  उनको  समझाइये।  मैं
 बेठ  जाता  हूं,  आप  उनको  समझाइये  t

 श्री  शाजबहाबुर  :  सभापति  महोदय,  आज
 लक  संसद्‌  के  इतिहास  से  कभी  इस  प्रकार  के
 अपशव्दों  का  उपयोग  नहीं  किया  गया।  आज
 तक  कभी  यहां  सदन  की  मर्यादा  इस  प्रकार  भंग

 नहीं  की  गई,  और  कभी  अध्यक्ष  के  साथ  ऐसा
 दुव्यंबहार  नहीं  किया  गया  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 उन्हें  नेम  किया  जाये  teas  (व्यक्षत्षान)  ...

 भी  बी०  पी०  मौर्य  (हापुड़)  :  इस  सदन  में
 अब  गालियां  भी  शुरू  हो  गईं  ?

 थी  राजबहादुर  :  या  तो  यह  अपोलोजाइज
 करें  या  उन्हें  नेम  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  ने  उनसे  कहा  है  कि
 जो  आपने  इस  तरह  के  शब्द  इस्तेमाल  किये  हैं
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 उनसे  आप  ने  मर्यादा  भंग  की  है  हाउस  की  ।  आप

 मेहरबानी  करके  इस  के  लिए  मांफी  मांगें  t
 ««  (व्यक्धान)  तो  हम  आपको  अलाऊ  कर दें  I

 ot  हुकम  खन्द  कछवाय :  में  ने  आपको

 कुछ  नहीं  कहा  है  1

 सप्तापति  महोदय  :  आपने  माननीय  सदस्य
 के  बारे  में  कहा  है  \

 श्री  राज  बहाबुर  :  कछवाय  जी,  आपने  बड़ी-
 बड़ी  गालियां  दी  है।

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मेरी  एक  प्रार्थता

 है  क्या  आपको  पता  है  किस  शब्द  का  उल्डेख
 श्री  शशि  भूषण  ने  किया  है  ?  क्या  आपने  सुना  है  ?
 यदि  आपने  सुना  है

 श्री  दरबारासिह  (होशियारपुर)  :  आन  ए
 प्वाइंट  अफ  आईर  |  मेरी  अर्ज  यह  है  कि  एक
 मैम्बर  ने  बजाय  इसके  कि  वह  शाइस्तगी  से  काम

 लेता,  गाली  निकाली  है।  अगर  वह  अपने  अल्फाज
 को  विधड़ा  नहीं  करते  तो  उन्हें  हाउस  से  विधड़ा
 करना  चाहिए  1

 शी  रामसहाय  पांडे  (राजनन्दगांव)  :
 आन  ए  प्वाइंट  आफ  बाडेर  t  श्री  शशिभूषण  ने

 यह  कहा  कि  यह  श्री  कछवाय  बार-बार  कोरम
 का  प्रश्न  उठाते  हैं।  वह  यह  बतलायें--उन्होने
 विरोधी  दल  की  तरफ  इशारा  करते  हुए  कहा---
 कि  राजमाता  की  गोद  में  बैठकर  आप  आये  तो
 राजमाता  की  गोद  में  बैठना  तो  सम्मान  की  वात

 है।  इसमें  डेरोगेटरी  की  क्या  बात  है  ?  सम्मान
 की  बात  है  कि  गोद  में  बैठ  कर  आए  |

 श्री  राज  बहादुर  :  सम्मान  की  बात  तो  नहीं
 है,  लेकिन  अमपालेमेंटरी  नहीं  है  ..

 शो  रामसहाय  पांडे  :  राजमाता  की  तलाश
 में  श्री  शशि  भूषण  कहते  है  कि  वह  कहां  है।  इस
 में  नाराज  होने  की  क्या  बात  है?  इसके  लिए
 उनको  माफी  मांगनी  चाहिए  t
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 सभापति  महोदय  :  इसमें  कोई  प्वाइंड  आफ
 आाईर  नहीं  है।  श्री  कछबाय  ने  जिस  तरह  की
 भाषा  का  इस्तेमाल  किया  है  वह  पालियामैंद्री
 नहीं  है  a  वह  पुराने  सदस्य  हैं  और  में  उनको
 काफी  दिन  से  जानता  भी  हूँ,  हाउस  में  भी  और
 हाउस  के  बाहर  भी।  इसलिए  यह  हाउस  के
 लिए  शोभा  की  बात  नहीं  है  उन्होंने  जो  शब्द
 इस्तेमाल  किए  हैं,  और  जो  पालियामेंद्री  नहीं  हैं,
 उनको  मेहरबानी  करके  वापस  ले  लें।  इसमें
 उनकी  कोई  तोहीन  नहीं  है,  उनका  बड़प्पन  है  ।

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  (पाटन)  :  कोरम
 के  बारे  में  प्वाइंट  आफ  आर्डर  रेज़  करना  क्‍या

 बुरी  चीज़  है?

 सभापति  महोदय  :  मैं  कछबवाय  जी  से  कह
 रहा  हूँ

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  Sir,  I  seek  your
 guidance  and  protection.  The  hon.  Member
 says  that  while  he  is  speaking  Shri  Kachwai
 very  often  raises  points  of  order  about  quo-
 rum.  I  want  to  know  from  the  chair  whether
 raising  a  point  of  order  regarding  quorum  is
 in  order  or  not.

 MR.  CHAIRMAN:  Under  the  rules  a
 member  is  entitled  to  raise  the  question  of
 quorum.  But  that  is  not  the  point  at  issue
 here

 कछवाय  जी  कहें  कि  उनको  क्‍या  कहना  है।

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मैंने  कोई  अपशब्द

 नहीं  कहे  हैं।  शशि  भूषण  जी  का  हमेशा  इस  प्रकार
 का  रोल  रहता  है  और  हमेशा  ही  वह  हमको
 भड़काने  वाली  बातें  कहते  रहते  हैं  और  हमारी
 निन्दा  करते  रहते  हैं।  अब  भी  उन्होंने  ऐसे
 ही  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  हमारे
 विरुद्ध।  इसलिए  भेरा  कहना  है  कि  यदि
 वे  अपने  शब्द  वापिस  लेते  हैं  तो  मैं  भी  लेता  हूँ
 और  अगर  उनके  शब्द  रिकार्ड  पर  रहेंगे  तो  मेरे
 भी  रिकाड  पर  रहेंगे  1

 सभापति  महोदय  :  शशि  भूषण  जी  ने  कोई
 ऐसे  शब्द  नहीं  कहैँ  हैं  जो  अनपालियामेंटरी  हों  1
 लेकिन  आपने  जो  शब्द  कहे  हैं  वे  मनपालिमेंटरी
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 [सभापति  महीदय  |

 हैं।  इस  वास्ते  आपसे  निवेदन  किया  जा  रहा  है
 कि  आपकी  जो  भाषा  थी  वह  गाली  गलौच  वाली
 भाषा  थी,  उस  वास्ते  उनको  आप  विदड्ठा  कर  ले  I

 श्री  हुकम  शन्द  कछवाय  :  उनसे  कहिये  कि
 वे  वापिस  ले  लें  और  मैं  भी  वापिस  ले  लेता  हु

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  ऐसी  कोई  बात

 नहीं  कही  2

 ot  हुकम  खन्द  कछवाय  :  आपका  ध्यान
 मेरी  तरफ  था।  आप  रिकार्ड  देख  ले  1

 सभापति  महोदय  :  मैं  ने  खुद  सुना  है  जो

 उन्होंने  कहा  है।  आप  करते  दै  या  नहीं  करते  है  ?

 ह... क  हुकम  चन्द  कछवाय  :  मैं  नहीं  करता

 हैँ

 प्र.47  brs,
 SUSPENSION  OF  MEMBER

 (Shri  Hukam  Chand  Kachwai)

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  SHIPPING  AND  TRANS-
 PORT  (SHRI  RAJ  BAHADUR)  :  Sir,  under
 tule  374,  I  request  that  you  may  please  name
 the  member  because  he  has  been  guilty  of  a
 conduct  which  is  unworthy  of  a  member  of
 this  House.

 SHRI  K.  S  CHAVDA  (Patan)  Sir,
 before  that  I  would  request  you  to  let  us
 know  what  Shri  Sashi  Bhushar  said  Will
 you  please  read  from  the  proceedings  what  the
 hon.  Member  has  said?)  want  to  know  the
 exact  words  uttered  by  Shri  Shashi  Bhushan.

 सभापति  महोदद्य  :  आप  यहां  नहीं  थे।

 उन्होंने  कोई  अनपा8्शिमेंटरी  शब्द  इस्तेमाल  नहीं
 किए  उन्होंने  कहा  है  कि  जिसकी  गोदी,  उसका
 मतलब  यह  था  कि  खिसकी  हैल्प  से  यहां  आए
 हैं,  वह  भी  यहां  मौजूद  नहीं  है।  यही  शब्द  हैं  1

 शी  Be  एस०  चाल्ड!  प्रोसीडिग्ज  से
 आप  बता  सकते  हैं  कि  कौन  से  वड़े  यूज  किए  हैं।
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 सभापति  महोदय  :  आप  एबसैंट  रहे  हैं  हाउस
 से  ।  अभी  आप  आए  हैं  1

 श्री  के०  एस०  चावड़ा  प्रोसीडिंग्जू
 सामने  हैं।  देखकर  बता  दें ।  क्या  फक  पढ़ता
 है  1

 SHRI  RAJ  BAHADUR  :  With  all  respect
 to  Shri  Chavda,  since  he  was  not  present  in
 the  House  at  that  time  may  I  request  him
 to  consider  one  aspect  ?  Is  he  or  is  he  not
 holding  the  chair  in  due  esteem  and  respect  ?
 Is  he  showing  the  necessary  degree  of  discip-
 line  and  decorum—excuse  me  for  saying  that—
 when  he  is  challenging  even  the  finding  of
 fact  by  the  chair  ?  The  Chair  Itself  is  saying
 that  no  unparliamentary  word  has  been  used
 by  Shri  Shashi  Bhusan  because  the  Chair
 knows  the  full  proceedings.  We  are  all
 witnesses  to  that.  He  should  not  disbelieve
 it  because  it  would  be  a  refiection  on  the
 impartiality  and  faifhess  of  the  Chair.

 श्री  हुकम  बन्द  कछवाय  (मुरेना)  :  जो  शब्द
 उन्होंने  कहे  है  वह  मेरी  हप्टि  में  बहुत  अपमान-
 जनक  हैं।  बह  विदड़ा  कर  लेंगे  तो  मुझे  कोई
 दिक्कत  नही  होगी  अपने  शब्दों  को  बिदड्ठा  करने
 में  1

 सभागण्ति  महोदय  :  जितनी  अपरचुनिटी
 उनको  देनी  थी  वह  दे  दी  गई  है  ।

 Now  I  name  the  hon  Member.

 SHRI  RAJ  BAHADUR :  Sir,  I  move  :

 “That  Shri  Hukam  Chand  Kachwai,  a
 Member  of  the  House,  named  by  the
 Chair,  be  suspended  from  the  service  of
 the  House  for  three  days.”

 MR.  CHAIRMAN :  The  question  is  :

 “That  Shri  Hukam  Chand  Rachwai,  a
 Member  of  the  House,  named  by  the
 Chair,  be  suspended  from  the  service  of
 the  House  for  three  3895,"

 The  motian  was  adopted.

 MR.  CHAIRMAN  :  The  Member  is
 suspended  from  the  service  of  the  House  for
 three  days.”
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 SHRI  B.  P.  MAURYA  (Hapur)  :  Now  he
 has  no  right  to  sit  in  the  House.  He  should
 be  requested  to  leave  the  House.

 सभापति  महोदय  :  श्री  कछबाय,  आप  रूल

 374(3)  के  मुताबिक  मेहरवानी  कर  के  हाउस
 को  छोड़  दें।  आप  बाहर  चले  जायें।  क्या  आप
 जायेंगे  या  नहीं  ?  आप  को  ससपेंड  किया  गया  है।
 मोशन  पास  हो  गया  है।  अब  आप  तीन  दिन  के
 लिए  हाउस  से  बाहर  चने  जाये  ।  (व्यक्धान)
 आप  दूसरा  सीन  क्रीएट  न  करें  -  आपसे  रिकक्‍्वेस्ट
 है  कि  आप  बाहर  चले  जायें।  जब  बहुमत  ने
 मोशन  पास  कर  दिया  है,  तब  आप  बाहर  चले
 जायें  ..आप  मुझे  कोई  अनप्लेश्वेट  काम  चरने
 के  लिए  बाध्य  न  करें  ।  मेहरबानी  करके  आप
 जाइये  ।  आप  हमको  फोस  न  करें  कि  हम  को

 दूसरा  एक्शन  लेना  पड़े  ।  आप  बाहर  जाइये।...
 मार्शल,  इनको  बाहर  निकाल  दें  ।...बाच  एंड
 स्टाफ़  मार्शल  की  मदद  करें  |

 थी  हुकमचन्द  कछवाय :  **

 MR.  CHAIRMAN  :  He  is  making  a
 statement  and  that  will  not  go  on  record.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  then
 left  the  House

 श्री  राज  बहादुर  :  मैं  यह  प्रार्थना  करूंगा  कि
 जो  कुछ  शब्द  इन्होंने  कहे  हैं  वह  रेका्ड  पर  न
 जायं  ।  इस  से  पालियामैंद्री  डेकोर्म  पर  असर
 पड़ेगा  ।  कछवाय  साहब  ने  जो  बार-बार  कोरम
 का  सवाल  उठाया  उससे  हमें  कोई  चिढ  नही  है।
 हम  उसका  आदर  करते  हैं।  लेकिन  उन्होंने  जो
 भपशब्द  कहे,  उनको  मैं  दोहराना  नहीं  चाहंता
 »««  व्यवधान)  ee  चलते  समय  तक  कहे  है,  उनसे
 हम  लोगों  को  नाराजगी  नहीं  है।  लेकिन  संसदु
 की  मर्यादा  भंग  हुई  है,  उसकी  प्रतिष्ठा  को  ठेस
 लगी  है,  इसलिए  हमें  यह  अप्रिय  काम  करना
 पड़ा  है।

 क्री  रामाबतार  शास्त्रों  (पटना)  :  लेकिन
 सभापति  महोदय,  सरकार  की  तरफ  से  यह  ध्यान
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 रखा  जाय  कि  आइन्दा  से  सदन  में  कोरम  रहना
 चाहिए  t

 सभापति  महोदय  :  कोरम  को  लेकर  यह
 सवाल  नही  उठा  है।  यह  जो  उन्होंने  मर्यादा  भग  की
 है,  उसके  लिए  यह  कार्यवाही  की  गई  t  मेरे  बार-
 बार  प्राथना  करने  पर  भी  यह  उन्होंने  वापस

 नहीं  लिया  ।  लेकिन  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह  न
 रेकार्ड  पर  जायगा  और  रेकर्ड  पर  नहीं  जायगा
 तो  वह  प्रेस  में  नहीं  जायगा  ।

 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  RFIIABILI-
 TATION  —Contd,

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  Shri  Inder  J.
 Molhotra  to  continue  his  speech.

 SHRI  INDER  J.  MALHOTRA  :  AsI
 was  saying,  there  are  still  many  families  in
 Rajouri  and  Poonch  area  who  need  financial
 and  other  assistance  for  their  proper  rehabili-
 tation.  I  would,  therefore,  urge  upon  the
 Central  Government  to  send  a_  special  team
 to  that  area  to  makea  survey,  what  is  the
 number  of  families  who  still  require  financial
 and  other  assistance  for  their  proper  rehabili-
 tation.  This  team  could  coordinate  with  the
 State  authorities  so  that  this  problem  can  be
 solved  at  an  early  date.

 48  brs,
 l  would  now  go  to  another  cetegory  of

 refugees  who  have  settled  since  1947,  in  Jammu
 and  Kashmir:  State.  [hese  people  migrated
 ftom  the  West  Punjab  side  and  settled  tempo-
 rarily  in  Jammu  and  Kashmir.  Since  947
 they  have  been  tilling  the  land  for  agricultural
 purposes.  But  since  they  have  not  been
 given  the  status  of  State  subjects,  this  land
 has  not  been  allotted  to  them  Constitutionally
 and  legally.  This  problem  should  be  taken
 care  of,  These  people  have  voting  rights  to
 participate  in  the  Lok  Sabha  elections,  but
 they  have  no  right  to  participate  in  the
 Assembly  elections.  We  have  brought  this
 problem  to  the  notice  of  the  Gentral  Govern-
 ment  pieviously  also.  I  would  once  again
 urge  upon  the  Central  Government  to  take
 up  this  matter  with  the  State  Govarnment
 and  whatever  Constitutional  or  other  legis-
 lations  are  required,  must  be  done  at  an  early
 date.  Since  they  have  not  becn  given  the
 proper  status  of  State  subjects  of  Jammu  &

 **Not  recorded,
 reo
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 Kashmir  State,  their  grown-up  children,  after
 their  education,  find  it  difficult  to  get  Govern-
 ment  employment  and  other  facilities  which
 are  available  otherwise  to  those  people  who
 are  proper  State  subjects.

 I  would  also  like  to  draw  the  attention
 of  the  hon.  Minister  to  the  fact  that  in  the
 poonch  area,  due  to  bombardment  and  shelling,
 specially  around  the  Poonch  town,  a  lot  of
 people  were  affected.  Some  relief  arrange-
 ments  were  made,  some  kind  of  compensation
 was  given  by  the  State  Government  to  them,
 but  that  is  not  sufficient.  The  special  team
 about  which  I  have  requested  the  hon.
 Minister  to  be  sent  to  this  area,  9  would
 suggest,  may  please  be  asked  to  look  into
 this  problem  also.  Steps  should  be  taken
 for  proper  resettlement  and  rehabilitation  of
 the  people  who  were  affected  by  bombing  or
 shelling,  specially  in  the  Poonch  area.

 I  would  like  once  again  to  urge  upon  the
 Central  Government  that,  as  far  as  the
 people  who  are  living  in  the  refugee  camps
 are  concerned,  as  I  said  in  the  beginning,
 though  much  has  been  done,  still  their  needs
 are  not  fully  met,  The  main  problem  is  that
 these  people  are  not  belng  provided  with  any
 kind  of  work.  They  are  idle  hands.  I  have
 seen  in  the  Report  that  arrangements  have
 been  made  to  give  them  tented  accommoda-
 tion,  cash  doles,  grants  for  their  clothing
 and  other  things.  But  what  is  required  is
 that  some  work  should  be  given.  How  long
 are  we  going  to  keep  them  idle  in  the  refugee
 camps  ?  If  land  is  available  in  some  other
 parts  of  the  State,  these  people  may  be
 temporarily  relabilitated  there.

 As  I  said  in  the  beginning,  I  would  once
 again  draw  the  attention  of  the  Central
 Government  to  the  fact  that  the  people,
 specially  from  the  Chhamb  area,  will  not  be
 prepared  to  go  back  once  again  and  resettle
 across  the  river  Manavar  Tavi.  It  is  a  human
 problem  to  which  we  must  apply  our  minds
 asecarly  as  possible  and  take  a  decision  in
 consultation  with  the  State  Government  so
 that  proper  arrangements  for  their  permanent
 resettlement  and  rehabilitation  can  be  made.

 Ta  the  end,  I  would  once  again  like  to
 congratulate  the  hon.  Minister  and  the  officers
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 in  the  Minittry.  I  would  draw  attention  to
 the  fact  that,  in  the  case  of  those  officers  who
 were  deputed  to  run  these  refugee  camps,
 steps  should  be  taken  for  their  proper  posting
 now  at  an  early  date,

 wa  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 (भी  बालगोजिन्द  वर्मा)  :  सभापति  जी,  मैं
 आपका  आधभारी  हूँ  कि  आपने  सुझे  अपने  विचार
 प्रकट  करने  का  मौका  दिया।  मैं  अपने  को  पुनर्वास
 तक  सीमित  रखूंगा,  क्योंकि  लेबर  सम्बन्धी  तमाम
 मामलों  पर  लेबर  मितिस्टर  श्री  खाडिलकर  जी
 प्रकाश  डालेंगे  t

 जहां  तक  रिहैबिलिटेशन  का  प्रश्न  है,  मैं  आशा
 करता  था  कि  यहां  काफी  लोग  उस  पर  विचार
 प्रकट  करेंगे  और  जो  कुछ  उसके  सम्बन्ध  में  कहना
 है  उसके  सम्बन्ध  में  अपने  विचारों  को  वे  रखेंगे  ।
 लेकिन  यहां  पर  यह  देखने  मे  आया  कि  अभी  तक
 जितने  व्यक्तियों  ने  भाषण  दिया  है  उनमें  से  केवल
 तीन  व्यक्तियों  ने  रिहैबिलिटेशन  के  सम्बन्ध  में  थोड़ी
 सी  बात  कही  है।  इसके  दो  अर्थ  हो  सकते  है  t

 एक  तो  यह  है  कि  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  का
 कार्य  इतना  अच्छा  और  संतोषजनक  रहा  है  कि
 कोई  भी  बात  कहने  के  लिए  नहीं  रह  गई  है  1
 यदि  ऐसा  है  तो  ऐसी  भावना  के  लिए  मैं  उनके
 प्रति  आभारी  है।  और  यदि  वे  इसके  बारे  में

 कुछ  कहना  नहीं  चाहते  है  या  इसके  बारे  में  उनको

 पूरी  जानकारी  एवं  रुचि  नही  है  तो  वह  दूसरी
 बात  है।

 महोदय,  जहां  तक  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री
 का  प्रश्न  है,  इस  मिनिस्ट्री  ने  काफी  कार्य  किया

 है।  जैसा  कि  आपको  विदित  है  कि  बंगला  देश
 से  रिफ़्यूजीज  के  आने  के  बाद  किस  प्रकार  का
 प्रबन्ध  इस  मिनिस्ट्री  के  द्वारा  किया  गया--एक
 करोड़  आये  हुए  व्यक्तियों  को  यहां,  रखना,  उनके

 रहने  की  व्यवस्था  करना,  उनको  खाने  खिलाने
 और  दवा  दारु  की  व्यवस्था  करता  और  अन्य
 प्रकार  की  जो  सुविधायें  हो  सकती  हैं  वह  सब
 उनको  देना--ये  सब  ऐसे  काम  थे  जो  कि  इतिहास
 में  अमर  रहेंगे  1

 इसके  बाद मैं  कुछ  उन  बातों  को  बताना
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 चाहता  हूँ  जो  कि  सदस्यों  ने  यहां  पर  उठाई  हैं।
 श्री  राजंगम  जो  कि  डी०  एम०  के०  के  सदस्य  हैं
 उन्होंने  यहां  पर  बर्मा  और  सीलोन  से  आये  हुए
 लोगों  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहीं।  जैसा  कि
 सदन  को  विदित  हैं,  बर्मा  स ेकरीब  2  लाख  30

 हजार  भारत  मूल  के  लोग  यहां  पर  आने  थे  क्योंकि

 बहां  पर  जितना  भी  व्यवसाथ  था  उसका  राष्ट्रीय-
 करण  कर  दिया  गया  ।  फरवरी,  972  तक
 करोब  1,90,988  लोग  यहां  भारतवर्ष  में  आए

 अर्थात्‌  63,663  परियार  यहां  पर  आए  जिनमें
 से  62,585  परिवारों  को  कर्जा  दिया  गया  व्यवसाथ
 करने  के  लिए  व  खेती  में  बसाया  गया  और

 9,777  छोगों  को  नौकरी  दिलाई  गई।  मार्च,
 972  तक  2.43  करोड़  रुपया  उन  पर  व्यय
 किया  गया  है।  यदि  श्री  राजगम  अब  भी  यह
 कहते  हैं  कि  बर्मा  से  जो  रिपंद्रिएट्स  आए  उन  पर
 कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  गया,  उनको  कोई
 सहायता  नही  दी  गई  तो  मैं  समझता  हूँ  यह
 उचित  नहीं  होगा।  अभी  भी  बर्मा  से  बराबर
 लोग  आ  रहे  हैं  भौर  अभी  अभी  वहा  से  जो  लोग

 आए  है  उनके  सम्बन्ध  मे  उनका  तात्पयं  है  तो
 3000  फेमिलीजु  ऐसी  हैं  जितमें  ज्यादातर  अभी

 हाल  में  आई  है  व  कुछ  स्थायी  दायित्व  वाली  हैं
 इनके  लिए  हम  अभा  तक  कोई  विशेष  प्रबन्ध

 नहीं  कर  पाए  हैं  क्योकि,  जैसे  ही  वे  लोग  आते  हैं.
 हम  उनकोटिकाने  की  व्यवस्था  करते  हैं  और  उसके
 ब।द  उनको  इधर-उधर  भेजने  की  व्यवस्था  करते  हैं
 और  उनको  व्यवसाय  देने  की  व्यवस्था  करते  हैं।

 इसी  प्रकार  से  जहां  तक  सीलोन  का  सम्बन्ध
 है,  आपको  यह  भी  बिदित  हैं  कि  भारत  और
 सीलोन  के  बीच  पें  964  में  एक  एग्रीमेंट  हुआ
 था  जिसके  अनुसार  5  छाख  25  हजार  भारत  मूल
 के  जो  लोग  वहां  पर  रहते  हैं  उन्हें  भारतबर्ष  में
 भाना  है।  अभी  तक  भारतवर्ष  में  केवल  56,966
 व्यक्ति  आ  पाए  हैं।  अभी  तक  हम  महसूस  करते

 हैं  कि  972  में  35  या  40  हजार  लोग  और
 भायेंगे  और  उन  लोगों  को  बसाने  की  पूरी
 व्यवस्था  की  गई  है।  तमिलताडू  के  नीलगिरी  में
 बाग  के  बागानों  की  ध्यवस्था  की  गई  है।
 कन्या  कुमारी  (तमिलताडु)  में,  खुलिया  (भैसूर)
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 में  और  केरल  के  क्वी़ोन  में  रबड़  के  बागात
 लगाने  की  व्यवस्थ!  की  गई  है  क्योंकि  अधिकतर
 जितने  लोग  सीलोन  से  आ  रहे  हैं  वह  वहां  पर
 प्लान्टेशन्स  में  काम  करते  थे  7  जो  लोग  0ग्रीकल्चर
 में  काम  करते  थे  उनके  लिए  तमिलनाडु  में  कृषि
 में  बसाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  लान्ध्र
 प्रदेश  में  भी  काफी  प्लान्टेशन  में  बसाने  को
 व्यवस्था  की  जा  रही  हैं  ।  यह  जो  प्लास्टेशन
 स्कीम्स  हैं  इन  पर  4°66  करोड़  रु०  सेक्शन  किया
 गया  हैं।  अभी  तक  जो  फ़ंमिलीज़  सीलोन  से
 आयी  है  और  बसायी  गयी  है  वह  हैं  2,812  और
 भी  जो  फ़ेमिलीज्ञ  भेज  रहे  हैं  5,804,  उन  की
 व्यवस्था  की  जा  रही  हैं।  जो  खर्च  किया  गया

 है  वह  6  करोड़  35  लाख  २०  आता  है  जो  कि  हम
 मार्च,  4972  तक  खर्चा  कर  चुके  हैं।  इसलिए
 यह  कहना  कि  सीलोन  और  बर्मा  के  लोगों  के  ऊपर
 सरकार  ने  कोई  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया,  मैं
 समझता  हु  उचित  नहीं  है।  सरकार  को  उतनी

 ही  चिन्ता  हैं  जितनी  औरों  को  हो  सकती  है,  और
 उनको  बसाने  की  हम  पूरी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं।

 माननीय  दास  चौधरी  ने  पूर्वी  बंगाल  से  आये

 हुए  लोगों  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  है।  पूर्वी
 बगाल  से  कितनी  बड़ी  संख्या  में  लोग  भारत  में
 आये  और  हमने  जो  किया  हैं,  यदि  इसके  ऊपर
 आप  विचार  करें  तो  आप  को  पता  घलेगा  कि
 भारत  सरकार  ने  क्‍या  कुछ  किया  है।  देश  के
 बटवारे  के  समय  करीब  42  लाख  शरणार्थी  यहां
 पर  आये  मौर  उन  सभी  लोगों  को  बसा  दिया
 गया  t  960-61  तक  उनके  बसाने  का  कार्य
 लगभग  पूरा  हो  गया  था।  थोड़ा  बहुत  कार्य
 रह  गया  था,  जिसके  लिए  2]  करोड़  88  लाख
 रु०  उन  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  बंगाल
 सरकार  को  दिया  गया  1  भारत  सरकार  से  एक
 रिव्यू  कमेटी  भी  घनायी  थी  श्री  एन०  सी०  चटर्जी
 के  नेतृत्व  भें  उस  कमेटी  ने  9  रिपोर्ट्स  पेश  की
 हैं  जिनमें  स ेचार  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर
 लिया  है  और  उनके  लिए  5  करोड़  45  छाख  Ho
 की  स्वीकृति  दे  दी  गयी  है  ।  बाकी  जो  पांच

 रिपटस स  हैं  वे  भी सरकार  के  विचाराधीन  हैं  और
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  जल्दी  ही  उने  पर  11  क्वार
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 [att  बालगोविन्द  वर्मा]

 समाप्त  करने  के  बाद  जो  भी  धनराशि  की  आव
 श्यकता  होगी  बहू  हम  देगे।  बठवारे  के  बाद
 शरणार्थियों  का  आना  पूर्वी  बंगाल  से  रुका  नहीं।
 964  में  हिन्दू  मुस्लिम  दंगे  हुए  और  उस  वक्‍त
 भी  हमारे  देश  में  करीब  8  लाख  54  हजार  आदमी
 हाये,  और  यह  आये  है  141.1964  से  लेकर
 3I.2969  तक  कुल  मिलाकर  55  हजार
 परिवार  थे,  जिन्होने  हमसे  सहायता  मांगी  और

 हमने  सहायता  दी  ।  969  तक  जो  लोग  आये
 उनको  भी  बसा  दिया।  करीब  35  हजार  परिवार
 ऐसे  थे  जिनको  कृषि  मे  बसाया

 SHRI  B.  K  DASCHOWDIIURY  :
 Please  excuse  me  for  interrupting  May  4
 know  what  the  figure  is  afier  19587  We
 have  heard  that  upto  2958  it  is  J  lakh  and
 something  and  from  964  to  969  it  i9  8  lakhs
 and  something  But,  what  is  the  figure  im
 between  7  What  is  the  figure  between  4958
 to  19647  You  have  not  given  the  figure  for
 958  to  ‘1964,

 श्री  बालगोसिन्द  वर्मा  उसके  बीच  में  वोई
 विशेष  हमारे  पास  छोग  नहीं  आए।  उस  वक्‍त  से
 कोई  ऐसी  बात  पैदा  नहीं  हुई  जिससे  fe  छोग
 भागते  ।  जनवरी  964  में  जब  हिन्दू  मुस्लिम
 दंगे  शुरू  हो  गये  तो  वहा  की  माइनारिटी

 कम्युनिटीज्‌  और  हिन्दु  लोग  निकलकर  आए।

 SHRI  8.  K.  DASCHOWDHURY  :  Let
 the  hon.  Minister  kindly  check  :t  up  Nothing
 is  mentioned  about  this  at  page  23  of  the
 Ministry's  repoit,

 ely  बालगोबिन्द  वर्मा  :  इस  प्रकार  से

 35,000  परिवारों  को  हमने  जमीन  पर  बसाया  ।
 जो  6,200  परिवार  थे  उनको  व्यवसाय  करने
 के  लिए  ऋण  दिए,  400  फेमिलीजु  ऐसी  थी  जिनको

 इडस्ट्रियक  स्कीम्स  में  नौकरी  दी  गई,  4,500
 परिवार  ऐसे  थे  जिनको  सरकारी  नौकरियां
 प्रदान  की  गई  ।  उसके  बाद  969  के  अन्त  में

 S121  परिवार  हमारे  पास  ऐसे  रह  गए  थे  जो
 मासा  कैम्प  और  दण्डकारण्य  कम्प  मे  थे  जिनको

 बसाना  र्हु  गया  था।  उतके  अतिरिक्त  3,997
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 परमनेन्ट  लाइबिलिटी  केटैगरी  के  परिवार  रह
 गये  थे  जिनको  बसाना  था।  उनको  भी  बसाया
 जा  रहा  है।  ऐसे  5,121  परिवारों  के  लिए  भूमि
 नहीं  रह  गई  थी  t  जी  भी  जमीने  हमे  मिली  थी
 राज्यों  &  उनपर  सभी  लोगों  को  बसा  दिया  था।
 अब  हमको  |  लाख  70  हजार  एकड  जमीत  की
 और  आवश्यकता  है  उन  परिवारों  को  बसाने  के

 लिए  जो  970  मे  और  माचं,  1971  के  पहले
 आये  थे।  हमने  तमाम  राज्य  सरकारो  को  लिखा

 है,  और  हमे  अच्छा  रिस्पास  मिला  है।  मिसाल
 के  लिए  चम्बल  बैली म,  जो  राजस्थान  और  मध्य
 प्रदेश  में  है, हमको  लेड  आफर  की  गई  है।  सर्वे
 टीम  गई  हुई  ह  और  वहा  सर्वे  कर  रही  है।  यदि
 विशेष  खर्च  नही  पडा,  जैसी  कि  उम्मीद  2  नहीं
 होगा,  ती  हम  सात  उसको  इस्तेमाल  करेंगे  ।  वहा
 पर  जो  हमार  विस्थापित  लोग  है  बहो  नहीं
 बसाय  जायगे  चह्ति  वहा  के  गावो  के  लोगो  की
 जमीन  फो  भी  रिक्‍डरिम  किया  जायेगा।  इस  के

 लिए  हम  चौथाई  जमीत  स्टेट  गवनेमेट  को  देनी
 हे  1

 इसी  प्रयार  से  जहा-जहा  पर  सिचाई  के  लिए
 पानी  वी  व्यवस्था  नटी  है  बहा  पर  भी  हमे  पानी
 वी  व्यवस्था  कर  रहे  है  सिचाई  की।  चादा

 डिस्ट्रिक्ट  में दीना  रिवर  है,  वहा  व्यवस्था  कर

 रहे  है।  वहा  के  लोगो  को  खेती  से  लाभ  होने
 लगेगा  |  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भी  हमारे  लिए
 काफी  कुछ  किया  है  |

 इस  प्रवार  से  969  और  1970,  की  जो

 फैमिलीजू  रह  गईं  थी  उनमे  से  अब  हमारे  पास
 28,000  फंमिलीज  है  जिनको  हमे  कृषि  के  काम
 में  बसाना  है।  यह  सब  माना  और  दण्डकारण्य
 ब  दूसरे  राज्य  के  कंम्पो  में  रह  रहे  हैं  उनके  लिए
 हम  जमीन  तलाश  कर  रहे  है।  जमीन  जो
 चअम्बल  बली  रेबाइन्म  मे  है  उसके  अन्दर  लोगो
 को  बसाने  के  लिए  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश
 सरकारो  ने  प्रस्ताव  किया  है।  महाराष्ट्र  से  भी
 करीब  2,000  फमिलीज  को  बसाने  की  व्यवस्था
 की  जा  रही  है।  आन्भ्र  प्रदेश  मे  भी  करीब
 5,000  एकड़  जमीन  हमे  प्राप्त  होने  की  आशा

 है,  जिस  पर  हम  एक  हजार  फैमिलीज  को  बसाने
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 जा  रहे  हैं,  |  मैसूर  गवनंमेंट  के  साथ  विषार
 विमर्ष  करने  के  बाद  हम  तुन्यभंद्रा  डेस  के  पास
 जो  जमीन  पड़ी  हुई  है  उतकों  डेवेलप  करके  वहां
 पर  माइग्रेंट्स  को  बसाने  का  विचार  कर  रहे  है  |

 उड़ीसा  की  सरकार  ने  भी  हमें  पोटेरू  इरिंगेशन
 स्कीम  में  40  हजार  एकड़  भूमि  देने  की  ध्यवस्था  की

 है  वहां  पर  भी  हम  करीब  7  500  परिवार  बसाने

 जा  रहे  है।  उड़ीसा  सरकार  ने  सजेस्ट  किया  है
 कि  31,000  एकड़  जंगलाती  जमीन  फुलबानी  में

 रिक्लेम की  जा  सकती  है।  उस  पर  भी  हम
 करीब  5,000  परिवारों  को  बसाने  की  योजना
 बनाने  जा  रहे  हैं।  इसके  अलावा  3,000  परिवार
 ऐसे  हैं  जो  खेती  नहीं  करना  चाहते  है।  उनके

 लिए  खेती  के  अलावा  जो  भी  उद्योग  वह  कर

 सकेंगे  उसके  लिए  हम  प्रबन्ध  करने  जा  रहे  हैं
 और  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  हम  बिजिनेस  लोन्स
 आदिदेने  का  विचार  कर  रहे  है।  सरकारी
 दफ्तरों  में  भी  उनको  नौकरी  देने  की  व्यवस्था

 हम  करने  जा  रहे  है।  उसके  वास्ते  भी  हम
 उनको  कंसेशन  दे  रहे  है।  जो  वहां  काम  कर
 सकेंगे  उनको  हम  वहां  काम  देंगे।

 आपको  यह  जानकर  संतोष  होगा  कि  जो  भी
 डिसप्लेस्ड  परसन  यहां  पर  आए  हैं  उनमें  से
 970  और  कुछ  फं मिलीजू  जैसे  अभी  मैंने  बताया

 है  969  की,  उनको  छोड़  कर  हमारे  पास  ऐसा
 कोई  काम  नहीं  रह  गया  है  उनको  बसाने  का
 जो  कि  हम  न  कर  सके  हों  a  अभी  तक  जो  खर्चा

 हमने  किया  है  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जो  लोग  आए
 उन  पर  वह  367  करोड़  55  लाख  है।  इस  प्रकार
 आप  देखेंगे  कि  जितना  भी  हम  कर  सकते  है  कर

 रहे  है

 इसके  अलावा  दो  तीन  बातें  और  श्री  दास

 चौधरी  ने  उठाई  हैं''*

 सभापति  महोदम  :  आप  कितना  समय  और

 लेंगे  ?

 करी  बालयोबिन्द  बर्मा  :  दस  मिनट  तो  अभी  हैं

 ह्वी।
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 SUSPENSION  OF  MEMBER—Contd.

 SHRI  R.  D.  BHANDARE  (Bombay
 Central):  On  a  point  of  order  under  rule
 380.  The  words  uttered  by  Shri  Kachwai
 which  were  quite  defamatory  and  not  in
 keeping  with  the  dignity  of  the  House  may  be
 expunged  alter  seeing  the  record.

 SHRI  SHYAMNANDAN-  MISHRA
 (Begusarai)  :  Which  are  the  words  ?

 SHRI  R.  9.  BHANDARE  :  They  need
 not  be  repeated  here.

 MR.  CHAIRMAN :  As  far  as  I  remember,
 I  have  already  said  that  objectionable
 words  uttered  by  Shri  Kachwai  should  not
 goon  record.  Still  I  will  see  the  record  and
 if  any  objectional  or  unparliamentary  words
 are  there,  they  will  be  expunged  I  agree
 that  those  words  are  unparliamentary,  will
 also  request  the  Press  to  see  to  it  that  nothing
 relating  to  that  will  be  published  because  I
 have  still  to  see  the  record  and  decide  whether
 to  allow  them  or  not.

 SHRI  SHYAMNANDAN  MISHRA
 Does  your  order  apply  only  to  what  the  hon.
 member  Shri  Kachwai  said  or  to  the  other
 member  also,  if  there  are  objectionable  words
 used  by  him  ?

 MR.  CHAIRMAN  :  I  will  see  the  whole
 record.

 SHRI  RAJ  BAHADUR:  For  the  guidance
 of  the  Press,  you  may  make  it  clear  that  the
 Objectionable  words  will  not  find  a  place  in
 the  press  reports,  but  the  facts  of  the  matter
 can  of  course  go  into  print,

 MR.  CHAIRMAN :  Yes,  that  is  true.  As
 I  said,  to  be  doubly  sure,  I  will  see  the
 record  and  if  unparliamentary,  defamatory
 or  abusive  words  used  by  him  are  still  there
 on  record,  I  will  have  them  expunged.

 श्री  शिषमाथ  सिंह  (झुँझनू)  :  जो  शब्द  हैं
 बे  रिका्डं  में  नहीं  रहेंगे  तो  सजा  कैसे  होगी?
 रिकार्ड  में  तो  रहेगे  लेकिन  रिलीज  नहीं  होंगे  ।

 SHRI  RAJ  BAHADUR  :  May  I  make  it
 clear  that  so  far  as  the  fact  of  the  action
 taken  is  concerned,  it  has  been  taken  on
 valid  grounds  and  accepted  by  the  House,  It



 459  DG.  Min.  of

 [श्री  राज  बहादुर  ]
 is  sufficient  that  objectionable  words  were
 uttered  on  the  basis  of  which  the  action  was
 taken.  The  actual  deletion  of  the  words
 will  not  effect  the  action  taken,  The
 appearance  of  such  words  in  the  press  will
 cast  a  reflection  on  the  dignity  and  decorum
 of  the  House.  They  might  be  reported  in
 the  international  press  also.  Therefore,  those
 words  should  be  expunged.  But  the  facts  of
 what  happened  can  be  reported  and  it  will
 be  on  record  that  he  indulged  in  objectionable
 words  and,  therefore,  action  was  taken
 against  him.

 MR  CHAIRMAN  :  That  is  why  I  have
 said,  to  be  doubly  sure,  I  will  see  the  record.
 I  have  already  said  that  the  objectionable
 words  will  not  go  on  record.  I  have  already
 said,  so  far  as  I  remember,  But  still,  I  have
 to  be  doubly  sure,  and  I  wil!  look  into  the
 record.  But,  at  the  same  time,  those  words
 uttered  by  Mr.  Kachwai  will  not  go  to  the
 press  because  I  have  already  said  that  they
 are  unparliamentary  and  I  have  expunged
 them.  I  have  not  allowed  them  on  the
 record.  So,  that  will  not  go  on  record.  And
 for  that,  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs
 is  quite  right  when  he  says  that  for  those
 unparliamentary  words  and  abusive  language
 used  by  Mr.  Kachwai,  he  has  been  named,
 and  was  asked  to  leave  the  House.  In  spite
 of  repeated  requests  to  him,  he  did  not  yield  ;
 he  did  not  leave  the  House,

 SHRI  RAJ  BAHADUR  :
 withdraw  also.

 He  did  not

 MR.  CHAIRMAN  :  We  wanted
 should  withdraw  and  apologise  for  those
 words.  But  he  did  not  go;  and  so  I  had  to
 perform  this  painful  duty.

 that  he

 MINISTRY  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  —Contd.

 श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  :  सभापति  महोदय,
 मैं  बताना  तो  बहुत  कुछ  चाहता  था  और  मैं

 चाहता  था  कि  मैं  सब  माननीय  सदस्यों  को  संतोष

 देदं  लेकिन

 एक  माननीय  सदस्य  :  कल  कान्‍्टीन्यू

 कीजिए  |
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 at  बालगोविन्द  वर्मा  :  सभापति  महोदय
 की  जो  आज्ञा  हो  |

 MR.  CHAIRMAN  :  There  are  still  two
 or  three  minutes.  You  can  continue.

 श्री  बालगोविशद  वर्मा  :  श्री  दासचौधरी  ने

 दंडका  रण्प  प्राजेक्ट  के  बारे  में  कुछ  विचार  व्यक्त

 किए  हैं  कि  वहां  पर  लोगों  को  फायदा  नहीं

 पहुँच  रहा  है  |  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूँ  कि  284

 गांव  विस्थापितों  के  बसाए  गए  हैं  और  05  गांव

 ग्रादिवासियों  के  बताए  गये  हैं  |  वहां  करीब-करीब

 पंद्रह  हजार  परिवार  विस्थापितों  के  बसाये  जा  चुके
 हैं  और  I-2-7  तक  तीन  हजार  ट्राइबल  फैमिलीज
 को  बसाया  जा  चुका  है।

 SHRI  KARTIK  ORAON  (Lohardaga)  :
 What  about  the  tribal  people  who  have  been
 displaced  by  the  various  public  sector  under-
 takings  ?  They  have  to  be  rehabilitated.

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  उन्होंने  माता  कैम्प

 के  बारे  में  कुछ  विचार  रखे  हैं  मैं  बताना  चाहता

 हूं  कि  माना  कम्प  में  अध्यापकों  की  जो  हड़ताल  चल

 रही  थी,  वह  23  अप्रैल  को  खत्म  हो  गई  है  और

 उन्होंने  जो  भत्ते  की  मांग  की  थी,  वह  भत्ता  इनको
 दे  दिया  गया  है।

 श्री  बी०  के०  दासचौधरी  :  काहकाजी  के

 बारे  में  कहिए  ।

 श्री  बालगोविन्द  वर्मा  :  वहां  के  बारे  में  दो

 तीन  बातें  कही  गई  हैं  ।  नाम  के  बारे  में  स्थिति

 यह  है  कि  सोलह  एम०  पीज०  ने  इस  बारे  में  पत्र

 लिखा  था  वहां  पर  पांच  एसोसियेशन्ज  काम

 कर  रही  हैं।  उनमें  से  पांच  ने  यह  इच्छा  व्यक्त

 की  कि  उस  कालोनी  को  चित्तरंजन  पार्क  का  नाम

 दिया  जाए  1  हमने  यह  समझा  था  कि  यह  एक

 बहुत  अच्छा  नाम  है,  जो  कि  श्री  सी०  आर०  दास

 से  सम्बन्धित  है।  वह  हमारे  देश  के  बहुत  बड़े
 नेता  थे।  उन्होंने  देश  के लिए  बहुत  कुछ  किया  ।

 अगर  हम  उनके  नाम  को  इस  तरह  जीवित  रख

 सकें,  तो  ज़्यादा  अच्छा  होगा  ।  लेकिन  इस  बीच

 में  बहुत  से  लोगों  ने  एक  दूसरे  नाम  पूर्वांचल
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 का  सुझाव  दिया  ।  हम  ने  यह  तय  किया  कि

 हम  इस  बारे  में  वहां  के  निवासियों  की  राय

 मालूम  करें  कि  वे  क्‍या  चाहते  हैं  और  उसके

 आधार  पर  नामकरण  करें  वहां  के  बहुत  से

 निवासी  मुझे  मिले  हैं,  जो  चित्तरंजन  पाक  के

 नाम  से  सहमत  हैं।  इस  बारे  में  जो  भी  फैसला

 होगा,  मैं  सूचित  करूंगा  |

 श्री  मल्होत्रा  ने  कुछ  प्रश्न  उठाये  हैं।  पंजाब,

 VAISAKHA  12,  894  (SAKA)  Labour  and  Rehab.  462

 राजस्थान  आदि  देश  के  अन्य  भागों  में  लोगों  के

 हटने  की  जो  समस्या  है,  वही  समस्या  काइमीर  में

 भी  है।

 MR.  CHAIRMAN
 continue  tomorrow.

 :  You  may  please

 8.30  hrs,
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven

 of  the  Clock  on  Wednesday,  May  3,
 4972  Vaisakha  13,  1894  (Saka).
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